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भूमिका 


आधुनिक भारतीय शासन” का नवीन संस्करण पाठकों के समत्ष इस 
उद्दे श्य से रखा जा रहा है कि वे इससे भारतीय संविधान की जानकारी प्राप्त 
करेंगे । अपने विषय के वर्णन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि 
गम्भीर और जटिल बातों के सरल एवं स्पष्ट रूप दिया जाय। जब तक 
किसी विषय का पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता तब तक उसकी ठोस 
जानकारी नहीं होती | इसीलिये कतिपय स्थलों पर ऐतिहासिक विकास का 
भी वर्णन दे दिया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय 
प्रतिनिधियों द्वारा स्वतन्त्र वातावरण में किया गया है, फिर भी इस पर अन्य 
देशों की शासन पद्धतियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है | बृटेन, अमेरिका तथा 
कनाडा के संविधान से कितनी द्वी बातें इसमें ली गई हैं। इसीलिये यथा- 
स्थान इन देशों के संविधानों का भी उद्धरण दे दिया गया है। १६३५ ई० 
का संघ शासन विधान नवीन संविधान का कम प्रभावित नहीों कर्ता | कितने 
ही स्थलों पर स्पष्ट शब्दों में इनका सम्बन्ध वर्णन किया गया है। वतंमान 
संविधान भी संघात्मक ही हे। कुछ स्थलों पर १६३५ के संघ शासन 
विधान की जानकारी आवश्यक दे । इसकी पूर्ति के लिये पाठकों की सुविधा 
का ध्यान रखते दुए १६३६४ ई० के संघ शासन विधान का भी यथास्थान 
वर्णन कर दिया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान सर्वथा नवीन है और 
इसकी काये प्रणाली के सम्बन्ध में अ्रमी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, 
फिर भी कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। इस आलोचना का वर्णन 
भी एक स्वतन्त्र अध्याय में कर दिया गया है। तात्पयें यह दे कि भारतीय 
संविधान के समभने के लिये जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है 
उन्हें पर्यात्त मात्रा में देने का प्रयत्ष किया गया है । 
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किसी देश का सविधान एक नीरस विषय है। किसी विशेष उद्देश्य 
के लेकर ही विद्यार्थी इसका अध्ययन करते हैं। साहित्य की अन्य पुस्तकों 
की तरह शासन विधान सम्बन्धी पुस्तकें नहीं पढ़ी जातीं। विद्यार्थियों की 
रुचि उन्हों विषयों की ओर होती है जो सरल और रोचक होते हैं । राजनीति 
विषय अत्यन्त कठिन है। वर्तमान समाज में इसकी उपयोगिता को देखते 
हुए यह आवश्यक है कि पाठकों में इस विषय का अधिक प्रचार होना 
चाहिये | किसी स्वतन्त्र देश के नागरिक जत्र तक राजनीति विषय की 
व्यावहारिक घबातों की जानकारी नहीं करते तब्र तक उनका राजनीतिक जीवन 
उन्नतिशील नहीं हे सकता | भारतीय समाज में राजनीति साहित्य का चलन 
अधिक होना चाहिये | सदियों के पश्चात्‌ इस देश के ३४ करोड़ निवासियों 
के इस बात का अवसर प्राप्त हुआ है कि वे अपना शासन-प्रभन्ध जैसा 
चढहें करें | उन्हें नाना प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं | 
१७ करोड़ नागरिकों केा प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार दिया गया 
है| इस सुअवसर का सदुप्योग नागरिक तभी कर सकते है जत्र उन्हें भारत 
के राजनीतिक संगठन का ज्ञान हो, और वे राजनीतिक अ्रघिकारों के प्रयोग 
ओर उनके महत्व के समझें। नागरिकों की इस आवश्यकता का ध्यान 
रखते हुए शासन विधान ऐसे दुरूह और जटिल विषय के सरल एवं 
रोचक बनाने का यल किया गया है। इसी कठिनाई के दूर करने के लिये 
कुछ स्थलों पर विस्तृत वर्णन की आवश्यकता हुई है। यदि जटिल और 
नीरस स्थलों पर विस्तृत व्याख्या न दी जाती तो पाठकों का वे स्थल 
रुचिकर नहीं प्रतीत होते | प्रचलित उदाहरणों तथा सामान्य व्यवहारों का 
उद्धरण देते हुए बिषय की रोचकता में यथासम्मव और भी वृद्धि की गई 
है, जिससे संविधान की जानकारी के साथ पाठकों के और भी उपयोगी बातों 
का शान हो जाय ; 

नवीन संविधान अत्यन्त जटिल और विस्तृत है | इतना बड़ा संविधान 
शायद ही किसी देश ने तैयार किया है। इसका निर्माण करने में लगभग 
३ वर्ष का समय व्यतीत हुआ है और लगभग ६४ लाख रुपया इस पर ब्यय 
हुआ है | संविधान की मूल प्रति का पढ़ने से पाठकों के इस बात का 
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आभास नहीं हो सकता कि आवश्यक बातों को सम्पूर्ण संविधान से कैसे 
पुथक्‌ करें | जब्न तक विषयानुसार बातें एकत्र नहीं की जातीं तब्र तक किसी 
विषय की क्रमबद्ध जानकारी नहीं होती । प्रस्तुत पुस्तक में विषयों का बर्णन 
जिस क्रम से किया गया है वह संविधान की मूल प्रति के अध्ययन और 
अनुशीलन का ही परिणाम है। संविधान में कितने ही स्थल ऐसे हैं जिनकी 
जानकारी पाठकों के लिये उपयोगी नहीं हैं। न्यायालय अ्रथवा सरकारी 
कार्यालय का वे स्थल उपयोगी हो सकते हैं । ऐसी बातों के पुस्तक में स्थान 
नहीं दिया गया है| भारत की मैागोलिक स्थिति, केन्द्रीय शासन, राज्यों 
का संगठन और शासन, स्थानीय स्वशासन, सरकारी आय-ब्यय, न्यायालय, 
स्वास्थ्य और सफाई, ग्राम-पंचायत, सरकारी नौकरियाँ, सेना, पुलीस और 
जेल आदि बातों का वणशंन अलग-अलग अध्यायों में किया गया है। कुछु 
स्थलों पर पूर्वपर सम्बन्ध जोड़ने के लिये ऐसे भी वर्णन दिये गये हैं जो 
संविधान में नहीं हैं | पुस्तक के अध्ययन के पश्चात्‌ एक साधारण विद्यार्थी 
भी यह भलीमाँति समझ सकता है कि शासन विधान का देश की उन्नति 
पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। 
वह इसकी आलोच नात्मक जानकारी भी प्राप्त कर सकता है | 

२६ जनवरी १६५० ई० से नवीन संविधान का श्रीगणेश किया गया 
है। गत दो वर्षो' के अन्दर देशी रियासतों का प्रश्न इतनी शीघ्रता और 
शान्ति के साथ हल किया गया है कि संसार के इतिहास में इसका कोई 
दूसरा उदाहरण विद्यमान नहीं है। अन्न भी रियासतों के ध्षंघों का निर्माण 
दो रहा है। कुछ राज्यों के केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है । 
जिन नये राज्य संघों का निर्माण किया गया है उनमें वे सभी बातें लाई 
जा रही हैं जे पहले के स्थापित राज्यों ( प्रान्तों ) में रही हैं। भारत एक 
सावमाम गणतंत्र राज्य घोषित कर दियः गया है। शासन की सभी इकाइयों 
में वैधानिक समता श्रत्यन्त आवश्यक है। राज्यों के निर्माण में राष्ट्रीय 
सरकार के आथिक और सांस्कृतिक समानता का भी ध्यान रखना पढ़ता 
है। नवीन संविधान के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में निर्बाचन की तैयारियाँ 
की जा रही हैं। भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार विभिन्न देशों के साथ मैत्री 
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पूश सम्बन्ध भी स्थापित किया जा रहा है। देश के आन्तरिक शासन में 
अनेक परिवर्तन किये जा रहे हैं, जिससे शासन सत्ता जन साधांरण के हाथ 
में चल्ली जाय | ग्राम पंचायतों का निर्माण अभी अभी किया गया है। 
जिलों के न्याय और प्रशासन के कार्य एक दूसरे से पृथक्‌ किये जा रहे हैं। 
शासन में ऐसी परम्परायें स्थापित की जा रही हैं जो इस देश के अनुकूल 
हैं और जिनसे भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है। इन सभी बातों का 
ध्यान रखते हुए संविधान की एक ठोस जानकारी कराना कोई सरल काये 
नहीं हे। सरकार कुछ स्थलों पर १६३४ ई० के संशोधित संविधान का 
उपयोग कर रही है। कुछ स्थलों पर नवीन संविधान कार्यान्बित किया 
यक हे । कुछ बिषयों के प्रशासन के लिये विशेष उपबन्ध बनाये गये हैं । 
इनका भी पुस्तक में पूरा ध्यान रखा गया है | 

खत्र तक संविधान की प्रामाणिक प्रतियाँ केवल अंग्रेजी भाषा में 
छापी जाती थीं। हिन्दी के पाठकों को इनके अनुवाद पर ह्वी सन्‍्तोष करना 
पड़ता था | अनुवादक अपनी बुद्धि के अनुसार पारिभाषिक शब्दों का निर्माण 
करते थे | एक ही शब्द के लिये कई पारिंभाषिक शब्द 9चलित होने का 
यही कारण था । कोई धारा सभा, कोई विधान-मंडल, कोई व्यवस्थापिका- 
सभा का प्रयोग करते थे | यह कहना कठिन था कि किसकी पारिमाषिक 
शब्दावली अ्रच्छी और प्रामाणिक है। भारतीय संविधान की प्रामाणिक 
प्रति आज पाठकों के हिन्दी में मी उपलब्ध हे। जहां स्वतन्त्रता से हमें 
सैकड़ें लाभ हुए हैं वहाँ राष्ट्रभाषा के चलन का लाभ हमारे लिये कम नहीं 
है। राष्ट्रीय सरकार ने हिन्दी के राष्ट्रमाषा स्वीकार किया है। अंग्रेजी के 
१४० बर्षो के चलन के कारण इस मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उनके 
निवारण के लिये सरकार ने १५४ वष का समय निश्चय किया है। हिन्दी 
की प्रतिलिपि प्राप्त होने से पारिभाषिक शब्दों की कठिनाइया बहुत कुछ 
दूर दो मई हैं । जो शब्द किसी क्षिय के लिये द्योतक माना गया हे वह 
सम्पूर्य भारत में उठ विषय का द्योतक माना जायगा। विधान-मंडल के 
ऋतिरिक्त कोई दूसरा शब्द इस श्रर्थ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन 
पारिभापषिक शब्दों का निर्माश संस्कृत के आधार पर इसलिये किया गया 


( ४ ) 


है कि उत्तर और दक्षिण की सभी भाषाओं में संस्कृत शब्दों का नांदुल्‍ुय 
है| थोड़े समय तक पाठकों को विधेयक, ग्ायुक्त, आयात, उद्धोषणा, 
आरक्षक, त़गर पालिका, पत्तन प्रन्यास, अर्जन, मंडली, परिषद्‌, निर्बेहन, 
निबन्धन, निद्ृत्तिवेतन, परिवहन, पारण, पीठासीन, प्रतिवेदन, प्रभुता, 
भागिता, रूपांकन, वित्त, विधि, संसद्‌ , संहिता आदि शब्द कठिन भले 
दी प्रतीत हों परन्तु थोड़े समय के पश्चात्‌ उन्हें ये सरल हो जायेंगे । 

किसी देश के संविधान का अध्ययन तन्न तक पूर्ण नहीं समभ्ना जाता 
जब् तक उस देश की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी न की 
जाय । जैसा समाज होता है उसी के अनुसार वहाँ का संविधान बनाया 
खाता है | इसलिये देश में शिक्षा की प्रगति, उसकी राष्ट्रीय उन्नति का 
इतिहास तथा समाज सुधार सम्बन्धी गश्रान्दोलनों का वर्णन भी संविधान के 
समभने में सहायक होता है | प्रस्तुत पुस्तक के दूसरे भाग में इन बातों का 
भी परथक-पृथक्‌ श्रध्यायों में वंन कर दिया गया है | इससे विद्यार्थी यह 
भलीमाँति समझ सकते हैं कि उनके समाज का विकास केसे हुआ है और 
उनका राष्ट्रीय जीवन किन किन कठिनाइयों से होकर विकसित हुआ है । 
अपनी वर्तमान स्थिति का भी वे शान प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय 
विद्यार्थियों के लिये यह दूसरा भाग और भी आवश्यक है, क्योंकि उनके देश 
का राजनीतिक जीवन बहुत ही संकट पूर्ण रह्दा है और स्वतन्त्रता संग्राम में 
उनके पूरबजों ने अ्रपूव त्याग और बलिदान किया है| भारतीय समाज की 
कितनी ही बाते बृटिश शासन में अपनी मर्यादा के। खो बैठी थीं। विदेशियों 
ने उन्हें जिस दृष्टिकोण से देखा है वह या तो पक्तपात पूर्ण है श्रथवा उनकी 
अशानता का द्योतक है। स्वतन्त्र भारत में उस प्रकार के दृष्टिकोण से 
भारतीय समाज का श्रध्ययन अ्रत्यन्त हानिकर है । प्रस्तुत पुस्तक में आदि 
से अन्त तक विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण विद्यमान हे। भारतीय समाज के 
संगठन के जन्च हम राष्ट्री: दृष्टिकोश से देखते हैं तो हमें आत्मग्लानि 
होती है। अपने ही थोड़े से भाइयों ने अपने स्वार्थ के लिये उन भारतीय 
परम्पराओं का भी खण्डन किया हे जो हमारे समाज के लिये उपयोगी रही 
हैं! पाठकों में इस प्रकार का भाव जागृत होना चाहिये कि उपयोगी 
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पैरभ्पराश्रों को नष्ट होने से बचायें और सामाजिक संगठन को देश के 
अनुकूल रखें। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि बृटिश शासन में भारतीयता 
का कोई महत्व न था । ु 

यद्यपि संविधान के समकभाने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न किया गया 
है और पाठकों की आवश्यकतानुसार सभी सामग्रियाँ एकत्रित की गई हैं फिर 
भी त्रुटियों का रहना स्वाभाविक है | मनुष्य की बुद्धि सीमित है। कोई भी 
यह साहस नहीं कर सकता कि संविधान का विवरण इस ढंग से दिया जाय 
जिसमें किसी प्रकार की कमी न रह जाय । पुस्तक के अन्त में पर्याप्त मात्रा 
में ऐसे प्रश्न भी दे दिये गये हैं जो नवीन संविधान के अ्रन्तगंत पूछे जा 
सकते हैं | इससे एफ० ए.० तथा ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों के विषय के 
सममने में सुविधा होगी | यदि इस पुस्तक से पाठकों की राजनीतिक जानकारी 
में थोड़ी भी इृद्धि हुई तो हम अयने प्रयास के बहुत कुछु सफल सममेंगे । 
इतने कम समय में इतनी अ्रच्छाई के साथ पुस्तक के छापकर तैयार कराने 
में श्री नरोत्तमदास अ्रग्वाल एम० ए० का परिश्र म कम सराहनीय नहीं है । 
हम उनके विशेष आभारी हैं | 


रामभवन, प्रयाग गोरखनाथ चोबे 
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प्रथम भाग 


आधुनिक भारतीय शासन 


ै अध्याय १ 
शासन का विकास 


कांग्रेस के अथक परिश्रम के बावजूद सम्पूर्ण भारतवर्ष दो हिस्सों में 
विभाजित कर दिया गया । मुसलिम लीग अपने 

भारतवष और दो राष्ट्रों वाले. सिद्धान्त ('ज़० 7&४ंणा8 
पाकिस्तान 7०००४ ) में सफल रही । महात्मा गाँधी ने अंत 
समय तक विभाजन का विरोध किया था और 

विभाजन के पश्चात्‌ भी उन्हें यह पूरी आशा थी कि किसी न किसी 
दिन दोनों की राष्ट्रीया और सरकार एक होकर रहेगी । विभाजन के 
फलस्वरूप देश को किन महान विपत्तियों का सामना करना पड़ा हे-- 
यह बात किसी से छिपी नहीं हे । आज लाखों स््री-पुरुष असहाय 
ओर अनाथ मारे मारे भटक रहे हैं | इस विभाजन का परिणाम 
क्या होगा--इसका निरणंय भविष्य पर निर्भर है।# देश के बटवारे 


# | गाते 70 [978]]९] | [90077 0" 8 00प8₹ए 0 ९0ए९7"५७ 
वे पंछशं"ः बेछरशावेद्राह॥। लैगंगां7 ? [0 08 8 ग्वाणा 80770 
70०7 ॥6 9क"श॥४ 8000. 7 [799 फछ8छ 070 78407 060/'८ 
6 हव एशाए 6 वहाँवा 40 गापरां कश्याद्वांत 06 ए 8छ906 0 
6 टा६726 ० धिद्या 09 एश"ए 'ब्ाएु० ए0पेए ० गेल का- 
काला, ॥0प वेठ0 0० थेशा। 00 06 & ४९ए७४१४४९ 7४४० ए०ए 
घंशा। 0 ९णावुपल्ां एप एए फश्च80॥ 0 ॥९९९7४४0०6 ०0 
4687, . ऐ] ४6 (ज0 ग्कातगा8 02९८076 0706 4( 4086 ए0]९ 
० एावां॥ 80००७४९व हीब्ात ? ( & 060067 ० (47६78 (७874 [ 
(0 हऐ[ए, ठेध7०) ) 
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से जनता को कोई लाभ नहीं है । दोनों भागों की स्थिति का अ्रध्ययन 
करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। पाकिस्तान के दो हिस्से हैं--पर्वी 
पाकिस्तान और पच्छिमी पाकिस्तान । पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल तथा 
अ्रासाम का सिलहट जिला है। इसका क्षेत्रफल ५४००० वर्गमील और 
जनसंख्या ४ करोड़ १८ लाख है | पच्छिमी पाकिस्तान में पच्छिमी पंजाब, 
सीमा प्रान्त, बलूचिस्तान तथा सिन्ध हे | इसका क्षेत्रल १७६००० वर्ग- 
मील और जन-संख्या २ करोड़ १८ लाख है | पाकिस्तान का कुल क्षेत्र- 
फल २३३००० वर्गमगील और जन-संख्या ६ करोड़ ५६ लाख हे। 
भारतीय संघ का क्षेत्रफल १३६७००० वर्गमील और जनसंख्या ३४ 
करोड़ ७० लाख ३४ हजार है# पूर्वी और पच्छिमी पाकिस्तान में १००० 
मील का अन्तर है| सम्पूर्ण भारत की १४७ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान 
में और ८५६ प्रतिशत भारतीय संघ में है | अर्थात्‌ क्षेत्रफल में पाकिस्तान 
भारतीय संघ का सातवाँ भाग और जन-संख्या में पाँचवाँ भाग है । 


पाकिस्तान निर्धन देश है। इस्में लोहा कहीं नहीं निकलता। कोयला 
भी नाममात्र है। उद्योग-घंधों में दिवालिया है | खेती की स्थिति 
अच्छी है। समूचे भारत में जोती जाने वाली कुल भूमि २० करोड़ 
६० एकड़ है, इसमें १ करोड १८ लाख पाकिस्तान में है। कुल हिन्दो- 
सस्‍्तान का ७२ फीसदी जूट पाकिस्तान में होता है, परन्तु वहाँ एक भी 
जूट मिल नहीं है | पाकिस्तान में कुल ६७४८ मील रेलवे लाइन है और 
कराची तथा चिटागाँव केवल दो बन्दरगाह हैं। गेहूँ उत्पन्न होने वाली 
लगभग २५ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में है। 
१५ अगस्त १६४७ ई० तक भारतवर्ष का क्षेत्रफल १८०८६७६ वग- 
मील रहा है जिसमें बृटिश भारत का तनेत्रफल 
भौगोलिक. १०६६१७१ वर्गमील और भारतीय रियासतों का 
स्थिति ७१२५०८ वर्ग मील था। बृटिश भारत में २६५८ 
२७००० व्यक्ति तथा भारतीय रियासतों में ६२६७ 
३००० व्यक्ति रहते रहे हैं। उत्तर से दक्खिन तक इस देश की लंबाई 
२००० मील और चौडाई २५०० मील रही है। भारतवर्ष स्वयं एक 





# भारत के जनगणना कमिश्नर ने १ मार्च १९४० को यह अनुमान 
प्रकट किया है कि भारत की जनसंख्या ३४७०३४००० है। इसमें शरणार्थी 
भी शामिल हैं। इस प्रकार भारत की जनसंख्या में लगभग ३० लाख 
६ हजार प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि हुई है । 


शासन का विकास ६. 


संसार है | सारे संतार का भ्रमण करने पर मी इस देश में कुछ नवीनता 
दिखलाई पड़ेगी | समूचे देश की जनसंख्या लगभग ४० करोड के रही 
है। गत दस वर्षो में यहाँकी आवादी १५ फ़ी सदी बढ़ी है। चीन के 
सिवाय यह देश संसार में सब्नसे बडा रहा है। रूस को छोडकर यह सारे 
योरुप के बराबर था। बृटेन के बराबर बराबर इसके १४ टुकड़े किये जा 
सकते थे | समुद्र के किनारों की लम्बाई ४००० मील के लगभग है। 
इतना लंबा किनारा बहुत कम देशों को नसीब होगा। इन्हीं किनारों पर 
कराँची, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता ऐसे बन्दरगाह हैं। १५ श्रगस्त 
१६९४७ ई० को यह देश दो भागों में बाँद दिया गया । एक हिस्से का 
नाम भारतीय संघ ( एतंग। तंणा ) और दूसरे का पाकिस्तान 
है। परिणाम स्वरूप इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा शझ्नेकों बातों में 
विभाजन किया गया | 

संसार की सबसे पवित्र नदी गंगा इसी देश में बहती है। इसकी 
प्रशंसा वेदों के अतिरिक्त यूनान के सबसे बड़े दाशंनिक सुकरात ने भी 
की है। जिस बौद्ध धर्म को आज भी संसार का आठवाँ भाग मान रहा है, 
उसका जन्मदाता भगवान बुद्ध इसी देश में पेदा हुए थे। कृष्ण ऐसे 
महापुरुष ने, जिनका दर्शन-शासत्र संसार की सभी भाषाओं में अनुवादित 
हो चुका है, इसी देश में जन्म लिया था । संसार का सबसे महान्‌ व्यक्ति 
महात्मा गाँधी यहीं निवास करते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस 
देश में कोई ऐसी विशेषता है जो महान्‌ व्यक्तियों को उत्पन्न करती रहती 
है। समय के प्रवाह में यह देश आज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, 
परन्तु इसका पिछुला इतिहास सोने के अक्षरों में श्रमी तक हमारे सामने 
मौजूद है। विदेशियों ने भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। फ्रांसीसी 
यात्री बरनियर लिखता है, “यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड॒ढा है 
जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चाँदी चारों ओर से अनेक रास्तों 
से आ आकर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी 
रास्ता नहीं मिलता ।” सम्भव हे हमें फिर वे दिन देखने को मिलें | 

मागेालिक दृष्टि से हिन्दोस्तान की स्थिति संसार के सभी देशों से 
अच्छी है। जापान की तरह यहाँ बार बार भूचाल और ज्वार भाटे 
नहीं आते | श्रफ्रीका की तरह यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं है। इस देश 
की प्राकृतिक बनावट उस किले की तरह है, जिन पर दुश्मन का एक 
भी हमला काम नहीं कर सकता । उत्तर में २९००२ फीट ऊँचा हिमालय 
पव॑त है। इतना ऊँचा पहाड़ संसार के किसी भौ देश में नहीं पाया 
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जाता | बाकी तीन तरफ अथाह समुद्र है। इन्हीं से सारे देश को पानी 
मिलता है । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह देश उस स्थान पर बसा हुआ है 
जहाँ से संसार के सभी रास्ते गुजरते हैं। यही कारण है कि एक समय 
यह देश संसार भर से व्यापार करता था | यहाँ की बनी हुई 
चीजें ढुनियाँ के बाजारों में चौगुनी कीमत पर बत्रिकती थीं ।# सड़कों 
का समूचे देश में एक जाल सा फैला हुआ है। नदियों के कारण 
व्यापार में और भी सुविधा होती है। कच्चे माल की जो सुविधा इस 
देश में पायी जाती है वह। किसी और देश में नहीं मिलती । यदि यहाँ 
का कच्चा माल बाहर जाने से रोक दिया जाय तो योझूप के कितने ही 
देश गरीबी से तबाह हो जायेंगे। यह देश संसार भर को जूट प्रदान 
करता है । दुनियाँ में जितनी चाय की खत है उसका ६० फीसदी यहीं 
पैदा होता है। ६० फीसदी लाह संत्तार को यही देता है। इस देश को 
कच्चे माल का एक बहुत बड़ा कारखाना कहा जाय तो अनुचित 
नेहोगा। 

सारा देश राज्यों और राज्य समूहों में बँटा हुआ है। प्रत्येक हिस्सा 
अपनी अपनी विशेषतायें रखता है। जिस प्रकार योरुप का एक निवासी 
अपने ही महाद्वीप में दूसरे देशवासियों की बोली नहीं समझता, उसी 
तरह हिन्दोस्तान के एक हिस्से का रहने वाला दूसरे भाग की बोली 
नहीं जानता । समूचे देश में २२५४ भापाएँ बोली जाती हैं। इस देश 
की बदनसीत्री यह है कि सत्र से उपन्ञाऊ होते हुए मी सब से गरीब 
है। अमेरिका रूस और हिन्दोस्तान--ये तीन संसार के सबत्रसे धनी 
देशों में गिने जा सकते हैं। हिन्दी इस देश को मातृभाषा है। चीनी 
भाषा को छोड़कर इसके बोलने वाले संसार में सत्र से अधिक हैं। सारे 
भारतवष में २५०० संस्थायें हिन्दी प्रचार का कार्य कर रही हैं। लगभग 
२३ करोड़ आदमी हिन्दी बोलते हैं। इस देश की जलवायु न अधिक 
ठंढी है और न गर्म । मध्यम दर्जे की गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती 
हे। साल में चार चार महीने के तीन मौसम होते हैं। ये क्रमशः एक 
दूसरे के बाद आते रहते हैं। मौसमों का इतना सुन्दर क्रम किसी और 
देश में नहों पाया जाता | 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि इस देश की भागालिक परिस्थिति 
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संवेथा अनुकूल है। उन्नति के सभी साधन प्रकृति ने इसे दे रथ है। 
नदी, पहाड़, भील, समुद्र और जंगल, इनसे न केवल यहीं के नियार्स', 
बल्कि संसार के बहुत से लोग लाभ उठाते हैं। इस देश की अच्छी से 
अच्छी लकड़ी अभ्रब तक विदेशों में भेज दी जाती थी | शारीरिक और 
मानसिक दोनों दृष्टियों से इस देश की जलवायु व्यक्ति के लिए. सर्वथा 
अनुकूल है। यहाँ का वातावरण धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत है। यहाँ 
के निवासियों का जीवन सरल और उनके विचार उच्च होते हैं। अधिक- 
तर व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। इन्हों के अनुकूल इस देश का 
सामाजिक संगठन भी बनाया गया था, जो किसी न किसी रूप में आज 
भी दिखाई पडता है। ग्राम-पंचायते इस देश की सबसे पुरानी संस्थायें 
हैं। अंगरेजी राज के पहले केन्द्रीय शासन कभी भी स्थानीय संगठनों में 
बाधा नहीं डालता था ।पंचायतें स्वतंत्र रूप से राज्य करती थीं। सभी 
क्षेत्रों में स्वतन्त्रता की भावना दिखाई पड़ती थी। भागोलिक स्थिति ने 
यहाँ के राष्ट्रीय जीवन को एक विशेष ढांचे में ढाल दिया था । 
सर टामस रो १६१५ ई० में जहांगीर के दरबार में आया। तत्र से 
बराबर अगरेजों के आने का एक ताता आरम्म हुआ | 
अगर जा का १६०० ई० में एलिजावेथ के समय में ईस्ट इंडिया- 
आगमन कम्पनी की स्थापना हुईददें। इस कम्पनी का उद्देश्य 
हिन्दोस्तान से व्यापार करना था। इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए. तिजारती अंगरेन इस देश में लगातार आते रहे | उस समय 
इस देश की<*.राजनीतिक परिस्थिति काफ़ी अच्छी थी। औरंगजेब की 
मृत्यु तक, अर्थात्‌ सन्‌ १७०७ ई० तक यहाँ का शासन-प्रबंध बडुत 
ही सुदृढ़ और सर्वप्रिय था। किसी विदेशी के दिल में यह ख्याल तक 
नहीं आ सकता था कि सुगल राज्य का सितारा किसी दिन अस्त हो 
जायगा । पुतंगीज, फ्रासीसी, डच और अंगरेज सभो अपनी अपनी 
तिजारत में लगे हुए थे। व्यापार में एक दूसरे को दबा देने के 
लिए, इनमें श्रापलत में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहीं। लेकिन 
ये लड़ाइयाँ औरंगजेब। की मृत्यु के बाद आरम्म हुईं | मुगलों में 
कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बढ़े राज्य को चलाता । 
केन्द्रीय शासन कमजोर होने लगा। प्रान्तों के सूबेदार और नव्वाब 
मनमानी करने लगे | 
इस बिगड़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति से विदेशियों ने पूरा पूरा 
लाभ उठाया। इनके आपसी मभगड़े दक्खिनी हिन्दोस्तान के कोने कोने 
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में फैल, गये। हिन्दोस्तानियों ने भी इनमें हिस्सा लिया। अन्त में श्रेंग- 
रेजों, की विजय हुई। १७५४७ ई० में प्लासी की लड़ाई ने इस बात का 
फैसला कर दिया कि अंगरेज भारतीय व्यापार में सर्वेसर्वा हैं । १७६५४ ई० 
में अँगरेजों को बंगाल की दीवानी मिली। उन्हें यह अ्रधिकार मिला कि 
वे बंगाल प्रान्त की मालगुजारी वसूल कर सरकारी खजाने में भेज दें । 
इसके बदले में उन्हें कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। अभी तक अँगरेज 
केवल व्यापारी समझे जाते थे, लेकिन १७६५ के बाद वे धीरे धीरे 
राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे । ज्यों ज्यों इस देश का शासन- 
प्रबन्ध कमजोर होता गया, अगरेजों को राजनीतिक मामलों में हाथ 
बटाने का मौका मिलता गया। परिणाम यह हुआ कि १८५७ ई० तक 
ईस्ट-इंडिया कम्पनी हिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक 
बन गई | भारतवासियों ने होश सेभाला और १८४७ ई० में अपनी खोई 
हुई आजादी हासिल करने का एलान किया | इस युद्ध को अँगरेज गदर के 
नाम से पुकारते हें। वास्तव में यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। भारत 
वासी इसमें असफल रहे | श्दूष्८ में ईस्ट-इंडिया कम्पनी तोड़ दी 
गई | इंगलेंड की पार्लियामेंट ने भारतीय शासन का भार अपने द्वाथों 
में ले लिया | तब से यही पालियामेंट इस देश का शासन करती रही है। 
१५ अगस्त १६४७ को बृटिश पार्लियामेंट ने भारतीय संध और पाकि- 
स्तान दोनों को पूर्ण स्वतन्त्रता देकर अपने ६० वर्ष के शासनाधिकार 
को समाप्त कर दिया । 


अमेरिका की शासन-पद्धांत की तरह मारतवर्ष का शासन-विधान एक 

या दो दिन में नहीं बनाया गया है। कद्दा जाता है 

ऐतिहासिक कि अमेरिका की शासन-पद्धति को २० मिनट में कोई 
विभाग भी पढ़ सकता है। १७८३ ई० में वहाँ की शासन- 
पद्धति का निर्माण किया गया था। भारतवष् की शासन- 

पद्धति इतनी सूक्ष्म नहीं है। इसे समभने के लिए. काफी समय और 
सामग्री की आवश्यकता है। इसका विकास क्रमशः हुआ है । हिन्दू और 
मुसलमानी जमाने में जो शासन-पद्धति यहाँ थी उसका वर्णन करना 
हमारी इस पुस्तक के बाहर की चीज दहै। हमें यही देखना है कि 
वर्तमान स्वतन्त्र भारत की शासन-पद्धति का विकास कैसे हुआ है। किस 
समय यह शासन-पद्धति बनी, कन्च कब इसमें परिवर्तन किए गए और 
बत॑मान शासन-पद्धति किन सीढ़ियों से होकर आज स्थापित की गई है। 


था 
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साथ ही हम यह भी देखेंगे कि नये शासन-विधान का स्वरूप कैसा है 
ओर इसमें कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं | 


भारतीय शासन-पद्धति के विकास का वर्णन करते हुए १६०६ ई० 
में ३ दिसम्बर को ब्रिटिश सम्राय की ओर से एक विवरण प्रकाशित 
किया गया था, जिसका आशय निम्नलिखित है :--- 


“१७७३ और १७८४ ई० में जो कानून पास किए गये थे, उनका 
आशय हिन्दोस्तान में ईस्ट ३ण्डिया कम्पनी की मातहती में एक सुब्य- 
वस्थित शासन पद्धति की स्थापना करना था। १८३३ ई० के कानून ने 
भारतवासियों के लिए. नौकरी आदि का दरवाजा खोल दिया। श्र 
के कानून ने भारतवर्ष का शासन-प्रत्रन्ध कम्पनी के हाथ से सप्राद के 
हाथ में दे दिया। उसी समय जनता को बहुत से अधिकार, जो अ्रभी 
तक मौजूद हैं, दिए गये थे । १८६१ ई० के कानून ने प्रतिनिधित्व शासन 
की नींव डाली । १६०६ ई० के कानून के अनुसार भारतीयों के अधिकार 
की और भी वृद्धि हुई।” १६१६ के कानून ने भारतीय प्रतिनिधियों को 
शासन में बहुत बड़ा हिस्सा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार वे 
प्रान्तीय स्व॒राज से बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वराज प्रास कर सकते हैं। १६३५ 
ई० के शासन-विधान ने भारतवासियों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता की पूरी 
बागडोर सौंप दिया | १६४७ ई० की स्वतन्त्रतु की घोषणा के अनुसार गत 
शासन-पद्धति स्वतन्त्र भारतीय संघ की पहली नवीन पद्धति थी। १६४० 
का नया संविधान भारतीय राष्ट्र का प्रथम स्वतन्त्र सविधान है । 


अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय शासन के विकास को हम 
चार भागों में बॉट सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक 
संस्था थी । धीरे धीरे वह एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन 
बैठी । दूसरे काल में पालियामेंट ने शासन-प्रबन्ध का भार अपने 
हाथ में ले लिया और एक दृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की । तीसरे 
काल में भारतवासियों को शासन-प्रबन्ध में थोडा बहुत अ्रधिकार दिया 
गया जो प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया जाता है । चोथा काल 
१५ अगस्त १६४७ ई० से आरम्म होता है जो भारतीय स्वतन्त्रता का 
जन्म दिन है । 

प्रथणभ काल ( १७४७५---१८५८ ) 
ऊपर कहा गया है कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की स्थापना १६०० ई० 


में हुई थी। इसका उद्दे श्य भारतवर्ष से केवल व्यापार करना था। कुछ 
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लोगों की यह धारणा है कि आरम्भ में ही अंगरेजों का उद्दे श्य एक राज्य 
की स्थापना करना था, लेकिन यह बात सरासर गलत है । इंग्लैंड 
आर हिन्दोस्तान के इतिहास को देखते हुए, इस कथन को कोई भी 
स्वीकार नहीं कर सकता। दक्षिणी हिन्दोस्तान में कम्पनी ने अपना । 
व्यापार आरम्म किया। मुगल-साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर हो रहा था। 
प्रान्तो के हाकिम मनमानी करने लगे थे। कम्पनी ने शासन की कमजोरी 
से काफी लाम उठाया | उसके नौकर राजनीतिक मामलों म॑ हाथ डालने 
लगे | धीरे-धीरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गई। इसलिए कम्पनी का 
दबदबा दक्षिणी टिन्दोस्तान में बढ़ने लगा । उधर १७६४ ई० में बंगाल 
की दीवानी ले लेने स कम्पनी की काफी मुनाफा होने लगा। उसे अपनी 
तिजारत में उतना फायदा नहीं था जितना बंगाल की लगान-वसूलो 
में | प्रजा से मनमाना धन वसूल करने में कम्पनी ने कोई कसर बाकी 
न रकखी | अत्र उसे इस बात का चस्क्रा लगा कि इसी तरह और भी 
सूचरों में अधिकार प्राप्त किये जाये | नतीजा यह हुआ कि दक्खिनी 
हिन्दोस्तान में वर्षा तक तिजारत का बहाना लेकर लडाइयाँ चलती रहीं | 
राज्य की स्थापना तो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उसके पास शासन- 
प्रअन्ध की सामग्री काफी नहीं थी । बंगाल के गवनर 
१७७३ इं० का ने १५ नवम्बर १७७३ ई० के एक पत्र में यह लिखा कि 
'चाटर ऐक्ट जो कुछ भी जगह कम्पनी के अधिकार में आ गई है 
उसके प्रत्रन्ध का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है। उसने 
यह भी प्रगट किया कि जल्दी से जल्दी एक ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिये जिससे शासन का कार्य चलाया जाय। इगलेंड की पार्लियामेंट ने 
१७७३ इ० में रेग्यूलेटिज् ऐक्ट ((॥०८८प/४४॥४2 28.0') पास करके हिन्दो- 
सतान में एक गवनर-जनरल और उसकी कोौन्तिल के लिये विधान 
बनाया | कलकत्ते मं फोर्ट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी 
इसी ऐक्ट के अनुसार स्थापित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर 
अपना सब्र काम गवनर-जनरल को सलाह से करने लगे | पालियामेंट 
को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह कम्पनी के मामलों में हाथ 
डाल सके | गवर्नर-जनरल को सलाह देने के लिए ४ सदस्यों की एक 
सभा बनाई गई । इसका उद्दे श्य यह था कि जो कुछ राज्य कम्पनी के 
हाथ में आ गया है उसे अच्छी तरह चलाया जाय। साथ ही और भी 
नई नई जगहें शामिल की जायें | 
१७प्प४८ में पिट इडिया बिल पास किया गया। श्रव तक कोर्ट आफ 


शासन का विकास ११ 


डारेक्टर कम्पनी के कामों की देख रेख करते थे, 
पिट्स इण्डिया लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार एक नये संगठन का जन्म 
बिल २३८४ हुआ जिसका नाम बोर्ड आफ कन्ट्रोल रक्खा गया। 
अच से कम्पनी की कार॑वाइयों की देख-रेख बोर्ड आफ 
कन्ट्रोल और कोर्ट आफ डाइरेक्टस दोनों करने लगे | यह भी कहा 
जा सकता है कि एक प्रकार से कम्पनी के लिये दोहरा शासन स्थापित 
किया गया | यह दोहरा प्रबन्ध श्णश८ ई० तक चलता रहा | वैसे तो 
यह कहा गया कि १७८४ के कानून का उद्देश्य हिन्दोस्तान में अच्छे 
शासन को नीव डालना है, परन्तु इसका उद्दे श्य हिन्दोस्तान में अगरेजी 
राज को और दृढ़ करना था। कोर्ट आफ डाररेक्टर्स में थोड़े से सदस्यों 
की एक गुप्त सभा थी । हिन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा 
विचार करती थी । शासन-प्रबन्ध का पार आने से कम्पनी की जिम्मे- 
दारी हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी। गुप्त सभा के काम बड़ी जिम्मे- 
वारी के थे और वे क्रमशः बढ़ रहे थे। बोड आफ कन्ट्रोल को यह 
अधिकार दिया गया कि वह हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गह- 
राई के साथ विचार करे और अपनी राय गुप्त प्मा को दे। कम्पनी 
के अधिकारी हिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलह तब तक नहीं 
कर सकते थे, जच्र तक वे बोड' आफ कन्‍्ट्रोल से इसकी आज्ञा प्राप्त न 
कर लें | इस समा में ६ सदस्य थे | सम्राट ने इन्हें इसीलिये नियुक्त किया 
था कि वे हिन्दोस्तान के सारे मामलों की जानकारी रकक्‍खें और उन पर 
अपनी उचित राय दें | यह पहला ऐक्ट था जिसने पालियामेंट को हिन्दो- 
स्‍तान के राजनीतिक मामलों में हाथ डालने का अवसर दिया | यदि बोड 
आफ कन्ट्रोल और कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स में कोई मतभेद उत्पन्न हो 
जाता तो सम्राट इसका फैसला करता था। इस ऐक्ट के अनुसार सम्राद 
को यह अधिकार दिया गया कि वह गवनंर जनरल॑ को जब चाहे इहिन्दो- 
स्‍तान से वापस बुला ले। गवर्नर-जनरल और उसकी सभा को बहुत से 
अधिकार प्रदान किये गये | 
१७६३ ई० में एक नया कानून पास किया गया। ईस्ट-इंडिया 
कम्पनी को ही पूर्वीय देशों में व्यापार करने का अधिकार 
श्८य१३ का था। इस ऐक्ट में यह अधिकार कम्पनी को २० 
चाटर ऐक्ट साल के लिये और दे दिया गया | गवर्नर-जनरल के 
अधिकारों में और वृद्धि की गई | वह अ्रपनी कोन्सिल 
के फैसले को रद कर सकता था | सूबों के गवर्नर बिना उसकी आशा के 
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कोई लड़ाई या सन्धि नहीं कर सकते थे। १८०० ई० तक गवरनर-जनरल 
आर उसकी कौंसिल जो कुछ नियम बनाते ये, अन्य प्रान्तों के गवर्नरों 
की उनका पालन करना पड़ता था | उन्हें कोई कानून बनाने का अधि- 
कार न था। श्य०० ई० में मद्रास प्रान्त के गवनंर को यह अधिकार 
दिया गया कि वह शासन को चलाने के लिए एक छोटी कौन्सिल 
द्वारा कानून बना सकता है। इसी तरह का अधिकार बम्बई के गवर्नर 
को १८०७ में दिया गया। श्य१३ ई० में एक दूसरा नियम पार्लियामेंट 
ने पास किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतवष में 
कम्पनी जो कुछ राज्य स्थापित कर रही है उसकी प्रभुता सम्राद के 
हाथ में रहेगी | सारी अगरेज-जाति को यह आज्ञा दी गई किजो चाहे 
हिन्दोस्तान से व्यापार कर सकता है। लेकिन चाय की तिजारत हिन्दो- 
स्‍तान में कम्पनी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। कम्पनी 
को छोड़कर चीन से तिजारत करने की आज्ञा किसी को न थी। इसी 
कानून के अनुसार पहले पहल हिन्दोस्तान में बड़े पादरी का एक स्थान 
बनाया गया। पालियामंट ने यह निश्चित किया कि कम्पनी अपनी 
आमदनी में से एक लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए खर्च कगे | 
श्य३३ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को फिर बीस वर्ष के लिये 
ग्रधिकार-पत्र दिये गए । कम्पनी से चीन के साथ 
,श्य३३ का व्यापार की बपौती छीन ली गई। अब चीन के साथ 
चाटर ऐक्ट व्यापार करने की आशा सभी इंगलैण्ड निवासियों को 
दे दी गई | टी० बी० मेकाले लिखता है, “कम्पनी 
से इस बपौती को तोड़कर यह आवश्यक कर दिया गया है कि उसके 
संगठन में परिवर्तन किया जाय |” इस ऐक्ट में यह भी निश्चित किया 
गया कि अब से कम्पनी केवल ठेकेदार संस्था की तरह रहेगी। लाड 
मेकाले का कहना है'कि, “१७८४ और श्८५८ ई० के बीच में जितने 
भी ऐक्ट पास किए गये उनमें १८३३ ई० का नियम भारतीय सरकार के 
लिए सब से महत्वपूर्ण हे।” इसके अनुसार मुख्य ६ बातें निश्चित 
की गई :--- 
(१) चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार सभी अ्रँगरेजों को एक 


समान दिया जाय | 
(२ ) कम्पनी जितनी भी भूमि हिन्दोस्तान में अपने श्रधिकार में रकखेगी 


उस पर एक मात्र अधिकार बृटेन के सप्राद तथा उनकी सन्‍्तान 
का होगा | 
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( ३े ) बम्बई और मद्रास के गवनरों से कानून बनाने का अधिकार 
छीन लिया गया। केवल गवर्नर-जनरल और उसकी कॉंसिल 
को यह अधिकार दिया गया कि वह सारे हिन्दोस्तान के लिये 
कानून बनाए | 

(४ ) गवर्नर-जनरल की कौंसिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। 
तीन के बदले अब उसमें चार सदस्य हो गये | नये सदस्य का 
कार्य यह था कि गवरनर-जनरल को कानून बनाने में मदद 
दे। इसका नाम कानूनी मेम्त्रर ( [,8ज७ '(27067 ) था। लाड 
मेकाले पहिला कानूनी मेम्बर बनाया गया ! 


(५ ) भारतीय कानूनों में संशोधन करने के लिए लाड मेकाले की 
अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया । 


( ६ ) हिन्दोस्तानियों को यह आश्वासन दिया गया कि इस्ट-इसिडिया 
कम्पनी की नौकरी के लिये रूप, रंग, धर्म, जाति इत्यादि का 
भेद-भाव नहीं किया जायगा । 


इजड्धलेण्ड से कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
बीच में कोई भी पत्र-व्यवहार बत्रिना बोर्ड आफ कन्ट्रोल की जानकारी के 
नहीं हो सकता था। बंगाल का गवनर सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर- 
जनरल बना दिया गया। एक नई प्रेसीडेन्सी कायम करने के लिये 
जिसकी राजधानी आगरे में हो, एक योजना बनाई गई । परन्तु दो वर्ष 
बाद यह विचार स्थगित कर दिया गया। बंगाल के गवनंर को, जो 
ग्रब॒सारे हिन्दोस्तान का गवरनर-जनरल हो गया था, बंगाल के लिए 
एक सहायक गवनंर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मद्रास और 
बम्बई के लिए. दो पादरी नियुक्त किए गए। कानून बनाने का अधिकार 
केवल गवरनर-जनरल और उसकी कौन्सिल को देकर कानूनी अधिकार 
केन्द्रित कर दिया गया । केन्द्रीय शासन की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी । 


श्य४५३ ई० के ऐक्ट के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापारी 
संस्था के बदले राज्य करने वाली शक्ति मान ली 

४क/३ का गई | इस ऐक्ट के अनुसार कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के 
चाटेर ऐक्ट. १८ सदस्यों में से ६ सदस्यों को नियुक्त करने का 
अधिकार सम्राद को दिया गया। गवर्नर-जनरल की 

कौन्सिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया | इसके अतिरिक्त कानून 
बनाने के लिए ६ विशेष सदस्यों की नियुक्ति की गई | बंगाल में एक 
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लेफटीनेन्ट गवर्नर नियुक्त किया गया | इड्लैण्ड में भारतीय कानूनों पर 
विचार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया | सिविल सर्विस का 
दरवाजा सबके लिये मुकाबले की बुनियाद पर खोल दिया गया | 


उपरोक्त ऐकक्‍्ट को पास हुए अभी पूरे पाँच साल मी न हुए थे 
कि हिन्दोस्तान में एक बड़ी क्रान्ति आरम्म हुई। यह श्य४७ ई० के 
ग़दर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके विषय में ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न 
मत हैं। कुछु का कहना है कि यह एक सिपाही-विद्रोह था। लेकिन 
दूसरे लोग यह साबित करते हैं कि यह हिन्दोस्तान की ञआाजादी की 
पहिली लड़ाई थी, जिसमें हिन्दोस्तानियों ने तलवार और बन्दूक की 
मदद से अपने मुल्क को आजाद करने का बीड़ा उठाया था | जो कुछ 
भी हो हिन्दोस्तानियों को हारना पड़ा | हजारों देश-वासिश्रों और विदेशियों 
की जाने गईं। इसने इद्धलेणड की सरकार को चौकन्ना कर दिया। 
उसे यह विश्वास हो गया कि ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का शासन हिन्दोस्तान 
के लिए, उपयुक्त नहीं है। यहीं से भारतीय शासन का दूसरा युग 
आरम्म होता है । 


द्वितीय काल ( ?८५८--६१८ ) 


श्८यभ्८ इ० में पालियामेन्ट ने एक नया ऐक्ट पास किया | मुगल- 
राज्य का सितारा हमेशा के लिए ड्रब गया । मुगल 
श्प्श्ण का सम्राट वहिष्कृत कर दिया गया और उसकी सारी 
चाटर ऐक्ट शक्ति बृटेन के सम्राट को दे दी गई | ईस्ट इस्डिया 
कम्पनी भारतीय शासन से अलग कर दी गई। 
इज्जनलेणड की पार्लियामेन्ट ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 
उसने यह घोषणा की अब से हिन्दोस्तान का राज्य सम्राट के हाथों 
में सुपुदं कर दिया जाता है। एक भारत मनत्री की नियुक्ति की गई। 
बोर्ड आफ कन्द्रोल और कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के सारे अधिकार उसे दे 
दिए गये। १५ रुदस्पों की कौन्सिल आफ इण्डिया नामक एक सभा 
बनाई गई जिसका कार्य भारतीय शासन को चलाना और भारत-मन्त्री 
को सभी प्रकार से सहायता देना था | पालियामेंट हिन्दोस्तान के लिए 
सर्वेरर्वा बन बैठी | 


वैसे तो पालियामेंट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथों में 
ले ली, परन्तु उसे भारतीय मामलों का अनुभव बिलकुल न था। उसे 
ईिन्दोसर्तनन के मामलों में कोई खास दिलचरपी न थी | इृद्धलेर्ड स्वयं 


शासन का विकांस 8] 


अपने घरेलू मामलों में लगा हुआ था । पार्लियामेन्ट के सामने आयर- 
लेंड और योरप की समस्याएँ पड़ी हुई थीं। ऐसी दशा में यह सम्मव 
नहीं था कि वह ८००० मील दूर हिन्दोस्तान के शासन में दिलचस्पी 
लेतीं |# पालियामेन्ट के सदस्य भारतीय रहन-सदन से परिचित न» थे। 
आवागमन की सुविधा भी आजकल जैसी न थी। हिन्दोस्तान में पाश्चात्य 
रहन-सहन अपना घर बना रही थी। इन्हीं सत्र बातों का विचार करते 
हुए पालियामेन्ट ने भारत-मन्त्री की नियुक्ति की, और उसे यह आज्ञा 
दी कि वह प्रति वर्ष हिन्दोस्तान के ग्राथिक तथा सामाजिक विषयों पर 
एक रिपोर्ट पालियामेन्ट के सामने पेश करे । उसे यह भी आदेश दिया 
गया कि वह हर साल हिन्दोस्तान की आय-न-व्यय का व्योरा पार्लिया- 
मेन्ट के सामने रक्खे , भारत-मन्त्री की सहायता के लिए जो १५ सदस्यों 
की एक कोंसिल बनाई गई उसमे ८ सदस्यों को सम्राट ने और बाकी को 
कम्पनी के डाइरेक्टरो ने नियुक्त किया | यह भो तय किया गया कि यदि 
कोन्सिल ( [049 (०पएणल॑। ) में कोई जगह खाली हो तो उसकी भर्ती 
सम्राट करेगा | कोन्सिल के सदस्य तत्र तक नहीं हटाये जा सकते थे जब 
तक पालियामेन्ट की दोनों समाएँ इसके लिए सम्राट के सामने नम्न 
निवेदन पेश न करती | सदस्यों को राजनीतिक मामलों से अलग रखने 
के लिए यह आज्ञा दी गई कि वे पार्लियामेन्ट में नहीं बैठ सकते । 


कौन्सिल का काम भारत मन्त्री को सलाह देना था। यदि वह 
चाहता तो कौन्सिल के फेसले को रह कर सकता था। केवल भारतीय 
कर के मामले में वह कौन्सिल के फैसले को नहीं बदल सकता था । 
असल बात यह थी कि कौन्सिल के सदस्यों को भारत-मन्त्री ही नियुक्त 
करता था । सम्राद केवल नाम मात्र के लिये था। इससे वे उसकी इच्छा 
के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। गुप्त बातों में भारत-मन्त्री स्वयं हिन्दुस्तान 
से पत्र-व्यवहार करता था। इसमें कौोन्सिल का कुछ भी हाथ न था| 
हिन्दोस्तान का कर्त्ता धर्ता भारत-मन्त्री हो बनाया गया। १्८श्ण के ऐक्ट 
के अनुसार सारे प्रबन्ध उसके हाथ में दे दिए गए | देश की रक्चा वथा 
आमदनी और खच्े की पूरी जिम्मेवारी उसे सौंप दी गई । 

हिन्दोस्तान के गवरनर-जनरल को यह आजा दी गई कि वह सभी 
मामलों में भारत-मन्त्री की आज्ञाओं का पालन करे। यह बात दोनों 
शासकों की योग्यता पर निर्भर थी । यदि गवरन॑र-जनरल स्वयं इतना 


लक >+++-र+3-.क्‍.4+२०००० 





# स्वेज नहर का रास्ता खुलने के पहले यह दूरी ११००० मील थी । 


श्ष आधुनिक मारतीय शासन 


योग्य होता कि भारत-मन्त्री उसके ऊपर तरह-तरह का हुक्म लादना 
उचित नहीं समझता, तो वह अपने कार्य के लिए बहुत कुछ स्वतन्त्र 
था। शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से उसका स्थान भारत-मन्त्री से कहीं ऊँचा 
था। क़ानूनन गवनर-जनरल को भारत मन्त्री की आज्ञा मानना आवश्यक 
था | यदि दोनों की रायो स अन्तर पड़ता तो गवरनर-जनरल को क्रुकना 
पड़ता था। इसके दो उदाहरण भारतीय इतिहास में मौजूद हैं | लाड्ड 
मेयो तथा लाड्ड नार्थब्रुक के समय में पालियामेंट ने यह स्पष्ट कर दिया 
की भारतीय सरकार सभी तरह घरेलू सरकार की मातहती में है। फिर 
भी इन दोनों के सम्बन्ध के विषय में कहा गया था कि शिमला और 
पालियामेन्ट का सम्बन्ध निश्चित नहीं था |# 
शासन की बागढोर पार्लियामन्ट के हाथ में जाने से गवनंर-जनरल 
के पद में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुईं।अब वह 
केन्द्रीय सरकार हिन्दोस्तान का वाइसराय कहलाने लगा | उसकी 
की वृद्धि जिम्मेवारी बढ़ा दी गई। इसलिये यह जरूरी था की 
(९आ0०४।- . उसकी कोसिल भी कुछ बडी कर दी जाय | श्८३३ ई० 
8807 ०70 में तीन के बदले चार सदस्य कर दिये गये थे। कानूनी 
ए० छश' मामले में नया सदस्य गवरनर-जनरल को सलाह देता 
था | १८५३ ई० तक वह कोॉंसिल में केवल कानून 
बनाने के लिये उपस्थित हो सकता था। श्८५३ ई० में उसे कॉौंसिल का 
एक साधारण सदस्य घोषित कर दिया गया । १८६१ ई० में परलियामेन्ट 
ने एक नया कोंसिल ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार एक अ्रर्थ-सदस्य 
की नियुक्ति की गई | श्य७४ ई० में कौंसिल में एक और सदस्य बढ़ा 
दिया गया जिसके ज़िम्मे सरकारी इमारतों की देख-रेख का काम सोंपा 
गया । कौंसिल का प्रत्येक सदस्य किसी विभाग का प्रधान होता था। 
गवर्नर-जनरल को यह अधिकार था कि वह ृकोंसिल के फैसले को रह 
कर सके | 


१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से हिन्दोस्तान का शासन-प्रतन्ध 
केन्द्रित होने लगा था | शासन का भार धीरे धीरे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में आने लगा । प्रान्तीय सरकारों की शक्ति घटने लगी। प्रान्तों 
के गवनंर केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट मात्र रह गये। शासन-प्रबन्ध में 
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शासन का विकास १७ 


प्रान्तीय सरकारों को यह आज्ञा थी कि वे गवर्नर-जनरल और उसकी 
कॉसिल के हुक्म की तामील करते रहें | साथ ही उन्हें हर मामले की 
सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी पडती थी । प्रान्त की सरकारें, केन्द्रीय 
सरकार की आज्ञा के बिना ऋण नहीं ले सकती थीं। नये टेक्स लगाने के 
लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी पडती थी। कोई मी बिल 
गवनंर की कौसिल में तब्र तक पेश नहीं हो सकता था जब तक गवर्नर 
जनरल की थाज्ञा न ले लो जाती। बिल पास हो जाने पर भी अन्तिम 
निणंय गवनर-जनरल का ही होता था। एक राजनीतिकज्ञ ने लिखा हे, 
“ग्राथिक राजनीतिक तथा क़ानूनी दृश्टियों से १६०६ ई० के पहले 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति बड़ी ही जोरदार थी । प्रान्तों के शासक उसी 
की.आशा पर चलते थे। वह किसी भी समय उनके अधिकार छीन 
सकती थी । 
धारा सभाओं का विकास 
शासन के द्वितीय काल ( श्यक्ट-१६ १८ ) में धारा सभाश्रों का भी 
विकास हुआ | आरम्म में कार्यकारिणी और धारा- 
(८३३ का सभा में कोई अन्तर न था। जब कभी कोई क़ानून 
चाटेर ऐक्ट . बनाना होता तो गवर्नर-जनरल या प्रान्तो के गवर्नर कुछ 
विशेष व्यक्तियों से सलाह ले लिया करते थे। श्८३३ 
ईं० में पहली बार एक कानूनी मम्बर गवनर-जनरल की कॉसिल में भर्ती 
किया गया । यहीं से कानून बनाने का कारय कार्यकारिणी से अलग समभ्छ 
जाने लगा | श्८५३ ई० में ६ मेम्बर गवनर-जनरल की कोंसिल में और 
भर्ती किये गये। इनका एकमात्र काय कानून बनाने मं उसकी मदद 
करना था। इनमें दो बंगाल की बड़ी कचहरी ( ॥3९02») 5प]77९॥6 
(०पा५ ) के जन थे और बाकी मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की 
सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये थे | यही सभा बढ़ते बढ़ते केन्द्रीय 
सरकार की धारा सभा बन गई | 


१८६१ ई० के इंडियन कौंसिल ऐक्ट के अनुसार ६ सदस्य और भर्ती 

किये गये | अर्थात्‌ कानूनी मामलों में गवनर-जनरल 

८६१ का को सलाह देने के लिये सद॒स्यों की संडखया अब १२ कर 

चाटेर ऐक्ट.. दी गई । इनमें ६ सदस्य किसी सरकारी विभाग में काम 

नहीं कर सकते थे। कुछ हिन्दोस्तानियों को भी इसमें 

हिस्सा लेने का अवसर मिला । इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई 
आ० भा० शा०--३े 


श्द् आधुनिक भांरतीय शॉसने 
प्रान्तों की सरकारों को कानून बनाने का वह अधिकार, जो १८३३ ई० में 
उनसे छीन लिया गया था, पुनः प्रदान किया गया। लेकिन ये अधिकार 
नाममात्र के थे | उन्हें कानूनी मामलों में बिलकुल स्वतन्त्रता नहीं दी गईं 
थी | गवनंर-जनरल की आजा लेकर वे कोई क़ानून धारा सभा में पेश कर 
सकते थे और फिर उसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार से कराते भे। लाड्ड 
मेकडानल्ड के शब्दों में “'प्रान्तीय धारा सभाएँ कानून बनाने के लिये 
छोटी-छोटी कमेटियाँ थीं ।” उन्हें यह अधिकार न था कि वे कार्य-कारिणी 
के कामों में हस्तक्षेप करें। 
१्६२ ई० में फिर एक इंडियन कोंसिल्स ऐक्ट पास किया गया। 
इसके अनुसार केन्द्रीय धारा सभा में सदस्यों की संख्या 
१८६२ का १२ से १३ कर दी गई । गैर सरकारी सदस्यों की 
चाटर ऐक्ट.. संख्या बढ़ा दी गई । बड़ी-बडी संस्थाओं को इस 
बात का अ्रवसर दिया गया कि वे अपनी इच्छानुसार 
धारा सभाओ्रों के लिये लोगों के नाम सरकार के सामने पेश करें। यद्यपि 
सरकार उन्हें स्थान देने के लिये वाधघ्य न थी, फिर भी उन्हीं में से लोग 
नियुक्त किये जाते थे। उस समय “जचुनाव” की प्रथा न थी । अ्रप्रत्यक्ष 
रूप से सदस्यों की भरती में प्रजा की राय ले ली जाती थी । 
१६०६ ई० के मार्ले मिन्‍्टो सुधार ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा 
सभाओं में और भी परिवतेन किया । सदस्यों की संख्या 
१६०६ का मार्ले और उनकी जिम्मेवारी पहले से अधिक कर दी गई | 
मिनटों सुधार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ्रों में गैर सरकारी सदस्यों 
की संख्या बढ़ा दी गई। धारा-सभा के सदस्यों को 
अधिकार दिया गया कि वे सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा 
बजेट के ऊपर वादाविवाद कर सकते हैं। लार्ड करन की नीति से भार- 
तीय प्रजा बहुत ही नाराज थी। १६०५ में बंगाल को दो ठकडढ़ों में बाँटने 
का जो प्रश्न उठाया गया था, उससे न केवल बंगाल बल्कि सारे 
हिन्दुस्तान की प्रजा अखसन्तुष्ट थी। १६०४ में अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी का २१ वाँ वार्षिकोत्सव्‌ काशी में हुआ । इसमें बंगाल के डुकड़े 
करने की नीति का बुरी तरह विरोध किया गया। १६०६ ई० में कांग्रेस 
ने अपने एक प्रस्ताव में यह पास किया कि सम्पूर्ण देश की आवाज 
बूटिश शासन की नीति के विरद्ध है ।# __ 
'' # यह देखते हुये कि देश के शासन में यहाँ के लोगों का कोई हाथ 
नहीं है और वे सरकार से जो प्राथेनायें करते हैं उन पर उचित रूप से 
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असन्‍्तोष को दूर करने के लिये १६०६ ई० में बृटिश सरकार को 
भारतीय शासन में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। चुनाव का सिद्धान्त 
भी इस समय स्वीकार किया गया। मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचन प्रदान 
किया गया। धारा-सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे 
सरकार के कामों की उचित टीका-टिप्पणी कर सकते हैं। किन्तु अभी: 
तक भारतीय प्रजा को शासन की वास्तविक जिम्मेवारी नहीं दी गई थी । 
सुधार का जन्मदाता लार्ड मालें स्वयं इस बात की ताईद करता है कि 
बूटिश सरकार की नियत बिलकुल नहीं थी कि भारतीय प्रजा को शासन 
की जिम्मेवारी दी जाय | 

इस सुधार के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी सभा में एक 
हिन्दोस्तानी को भी स्थान दिया गया। सत्येन्द्र प्रसाद सिनहा, जिन्हें आगे 
चल कर ला की उपाधि दी गई, पहिले पहिल इसके सदस्य बनाये गये । 
प्रान्तों की कार्यकारिणी समाश्रों में इसी प्रकार के स्थान निश्चित कर 
दिये गये | ऊपर कहा गया है कि भारतीथ प्रजा के असनन्‍्तोष को दूर 
करने के लिए. इस सुधार की योजना बनाई गई थी। परन्तु इसका परिणाम 
सन्तोष-जनक नहीं हुआ। कार्य-कारियी पहिले की तरह कमजोर और 
विदेशी बनी रही । केन्द्रीय सरकार का दबदबा प्रान्तीय सरकारों पर कम 
न हुआ। भारत- मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय 
सरकारों को आश्थिक्षेत्र में थोड़ा भी हक प्रास न हुआ। अपने खच 
के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार का मुँह ताकना पडता था । 

भारत में राजनीतिक असनन्‍्तोष ओर सहयोग की नीति :-- 

बूटिश राज्य की जड धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही थी। शासन 
के सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ हो रही थी। इसका 
प्रभाव देश की आम जनता पर बहुत ही बुरा पड रहा था। हिन्दोस्तानियों 
के दिलों में अ्रेंग्रेजी राज्य के प्रति अ्रश्नद्धा के साथ देश में राष्ट्रीय 
भावना फैल रही थी | शासन की एकता, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी 
साहित्य और इतिहास, आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़कर अंग्रेजी 
भाषा ने राष्ट्रीवा को आगे बढ़ाया। पाश्चात्थ देशों की प्रजांतन्त्र 
भावना तथा योरप और अमेरिका आदि स्वतंत्र देशों के इतिहासों ने 
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ध्यान नहीं दिया जाता, हे, इस कांग्रेस की राय है कि बंग-विच्छेद के 
विरोध में उस प्रान्त में जो वहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया बह 
न्‍्याय-संगत था और है। प 
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हिन्दोस्तानियों के दिलों में वर्तमान राष्ट्रीय जीवन का संचार किया। 
आरम्भ में यह भावना एक छोटे से दायरे में सीमित थी, लेकिन अब 
उसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा | जिस काँग्रेस की नींव अँग्रेजी सरकार 
से छोटी छोटी बातों की माँग पेश करने के लिये डाली गई थी वही 
काँग्रेस अँग्रे जी सरकार से टक्कर लेने का दावा करने लगी | 


अंग्रे जी शासन का प्रभाव हिन्दोस्तानियों पर क्‍या पड़ रहा था, इसका 
ज्ञान अँग्रेजों को पूरी तौर से न था। ज्यों ज्यों अँग्रेजी शासन दृढ़ होता 
जाता था, और शासन को मशौन शान्ति उत्पन्न करती जाती थी, त्पों- 
त्यों हिन्दोस्तान में राष्ट्रीयीगा की लहर बढ़ती जा रही थी। देश में नई- 
नई समसस्‍्यायें पेदा होने लगी थीं। 


एक ओर देश में राष्ट्रीयीगा की लहर फैल रही थी, परन्तु दूसरी ओर 
बृटिश सरकार अपनी नीति को बदलने के लिए तैयार न थी। वह नहीं 
चाहती थी कि शासन में अधिक से अधिक हिन्दोस्तानियों का हाथ हो। 
इसलिये उसने “संहयाोग' की एक नई नीति का आश्रय लिया | इसका 
तात्पर्य यह था कि कुछ थोड़े से हिन्दोस्तानियों को शासन-प्रत्रन्ध में 
शामिल कर लिया जाए.। बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में इने गिने 
हिन्दोस्तानी भर्ती कर लिए गए। गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल की कार्य- 
कारिणी सभाओ्रों में हिन्डोस्तानियों की संख्या कुछ और बढ़ा दी गई। 
समय-समय पर धारा समभाश्रों में भी हिन्दोस्तानियों की संख्या बढ़ाई 
गई। परन्तु केवल 'सहयेग' की नीति से हिन्दोस्तानी संतुष्ट नहीं हो 
सकते थे | इस नीति की विफलता स्पष्ट भी होने लगी। 


इसी बीच १६१४ में यारप म॑ एक भयंकर युद्ध आरम्म हुआ | इस 
बडी लडाई ने सब्च का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 

१६१७ का कर लिया । हिन्दोस्तानियों ने दिल खोल कर बृटिश 
घोषणा पत्र सरकार की मदद की | राजा-महाराजाओं ने भी घन 
ओर जन दोनों से सरकार की मदद की। हिन्दोस्तानी 

सिपाहियों ने इंगलेंड और फ्रास में जिस वीरता का परिचय दिया उसकी 
सराहना अंग्रेजों ने भी की है। बृटिश सरकार ने यह मान लिया कि 
हिन्दोस्तानियों ने ऐसे कठिन समय में उसकी सहायता की । बृटिश 
अधिकारी लडाई के जमाने में यह एलान कर चुके थे कि “यह लडाई 


संसार में एकता, स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिए लड़ी जा 
रही है। इन शब्दों को सुन कर हिन्दोस्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी 
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आशायें पैदा हो रही थीं । मांटेग्यू साहब ने, जो उस समय मभारत-मन्त्री 
थे, अपनी सहानुभूति दिखलाने के लिए २० अगस्त सन्‌ १६१७ ई० को 
एक घोषणा की। इसका आशय यह था कि हिन्दोस्तानियों को क्रमशः 
स्वतन्त्रता को ओर बढ़ने का अवसर मिलता जायेगा। घोषणा पत्र इस 
अकार था ३-- 


“बृटिश सरकार की यह नीति हे, और उससे भारत सरकार पूरी 
तरह सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का 


सम्पक उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे 
विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत 
में स्थापित हो और वह ब्ृटिश माम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। 
उसने यह ते कर लिया है कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो ठोस रूप 
से कछ कदम आगे बढ़ाया जाय | मैं इतना और कहूँगा कि इस नीति 
में प्रति सीढ़ी दर सीढ़ी होगी । बृटिश सरकार और भारत सरकार ही, 
जिनके ऊपर भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, इस बात के 
निर्णायक होंगे कि कब्च और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिये । वे एक 
तो उन लोगों के सहयेोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे 
जिन्हें इस तरह सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा 
जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक-ठीक अदा 
किया है ओर उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट 
के सामने जो प्रस्ताव पेश होंगे उन पर सावजनिक रूए में वाद-विवाद 
करने के लिये पर्याप्त समय दिया जायगा । 
हिन्दोस्तान के राजनीतिक हतिहास में इस घोषणा पत्र को एक 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है| यहीं से भारतीय स्वतंत्रता का आरम्म 
माना जाता है। यत्रपि इसका अक्ञरशः पालन नहीं किया गया, फिर भी 
भारतीय प्रजा का एक वर्ग इससे काफी सनन्‍्तुष्ट रहा। यहीं से शासन के 
विकास का तीसरा युग आरम्भ होता है। 
तृतीय काल ( १६१६--१६४७ ) 
भारत-मंत्री मांटेग्यू साहब हिन्दोस्तान आये और वाइसराय लाड 
चेम्सफोर्ड के साथ सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया । 
१६१६ इं० का इसके बाद दोनों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसी 
शासन-सुधार रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट ने १६१६ ई०» में एक 
कानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय शासन में 
निम्नलिखित परिंवतेन किये गये :--- 
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१--धारा-सभाओ्रों में सदस्यों कों संखया बढ़ा दी गई । प्रजा के 
प्रतिनिधियों की संखया नामजद सदस्यों से अधिक कर दी गई । मताधिकार 
का क्षेत्र और भी व्यापक कर दिया गया। केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों 
धारा सभाओं को सरकार की टीका-टिप्पणी करने का अधिकार दे दिया 
गया | बजेट के ऊपर विचार करने का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया । 

२--प्रान्तों में दोहरे शासन ( 0787'००9 ) की नींव डाली गई। 
केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया | 
इसके अतिरिक्त प्रान्तीय विषयों को फिर दो हिस्सों में बॉदा गया। एक 
कोटि में ( [+&78/०7760 &प्रॉं०]००४४ ) वे विषय थे जिनमें भारतीय 
मंत्रियों की पूरी जिम्मेदारी थी। वे इन विषयों में स्वतंत्रतापू्वंक कार्य 
कर सकते थे और अपने कार्य के लिये प्रान्तीय धारा-सभा के प्रति 
उत्तरदायी थे | स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई इत्यादि विषय 
इनके अधिकार में दिये गये थे। दूसरे प्रकार के विषय ( ६९४९०ए८व 
8प्रते०८७ ) वे थे जो गवनर की काय्यंकारिणी को सॉंपे गये थे। इनके 
लिये कार्यकारिणी के सदस्य धारा-सभा की मातहती में न होकर गवर्नर 
के प्रति जिम्मेवार होते थे। शान्ति, कानून, भूमि-कर, आय-व्यय इत्यादि 
आवश्यक विपय कार्यकारिणी के हाथों में दिप्ते गये थे | इस ऐक्ट के 
अनुसार केन्द्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं किया गया। 
इसकी शक्ति पहले की तरह बनी रही | 

विदेशी करकार पर भी इस कानून का असर पड़ा । इडिया कौंसिल 
के सदस्यों की संख्या ८ और १२ के बीज में निश्चित कर दी गई। 
इसके आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम कम १० वर्ष तक 
हिन्दोस्तान में रह चुके हों। कौंसिल की आ्रायु ५ वष निश्चित कर दी 
गई । अब तक भारत-मंत्री का वेतन भारतीय खजाने से दिया जाता था, 
परन्तु इस ऐक्ट के अनुसार यह निश्चित किया गया कि उसे अंग्रेजी खजाने 
से वेतन दिया जाय | उसके दफ्तर का बाकी खर्च भारतीय खजाने से दी 
दिया जाना निश्चित किया गया । ऐसा इसलिये किया गया कि पालियामेंट 
भारत मंत्री की कारवाइयों पर कड़ी नजर रक्‍खे | इंगलेंड में एक नये 
अफसर की नियुक्ति की गई जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता है । इस अफसर 
की जिम्मेवारी भारतीय सरकार के प्रति कर दी गई | इस छेज़ट में यह भी 
बात साफ कर दी गई कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त किया. जाभेगा 
जो इस बात का पता लगयायेगा कि अब इिन्दोस्तानियों को कितनी स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिये । 


शासन का विकास क्‍ २३ 


१६१६ ई० के सुधार से इहिन्दोस्तानी संतुष्ट न थे। नरम दल वालों 
ने तो इसका स्वागत किया, परन्तु देश की सबसे बड़ी 
सत्याग्रह. राजनीतिक संस्था काँग्रेस ने इसका पूर्ण वाहिष्कार 
आन्दोलन किया | पिछली लड़ाई के कारण चीजों का'दाम बढ़ने 
लगा | पानी न बरसने से फसल भी खराब हो गई 
थी | इधर हिन्दोध्तानी मुसलमानों को यह पूरी उम्मीद थी कि बड़ी 
लड़ाई में विजयी होने के पश्चात्‌ मित्र सरकार ( 4]॥#65 ) टर्की के 
सुल्तान को फिर वहीं दर्जा दे देगी जो लड़ाई के पहले उसे प्राप्त था। 
तात्पय यह है कि हिन्दोस्तान में ब्ृटिश सरकार के प्रति अ्रसन्तोीष के 
सारे कारण इकट्टे हो गये थे। १६२१ में महात्मा गाँधी ने मुहम्मद 
अली और शौकत अ्रली को साथ लेकर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्म 
किया | खिलाफत आन्दोलन काॉम्रेस सत्याग्रह के साथ जोड़ दिया गया । 
नरम दल वाले ने कॉंसिल के चुनाव में हिस्सा लिया और शासन को 
चलाना आरम्म किया | परन्तु सितम्बर १६२१ ई० से उन्होंने भी एक 
प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शासन में पुनः सुधार 
होना चाहिये । 
अहिंसा की नीति पर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया गया। देश 
भर में इस बात का प्रचार किया गया कि सरकार को कोई टैक्स न दे; 
सरकारी कानूनों का कहिष्कार किया जाय। इसका उद्देश्य यह था कि 
सरकार को हर प्रकार से असफल सातब्रित कर दिया जाय । यद्यपि 
आन्दोलन की नीति में हिंसा का कोई स्थान न था, फिर भी परिणाम 
भयंकर हुआ | गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा नामक स्थान पर सत्या- 
ग्रहियों ने २१ पुलिस के सिपाहियों को जान से मार डला। कांग्रेस में 
एक ऐसा दल उठ खडा हुआ जो कॉसिल -कें चुनाव में हिस्सा लेना 
चाहता था। इसका नाम स्वराज दल था। देशब्रन्धु चितरंजन दास 
और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके नेता थे। यद्यपि केन्द्रीय धारा-सभा 
में इनका बहुमत न हो सका परन्तु प्रान्तीय धारासभाश्रों में इन्हें अ्रच्छी 
सफलता मिली | बंगाल और मध्यप्रान्त में इनका बहुमत रहा। फिर भी 
शासन में रोड़े अठकाने की नीयत से इन्होंने मन्त्रिपद ग्रहण करने से 
इनकार कर दिया। एक ही प्रस्ताव में मन्त्रियों का वेतन घटा कर २ 
रुपया सालाना कर दिया गया। ऐसी दशा में शासन का काये॑ रुक 
गया और विवश होकर गवर्नरों को १६१६ के द्वेघ शासन प्रणाली का 
अन्त क पडा। 
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पं० मोतीलाल नेहरू ने सरकार को इस बात की सलाह दी कि 
अंग्रेज और हिन्दोस्तानी दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिज्ञ किसी गोलमेज 
सभा में बुलाये जायें और उसमें इस बात का फैसला हो कि हिन्दोस्तानियों 
को किस प्रकार जिम्मेबवार शासन दिया जाय | ब्रिटिश सरकार श्रभी 
हाल के बने हुए शासन-प्रतबन्ध को बदलना नहीं चाहती थी | परन्तु 
वह इस बात के लिये तैयार थी कि एक कमेटी नियुक्त की जाय जो यह 
राय दे कि १६१६ के शासन-विधान के अन्दर कौन-कौन सी तब्दीलियाँ 
की जा सकती हैं। मुदिमान कमीटी ( 'ैपवेंकाशा ०0077९० ) के 
बहुसंख्यक सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि शासन-प्रबन्ध अच्छी तरह 
चल रहा हे और अभी इसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। इसके 
विपरीत अल्पसंख्यक दल ने यह ते किया कि देघ शासन ( ) /शटोए ) 
अत्यन्त दूषित है, इसलिये सम्पूर्ण शासन विधान तब्दील होना चाहिये | 
१६२५ ई० के सितम्बर महीने में यह बात निश्चय की गईं कि बृटिश 
सरकार एक गोलमेज सभा बुलायेगी । ह 

देश में शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। बृटिश सरकार 

ने भी यह ते कर लिया कि भारतीय शासन में सुधार 
साइमन होने चाहिये। इस स्थांन पर हमें यह याद रखना 
कमीशन चाहिये कि १६१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार बृटिश 
सरकार १६२६ ई० में स्वयं इस बात की जाँच करती 

कि हिन्दोस्तानियों को ओर कौन-कौन से अधिकार देने चाहिये । परन्तु 
दो वर्ष पहले ह्वी८ नवम्बर सन्‌ १६२७ ई० को हिन्दोस्तान के गवर्नर- 
जनरल लाड इरविन ने इस बात की घोषणा की कि पार्लियामेंट ने एक 
कमीशन नियुक्त किया है जो निम्नलिखित बातों की जॉँच करेगा:--- 

१--१६ १६ ई० का शासन विधान किस प्रकार काम कर रहा है ! 

२--हिन्दोस्तान में शिक्षा की प्रगति कैसी है ? 

३--किस हृद तक हिन्दोस्तानी इस बात के योग्य हैं कि उन्हें एक 
जिम्मेवार शासन दिया जाय | 

४--प्रान्तीय घारा सभाओं में बड़ी सभा का बनाना कहाँ तक 
अच्छा होगा । 

४--भारतीय रियासतों और बृटिश प्रान्तों में सम्बन्ध कैसे स्थापित 
किया जाय | 

कमीशन को इन्हीं बातों की जॉच करके अपनी राय जाहिर करनी 


शासन का विकास श्प 


थी। सर जान साइमन इस कमीशन के समापति थे। जिस समय 
कमीशन की नियुक्ति हुई थी उसी समय १६२७ में काँग्रेस ने इस बात का 
एलान किया कि पूर्ण स्वराज्य इसका एक मात्र उद्देश्य है। देश के सभी 
राजनीतिक दलों ने यह निश्चय किया कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी 
चाहिये। जिस समय देश में राष्ट्रीयता की लहर इतने जोरों पर थी उसी 
समय साइमन कमीशन ने अपना कार्य आरम्म किया । बड़े मार्क 
की बात तो यह थी कि इसमें एक भी हिन्दोस्तानी शरीक न किया गया 
था। एक सजन ने इसे “सफेद कमीशन घोषित किया है | हिन्दोस्तानियों 
के इस तिरस्कार से देश में खलबली-सी मच गई। चारों ओर से इसका 
बायकाट आरम्म हुआ । कॉग्रेस के नरम और गरम दोनों दलों ने एक 
स्वर से इसका बायकोाट किया | सर जान साइमन ने इस बात का 
आश्वासन दिया कि वे केन्द्रीय और प्रान्तीय कमीटियों से पूरा सहयोग 
करेंगे, फिर भी काँग्रेस की नीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 
लेजिस्लेटिव असेम्बली ने कमीशन के 'बायकाठट का एक प्रस्ताव भी पास 
कर दिया । 


इस विकट राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुये लार्ड इरविन ने ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १६२६ ई० को सम्राद की ओर से एक 
इरविन की घोषणा की | इसमें उन्होंने यह कहा कि पार्लियामेंट ने 
घोषणा यह निश्चय किया हे कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद 
हिन्दोस्तान के राजनीतिक नेता एक गोलमेज सभा में 
बुलाये जायेंगे और वहाँ उनकी राय ली जायेगी। लिबरल दल वालों को 
इससे कुछ संतोष हुआ, परन्तु काँग्रेस सन्तुष्ट न रही । १६२६ ई०» में 
दिसम्बर के महीने में कॉग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ । 
इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि काँग्रेस गोलमेज सभा का बायकाट 
करती है और महात्मा गॉँघी को इस बात का अधिकार देती हैकि वे 
सत्याग्रह आन्दोलन आरम्म कर दें। १६३० ई० के मार्च के महीने में 
सत्याग्रह की आग सारे देश में फेल गई । इसी वर्ष २६ जनवरी को 
पहले पहल देश भर में स्वतन्त्रता दिवस भी मनाया गया था। साल भर 
तक आन्दोलन बड़े जोरों से चलता रहा। महात्मा गाँधी तथा और बड़े 
बड़े नेता जेलों में डाल दिये गये। इनके अतिरिक्त हजारों आदमी जेल 
भेजे गये । 


जिस समय सत्याग्रह आन्दोलन इतने जोरों पर था, उसी समय 
झा० भा० शा[ू०--४ 
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१६३० ई० के जून के महीने में साइमन कमीशन को 
साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हुईं | देश के किसी भी दल ने इसे 
कमीशन की पसरगद नहीं किया | कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संघ- 
रिपोर्ट शासन की आवश्यकता को निरर्थक साबित किया था। 
उसका यह विचार था कि “फिलहाल हिन्दोस्तान में 
संघ-शासन की कोई आवश्यकता नहीं है । उसने प्रान्तीय स्वराज्य 
( 7#०शांगशंध! ॥ए४०१079 ) की एक योजना पेश की थी। केन्द्रीय 
शासन में परिवतंन की चर्चा तक नहीं की गईं। ६ जुलाई सन्‌ १६३० 
ईं० को वाइसराव लाड इरविन ने धारा-सभा के सामने यह घोषित 
किया कि गोलमेज सभा एक बहुत ही उपयोगी चीज है और हिन्दोस्ता- 
नियों को उसमें हिस्सा लेना चाहिये। 


१२ नवम्बर सन्‌ १६३० ई० को समप्राद पंचम ना्ज ने गोलमेज 
सभा का उद्घाटन किया । रैम्जे मेकडानेल्ड, जो उस 


पहली समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री थे, सभा के सभापति 
गोलमेज. बनाये गये। पहली ही बैठक में भारतीय राजाश्रों ने 
सभा इस बात की इच्छा प्रकट की कि वे सभी प्रकार से 


भारतीय संघ-शासन के लिये तैयार हैं| सभा में बहुत 
सी कमेटियाँ बना दी गई श्रौर अलग अलग मसलों पर उन्हें विचार करने 
का काम सोंपा गया । १६ जनवरी सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज सभा का 
कार्य समाप्त किया गया। प्रधान मंत्री ने अपने अन्तिम व्याख्यान में 
यह कहा. कि हिन्दोस्तान में एक संघ-शासन की स्थापना होनी चाहिये | 


गोलमेज सभा के सदस्य राजी खुशी अपने घर लौटे। लोगों ने 

उनका सम्मान किया । कुछ सदस्यों ने कॉरग्रेस से यह 

गॉधी इरविन इच्छा प्रकट की कि वह ब्रिठिश राजनीतिजों का 

सममोता . विश्वास करे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अ्रपनी 

उचित सलाह दे | इस प्रकार की चर्चाओ्रों का प्रभाव 

काँग्रेस पर अच्छा पड़ा । १६३१ ई० के माच के महीने में महात्मा गाँधी 

और लार्ड इरविन में एक सुलहनामा हुआ । सत्याग्रह आन्दोलन बन्द 

कर दिया गया | सारे राजनीतिक कैदी छोड़ दिये गये। काँग्रेस इस बात 
पर तैयार हो गई कि वह दूसरी गोलमेज सभा भें हिस्सा लेगी । 


७ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज सभा की दूसरी बैठक लंदन 
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में आरम्म हुई | काँग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बन कर 
दूसरी गोलमेज महात्मा गाँधी स्वयं इस सभा में उपस्थित हुए थे। 
सभा इससें कोई सन्देद नहीं कि यदि इंगलेंड की सरकार में 
सहसा परिवर्तन न हुआ होता तो वर्षो' पहले हिन्दोस्तान 
का इतिहास बहुत कुछ बदल जाता और ब्रिटिश सरकार और काँग्रेस के 
बीच में तभी कोई न कोई समभौता हो गया होता | परन्तु इसी समय 
इंगलेंड की सरकार बदल गई। मजदूर दल ने इस्तीफा दे दिया। नया 
चुनाव किया गया जिसमें सरकार की बागडोर अनुदार दल के हाथ में 
आरा गई | मजदूर दल के भारत-मंत्री हट गये और उनका स्थान अनुदार 
दल के भारत-मंत्री ने ले लिया। गोलमेज सभा पर इस परिवर्तन का 
गहरा असर पड़ा | सभा ने अपना कार्य आरम्म किया। साम्प्रदायिक 
मसले को सुलभकाने का कोई मार्ग न निकल सका । प्रधान मंत्री ने यह 
घोषित किया कि उसी के हाथों में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह 
इस मसले को हल कर दे। काँग्रेस बिलकुल ही असन्तुष्ट रही। महात्मा 
गाँधी लन्दन से हिन्दोस्तान के लिये रवाना हुये। अभी वे जहाज से 
उतरे भी नहीं थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १६३२ 
ई० के आरम्म में फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। मिस्टर बाल्डविन इस 
समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री थे। उनकी सरकार ने हिन्दोस्तान के सभी 
बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया | 
१६ अगस्त सन्‌ १६३२ ६० को इरंगलेंड के प्रधान मंत्री ने साम्प्र- 
दायिक निर्णय घोषित किया | इसके अनुसार मुसलमान, 
साम्प्रदायिक अँग्रेज, ईसाई, सिक्ख, अछूत तथा स्री--इन सब को 
निणुय अलग अलग निर्वाचन का अ्रधिकार दिया गया। 
( 0०णाप्राशेी महात्मा गाँधी ने आमरण अनशन ब्रत द्वारा इस 
#ज़ह7०व ) साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध किया । उनकी दृष्टि में 
अछूतों को अलग निर्वाचन देकर भारतीय समाज को 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया था। उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया कि यदि 
बूटिश सरकार इस साम्प्रदाथिक निरणंय को तब्दील न करेगी तो वे श्रनशन 
द्वारा अपना प्राण दे देंगे। उनका अनशन आरम्भ हो गया । इंगलेंड और 
हिन्दोस्तान दोनों देशों में खलबली सी मच गई। शीघ्र ही सुलह की 
कारचाई आरम्म की गई और पूना में एक सुलहनामा ( ?0०78 780० ) 
किया गया । इसमें अछूत वग को धारा-सभाश्रों में पहले से दूने स्थान 
दिये गये और उन्हें हिन्दू जाति का एक घनिष्ठ अंग मान लिया 
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गया । बृटिश सरकार ने भी पूना के इस सुलहनामे को स्वीकार 
कर लिया । 


१६३२ ई० के सितम्बर महीने में हिन्दोस्तान के वाइसराय लाडं 

विलिंग्टन ने यह घोषित किया कि पालियामेंट 

तीसरी गोल हिन्दोस्तान के शासन-विधान में परिवर्तन करने को तैयार 

मेज सभा है। वह चाहती है कि हिन्दोस्तान में एक ऐसे संघ- 

शासन की स्थापना की जाए. जिससे केन्द्र और प्रान्त 

दोनों जगह जिम्मेवार शासन स्थापित कर दिया जाय। इसी बुनियाद पर 

१७ नवम्बर सन्‌ १६३२ ई० को तीसरी गालमेज सभा का काय आरम्भ किया 
गया जो २४ दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० को समाम्त हुआ । 


बूटिश सरकार ने १६३३ ई० के मा के महीने में एक सफेद पत्र 
( ४४४६९ 870०" ) प्रकाशित किया जिसमें भारतीय 
सफेद पत्र शासन की सुधार की याजनायें घोषित की गई थीं। 
( ४४४70४४ 797०० ) हिन्दोस्तान के भूतपूर्व वाइसराय लाड लिनलिथ गो 
ओर १६३४५ का की अध्यक्षता में १६३३ के अग्रैल के महीने में एक 
शासन-विधान ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई गई । इसके जिम्मे 
यह काम सौंपा गया कि वह सफेद पत्र पर अपना 
विचार प्रकट करे | कुछ भारतीय भी इसमें सम्मिलित किए गये थे। बड़ी 
छान बीन के बाद २२ नवम्बर सन्‌ १६३४ ई० को इस कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट पालियामेंट को दे दी | पालियामेंट की दोनों सभाओं ने इसे मंजूर 
कर लिया | ५ फरवरी सन्‌ १६३७४ ई० को पहिली बार यह रिपोर्ट पालियामेंट 
में पह्ी गईं। ६ जून १६३५ को लाड सभा में इसकी पेशी हुई। 
२४ जुलाई सन्‌ १६३५ ई० को कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लाड' 
सभा ने इसे पास कर दिया। कामन सभा ने भी इन परिवत॑नों को मान 
लिया । २ अगस्त सन्‌ १६३४ ई० को सम्राद ने इस पर अपनी दस्तखत 
किया और गवरनंमेंट इन्डिया ऐक्ट इतनी माथा-पत्ची के बाद पास किया 
गया । पार्लियामेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा ऐक्ट कहा जाता है। 
पूरे ऐक्ट में १६ भाग और ४७८ अनुसूचियाँ थीं। इसके अन्दर बर्मा 
ऐक्ट भी शामिल था। 
१६३५४ ई० के नये शासन-विधान में मुख्य ४ बातें थीं :--- 


१--सम्पूर्ण भारतवष के लिये एक संघ-शासन विधान की योजना 
बनाई गई थी । 


३. 
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२-- केन्द्रीय शासन में दोहरे शासन विधान (79४7०7ए ) का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया था | 


३--प्रान्तीय स्वराज्य का जन्म दिया गया था । 


४->गवनरों तथा गवर्नर जनरल को अनेक विशेषाधिकारों से 
सुसज्जित किया गया था। 


१६३५ का शासन-विधान पहली अप्रेल सन्‌ १६३७ ई० को प्रान्तों 
में कार्यान्वित किया गया। चुनाव में काँग्रेस ने दिल 
सघ-शासन खोल कर हिस्सा लिया और ६ सूत्रों में इसका बहुमत 
विधान का रहा। जब्॒ मंत्रिपद ग्रहण करने का प्रश्न उठा तो 
श्रीगयणेश काँग्रेस ने इसे इनकार कर दिया। इसका उद्देश्य 
शासन को चलाना न था बल्कि इसे तोड़ना था। 
काँग्रेस को यह डर था कि गवर्नरों के विशेषाधिकार के सामने उसका 
बहुमत कोई काम नहीं कर सकता। जन्न तक मंत्रिपद सम्बन्धी झूंगड़ा 
चलता रहा तत्र तक शासन को चलाने के लिये गवनरों ने गुड़िया 
मंत्रिमंडल ( हाशि। एं४0४०४ ) बना कर अपना कार्य आरम्भ 
किया | १६३७ ई० में जुलाई के महीने में भारत-मंत्री और गवरनर-जनरल 
के आश्वासन दिलाने पर कांग्रेस ने मंत्रिपद का भार स्वीकार कर लिया | 
बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्प्रान्त, बरार, बिहार और उड़ीसा -इन 
सूत्रों में कॉग्रेस सरकार कायम हो गई । बाद में पश्चिमोत्तर प्रदेश और 
आसाम में भी काँग्रे स ने संयुक्त मंत्रिमंडल कायम कर लिया। 


प्रान्तों में शासन का काम अच्छी तरह चलने लगा। कॉमग्रेस ने 
अपनी बुद्धि का अच्छा परिचय दिया। अनेक नये विभाग खोल कर 
उसने जनता के सामने यह सिद्ध कर दिया कि एक स्वतंत्र सरकार अपने 
देश की कहाँ तक भलाई कर सकती है | विदेशी-राज्य का पर्दा थोड़े 
समय के लिये जनता के सामने से दूर कर दिया गया | उत्तर प्रदेश तथा 
मध्यप्रांत में कुछ ऐसी घटनाये उपस्थित हुई जिनसे शासन में फिर 
रुकावट पड़ने के चिन्ह दृष्टिगाचर होने लगे | संयोगवश यह विपत्ति 
कुछ दिनों के लिये टल गई । प्रान्तीय शासन' की सफलता को देखते 
हुए. केन्द्रीय संघ-शासन का समय भी धीरे-धीरे निकट .आ रहा था। 
परन्तु कोई वर्ग इस बात के लिये तैयार न था कि संघ-शासन अपने इसी 
रूप में जाख कर दिया जाय | 

१६३६ के आरम्म में योरप में एक भयंकर लड़ाई के चिन्ह दिखाई 
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देने लगे | बृटिश सरकार की परिस्थिति नाजुक होने 
काँग्रेसी लगी | १६३६ के सितम्बर के महीने में लड़ाई आरम्भ 
सरकारों का हो गई । हिन्दोस्तान पर भी इस लड़ाई का तात्कालिक 
त्याग असर पड़ा । बृटिश सरकार ने जमंनी के विदुद्ध 
लड़ाई का एलान किया और उसी में हिन्दोस्तान 
को भी अपना साथी करार दिया | जीवन-मरण की इतनी बड़ी लड़ाई 
में हिन्दोस्तान शरीक तो कर दिया गया परन्तु हिन्दोस्तानियों की राय 
बिलकुल न ली गई । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवासियों की 
सहानुभूति बृटिश सरकार के प्रति थी। वे नहीं चाहते थे कि दुनिया 
में नाजी सरकार का दबदबा हो जाय । काँग्रेस ने बृटिश सरकार से इस बात 
की माँग पेश की कि लड़ाई के अन्त में वह हिन्दोस्तानियों को यह 
अधिकार दे दे कि वे विधान-सभमा ( 000860प०४४ 48677॥70ए ) 
द्वारा अपनी शासन-पद्धति स्वयं बना सके | इसके दूसरे शब्दों में यह 
कह सकते हैं कि काँग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पेश की थी । इस पर 
भारत-मंत्री ने घोषित किया कि हिन्दोस्तान में इतनी साम्प्रदायिक उल- 
भने हैं कि वह अभी स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है। लड़ाई के समय शासन- 
विधान में किसी तरह का परिवतेन नहीं किया जा सकता । 
इस कड़े जवाब को सुनते ही नवम्बर सन्‌ १६३६ ई० में ८ प्रान्तों की 
काँग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया | गवर्नरों ने इस बात की कोशिश की 
कि दूसरी पार्थियाँ शासन का भार ले ले, परन्तु आसाम को छोड़कर और 
किसी सूबे में उन्हें सफलता न मिल सकी | अन्त में विवश होकर उन्हें 
घोषित करना पड़ा कि शासन की मशीन फेल कर गई। १६३५ के 
शासन-विधान की ६३ धारा के अनुसार गवर्नरों ने शासन की पूरी 
बागडोर अपने हाथों में ले ली। धारा-सभायें भंग कर दी गईं, और 
गवनरों ने दो-चार सरकारी अफसरों को अपना सलाहकार नियुक्त कर 
शासन को चलाना आरम्म किया । 
भारतीय जनता की अनुमति के बिना ही हिन्दोस्तान लड़ाई में शरीक 
कर दिया गया। बृटिश सरकार यह चाहती थी कि 
सत्या प्रह काँग्रेस पिछली लड़ाई की तरह इसमें भी बृटेन का पूरा 
आन्दोलन सहयोग दे। काँग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में यह 
स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हिन्दोस्तान स्वतन्त्र 
नहीं किया जाता, तब तक वह मित्र राष्ट्रों की अच्छी तरदइ मदद नहीं कर 
सकता | श्रप्रैल १६४० ई० में रामगढ़ के काँग्रेस अधिवेशन में यह बात 
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फिर दुहराई गई की पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी तरह की चीज 
स्वीदार न की जायगी । व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन आरम्म हुआ और 
हजारों आदमी जेल में डाल दिये गये। एक साल से अधिक सत्याग्रह 
चलता रहा और सरकार तथा काँग्रेस में समभोते का कोई रास्ता न 
निकला | २१ जुलाई सन'ः १६४१ ई० को वाइसराय ने यह घोषणा की कि 
केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा में सदस्यों की संख्या. बढ़ाई जायेगी और एक 
'राष्ट्रीय रक्षा-समिति' का निर्माण किया जायगा | काँग्रेस को इस घोषणा 
से सन्‍्तोष न हुआ और वह अपनी नीति पर डटी रही । 
काँग्रेस के अपनी निति पर डटे रहने के बावजूद बृटिश सरकार एक- 
एक करके सत्याग्रहियों को जेल से निकालने लगी। 
सर स्टेफोडे इसी बीच, मार्च १६४२ में इंगलेंड के एक प्रसिद्ध 
क्रिप्स का राजनीतिज्ञ सर स्टेफोड क्रिप्स बृटेन के सम्राट की ओर 
आगमन से सुलह का एक संदेश लेकर हिन्दोस्तान में आये। 
भारतीय नेताओं को निमन्त्रित किया कि वे उनसे दिल्ली 
में मिलें। बड़ी बड़ी आशायें लेकर काँग्रेस तथा लीग के नेता दिल्ली को 
रवाना हुये | क्रिप्स ने एक लम्बी योजना उनके सामने पेश की और उन 
आश्वासन दिलाया कि सब्र लोग इस पर विश्वास कर कार्य करें। वैसे 
तो इस योजना में बहुत सी कमजोरियाँ थीं परन्तु सबसे बड़ी कमजोरी 
रक्षा का प्रश्न था। इसके अनुसार रक्षा का पूर्ण अधिकार कमांडर 
इन-चीफ को दिया गया था । काँग्रेस का कहना था कि, “रक्षा का पूरा भार 
किसी हिन्दोस्तानी को दिया जाय । हिन्दोस्तान इस समय खतरे में हे 
झौऔर इसकी रक्षा का सवाल सब से पहला सवाल है | हिन्दोस्तानियों को 
छोड़कर कोई और इसकी रक्षा नहीं कर सकता।” बात भी ठीक थी 
क्योंकि १४ फरवरी १६४२ ई० को सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा हो 
गया था और वे लगातार बढ़ते आ रहे थे। हिन्दोस्तानी अपने देश की 
रक्षा फे लिये अपना खून पानी की तरह बहा सकते थे | सुलह का पैगाम 
फेल कर गया | लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया | 
क्रिप्स चुपचाप इंगलेंड को वापिस चले गये | * 
सर स्टेफोड क्रिप्स हिन्दोस्तान के एक हितैषियों में गिने जाते थे, 
परन्तु सुलह के पैगाम ने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि उन पर तरह- 
तरह की बौछारें फेंकी जाने लगीं | काँग्रेस का कहना था कि क्रिप्स को 
ऐसी निस्सार योजना लेकर कभी नहीं आना चाहिये था। इस प्रस्ताव 
में केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। 
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इससे हिन्दोस्तान के ११या १४ छोटे-छोटे टुकड़ा में बट जाने का डर 
था। महात्मा गाँधी का कहना था कि “क्रिप्स साहब उस बैंक का एक चेक 
हिन्दोस्तान को देना चाहते थे जिसका दिवाला निकल चुका हो | उनके 
प्रस्ताव का कुल निचोड़ यही था कि “अपनी वतंमान स्थिति पर ही 
सन्‍्तोष करो और युद्ध के बाद तुम्हें औपनिवेशिक पद प्रदान किया 
जायगा |” मुसलिम लीग्गर के एक सदस्य का कहना है कि “यदि क्रिप्स 
के प्रस्ताव मान लिये गये होते तो दस करोड़ मुसलमानों की मिट्टी 
पलीद हो जाती |” हिन्दोस्तान से ब्रिदा होते समय कराँची में क्रिप्स 
साहब ने कहा कि “कॉग्रेस सब कुछ चाहती थी या कुछ नहीं, 
इसलिये उसे कुछ नहीं मिला ।” उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि 
“महात्मा गाँधी अपने ही दल को सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान 
करना चाहते थे।” इन बातों से हिन्दोस्तान में बृटेन के प्रति घ॒णा 
उत्पन्न होने लगी । 
क्रिप्त के चले जाने के बाद हिन्दोस्तान के राजनीतिक आकाश में 
बादल सा छा गया। चारों ओर असन्तोष की ज्वाला 
अगस्त की बढ़ने लगी। कांग्रेस वर्किंग कमीटी ने यह प्रस्ताव. 
तोड़ फोड़ और पास किया कि “अ्रँग्रेज हमारे देश को छोड़ दे” 
घबटिश सरकार (0०४ 794.)॥ इसी प्रस्ताव के समर्थन के लिये 
की जिम्मेवारी ६ अगस्त १६४२ को अम्बई में कॉग्रेस कमीटी की 
बैठक हुई | कमीटी का कार्य श्रमी समाप्त भी नहीं 
हुआ थाकि रात में ह्वी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। १० 
अगस्त १६४२ को भारत मंत्री, लाड एमरी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ 
कि कॉग्रेंस बृटिश सरकार का अंत करना चाहती थी और उसके काय॑ क्रम 
में तार तोड़ना, स्टेशन जलाना, दफ्तर फूकना इत्यादि-इत्यादि बातें थीं। 
इस वक्तव्य ने मुल्क को चौकन्ना कर दिया और कॉग्रेस तथा अन्य लोग 
जगह-जगह सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने लगे । किसी-किसी 
जिलों में रेल और तार के सारे खम्मे उखाड़कर फेंक दिये गए | श्रगस्त 
के महीने भर यही हाल रहा | सरकार ने भी अपना रुख बदला और 
बढ़ी बेरहमी के साथ फौजी सिपाही इसे दबाने लगे। कितने घर जला 
दिये गये और सैकड़ीें आदमी बन्दूक के निशाने बने | अक्टूबर के अन्त 
तक सब मामला ठंडा द्वो गया। काफी लोग जेलों में डाल दिये गये और 
शहर तथा गाँव दोनों से नुकसान की सारी रकम सामूहिक जुर्माने के 
रूप में वसूल की गई। कहा जाता है कि इस तोड़-फोड़ की जिम्मेवारी 
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काँग्रेत के ऊपर थी | परन्तु जब उसके बड़े-बढ़े नेता पहले ही जेल में 


डाल दिये गये तो उसकी जिम्मेवारी कैसे हो सकती है। लाड एमरी के 
१० अगस्त के वक्तब्य ने इस कार्य-क्रम का प्रचार किया | 


१६४६ ई० तक बृटिश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | 
लड़ाई समाप्त हो जाने पर भारतीय राजनीति 
बटिश मत्रि- में फिर परिवर्तन की चर्चा होने लगी। मार्च १६४६ 
मण्डल का तक प्रान्तीय धारा-सभाओं के चुनाव समाप्त हो गए 
प्रस्ताव ओर कांग्रेस का काफी बहुमत रहा। कांग्रेस ने मंत्री 
पद स्वीकार कर शासन को चलाने का मार अपने 
ऊपर लिया । श्रप्रेंल १६४६ म पार्लियामेन्ट ने एक मंत्रि दल इस आशय 
से हिन्दोस्तान में भेजा कि हिन्दोस्तान के साथ स्थायी सुलह कर ली 
जाय | बृटिश मंत्रिमंडल ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडरों से परामर्श 
करने के बाद १६ मई सन्‌ १६४६ को पॉच हजार शब्दों की अखिल- 
भारतीय-यूनियन- बनाने की एक योजना प्रकाशित की | इसमे पाकिस्तान 
की योजना अस्वीकार कर दी गई थी । प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई थी 
ओर उन्हें समूह अथवा उपसंघ में संगठित होने की स्वतन्त्रता थी। इसके 
जवाब में २४ मई सन्‌ ४६ को कॉर्ग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक हजार शब्दों 
का एक प्रस्ताव पास कर यह घोषित किया कि बृटिश मंत्रिदल का 
प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जायगा जब उसमे नीचे लिखी बातें स्पष्ट रूप 
से मान ली जायें :-- 
१--भारत की स्वाधीनता | 
२--यद्यपि सीमित किन्तु दृढ़ कन्द्रीय सरकार । 
३--प्रान्तों को पूर्ण शासनाधिकार | 
४->-केन्द्र तथा प्रातों म॑ लोकतंत्रवादी व्यवस्था । 
५-- प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा । 
चतुथे काल 
हिन्दोस्तान के बड़े से बड़े नेता को यह विश्वास न था कि भारतीय 
स्वतंत्रता के साथ देश का दो हिस्सों में बटवारा 
भारतवषे का होगा। मुसलिम लीग की यह माँग हवाई कल्पना 
विभाजन समभी जाती थी। जब बृटिश पालियामेंट की बट- 
वारे की योजना देश के नेताओं के सामने रक्‍्खी गई 


तो लीग को छोड़कर किसी ने भी इसे स्वीकार न किया। शअ्रन्तर्राष्ट्रीय 
जा० भा० शा०---* 


३५ श्राधुनिक भारतीय शासन 


स्थिति से वशीभूत होकर बृटिश सरकार हिन्दोस्तान के प्रश्न को अब 
आगे नहीं टाल सकती थी । उसने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न रख दिया कि 
काँग्रेस और मुसलिम लीग आपसी मतभेद पर विचार कर ले और भारतीय 
स्वतंत्रता को जिस रूप में चाहे ग्रहण करे। मुसलिम लीग ने पाकिस्तान 
के प्रश्श को और भी जटिल बनाया | देश में अनेक स्थलों पर साम्प्र- 
दायिक दंगे हुये, जिनमें लाखों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुईं | श्रन्त में 
महात्मा गाँधी तथा कुछ अन्य नेताओं ने पाकिस्तान की योजना को 
स्वीकार कर लिया | इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के साथ भारतीय संघ 
([748४ एंगर०ए) का जन्म हुआ । संघ ने १६३५४ के शासन-विधान 
में कछ संशोधन कर अपना कार्य तब तक चलाना निश्चित किया 
जब तक संविधान सभा एक नया शासन विधान पूर्णरूप से तैयार न 
कर ले | 
वर्तमान स्थिति में देश कठिनाइयों के विकट मार्ग से गुजर रहा है । 
अनेक समस्‍यायें नेताओं की बुद्धि से टक्कर ले रही हैं । 
बर्तमान स्थिति एक ओर देश में साम्प्रदायिकता का भय है और दूसरी 
ओर अन्तर्राष्रीय परिस्थिति गम्भीर है। स्वतन्त्रता के 
बाद देशवासियों की बड़ी बड़ी आशाश्रों को पूर्ण करने में अनेक कठिनाइयों 
उपस्थित हैं | शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग-धन्धों, राष्ट्रभाषा, आथिक स्थिति, 
गरीबी: बेकारी--आदि प्रश्न को हल करने में सरकार पूर्ण रूप से 
'गरूक है| देशी रियासतों, शरणार्थियों तथा पाकिस्तान सम्बन्धी उत्पन्न 
अनेक समस्याओं का हल निकालने में फूंक फूँक कर चलना पड़ता है। 
विदेशों से सम्बन्ध बनाये रखने का कार्य भी जारी है। देश की रक्षा के 
लिये सैनिक शिक्षा का प्रश्न भी हल किया जा रहा है। महात्मा गाँधी की 
मृत्यु के बाद इधर कॉग्रेस से समाजवादी दल प्रथक होकर कार्य कर रहा 
है । कम्यूनिस्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संत्र, हिन्दू महासभा तथा मुसलिम 
लीग की मनोवृत्ति के अन्य संगठन सरकार की दृष्टि में कॉँटे की तरह 
खटक रहे हैं। इन सत्र कठिनाइयों को पार करते हुये काँग्रेस सरकार 
कहाँ तक भारतीय राष्ट्र को सुख-समृद्धि और शान्ति के मार्ग पर ले 
जाने में समर्थ होगी--यह भविष्य का विषय है। ,प्रान्तीय सरकारों की 
नवीन योजनाओं को देखते हुये आशा की नदी बढ़ रही है। एक ओर 
घरेलू उद्योग-धन्धों के बढ़ने का प्रयत्न “सर्वोदय समाज” की ओर से 
हो रहा है तो दूस री ओर विदेशी मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा 
है। यदि वैधानिक स्थिति शान्त रह्दी तो देश निकट भविष्य में ही सदियों 
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की गरीबी और मनोमालिन्य को दूर कर संतार में एक सम्मानित स्थान 
प्राप्त करेगा | 


१६ मई १६४६ ई० को बृटिश मन्त्रि-मण्डल ने श्रखिल भारतीय 
( 0०7एप्रॉप्ला। *फश्थाएए ) यूनियन की जो 
संविधान सभा योजना प्रकाशित की उसी के अनुसार जुलाई १६४६ 
ई० में प्रान्तीय विधान मण्डलों ( 7०शांगलं#। 
[,८28#&0ए7०६8 ) द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ | 
निर्वाचन में मुसलिम लीग ने भी भाग लिया परन्तु सभा की प्रथम 
बैठक में ही अपना ध्येय पाकिस्तान घोषित कर सभा का वहिष्कार कर 
दिया | ३ जुलाई १६४७ ई० को भारत विभाजन की योजना स्वीकार कर 
ली गई | उसी समय यह भी स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान 
सभा अपना कार्य करती रहेगी। पाकिस्तान के संविधान के लिए एक 
अलग संविधान सभा का निर्माण किया गया | इस प्रकार भारतीय संविधान 
सभा से लीगी सदस्य पुथक्‌ कर दिये गये। संविधान सभा की पहली 
बैठक ६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० को हुई। २६ अगस्त १६४७ ई० 
को मसविंदा समिति का चुनाव हुआ। मसविदा समिति ने १४१ दिन 
की बैठक में संविधान की सम्पूर्ण रूप-रेखा तैयार कर ली । इसी में 
अनेक संशोधन करने के पश्चात्‌ नये शासनविधान का स्वरूप निश्चित 
किया गया है। संविधान सभा में कुल ३०८ सदस्य रहे हैं | इस 
पा में कोई सरकारी अ्रथवा गेर सरकारी पक्ष नहीं रहा है। सभा 
प्रति दिन १ से ३ धाराओं पर विचार करती रही है। श्री के० रामाराव 
ने लिखा है “ संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भवन के बाहर 
हरी घास पर धूप में चाय सिगरेट पीकर मौज करते हैं और श्रपना 
अमूल्य समय बाहरी बातों में व्यतीत करते हैं। सभागह में बहुत कम 
सदस्य उपस्थित होते हैं । कभी कभी कोरमश् तक पूरा नहीं होता । 
अधिकांश सदस्य विधान निर्माण काय के लिये उपयुक्त नहीं हैं। वे 
प्रायः जेल के विद्यार्थी रहे हैं! । यह मानना होगा कि, संविधान सभा 
ने अपना कार्य बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से समाप्त किया है । 


संविधान सभा ने २ वर्ष ११ महीने श्ट दिन के सतत परिश्रम 
के पश्चात्‌ भारत के नये संविधान का निर्माण 

नवीन स विधान किया है। यह संविधान संसार के अन्य देशों की 
तुलना में सब से बड़ा और जटिल है। सम्पूर्ण 
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विधान में २६५ धारायें तथा ८ परिशिष्टियाँ हैं। विधान की व्यापकता 
का अ्रनुमान इससे भी किया जा सकता है कि इसके निर्माण में आस्ट्रेलिया 
को छोड़कर सबसे अधिक समय लगा है। अमेरिका का विधान केवल 
४ महीने में तैयार किया गया था। दक्षिणी श्रफ्रीका के विधान निर्माण 
में केवल एक वर्ष का समय लगा था । भारतीय विधान के निर्माण 
में ६३६६७२६ रुपया व्यय हुआ । भारत के १०८ निर्वाचित 
व्यक्तियों ने इस संविधान का निर्माण किया है । समाजवादी पार्टी 
की श्रोर से संविधान की आलोचना में जो पुस्तिका' प्रकाशित की गई 
है उसमें संविधान सभा के सदस्यों की कड़ी आलोचना की गई है । 
लेखक का कहना है कि संविधान सभा के सदस्यों में भारत के सुयोग्य 
राजनीतिज्ञों का अभाव रहा हे। कुछ अन्य विद्वानों का भी यही मत 
है। जो कुछ भी हो अपने २०० वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र 
भारत को नया विधान बनाने का अवसर मिला। मुसलिम लीग के कारण 
विधान निर्माण में अ्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं परन्तु कांग्रेस ने 
सब पर विजय प्राप्त की | सम्पूर्ण विधान विषयानुसार २२ भागों में विभाजित 
किया गया है । विधान के प्रारम्म में ही यह घोषण की गई है :--- 


“ हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक 
तन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,, 'तथा उसके समस्त नागरिकों को 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अ्रमिव्यक्ति, विश्वास, 
धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रास 
कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता 
सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प हो कर अपर्न 
इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं |! 


१--भारतीय संविधान की आलोचना--प्रो ० मुकुट बिहारी लाल 
२--“संविधान सभा में ऐसे सदस्य हैं जो अर्थ शिक्षित या अपडू हैं 
ऐसे भी हैं जिनमें संविधान सभा की कार्यवाही को समभने क॑ 
योग्यता नहीं है । 
“ यदि वर्तमान सदस्यों में ३२०--४० सदस्यों को न लिया जाता ओऔः 
इतनी ही संख्या में और विद्वानों को ले लिया जाता तो कुछ अ्रनिष्ट « 
इ्ोता |  के० रामाराव 


शांसन का विकास ३७ 


२६ जनवरी १६३० को कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिशा की थी। 
तब से बराबर भारतीय जनता २६ जनवरी को स्वाधीनता की प्रतिज्ञा 
दुहराती रही है। इसलिए नये संविधान का उद्घाटन २६ जनवरी सन्‌ 
१६४० को ही किया गया है। संविधान का उद्घाटन करते हुये हमारे 
प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने यह घोषित किया कि “ इस देश 
में एक वगहीन, सहकारी स्वतन्त्र एवं;सुखी समाज की स्थापना करना 
है। ” भारतीय संविधान अपने सामने एक महान्‌ उद्दे श्य रखता है जिसकी 
पूर्ति भारतीय जनता के आचार-विचार और बौद्धिक स्तर पर निर्भर करती 
है | किसी देश का विधान एक निर्जीव वस्तु हे। उसे सजीव बनाना 
वहाँ के नागरिकों का कार्य है। भारतीय संविधान को क्रियात्मक रूप देने 
में क्या कठिनाइयाँ होंगी, यह भविष्य का विषय हे । 


संविधान में ३६६ अनुच्छेद से ३६२ अनुच्छेद तक अनन्‍्तर्कालीन 
उपबन्ध का .वर्णन किया गया है। जब तक नये 

अस्थायी तथा संविधान के अनुसार निर्वाचन नहीं हो जाता और 
अन्तकोॉलीन सभी व्यवस्थायें पूरी नहीं हो जातीं तब तक के लिये 
उपबन्ध काम चलाऊ व्यवस्था की गई हे। जहाँ तक केन्दीय 
ए०्मएण००४ण. शासन का सम्बन्ध है ३८० अनुच्छेद के अनुसार 
गाते संविधान सभा द्वारा एक राष्ट्रपति को निर्वाचन किया 
प+शाशंधंणाओ गया है । संविधान सभा को ही केन्द्रीय विधान 
?70शांशणा8४ मण्डल मान लिया गया है, परन्धु इसके जो सदस्य 
राज्य विधान मण्डलों के भी सदस्य रहे हैं उन्हें हटा 

कर उनके स्थान पर दूसरे सदस्य निर्वाचित कर'लिये गए, हैं। नवीन 
संविधान के आरम्म होने के पहले जो मन्त्रिमण्डल कार्य करता था वही 
झब भी कार्य कर रहा है। फेडरल न्यायालय को उच्चतम न्यायालय 
( 5प्र०77९००९ (0077४ ) मान लिया गया ,दै। तात्पर्य यह है कि बर्तमान 
केन्द्रीय सरकार नवीन संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। जहाँ 
तक राज्यों के शासन का सम्बन्ध है प्रथम अनुसूची के ( क ) भाग में 
उल्लिखित राज्यों में राज्यपाल ( 60ए«77० ) प्रधान शासक नियुक्त 
किये गये हैं। ये राज्यपाल वही हैं जो नवीन संविधान के आरम्म होने 
के पहले राज्यों में नियुक्त किये गये थे। मन्त्रि परिषद भी वही हैं जो 
पहले से काये करते आ रहे हैं। विधान मण्डलों में भी कोई परिवतंन 
नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश, अम्बई, मद्रास तथा विहार में दोहरे 
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( 30४77९78] 7,828/8/प72 ) विधान मण्डल स्थापित किये गये हैं । 
इन सभी संस्थाओं एवं अ्रधिकारियों को नवीन संविधान के अनुसार काये 
करना पड़ता है । 

प्रथम अनुसूची के (ख ) भाग में उल्लिखित राज्यों में विन्ध्य- 
प्रदेश को छोड़कर राजप्रभुख नियुक्त किये गये हैं | उनका स्थान वही है 
जो ( क ) भाग में उल्लिखित राज्यों में राज्यपालों का है। हैदराबाद 
में वहाँ के निजाम, मैसूर तथा काश्मीर में वहाँ के महाराजा राजप्रमुख 
नियुक्त किये गये हैं। कुछ राज्यों में विधान मण्डल भी स्थापित किये 
गये हैं। मन्त्रिपरिषद प्रायः सब में हैं। विन्ध्यप्रदेश केन्द्रीय सरकार 
के शासन के अन्तगत रखा गया है । प्रथम अनुसूची के (ग ) भाग 
में उल्लिखित राज्यों का शासन केन्द्रीय. सरकार के हाथ में रखा 


गया है । 


अध्याय २ 
शासन के गुण दोष 


स्वतन्त्र भारत का नया संविधान जीवन की अभिलाषाओं श्र 
आशाशओं का मूर्त रूप है। देश और राष्ट्र ने परतन्त्रता 
नवीन संविधान से मुक्त होकर स्वशासन और आत्मभाव को प्राप्त 
करने के लिये सफल और विजयी प्रयक्ष किया है। 
उसकी पूर्ण आहुति इस संविधान में हे | यह संविधान हमारी संस्कृति का 
पुष्प और फल है । प्रजातन्त्र शासन भारतीय परम्परा की अ्रति प्राचीन 
शैली है। मनु, शुक्राचाये, बृहस्पति आदि राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त कौटिल्य, 
द्योतमुख, चारायण तथा किञ्ञल्क ने भारतीय प्रजातन्त्र के आदर्शों का विस्तृत 
वर्शन किया है। नवीन संविधान के आरम्म में ही न्याय, स्वतन्त्रता, 
समता और बन्धुता के चार मूल्य सिद्धान्त स्वीकार किये गए हैं। भारत 
को एक गण राज्य का विधान प्राप्त हुआ है; गण का अर्थ समस्त प्रजा 
से है। प्रजा अपने नेताओं द्वारा कार्य करती है। नेता मनुष्यों में विशिष्ट 
गुण सम्पन्न व्यक्ति होता है। यही आदर्श गण प्रणाली है। नेताओं के 
भीतर जो चरित्र की पूंजी हे वही जनता की निधि है। वेदिक संस्कृति के 
अनुसार हमारे प्राचीन राजनीतिज्ञों ने “ महते जान राज्याय / की भावना 
से समुद्र पर्यन्त पृथ्वी के एक राज्य की कल्वना की थी। वर्तमान संविधान 
का लक्ष्य भारतीय राष्ट्र को इन्द्र के वजत्चर॒ के समान सुदृढ़ और अखण्ड 
त्रनाना है । 
नवीन संविधान अभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हुआ है। भारतीय 
जनता ने अभी नागरिकता के उन अधिकारों का उपयोग नहीं किया जो 
इस संविधान द्वारा उसे प्रदान किये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना 
कठिन है कि इस संविधान में कौन-कौन सी त्रुटियाँ और क्या विशेषतायें 
हैं। जिन लोगों ने विधान की आलोचना की है वे या तो काँग्रेस की नीति 
से असम्तुष्ट हैं ग्रथवा केवल कल्पना शक्ति का उपयोग किया है। विधान 
के वास्तविक गुण-दोष तभी प्रकट होते हैं जब उसे कार्यान्वित किया जाता 
हे | कुछ विद्वानों का मत है कि नवीन संविधान किसी निश्चित वर्गीकरण 
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में नहीं रखा जा सकता | हसके अ्रन्दर एकात्मक श्रौर संघात्मक दोनों 
प्रकार के गुण पाये जाते हैं। एक ओर संविधान में विकेन्द्रीकरण की 
भावना पायी जाती है परन्तु दूसरी ओर उसे एक दृढ़ राजतन्त्र का स्वरूप 
भी प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति के प्रभाव और अधिकारों रे स्पष्ट है कि 
शासन पर उसका पूरा नियन्त्रण होगा। मन्त्रीगण तभी तक कार्य कर 
सकेंगे जेत्र तक उसकी इच्छा होगी । संविधान सें;यह बात स्पष्ट नहीं की 
गई है कि राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता | 
यह विषय, ब्रिटेन की भाँति, भविष्य की परिपाटी पर छोड़ दिया गया है । 
नवीन संविधान पर जो सम्मतियों प्रकट की गयी हैं उनका वर्शंन इसी 
अध्याय के अ्रन्त में किया गया हे । 

नवीन संविधान के निर्माण मं १६३४ ई० के संघ शासन विधान की 
चर्चा कई स्थलों पर की गई है। संविधान सभा के सदस्यों ने जहाँ अन्य 
देशों की शासन पद्धतियों से सहायता ली है वहाँ १६३५ ई० का संघ शासन 
विधान भी उनके लिए. कम सहायक नही हुआ है । यद्यपि १६३५४ का शासन 
विधान विदेशी रहा है किन्तु उसकी आधारभूत बातें बड़े काम की रही 
हैं। प्रान्तों और रियासतों को एक शासन सूत्र में बाधने का प्रथम प्रयास 
इसके अन्दर पाया जाता है। इसलिये १६३५४ के सघ शासन विधान 
को सूच्रम एवं आलोचनात्मक जानकारी आवश्यक है। भारतीय राष्ट्र के 
लिये संघ शासन विधान बहुत ही उपयोगी माना गया है । इसकी 
पुष्टी के लिये संघ शासन की आवश्यकताओं की जानकारी भी आवश्यक 
है । संघ शासन कैसे श्रसफल हुआ और उसके क्या भयकंर परिणाम 
हुए. इसको भी चर्चा आवश्यक हे। इसी से हम इस निष्कर्ष पर पहुँेंगे 
कि स्वन्तत्र भारत को एक ऐसे सविधान की आवश्यकता हुई हे जो 
पिछले शासन विधान की त्रुटियों से रहित हो और जिसके अन्दर जनता 
के अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित हों। १६४७ ई० में मारत को जो 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उसमें देश की एकता कायम न रह सकी। मुस्लिम 
लीग द्वारा आयोजित श्रराजकता की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस 
को विभाजन को नीति स्वीकार करना पड़ा | विभाजन के फल स्वरूप देश 
को जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं वे बहुत ही लोमदहर्षक हैं। शासन 
को चलाने के लिये भारतीय नेताओं ने १६३५ ई० के (संघ शासन विधान 
में ही कुछ परिवर्तन किया और उसी के द्वारा २६ जनवरी सन्‌ १६४० ई० 
तक देश का शासन चलता रहा | इसीलिये १६३७ ई० के संघ शासन 
विधान की उपयोगिता हमारे लिये कम नहीं हे । 
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प्रत्येक सेघ-सरकार के लिये दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो बहुत 
सी रियासतें अथवा सूबे एक दूसरे के पड़ोसी हों। 
संघशासन इनके इतिहास, इनकी परग्पता और इनकी रहन-सहन 
की में एकता की कलक हो | दूसरी आवश्यकता इन सूत्रों 
आवश्यकता के अन्दर एक ऐसी भावना की है जो इन्हें मिलाने के 
लिए प्रेरित करती हो । इनके अन्दर यह प्रचल इच्छा 
हो कि वे स्वतन्त्र रहते हुये एक केन्द्रीय सरकार बनावें | संघ-सरकार की 
उत्पत्ति इन्हीं भावनाओं से होती है। भारतीय संघ-शासन में ये दोनों 
भावनायें पाई जाती हैं। इस देश में ६०० के लगभग छोटी-छोटी रियासतें 
और १७ सूबे थे। बहुत दिनों से इनको इच्छा थी कि एक संघ-शासन 
बनाया जाय | १६३४ का शासन-विधान इसी का परिणाम था। . 
संघ-शासन की परिभाषा राजनीतिज्ञों ने कई प्रकार से की है। यह 
राजनीतिक टुकड़ें का संगठन है जो सब की ओर 
संघ-शासन से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जाता है । 
क्या हे! संघ शब्द ही यह सूचित करता है कि बहुत से छोटे- 
छोटे समूह इसमें सम्मिलित हैं । यदि किसी दबाव के 
कारण बहुत सी रियासतें एक सम्मिलित सरकार कायम कर लें तो उसे 
संघ नहीं कहा जा सकता । यत्रपि सबके लिये एक केन्‍्द्रोय शासन की 
स्थापना दो जाती है, परन्‍्त इसमें उन्हें वह स्वतन्त्रता नहीं है जो एक 
संघ शासन के अन्दर होनी चाहिये। संघ-शासन के लिये यह आवश्यक 
है कि छोटे-छोटे विभाग अपनी स्वतन्त्रता से एक सम्मिलित सरकार 
बनावें । स युक्त राष्ट्र अमेरिका में ४८ रियासतों ने अपनी इच्छा से एक 
केन्द्रीय शासन की स्थापना की है। इन्हें यह अधिकार है कि जब चाहें 
संघ से अपने को अलग कर लें। प्रत्येक रियासत को यह पूरी स्वतन्त्रता 
है कि वह अपनी शासन-पद्धति जेसी चाहे रक्खे | वास्तव में सघ-शासन 
एक प्रकार का छुलहनामा है, जो स्वतन्त्र रियासतें अपने लाभ की दृष्टि 
से करती हैं। वे अपना कत्तव्य अपने आप निश्चित करती हैं। प्रत्येक 
रियासत अपनी प्रभुता को कायम रखती है। संघ-शासन से एक ऐसी शक्ति 
उत्पन्न होती है जो सभी रियासतों को रक्षा और उन्नति की जिम्मेवार 
रइती है । 
संघ-शासन के लिये तीन बातों का होना आवश्यक है। इनकी 
संघ शासन अनुपस्थिति में इस शासन-पद्धति का निर्माण नहीं 
की शर्तें हो सकता | 
आ० भा० शा[०--६ 
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( १ ) प्रत्येक संघ-सरकार शासन से ह्टी अपनी शक्ति प्राप्त करती 
है । शासन-विधान में यह बात स्पष्ट कर दी जाती है 
शासन की छि सुलह की कौन-कौन सी शर्तें हैं| संघ-सरकार की 
प्रधानता स्थापना के बाद रियासते उनबातों को मानने के 
लिये बाध्य हैं जिनकी प्रतिज्ञा उन्होंने की है। संघ 
सरकार और रियासतों की सरकारे दोनों के अधिकार की सीमा शासन 
विधान में निश्चित कर दी जाती है। इसीलिये ऐसे शासन-विधान के 
लिये आवश्यक है कि वह लिखित हो और सरकार की साधारण 
मशीन उसे बदल न सके | रियासत और संघ-सरकार किसी एक को यह 
अधिकार नहीं दिया जाता कि वह शासन-विधान में जैसा चाहे परिवर्तन 
कर दे | इसे बदलने का अधिकार केवल विशेष अधिकारियों को दिया 
जाता है। जब कभी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो अनेक 
शक्तियों से राय लेनी पष्ठती है। संघ-शासन को बदलना उतना ही 
मुश्किल है, जितना किसी कानून को रद करना । 
(२) संध-शासन के लिये दूसरी शर्त शक्तियों का विभाजन है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक रियासत को यह अच्छी तरह मालूम हो 
शक्ति कि उसके क्या-क्या अधिकार हैं। केन्द्रीय सरकार और 
विभाजन रियासती सरकारों के अधिकार एक दूसरे से अच्छी 
तरह अलग हेने चाहिये। एक ऐसी सूची बननी 
चाहिये जिसमें विस्तारपु्वंक विषयों को बाँटा गया हो कि अमुक विषय 
केन्द्रीय सरकार के और शेष रियासतों के हाथ में हैं। इस विभाजन में 
कोई विशेष कठिनाई नहीं हो सकती । जो-जो विषय स्थानीय हों वे रियासतों 
के दे दिये जायें और जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश तथा विदेशों से 
हो वे केन्द्रीय सरकार को दिये जायें। इससे आपस में मतभेद के अवसर 
उत्पन्न नहीं हो सकते | इसलिये संघ-शासन-विधान बहुत ही स्पष्ट और 
सुलझा हुआ होना चाहिये | 
(३) यद्यपि संघ-शासन-विधान में सारी बातें लिखित होती हैं; 
अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है ; फिर भी 
संघ-न्यायालय ऐसे अवधर पेदा हो जाते हैं जब शासन-विधान में कुछ 
कमी दिखलाई पड़ती है । कभी कभी दो रियासतें 
आपस में उलम जाती हैं। केन्द्रीय और रियासती सरकार में भी मतभेद 
उत्पन्न हो जाता है। शासन की किसी धारा के दोहरे श्रर्थ पैदा कर दिये 
जाते हैं | अधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है। 
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इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि 
एक प्रधान शक्ति बना दी जाय | इसी का नाम संघ-न्यायालय कहा जाता 
है। यही न्यायालय शासन-विधान सम्बन्धी कठनाइयों को दूर /करता है । 
जैसे वकील कचहरियों में कानून के अथ्थे को स्पष्ट करता हे, “उसी तरह 
संघ-न्यायालय शासन को व्यक्त करता है। इस मशीन से सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि किन्हीं भी दो शक्तियों में असन्तोष उत्पन्न नहीं हो पाता। संघ- 
न्ययालय को शासन का संरक्षक कहा गया है। सबसे प्रवीण राजनीतिज्ञ 
और कानून के ज्ञाता इस संघ-न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाते हैं। 
इन्हें सभी प्रकार से निष्पक्ष और स्वतन्त्र रक्खा जाता है। 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष अ्रबः तक एक ही प्रदेश रहा है । इसका 
कज्षेत्रल लगभग १६ लाख वर्गमील और जनसंख्या 
भारतीय संघध- ४० करोड़ के लगभग थी। राजनीतिक दृष्टि से यह 
शासन का देश दो टुकड़ों में विभाजित था--भारतीय रियासतें 
विकास ओर अंग्रेजी सूबे । सूबों का क्षेत्रफल ८ लाख ६२ 
हजार वर्ग मील और जनसंख्या ३० करोड़ के लगभग 
थी । रियासतों का क्षेत्रफल ७ लाख वगग मील और जनसंख्या ६€ करोड़ से 
कुछ ऊपर थी। सारे हिन्दोस्तान में ६०० के लगभग रियासतें थीं। 
इन रियासतों को अधिकार की दृष्टि से दो श्रेणियों में बॉदठा गया 
था। पहिली श्रेणी में वे रियासतें थीं जो सभी प्रकार से स्वतन्त्र थीं। 
केवल बाहरी मामलों में वे बृटिश सरकार की मातहत थीं बाकी रियासतें 
भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से परतन्त्र थीं। 
रियासतों का संबंध सीधे सम्राद से होता था| सम्राद ने अपनी शक्ति 
गवनर-जनरल को वाइसराय के रूप में दे रक्खी थी। इस शक्ति को सर्वोच्च 
शक्ति ( 7"&70प॥0 ?0छ&" ) कहा जाता था। ये अधिकार सम्राद 
को विभिन्न संधियों और सुलहनामें में प्राप्त हुये थे। यद्यपि इस संबंध को 
स्थापित हुये लगभग १०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे परन्तु इसका स्पष्टीकरण 
ठीक नहीं था। बटलर कमेटी ने इसे स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता 
प्रकट की थी। ये सम्बन्ध समय-समय पर बदलते रहे हैं। कभी-कभी 
बृटिश सरकार इनमें हस्तक्षेप की नीति चलाती रही है और कमी इन 
स्वतन्त्र भी रक्‍खा है । इन रियासतों को वाह्य रक्षा का पूर आश्वासन 
दिया गया था। वाइसराय को यह अधिकार था कि वह जब चाहे 
इनके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करे। रियासत को यह अधिकार नहीं 
था कि वह किसी विदेशी राज्य से अपना सम्बन्ध जोड़े | समय पड़ने 
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पर बृटिश सरकार उनसे मनमानी सहायता लेती थी । अपने राज्य 
में शान्ति रखने के लिये ये रियासतें बाध्य थीं। आर्थिक, और राजनीतिक 
दृष्टि से भी इनमें बड़ा मतभेद था। ३० रियासतों में धारा सभायें थीं। 
४० रियासतों में अंगरेजी ढंग के न्यायालय स्थापित किये गये थे | 


भीतरी मामलों में शासन चलाने के लिये इन रियासतों को काफी 
स्वतन्त्रता थी। ये अपने तरीके पर अपना धन खर्च कर सकती थीं। 
बाहरी सम्बन्ध सम्नाद के हाथों में था। केन्द्रीय सरकार में एक रानीतिक 
विभाग ( खिला 6 06008#77९204 ) स्थापित किया गया था, जो इन 
रियासतों की देख-रेख करता था | प्रत्येक रियासत में एक अंगरेज रेजीडेन्ट 
रहता था। पहिली अप्रैल सन्‌ १६३७ ई० से सम्राद वाइसराय द्वारा 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा था। बूटिश प्रान्तों में सम्राद का 
अधिकार पहले से ही कायम था । इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से 
हिन्दोस्तान के दोनों विभाग एक ही प्रभुता के अन्तगत थे। बृटिश 
परम्परा तथा स्वार्थ ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर रक्‍खा था | 


रियासतों और सूबरों में चाहे जितना भी श्रन्तर रहा हो, दोनों का 
हिंत एक दूसरे से मिला हुआ था। दोनों एक ही पेड़ की दो शाखायें 
थीं । एक की उन्नति-अवनति का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह 
सकता था। नकशे पर नजर डालने से लाल और पीले रंग एक दूसरे 
से भिन्न मालूम पड़ते थे, परन्तु उनके घनिष्ठ सम्बन्ध की छाया हमारी 
आँखों के सामने आ जाती थी। भौगोलिक दृष्टि से रियासतों और सूत्रों 
में कोई भेद नहीं था। स्थान की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से लिपटे 
हुये थे । इनकी आबादी भी लगभग एक ही थी। दोनों ही आमीण और 
उपजाऊ प्रदेश थे | ऊपर कहा गया है कि दोनों की प्रभुता सम्राद 
के हाथों में थी। आर्थिक दृष्टि से समूचा हिन्दोस्तान एक था । देश 
की भलाई के सारे साधन एक दूसरे से मिले-जुले थे। राष्ट्रीयता की दृष्टि 
से सम्पूर्ण भारतवर्ष एक ही राष्ट्र रहा है। दोनों की संस्कृति भी एक रही 
है | धार्मिक आचार-विचार सूबे और रियासतों में एक से थे। इतनी 
एकता होते हुए यदि संघ शासन की स्थापना की गई तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं थी। सभी दृष्टियों से यह देश संघ-शासन के योग्य रहा है 
और आज भी है । 


इधर कुछ वर्षाो' से मारतीय रियासतें इस बात की माँग पेश। कर 
रही थीं कि बृटिश प्रान्तों के साथ उसका व्यापारिक सहयेग |स्थापित। द्वो 


शासन के गुण-दोष ॥ 


जाए । बटलर कमेटी ने इस बात पर विचार किया था कि किस प्रकार 
रियासतें और सूबे एक प्लेटफार्म पर आ सकते हैं | मान्टेग्यू और चेम्स- 
फोड के दिमागे में यह बात पूरी तरह आ्राई थी कि सारे हिन्दोस्तान के 
लिये एक शासन-विधान बनाना चाहिये। यह बात मान ली गई थी कि 

हिन्दोस्तान में शासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ तभी दूर हो सकती हैं जब 
इस देश का शासन विधान संघ-शासन के आधार पर बना दिया जाए। 
जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सूबों और रियासतों में सहयोग 
उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस समय 'मान्टेग्यू चेम्सफ़ोड रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई उस समय रियासतें संघ-शासन के प्रश्न पर गम्मीरतापूर्वंक विचार 
करने के लिये तैयार न थीं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी ठुकरा दी 
गई थी | कारण यह था कि उपरोक्त किसी भी सुधार में केन्द्रीय शासन 
में परिवर्तन की कोई चर्चा न थी। केवल प्रान्तों में थोड़े बहुत अधिकार 
देकर बृटिश सरकार हिन्दोस्तानियों को सनन्‍्तुष्ट करना चाहती थी। ऐसी 
दशा में संघ-शासन की बातें करना अधिकार की एक हँसी उड़ाना था | 


देशी राजाओं के मन में यह बात आने लगी कि बृटिश प्रान्तों का 

॥ प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। उन्हें यह ध्यान आया कि 
प्रान्तों के निवासी उनके भाई हैं ।साथ ही उन्हें यह भय था कि वे 
हिन्दोस्तान की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से अपने को अलग नहीं 
रख सकते। राष्ट्रीय भावनायें रियासतों में मी काम कर रही थीं। उनकी 

जनता सूबों की देखा देखी जिम्मेवार शासन की माँग पेश कर रही थी । 
इन बातों ने राजाओं को इस बात के लिए सचेत कर दिया कि उनका 
राजनीतिक भविष्य प्रान्तों से श्रलग नही है। इसलिए उन्होंने यह फैसला 
किया कि वे संघ-शासन में प्रवेश करने के लिये तैयार हैं । पहली गालमेज 
सभा में राजाओं ने अपने इस विचार को बृटिश सरकार के सामने रकक्‍्खा। 
काँग्रेस ने पहली सभा की कारवाइयों को स्वीकार कर लिया और १६३१ 
ई० की दूसरी गोलमेज सभा में महात्मा गाँधी को अपना प्रतिनिधि चुन 
कर भेजा । तीनों गोलमेज सभाये समाप्त हो जाने के बाद २ अ्रगस्त सन्‌ 
१६३५ ई० को सघ-शासन-विधान पास किया गया । इसके अनुसार 

हिन्दोस्तान में एक संघ-शासन की स्थापना की गई। १५ अगस्त १६४७ 

ई० के स्वतन्त्रता ऐक्ट के अनुसार कुछ रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित 

कर दी गईं। शेष, जो भारतीय संघ ( |ए0ंथा एागंणा ) में हैं क्रमशः 

अपनी रूप रेखा को बदल रही हैं। कुछ तो प्रान्तों में सम्मिलित कर 
दी गई हैं ओर शेष छोटे-छोटे संव के रूप में (बना दो गई हैं। उनके 
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शासक, जो अब तक निरंकुश रहे हैं, उत्तरदायी शासन बनाने में 
संलग्न हैं। प्रजामए्डल की मान्यता बढ़ रही है। तात्पयं यह है कि 
प्रान्तों और रियासतों का भेद-माव समाप्त कर दिया गया है। १६४८ 
के भारतीय सम्बिधान को देखते हुये स्पष्ट है कि इस भेद-भाव की कोई 
आवश्यकता नहीं है | एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में यह अन्तर 
घातक है | 


भारतीय संघ-शासन-विधान संघ-शासन की सभी आवश्यकताओं की 

पूर्ति करता था। सम्पूर्ण शासन-विधान लिखित कर 

भारतीय संघ- दिया गया था। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं 

शासन के था। केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों का विभाजन भी 

गुण-दोष कर दिया गया था । एक संब- न्यायालय की भी स्थापना 

की गई थी। फिर भी भारतीय संघ-शासन-विधान 

अपनी एक विशेषता रखता था। इस विशेषता का बहुत कुछ कारण इस 

देश की राजनीतिक परिस्थिति रही है। इस शासन-विधान में कुछ ऐसे 
दोष थे जो इसकी उपयोगिता को कम कर देते थे | 


जी. 


( १) संघ-शासन में आवश्यक है कि इसमे शामिल होने वाले 
सूबे या, रियासतें पूण स्वतंत्र हों, उनको प्रभुता उन्हीं के अन्दर मौजूद 
हों। किसी विशेष सामूहिक हित की दृष्टि से वे एक संघ की स्थापना 
करते हैं। भारतीय संघ-शासन में इन दोनों बातों का अभाव था। 
रियासतें और सूबे दोनों ही परतन्त्र थे। दोनों की प्रभ्ुता सम्राद के 
हाथों में थी। सूबे सघ-शासन में आने के लिये बाध्य थे। ये दोनों 
बातें इस बात को सिद्ध करती थीं कि यह संघ-शासन उनकी इच्छा 
के विरुद्ध था। इसकी स्थापना होने पर भी इस देश की प्रमभु॒ता सम्राद 
और पार्लियामेंट के हाथों में थो । शासन के निर्माण में जनता की राय 
नहीं ली गई थी । सारी कारंबाई स्वयं पार्लियामेंट ने किया था। इसलिए 
कहा जाता था कि भारतीय संघ-शासन-विधान हिन्दोस्तानियों पर 
जबरदस्ती लादा गया है ।' 


(२ ) शासन की मशीन को देखते हुये यह स्पष्ट हे कि संघ-शासन 
एक ऊपरी ढोंग था। बृटिश सरकार की पुरानी नीति उसी प्रकार बनी हुईं 
थी। केन्द्रीय शासन की बागडोर ढीली नहीं की गई थी। प्रान्तों के 
गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल को तरह-तरह के विशेष अधिकार देकर 
पालियामेंट ने अपने अधिकारों को कम नहीं किया था। जिस लाभ की 
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देष्टि से सूबे और रियासतें एक स्थान पर आना चाहती थीं वह लाभ ही 
गायब था । इसका फैसला पार्लियामेंट के हाथों में छोड़ दिया गयाथा । 


( ३ ) सघ-शासन में यह आवश्यक हे कि जो इकाइयाँ इसमें शरीक हों 
उनमें काफी समानता हो । उनके पद और अधिकार एक से हों । भारतीय 
सघ-शासन में इस नियम का अभाव था। रियासतें पद और अधिकार 
में सूबों से इतनी भिन्न रही हैं कि उनमें समानता का कोई भाव नहीं था। 
राजाओं की पुरानी निरंकुशता वेसी ही बनी रही । उनका शासन प्रजा के 
ऊपर इतना कड़ा था कि वह राजनीतिक अधिकारों का स्वप्न भी नहीं 
देखती। रियासतों में प्रजा की दशा गिरी हुई रही है। उन्हें छोटे-छोटे 
अधिकारों के लिये तरसना पड़ता था। कुछ रियासतों में प्रजा की दशा 
अच्छी रही, परन्तु प्रश्श तो ६०० रियासतों का था। इसके विपरीत सूबे 
किसी हृद तक शासन के लिये स्वतन्त्र थे। वहाँ प्रजा को कुछ राजनी- 
तिक अधिकार प्राप्त थे। प्रान्तों की यह अधिकार दिया गया था कि वे 
अपना प्रतिनिधि चुन कर सघ-धघारा-सभाओं में भेजें। चुनाव में केवल 
प्रान्तीय धारा-सभाश्रों के सदस्य वोट देने के अधिकारी थे । रियासतों में 
प्रजा की इतना भी अधिकार नहीं दिया गया था। वहाँ से जो सदस्य 
सघ-धारा-सभाओं में जाते वे राजाओं द्वारा मनोनीत रहते। इस प्रकार 
के भेद-भाव से बृटिश सरकार ने सघ-शासन के महत्व को बिगाड़ दिया 
था | जनता को समान नागरिक अधिकार नहीं दिये गये थे । 

(४) सधघ-धारा-सभाश्रों द्वारा जो कानून पास किए जाते वे 
हिन्दोस्तान पर एक से लागू न होते । प्रान्तों म॑ं वे समान रूप से अवश्य बे 
जाते, परन्तु रियासतों में उनका प्रभाव भिन्न भिन्न होता। प्रत्येक रिया- 
सत के साथ बृटिश सरकार की जैसी शर्त थी, कानूनों का वैसा ही असर 
उस पर पड़ता । यह बात राजाओं की इच्छा पर छोड़ दी गई थी कि वे 
कुछ विषयों में सघ-घारा-सभाओं की बातें मानें | इस प्रकार का भेद-भाव 
एकता के स्थान पर कठुता उत्पन्न करता। जा शक्ति सारे हिन्दोस्तान 
के लिये बनाई गई थी उसकी नीति सत्र जगह एक सी न बर्ती जाय, 
यह बात कुछ समझ में नहीं आती | 

(५) सघ-सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वह शासन- 
विधान में परिवर्तन करे। यह अधिकार केवल पार्लियामेंट को दिया 
गया था | 

(६) ऊपर कहा गया है कि सघ-धारा-सभाओं में रियासतों के 
सदस्य राजाश्रों द्वारा मनोनीत किये जाते। इसके विपरीत प्रान्तों के सदस्य 


श्थे आधुनिक भारतीय शासन 


प्रजा के प्रतिनिधि होते। लेकिन प्रजा को यह अधिकार नहीं था कि 
प्रत्यज्ञ रूप से वह अपना प्रतिनिधि चुने । प्रान्तीय धारा-समभाओं के 
सदस्य इन्हें निर्वाचित करते#। निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिकता के आ्रधार 
पर बनाये गये थे। प्रत्येक सम्प्रदाय को पुथक-पृथक्‌ निर्वाचन का 
अधिकार दिय गया था। इससे देश में साम्प्रदायिक भावनाओं का 
प्रचार होता और राष्ट्रीयता में' बाधा पड़ती। प्रजा और धारा-सभा के 
सदस्यों में सीधा उम्पक न होने से धारा-सभा की जिम्मेवारी कम हो जाती 
थी। सघ-शासनों में: प्रायः छोटी. धारा-सभाओं के सदस्य जनता के 
प्रतिनिधि होते हैं और बढ़ी सभायें प्रत्येक रियासत के प्रतिनिधित्व की 
प्रतीक होती हैं। अर्थात्‌ बड़ी सभा में रियासतें अपने आपको ओरों 
के बराबर समभती हैं । छे त्रफल या जनसख्या में कोई छोटी हो अथवा 
बड़ी, परन्तु उनका दर्जा बराबर होता है। भारतीय संघ में ऐसा नहीं 
किया गया था। 

( ७ ) संघ-शासन-विधान जनता को कोई अधिकार प्रदान नहीं 
करता था । संघ-धारा-सभाओ्रों की बनावट दोषपूर्ण थी। उसके अधिकार 
बहुत ही सीमित थे। कानून के क्षेत्र में धारा-सभा के अधिकार नाम 
मात्र के लिए थे। आय-व्यय में भी उसके अधिकार कम थे। पग-पग 
पर गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकारों से वह दबी हुई थी। धारा-सभा 
की इच्छा के विरुद्ध वह फरमान जारी कर सकता था। उसकी अनुमति 
के बिना उसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। यदि धारा-सभा 
किसी मद के खर्च को बन्द कर देती तो गवर्नर-जनरल उसे जारी कर 
सकता था। तात्पयं यह है कि प्रजा के घन को उसके प्रतिनिधियों को 
खच करने का श्रधिकार नहीं था | शासन-प्रबन्ध में सघ-सरकार की आधी 
शक्ति एक मात्र गवनर-जरनल के हाथ में रक्खो गई थी। बाकी मामलों में 
भी वह जब चाहता हाथ डाल सकता था। उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारियाँ 
(5फ9०८ंबरी ि०क्‌ण्यशंणांव0४७ ) इतनी अधिक थीं कि उनकी कोई 
सीमा न थी | उनके सामने भारतीय मन्त्रियों के अधिकार सूर्य के सामने 
दीपक के समान थे | 


इन तमाम कमजोरियों को एकत्र करने पर यह पता चलता है कि 
भारतीय संघ-शासन-विधान में संघ शब्द उपयुक्त न था। पालियामेंट 


# १६३२५ ६० के सघ-शासन-विधान के पूरी तरद कार्यान्वित न 
होने के कारण ये सब बातें पुस्तकों में ही रह गईं। 


शासन के गुण-दोष डे 


के अधिकार वैसे ही थे जैसे १६१६ के पहिले थे। रियासतों में राजाश्रों 
के अत्याचार वैसे ही होते रहते जैसे पहले होते आये थे। संघ-शासन- 
विधान में इसकी कोई दवा नहीं की गई थी। इस शासन-विधान में 
प्रजा के अधिकारों की घोषणा तक नहीं की गई थी | संयुक्तराज्य अमेरिका 
अथवा रूस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। शासन-विधान 
में यह बात बार-बार कही गई थी कि हिन्दोस्तान की प्रभुता बृटिश 
सम्राद्‌ के हाथ में है। संघ-शासन की मशीन को चलाने का अधिकार 
भारत मन्त्री के हाथ में दिया गया था। वह इंजिन के ड्राइवर की 
तरह जैसे चाहता चलाता | गवर्नर-जनरल के अधिकार इतने अधिक 
थे कि आवश्यकता पड़ने पर वह सम्पूर्ण शासन-विधान को रद्द कर 
सकता था | उसे अधिकार था कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दोस्तान पर 
राज्य करें। सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत उसे खच्े करने का 
अधिकार था। संघ-सरकार के बजट में ३ हिस्से पर धारा सभा का कोई 
अधिकार नहीं था । 


सूत्रों तथा रियासतों को यह अधिकार नहीं था कि वे जच्न चाहें संघ 
से अलग हो जाये। रियासतों को सूत्रों से कहीं अधिक स्वतन्त्रता दी गई 
थी। संघ में आना और न आना उनकी इच्छा पर था। एक ऐसी 
संख्या निश्चित कर दी गई थी जिससे कम रियासतों के सम्मिलित होने 
पर संघ शासन आरम्भ नहीं किया जा सकता। सघ-धारा-सभा की बडी 
सभा भें जब्न तक रियासतों के ४२ प्रतिनिय्रि न होते तब तक संघ की 
कारवाई आरम्म नहीं की जाती। रियासतों के सम्राद के साथ जो शर्तें 
हुई थीं वे उसी तरह बनी रहतीं। संघ की आमदनी में ६० प्रतिशत 
प्रान्तों से लिया जाता और केवल १० प्रतिशत रियासतें देतीं। प्रत्येक 
राजा को यह अधिकार था कि वह जब जेसे चाहता संघ शासन में 
सम्मिलित होता । 


रेलवे तथा बेंक की कारवाइयाँ संघ-शासन की मातहती से अलग 
रक्‍खी गई थीं | संघ-घारा-सभा को यह अधिकार नहीं था कि वह मन्त्रियों 
को भर्ती करे तथा उन्हें निकाल सके। यह अधिकार गवन॑र-जनरल 
को दिया गया था । वही विभागों को बॉटता और जब चाहता मन्त्रियों को 
निकाल सकता था। इससे स्पष्ट है कि मन्त्री श्रपनी कारंवाइयों के लिए 
धारा-सभा के प्रति जिम्मेदार न होते। सुरक्षित विभाग ( ६ि6४९/ए८वे . 


[0[0४7007९7॥ ) गवनर-जनरल की मात्तहृती में रहता। इसके लिये 
जा भा० शा ००७ 


५४ आंधुनिकां भारतीय शांसन 


उसे मन्त्रियों और धारा-सभा के सलाह की कोई जरूरत न होती। धारा: 
सभा को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार उसी को था | 


शासन-विधान की १२वीं धारा म॑ यह स्पष्ट कहा गया था कि 
गवर्नर-जनरल प्रान्तीय मामलों में हाथ डाल सकता है।* उसके विशेष 
अधिकार प्रान्तों में भी लागू होते । किसी भी संघ में न्यायालय का 
फैसला अन्तिम माना जाता है। लेकिन भारतीय सघ-शासन-विधान 
इससे वंचित रकखा गया था। संघ-न्यायालय के फैसले के बाद कुछ 
मुकदमों की अश्रपील प्रिवी कॉसिल में होती । बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियाँ 
भारत मंत्री की इच्छा से दी जातीं। कहा जाता है कि ससार के इतिहास 
में इस प्रकार का संघ-शासन कहीं नहीं मिलता। इसके अन्दर अनेक 
वर्गों के स्वार्थ सुरक्षित रक्‍खे गये थे। ब्रिटिश साम्राज्य, भारतीय रियासतें 
धनी वर्ग आदि के हितों का विशेष ध्यान रक्‍्खा गया था। लाड 
लोथियन लिखते हैं र “नया शासन-विधान तमाम बुगइयों के बावजूद 
हिन्दोस्तान की वतंमान दशा के इतने अनुकूल है कि इसकी समा- 
लोचना करने वाले इसे अस्वीकार नहीं कर सकते।” हिन्दोस्तानियों की 
राष्ट्रीय भावनाओं के विकास और उसकी रक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं 
दिया गया था। एक सजन लिखते हें* “शासन के बनाने वालों ने एक 
ऐसा गलत रास्ता इखितयार किया कि वे ठीक रास्ते से सही उद्दे श्य पर 
नहीं पहुँच सके । डाक्टर अम्बेदकर के शब्दों में” “शासन-विधान का 
सर और पेर दोनों गलत था ।” 


१--यह धारा १६४७ के सशोधित विधान से निकाल दी गईं थी। 

२---706 ह€ए 20०, शाप ही वह वेढ॑ढलड धापे धाणगाडों- 
स्‍68 ९07१९590ा7वे8 बा" पर06 2086ए ॥0 0४06 फकुछहथां पे 
7९868 77 ]703 ं#क॥ व8 ितींब0 लपंधरएड 8९ जछ्)॥॥07 
[0 ४५४६. 

३--३)॥४ फिएलाड, परीए्एर्श086, &था+९वै ज्ञागाहीए धावे 
००परौव 7० 2० ० पल पां2।। 7090 ६0 7९१४०) (6 7ंशाा 
2098) « 

४--7क्‍6 वेश'श ०058पस्‍प्ररंणा 8 जछा'.ता2 । ऐड ०णा- 
९शु.पंणा का0वे 70702 |॥ 408 09५७ ३8. 
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एक विद्वान ने संघ-शासन-विधान की समालोचना करते हुए लिखा 
था “राजनीतिक आवश्यकताओं ने दो अजनबी आदमियों को एक ही 
चार-ई पर सुला दिया है। अब यह देखना है कि कितने दिन तक 
इन दोनों की बनती है।” समालोचक का उद्देश्य प्रान्तों और रियासतों 
से था | इसकी समालोचना करते हुये भ्रीयुक्त सुबास चन्द्र बोस ने लिखा 
था, भारतीय सरकारी ऐेक्ट में जिस संघ-शासन की कल्पना की गई है वह 
एक धोखे की टट्टी है। इसमें बृटिश राजनीतिज्ञों ने हिन्दोस्तान को 
गुलाम रखने की तरकीबें सोची हैं । यह शासन एक प्रकार से 
प्रजातन्‍्त्रवाद और फ्यूडल प्रथा दोनों को एक सूत्र में बॉधने की कोशिश 
करता है। 

१६१६ में बटिश प्रान्तों में जो दोहरे शासन की नींव डाली गई थी 
वह सवंथधा असफल रही, हिन्दोस्तान का कोई वर्ग इससे खतुष्ट न रहा। 
१६३५ के संघ-शासन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन दूर कर दिया 
गया, परन्तु केन्द्र में फिर यही स्थापित किया गया था। केन्द्रीय सरकार 
के कुछु विषय गवनर-जनरल के हाथ में और कुछ मन्त्रियों के हाथ में 
रक्‍खे गये थे। अपनी विशेष जिम्मेवारियों को चलाने के लिये उसे यह 
अधिकार था कि वह तीन व्यक्तियों को नियुक्त कर ले। घन सम्बन्धी 
मामलों में राय देने के लिये वह एक आर्थिक सलाहकार ( ४०८४) 
2 00ए5०7 ) भी नियुक्त कर सकता था। शासन-विधान में मन्त्रियों के 
आर्थिक अधिकारों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हिंन्दोस्तानियों को 
ग्राथिक स्वतन्त्रता नहीं थी |" 

१६१६ के शासन-विधान में बृटिश सरकार ने यह वादा किया था 
कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करके यह जाँच की जायेगी कि 
सुधार की योजना कहाँ तक ठीक है। इससे स्पष्ट है कि शासन के बनाने 
वालों ने अपनी ईमानदारी में कोई कसर बाकी न रक्‍खी थी। परन्तु 
सघ-शासन-विधान में कोई ऐसा मार्ग नहीं था। सभी चीजें भविष्य 
पर छोड दी गई थीं। उपनिवेशिक स्वराज्य ( ॥00णांपांगा 50808 ) 
की इस विधान में चर्चा तक नहीं थी। यह जिक्र कहीं नहीं था कि 
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पर आधुनिक भारतीय शासन 


हिन्दोस्तान को उपनिवेशिक स्वराज्य कब दिया जाता । सर सेमुअल 
होर ने जो उस समय भारतमन्त्री थे, कामन सभा में कहा था, हिन्दोस्तान 
को अगली बार भी इसे मिलने की सम्भावना नहीं है। श्री सत्यमूर्ति 
ने इस शासन-विधान पर राय प्रगट करते हुये कहा था), “हिन्दोस्तान 
की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को देखते हुए, यह शासन-विधान 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के राजनीतिक दलों में केवल 
हिन्दू सभा ने इसका समर्थन किया था; वह भी इसलिए कि इससे 
“अखंड हिन्दोस्तान' का समर्थन होता था। काँग्रेस ने इसे विदेशी 
कह कर ठुकरा दिया था । 

, १६३५४ का संघ-शासन अपनी निजी विशेषता रखता था। नतो 
हम इसे सच्चा संघ-शात्षन कह सकते थे और न इसमें प्रजातन्त्रवाद 
की कोई भलक थी। इस देश की परिस्थिति को देखते हुए इस तरह 
का शासन-विधान उपयोगी नहीं हो सकता था। प्रान्तों और रियासतों में 
इतना राजनीतिक भेद था कि दोनों एक सूत्र भ॑ नही बाँघे जा सकते थे । 
संघ-शासन का स्वरूप ऐसा विचित्र था जो कहीं सुना भी नहीं गया 
होगा। कारण यह है कि एक तरफ सूबों को और दूसरी तरफ रियासतों 
को बॉधा गया था। एक की सरकार प्रजातन्त्रवाद के आधार पर होती 
और दूसरे में पूर्वी एकतन्त्रवाद होता ।हे 
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शासन के गुण-दोष घ१ 


मुस्लिम लीग -ने संघ-शासन की कड़े शब्दों में आलोचना की 
थी। २० दिसम्बर सन्‌ १६१८ ई० को बम्बई से एक वक्तव्य देते 
हुये मि० जिन्ना ने कहा था, “संघ-शासन-विधान उस पौदे की तरह 
है जिसे लगाने की आजा हमें एक रेगिस्तान में दी गई है। मेरी समझ 
में बृटिंश सरकार ने इस शासन-विधान को बनाकर एक बहुत बड़ी विपत्ति 
हमारे सर पर वैसे ही लाद दी है जैसे वर्साइल की सन्धि ने योरप के 
ऊपर ।_ सांप्रदायिक दृष्टि से हिन्दुओं का यह कहना था कि सघ-धघारा 
सभा में किसी भी प्रकार से उनका बहुमत नहीं होता । यही डर मुसलमानों 
को भी था। काँग्रेस स्वयं डरी हुई थी कि वह बहुमत नहीं प्रास कर 
सकती । एक वक्तव्य देते हुए सर ए० एच० गजनवी ने कहा था “छोटी 
सभा में काँग्रेस अधिक से अधिक ४० सीट प्राप्त कर सकती है।” 
अल्पसंख्यक वग सभी प्रकार से असन्तुष्ट थे | 


संघ-शासन की योजना कुछ प्रान्तों में किसी तरह २७ महीने 
तक चली। अन्त में काँग्रेस को त्याग पत्र देना पड़ा । 

संध-शासन इस २७ महीने के शासन का प्रभाव राजनीतिक दृष्टि 
के भयंकर से देश पर बहुत ही बुरा पड़ा । इसका तात्पर्य यह 
परिणाम नहीं है कि काँग्रेस सरकार बुरी थी, बल्कि संघ-शासन 

की कमजोरियाँ देश में भली भांति स्पष्ट हो गईं थीं । 

साम्प्रदायिक प्रश्न बढ़ने लगे थे, हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को 
शत्रु समझने लगे | हिन्दू महासभा अपनी एक अलग राग अलापने लगी । 
स्वयं कॉग्रेस में ३ दल बन गये । गाँधी जी थे विचार वाले मंत्रिपद से 
सन्तुष्ट रहे। कॉभेस-समाजवादी धारा सभाओं में चले तो गये किन्तु 
मन्त्रिपद्‌ ग्रहण नहीं किया | अग्रगामी दल प्रान्तीय स्वराज्य का विरोध 
करता रहा। तात्पयं यह है कि संघ-शासन पूरी तरह लागू न होने पर भी 
इसके भयंकर परिणाम दिखाई पड़ने लगे थे। जो प्रश्न राष्ट्रीय उत्थान 
में दबे हुये थे और जिनके उमड़ने की आशा निकट भविष्य में न थी, 
वे इतने भयंकर रूप धारण कर लिये थे कि उन्हें हल किये ब्रिना हमारी 
राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो सकती थी। यदि सघ-शासन-विधान से यही 
परिणाम निकलता था तो उसे हम दूर से ही नमस्कार करते। जो शासन- 
विधान हमें थोड़ा भी अधिकार प्रदान नहीं करता, और जिससे देश में 
अनेक दल पेदा होते, उसके चलाने की चेष्टा हमें भूल कर भी नहीं 
करनी चाहिये थी। इसका बुरा प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि मुसलमान 


भू श्राधुनिक भारतीय शासन 


हिन्दोस्तान को दो राष्ट्रों में ब्राटने की. राग अलापने लगे-। उनकी पाकिस्तान 
योजना देश के लिये घातक नहीं तो और क्‍या है ! 
१७५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० का बृटिश सरकार ने भारतीय शासन 
का भार भरतवासियों को प्रदान कर दिया। संविधान 
१६४७ का सभा अपने कार्य में व्यस्त थी और उसका श्रनुमान 
अस्थायी विधान था कि नवीन संविधान १६४६ ई० के मध्य तक पैयार 
हो जायगा | ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि 
शासन का कार्य चलाने के लिए कोाई व्यवस्था की जाय। १६३४ ई० 
का संघ-शासन-विधान उपयुक्त नहीं था क्‍योंकि उसका निर्माण विदेशियों 
द्वारा हुआ था और स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उसकी कितनी ही धारायें 
असामयिक हो गयी थीं। इसीलिये राष्ट्रीय सरकार ने १६३५ ई० के संघ- 
शासन-विधान में कुछ परिवर्तन कर शासन का कार्य चलाना आरम्भ 
किया | यही अस्थायी विधान २६ जनवरी १६४० ई० तक काय करता 
रहा है| २६ के पश्चात्‌ नये संविधान को पूर्णतया लागू कर दिया गया है, 
परन्तु जब तक इसके अनुसार केन्द्रीय तथा राज्यों के विधान मण्डलों 
का निर्माण नहीं हो जाता तब्ब तक राष्ट्रीय सरकार के अपना काय 
चलाने के लिये एक नयी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ा है। संविधान 
सभा के संसद का स्वरूप प्रदान किया गया है। यही सभा इस समय 
न्द्रीय विधान मण्डल का काये कर रही है। राज्यों के विधान मण्डल 
(?०शांंग्रलंद्र। ,९2ं880 पराः८8 ) तत्र तक अपना कार्य करते रहेंगे जब 
तक इनके सदस्यों का निर्वाचन नहीं होगा । केन्द्रीय कार्यपालिका 
( 0७ ि०टाप्४२० ) में भी अगले चुनाव तक कार्य चलाने के 
लिए उलट-फेर किया गया है। नवीन संविधान में प्रान्तों और देशी 
रियासतों का भेद-भाव हटा दिया गया है। भारतीय संसद में जो श्वेत पत्र 
उपस्थित किया गया है उसके अनुसार ५०० से अधिक देशी रियासतों 
के १४ संयुक्त अंगों में परिवर्तित किया गया है। कुछ देशी राज्य 
प्रान्तों में विलीन किये गये हैं। कुछ राज्य संघों में अन्तकाॉलीन मन्त्रि 
मण्डल बनाये गये हैं। देशी रियासतों में राजप्रमुख, मन्त्रि परिषद्‌ तथा 
विधान सभमाओों का वही काम है जो प्रान्तों में उसी प्रकार के अधिकारियों 
का है | इस प्रकार निरंकुशतावादी तनत्र ढाँचे का पूर्ण प्रजातन्त्रीय रूप 
में परिवर्तित कर दिया गया है | प्रान्तों और रियासतों के राज्य शब्द की 
संशा दी गयी है। अस्थायी विधान की काम चलाऊ बातें सम्मवतः १६५१ 
ईं० तक समाप्त हो जायेंगी। 


शासन के गुण-दोष प्‌ 


भारतीय संविधान के संबंध में दो ५कार के विचार प्रकट किये गये हैं। 
कुछ लोगों ने इसे आदर्श संविधान कहा है और 
नवीन संविधान इसके द्वारा भारती उत्थान की बड़ी-बड़ी आशायें प्रकट 
की आलोचना की हैं | इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने इसको कड़ी 
आलोचना की हे | उनका विचार है कि संविधान में 
कोई नवीनता नहीं है। इसका आधार १६३४ का संघ-शासन-विधान 
है और इसके विस्तार में अन्य शासन पद्धतियों का मिश्रण है। बहुत से 
आलोचकों ने यहाँ तक कहा है कि यह सविधान हमें फासिस्टवाद की ओर 
ले जाता है, इसमें सब्न शक्ति केन्द्र में ही स्थित है। कुछ लोगों ने यद्द भी 
कहा है कि हम राष्ट्रण्डल के सदस्य हैं, इसलिये संविधान बनाने में 
योरोपीय शासन पद्भतियां से विशेष रूप से प्रभावित हुए. हैं। कुछ लोगों 
का कहना है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए लोगों के 
द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसके भविष्य के विषय में कहा 
गया है कि क॒छ ही वर्षो के अन्दर यह बदल जायगा | 
कई शताब्दियां के बाद भारतीय जनता के यह अवसर प्राप्त हुआ है 
कि वह एक गणराज्य की स्थापना करे। भारतीय परम्परा आरम्भ से ही 
इसी प्रकार की शासन पद्धति स्थापित करने की रही है। प्रजातन्त्रीय 
अधिकारों की रक्षा का एक बहुत बड़ा कारण शासन की विकेन्द्रीकरण 
प्रणाली थी । ऊपर से देखने में भारतीय राजा की शक्ति सर्वोपरि जान 
पड़ती थी लेकिन वस्तुतः उसके अधिकार का त्षेत्र बहुत ही सीमित 
कर दिया गया था। सामाजिक संस्‍्क्रण और आचार, शिक्षा, उद्योग- 
धन्घे, व्यापार आदि सैकड़ों विषयों में स्वतन्त्र ससस्‍्थायें जनजीवन का 
काम चलाती थी, जिनके दायरे में राज्यशक्ति का हस्तक्षेप प्रायः नहीं 
के बराबर था। इसी कारण प्राय: प्रत्येक ग्रामसस्था एक छोटे से स्वायत्त 
प्रजातन्‍्त्र का रूप रखती थी। स्वायत्त शासन की यह प्रणाली भारतीय 
राजनेतिक जीवन में लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग तक बनी 
रही । नवीन संविधान में इस भारतीय परम्परा की पुनरावृत्ति की 
मई हे। जनता की सत्ता स्वोपरि मानी गई है। सभी वयस्क ज््री- 
पुरुषों के मताधिकार प्रदान किया गया है | १७ करोड़ स्त्री-पुरुषों 
को नये विधान में मताधिकार दिया गया है। किसी भी विधान का 
अध्ययन करते समय उसके उद्देश्य का ध्यान रखना चह्दिये। नवीन 
सविधान का लक्ष्य प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत श्रधिकारों के 
उच्चतम आदरशें। का पालन करना है। परन्तु कितना ही अच्छा विधान 
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क्यों न हो यदि नागरिकों में प्रजातन्त्र और देश सेवा की भावना नहीं है 
ते वह सफल नहीं हे सकता। प्रथम महायुद्ध के बाद जम॑न प्रजातन्त्र 
का जो शासन विधान बना था यह एक आदर्श विधान था। परन्तु वह 
सफल नहीं हुआ | अंग्रेज कवि पोप ने लिखा है “सरकार के ऊपरी 
आकार की मूखं लोग टीका करते हैँ, असली वस्तु उसकी नीति है ।”' 


भारतीय संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि शान्तिकाल तथा 
साथ ही सब्न प्रकार की विपत्तियों के समय काम आ सके | इसमें यहाँ तक 
व्यवस्था है कि आवश्यकता पडने पर राज्यों का शासन सम्पूर्ण रूप से 
केन्द्र के हाथों में ले लिया जाय और इस प्रकार संविधान का जो आधार- 
भूत सांघिक रूप है उसे भी अलग कर दिया जाय | सभी नागरिकों को 
समानता, स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक, सांपत्तिक तथा 
संवैधानिक प्रतिकार सम्बन्धी अधिकार समान रूप से दिये गये हैं। किसी 
नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के कारण भेद करना 
निषिद्ध माना गया है | 'सावजनिक नियुक्तियों में संविधान सबके लिए 
समान सुविधा देता है | सामाजिक समानता की स्थापना के लिये 
स्थानीय तथा विदेशी पदबियों का व्यवहार उठा दिया गया है । 
सविधान की श्ट्ववीं धारा में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 
“सेना या विद्या पम्बन्धी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य 
प्रदान नहीं करेगा | भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से 
कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा। खितात्रों के अतिरिक्त अस्पृश्यता का 
भी अन्त कर दिया गया है। संविधान ४ करोड़ अछूतों को उनकी युग 
युग की पतित सामाजिक श्रवस्था से ऊपर उठाता है। इससे भारत में 
सामाजिक लोकतन्त्र के एक नये अध्याय का सूत्रपात होता है । संविधान 
में साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र वाली विख्यात पद्धति समाप्त कर दी गई 
है, अर्थात्‌ जो नागरिक मतदान करेगा वह हिन्दू या मुसलमान या 
ईसाई के रूप मेंन होकर व्यक्ति के रूप में होगा | कुछ आलोचकों 
ने यह दोषारोपण किया है कि भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका 
के शासन-विधान की प्रतिलिपि है । परन्तु यह दोषारोपण निराधार 
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है। अमेरिकां के शासन-विधान में दोहरी नागरिकता की श्रथा है, प्रत्येक 
व्यक्ति राज्य और संघ दोनों का नागरिक है। भारतीय संविधान में 
देत नागरिकता का निषेघ किया गया है। एक भारतीय नागरिक किसी 
भी राज्य में रहता हुश्रा भारत में सबंत्र नागरिक है । 

भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रथम बार 
भारत की ३२ करोड़ जनता के लिये एक भाषा तथा लिपि का सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया हे । आयलैंड, कनाडा, स्विटजरलेंड जैसे छोटे देशों 
में भी २, २ और ३, ३ भाषायें राज्यभाषा का कार्य करती हैं। हमारे देश 
में १४ प्रान्तीय भाषायें हैं फिर भी सारे राष्ट्र के लिये एक ही हिन्दी भाषा 
की स्वीकृति भारतीय नागरिकता के निर्माण में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कदम हैे। संविधान की एक यह भी विशेषता है कि उसका स्वरूप 
सघात्मक होने पर भी उसमें वे सारे गण विद्यमान हैं जिनके द्वारा विशेष 
परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार उसी प्रकार कार्य कर सकेगी जैसा वह 
एकात्मक रूप रखने पर कर सकती थी। हमारा इतिहास इस बात का 
प्रमाण है कि जब जन्न भारतवष में केन्द्रीय सत्ता टीली पड़ी तभी तभी 
भारत की स्वतन्त्रता को विदेशियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 
सविधान निर्माताओं ने इसी लिए नये संविधान में सघीय तथा एकात्मक 
शासन की सभी अच्छाइयों को ग्रहण किया है। हमारे देश में आज कितनी 
दी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं। कभी सकुचित प्रान्तीयता की 
भावना सर उठाती है; कभी देशी रियासतों के राजा अपनी खोयी हुईं सत्ता 
को प्राप्त करना चाहते हैं। साम्यवादी भी देश के आथिक सकट का लाभ 
उठाकर समाज के जोवन को अस्त-व्यस्त कर देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति 
में भारतवासियों के लिए! एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता हे, 
जिसका संविधान में पू् रूप से प्रतन्ध किया गया है। कुछ विद्वान 
शक्तिशाली केन्द्र निर्माण को प्रजातन्त्र विरोधी कहते हैं। उनकी राय 
में एक शक्तिशाली केन्द्र तानाशाही शासन का सूचक है। वे संविधान 
के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों की स्थिति को स्थानीय संस्थाओं से अधिक 
नहीं मानते । केन्द्र जब चाहे उनके काम में दृस्तक्षेप कर सकता है । 
विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को इस बात का भी अ्रधिकार है कि वह 
एक विशप्ति निकाल कर प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय. सरकार के 
अधीन कर ले । इन आरोपों में सच्चाई का अंश अवश्य हे परन्तु 
आलोचकों को यह मूलना नहीं चाहिये कि संघीय विधान की सबसे बड़ी 
पहचान प्रान्तों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन है | 
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यह विभाजन भारतीय स विधान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इस अधिकार 
विभाजन के अ्रधीन प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारें अपने अपने ज्षेत्र में दी 
काम करेंगी । रही विशेष परिस्थितियों की बात, तो ऐसे समय में देश 
का कल्याण केन्द्रीय सरकार को सुदृढ़ बनाने में ही है। हमें यह भूलना 
नहीं चाहिये कि केन्द्रीय सरकार धारा सभा के प्रति उत्तरदायी होगी 
जिसमें प्रान्तों द्वारा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे | 

राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि किसी देश में नागरिकों 
के अधिकारों का उस समय तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक देश में 
एक स्वतन्त्र न्यायालय की स्थापना नहीं की जाती | भारतीय स विधान में 
इस प्रकार के एक स्वतन्त्र न्यायालय का प्रत्रन्ध किया गया है। यह नागरिकों 
के अधिकारों की रखता के अतिरिक्त सविधान के सरक्षुक का भी काय 
करेगा। भारत के फेडरल न्यायालय को इस बात का पूर्ण अधिकार दिया 
गया है कि वह नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिये “ बन्दी ग्रत्यक्षी 
करण याचिक ” ( 4809९४8 (१0790४ ९९४४४०7१ ) जारी कर सके तथा 
ऐसे कानूनों को संविधान विरोधी घोषित कर दे जो नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों की अ्रवहेलना करते हों | संविधान में शासन नीति तथा आदर्शों 
को भी प्रतिपादित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत ने न रूस के 
समाजवाद का अनुसरण किया है, और न पूजीवाद के “ खुला छोड़ दो 
जैसा होता हे होने दो के सिद्धान्त का । सयुक्तराज्य अमेरिका स्विटजर 
लेंड, आस्ट्रेलिया, आयलैंड, कनाडा, फ्रास आदि देशों में शासन विधान 
में परिवतेन करने की परिपाटी बहुत ही जटिल है। इस अंश में भारत 
का सविधान ब्रिटेन के विधान के अधिक समीप है। भारतीय संविधान 
सुगमतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है । संविधान में परिवर्तन 
सम्बन्धी कोई प्रस्ताव ससद्‌ (?.तांश्राग०त) की दोनों सभाओं में पुथक_ 
पुथक_ स्वीकृत होने पर और यह स्वीकृति दोनों सभाओं के सदस्यों 
के बहुमत द्वारा और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत द्वारा प्राप्त 
होनी चाहिये। अन्य सब प्रस्तावों की तरह संविधान म॑ परिवतन सम्बन्धी 
प्रस्तावों के लिये भी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। जिन धाराओं 
का सम्बन्ध संघ के अन्तग त राज्यों से है उनमें परिवततंन करने के लिए 
यह श्रावश्यक है कि बहुस ख्यक राज्य भी उन परिवतेनों के पक्ष में हों । 

कुछ विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है कि नवीन सर्विधान कहाँ तक 
महात्मा गाँधी के बिचारों के अनुकूल है । किसी भी स्विधान के 
झनन्‍्तग त राजकीय संगठन की प्रधानता होतीं हे। दाश॑निक विचारों का 
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उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता। शासन सम्बन्धी नीति और विधान के 
उद्दे श्य से यह अनुमान किया जाता है कि इसमें किस प्रकार के विचारों 
की प्रधानता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट है कि सविधान में 
महात्मा गाँधी के सिद्धान्त सम्मिलित किये गये हैं। स्वतन्त्रता स ग्राम में 
महात्मा गाँधी ने तीन बातों पर सदैव जोर दिया, (१) खादी (२) अस्पृश्यता 
निवारण (३) हिन्दू मुसलिम एकता। नवीन संविधान में इन तीनों को 
उचित स्थान दिया गया है | विधान के ४३ वें अनुच्छेद में यह घोषित 
किया गया है कि यह “ विशेषरूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक 
ख्रथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा । १७ वें अनुच्छेद 
के अनुसार अ्रस्पुश्यता का अन्त कर दिया गया है। सम्मिलित निर्वाचन 
पद्धति को स्वीकार कर हिन्दू मुसलिम एकता का सिद्धान्त भी मान लिया 
गया हे | गाँधी जी के सम्पू्ण सिंद्धान्तों को संविधान में स्थान देना 
असम्भव है। उनके कार्यो की पूर्ति उन्हीं के व्यक्तित्व से हो सकती थी। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि महात्मा जी जीवित होते तो भारतीय 
स'विधान का स्वरूप कुछ और ही होता। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में स्वार्थ 
आर भ्रष्टाचार के स्थान पर सेवा और स्फूर्ति की नयी भरलक होती । 
फिर भी जहाँ तक राष्ट्रीय नेताओं ने महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों को 
हृदयंगम किया है वहाँ तक संविधान में उसे स्थान देने का प्रयत्न किया हे । 
महात्मा गाँधी के कार्यक्रम में देश की एकता और धर्मो की समानता 
को प्रथम स्थान प्राप्त था । २५ वें अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों 
को स्वतन्त्रता प्रदान की गई हे। २६ वें श्रनुच्छेद के अनुसार अ्रल्पस रूयक 
वर्ग की रक्षा और स्वतन्त्रता का पूरा ध्यान रखा गया है। १५ वें और 
१६ वें अनुच्छेद में नागरिकों के धर्म, मूलवेश, जाति, लिंग, जन्मस्थान 
श्रादि का भेद भाव दूर कर दिया गया है । 

महात्मा गाँधी किसान मजदूर राज्य की स्थापना करना चाहते थे। 
इसी को वे रामगज्य कहते थे | ३६ वें अनुच्छेद;में महात्मा गाँधी के इस 
सिद्धान्त को स्थान दिया गया है। संविधान के चौथे भाग में राज्य की 
नीति के निदेशक तत्व में भी इसे स्थान दिया गया है। महात्मा जी 
मयनिषेध, गोरक्ञा तथा आम पंचायत पर विशेष बल देते थे। ४८ वें 
प्रनच्छेद में यह कहा गया हे कि “गायों और बछुड़ों तथा अन्य दुधारू 


प्रौर वाहक द्वोरों की तचसल॒ के परिरक्षण ओर सच रने के लिये तथा उन 


बंध कर मम मजा प्रत्रिषिध करने |? ४० वे अनुच्छेद 
में यह वन गया है कि “ राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने 
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के लिए, अग्रसर होगा ।” हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने 
के लिये महात्मा जी खतत प्रयत्न करते रहे हैं। वे प्रान्तीय भाषाश्रों का भी 
आदर की दृष्टि से देखते रहे हैं। २१० वें अनुच्छेद में हिन्दी को राज्य- 
भाषा घोषित किया गया हे, परन्तु काय॑ की सुविधा के लिये १५४ वर्ष की 
अवधि तक अंग्रेजी को भी स्थान दिया गया है। अ्रहिंसा का पुजारी होने 
के कारण महात्मा जी युद्ध से घणा करते थे। अन्तर्राष्ट्रीय मतमभेदों को 
पंचायत द्वारा हल करना ही उन्हें श्रेयस्कर जान पड़ता था। संविधान 
के ५१वें अनुच्छेद में महात्मा जी के इस विचार को स्थान दिया गया है | 

यद्यपि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, परन्तु यह स्पष्ट 
है कि भारतीय संविधान फेडरल है | संसार के अन्य सघ-शासन-विधानों 
से यह मिन्न है| अन्य देशों में विभिन्न राज्य सामूहिक रूप से संघ-शासन 
का निर्माण करते हैं, परन्तु भारतीय संघ में केन्द्रीय शासन की प्रेरणा से 
संघ का निर्माण किया गया है। संविधान एक दृढ़ केन्द्रीय शासन का 
निर्माण करता है। केन्द्रीय विधान मण्डल के विधि निर्माण के अनेक 
अधिकार प्रदान किये गये हैं। संविधान में विषय सम्बन्धी ३ विस्तृत 
सूचियाँ तैयार की गई है | एक सूची के श्रनुसार केन्द्रीय सरकार को, दूसरी 
सूची के अनुसार राज्य की सरकारों के और तीसरी सूची के अनुसार दोनों 
सम्मिलित सरकारों के विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। उसी 
के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में केन्द्रीय तथा राज्य विधान मण्डल स्वतन्त्र 
हैं | कहा जाता है कि विषयें का यह विभाजन कनाडा के शासन विधान 
के आ्राधार पर किया गया है। परन्ठु कनाडा के संविधान की समवर्ती 
सूची में ( (१०४००१४९४४ 7.80 ) कृषि और देशान्तवास दो ही विषय हैं 
जब कि भारतीय संविधान में ४७ विषय हैं। एक दूसरे प्रकार से भी 
भारतीय संविधान अन्य सघ-शासन-विधानों से भिन्न है। आवश्यकता 
पड़ने पर फेडरल होते हुए भी एकात्मक संविधान की तरह यह काय 
कर सकता है । केन्द्रीय कार्यपालिका ( 0शा0०४ 5९०पराए७० 3 केा 
विशेष अधिकार देकर ऐसी व्यवस्था की गई है। विशेष स्थिति उत्पन्न 
होने पर राष्ट्रपति अपने विशेष_ अधिकारों से एककां (ए7॥8 ) की 
स्वायत्तता (47/ण०००९) के समाप्त कर सकता है। इस तरह का नियम 
किसी भी देश के संविधान में नहीं पाया जाता । 

नवीन संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए. एक ही नागरिकता क्री 
व्यवस्था की गई हे। संयुक्त राज्य अमेरिका से इस विषय में भारतीय 
संबिधान मतमेद रखता है। अमेरिका सें राज्य और संघ दोनों की 
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नागरिकता मानी गई है । भारतवर्ष में इस प्रकार की दोहरी नागरिकता 
हानिकर समभ्री गई है। सयुक्तराज्य अमेरिका की केन्द्रीय कार्यपालिका 
विधान मण्डल के पति उत्तरदायी नहीं है। अर्थात्‌ विधान मण्डल कार्य- 
पालिका केा हटा नहीं सकते | भारतीय संविधान में केन्द्रीय कार्यपालिका 
विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी मानी गई है। विधान मण्डल उसे 
जब चाहे हटा सकता है। भारतीय संविधान में केन्द्रीय सरकार एक दृढ़ 
सरकार बनाई गई है, जिससे देश की एकता और दृढता बनी रहे । 
सयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्रीय सरकार एक दुबंल सरकार है। इस 
तुलनात्मक विवेचना की आवश्यकता इसलिये पड़ी है, जिससे संविधान 
निर्माताओं पर यह दोषारोपण न लगाया जाय कि उन्हेने सयुक्तराज्य 
अमेरिका से बहुत कुछ नकल किया है। बृटिश शासन-विधान से तुलना 
करने पर भी हम भारतीय संविधान का उससे मिन्न पाते हैं। भारतीय 
संविधान लिखित है जब कि बृटिश शासन विधान अलिंखित है और 
सदियों की परिपाटियों द्वारा उसका विकास हुआ है। भारतीय संविधान 
फेडरल है जब कि ब्ृटिश शासन-विधान एकात्मक है। बृटिश शासन- 
विधान में पालियामेंट की सत्ता सवाीपरि मानी गई है। बृटेन में किसी 
न्यायालय के यह अधिकार नहीं है कि वह पालियामेंट के किसी 
अधिनियम ( ७ ) का अवेवानिक घाषित कर सके। भारतीय सविधान 
मे न्यायालयों के यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे ससद श्रयवा 


किसी भी विधान मश्डलों के अधिनियमों के अवेधानिक घोषित कर 
सकें । 


अध्याय ३ 
नागरिक के मोलिक अधिकार 


सविधान म॑ भारतीय न'्गरिकता की प्राप्ति अथवा उसकी समाप्ति 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया हे। इसके लिये 
नागरिकता पार्लियामेंट को विधि निर्धारित करने का अ्रधिकार 
दिया गया है। संविधान में इसी बात की व्याख्या 
की गयी है कि स्वतन्त्र भारत में कौन कौन नागरिक, हैं । संविधान के 
दूसरे भाग में यह वर्णन किया गया है कि तीन शर्तो' के साथ कोई भी 
भारतीय नागरिक होगा:--- 
१--जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था अथवा 
२--जिसके जनकों में से कोई भारत क्षेत्र में जन्मा था। अथवा 
३--जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से ठीक पहले कम से कम ४ वर्ष तक 
भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है । 
७वें अनुच्छेद में यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति 
१६४७ के माच के पहले दिन के पश्चात भारत राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान 
राज्य क्षेत्र को प्रत्रजनन कर गया हे वह भारत का नागरिक नहीं समकका 
जायगा | अनुच्छेद ६ में यह दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा 
से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह भारत का 
नागरिक न होगा। संविधान के दूसरे भाग में ही नागरिकता सम्बन्धी 
कुछु और भी बातों का वर्णन किया गया है, परन्तु ये बातें ऐसे जटिल 
वाक्यों में वर्शित हैं कि उनकी व्याख्या से कोई लाभ नहीं है । 
सबिधान के तीसरे भाग में नागरिक के मौलिक अधिकारों की 
विस्तृत व्याख्या की गई है। इस दिशा में बूटेन, 
मौलिक अधिकार श्रमेरिंका, आयलैंड तथा कुछ भ्रन्य देशों के 
सविधानों से सहायता ली गई है। 'राज्य' शब्द की 
परिभाषा करते हुए, यह लिखा गया है “ राज्य के अ्रन्तगंत भारत की 
सरकार और ससद, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान 
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मंडल, तथा भारत राज्य क्षेत्र के मीतर अथवा भारत सरकार के 
नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य अधिकारी भी हैं।” सम्पूर्ण 
मौलिक अधिकार ८ श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं। (१) साधारण 
अधिकार, (२) समता अधिकार, (३ ) स्वातन्त्र अधिकार, (४) 
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ( ५४ ) धर्म स्वातन्त्य का अधिकार (६) 
सस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ( ७ ) सम्पत्ति का अधिकार तथा 
(८: ) सविधानिक उपचारों के अधिकार । 
भारतीय राज्यों में ऐसी विधियाँ ( [,8७8 ) प्रचलित हैं जिनके रहते 
हुए. नागरिक के अधिकारों का मूल्य कम हो जाता है | 
साधारण इसके निवारण के लिये १३ वे अ्रनुच्छेद म॑ यह स्पष्ट 
अधिकार कर दिया गया है कि “ इस संविधान के प्रारम्म होने 
से ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र की सब प्रवृत्त विधियों 
( [,8७४ 470 (07०6 ) उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग 
के उपबन्धों से अस गत हैं। राज्य ऐसी कोई विधि न बनायेगा जो इस भाग 
द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्‍्यून करती हो और इस खण्ड के 
उल्लंघन में बनी ग्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा में शून्य होगी। भारत 
रणज्यक्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, 
नियम, विनियम, अधिसूचना, रुढि अथवा प्रथा विधि के अन्‍न्तगंत 
होगी | ” साधारण अधिकारों के अन्तर्गत नागरिक को इस बात की 
सान्तवना दी गई है कि कोई भी राज्य, जो भारत क्षेत्र के अन्तर्गत है, 
सामाजिक कुरीतियों की रक्षा नहीं कर सकता!। देश की स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ भारतीय जनता नये राजनीतिक वातावरण में प्रवेश कर रही 
है। यदि वह प्राचीन रुढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ी रहती 
है तो उसे जीवन का वह स्तर नहीं प्राम्त हो सकता जो श्रन्य देशवासियों 
को प्राप्त हे । साधारण अधिकार भारतीय नागरिकों के लिये नये 
वातावरण का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट हे कि कोई भी राज्य 
वाल विवाह, अस्पृश्यता, तथा जातिभेद की रक्षा के लिये विधियाँ नहीं 
बना सकता । यदि थोड़े से नागरिक शिक्षा के अ्रमाव एवं सांस्कृतिक 
दुबंलताशोों के कारण इन अधिकारों का मूल्य नहीं समझते तो सरकार 
का कतंव्य है कि वह इन्हें कूप मंड्रकता के जाल से बाहर निकाले। 
बृटिश शासन में कुछ इस तरह की विधियों प्रचलित रही हैं जिनसे 
सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के 
द्वारा ऐसी विधियों को शूल्य घोषित कर दिया गया है । 


दैडं श्रीधुंनिंक भारताय॑ शॉसन॑ 


१४वें अनुच्छेद में समता सम्बन्धी अधिकारों का वर्णन किया गया 
है। न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य 

समता अधिकार धनी, गरीब, ऊँच, नीच तथा जातीय भेद भाव 
को तिलांजलि दे दे। सरकार की दृष्टि में सभी 

नागरिक समान होने चाहिये। सब्र को उन्नति का समान अवसर भी 
मिलना चाहिये | समता प्रजातन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त है। भारतीय 
संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि “भारत राज्य क्षेत्र भें किसी 
ब्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण 
से राज्य द्वारा वंचित नहों किया जायगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध 
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी 
के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।  १५वे अनुच्छेद में साव॑ 
जनिक बस्तुश्रों अथवा ससस्‍्थाओ्रों को सभी नागरिकों के लिए. समान 
रूप से उपयोग में लाने का अ्रधिकार दिया गया है। दूकान, होटल, 
भाजनालय तथा मनोरंजनयगद्ट मे प्रवेश करने पर कोई रुकावट नहीं 
डाली जा सकती । कंआआ, तालाब, घाट, सड़क तथा सार्वजनिक समागम 
स्थानों पर क्षण का समान अधिकार होगा। राज्य को यह अधिकार 
प्रदान किया गया है कि बालकों वथा स्त्रियों के लिये इस सम्बन्ध 
में वह कोई विशेष उपबन्ध बना सकता है । १६वें अनुच्छेद मं 
राज्याधीन नौकरियों या पदों का दरवाजा सभी नागरिकों के लिये समान 
रूप से खोल दिया गया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि “ केवल धर्म, 
मूलवंश, जाति, लिग, उद्धव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन,किसी नौकरी या पद के विषय 
मे ने अपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा। राज्य को पिछड़े 
हुये नागरिकों ( 26: छ००ते ०८8५8 ) के सरक्षण के लिये विशेष 
नियम बनाने का अधिकार दिया गया है | संविधान सभा मे श्रो 
लोकनाथ मिश्र ने यह संशोधन रखा था कि पिछुड़े बग श्रथवा 
किसी के लिये भी संरक्षण नहों मिलना चाहिये | श्री टी० डी० 
कष्ण नामाचारी ने इस अनुच्छेद का विरोध किया था और कहा था कि 
इसे नागरिक अधिकारों मं स्थान नहीं मिलना चाहिये। इस अनुच्छेद 
मं'सब् से बड़ी तटि यह है कि संविधान में  पिछुडा वग शब्द की 
व्याख्या कहीं नहीं की गई है।जो जाति उत्तर प्रदेश में पिछड़ी हुई 
मानी गई है वह बम्बई या मद्रास में पिछड़ी हुई नहीं हे। संरक्षण से लाभ 
उठाने के लिये इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। 
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अच्छा होगा कि भारत सरकार पिछुड़ी जातियों की एक सूची तैयार 
कर ले । 

संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति की थी कि जब 
समस्त नागरिकों को समता अधिकार प्रदान कर दिया गया है तब इस 
प्रकार के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है । भारतीय संघ में 
एक नागरिकता स्वीकार की गई है। संघ के अन्तर्गत राज्यों में राजकोय 
सेवा की नियुक्ति के लिये अधिवास का नियम है । ब्रिटिश शासन 
काल में भी प्रान्तों में ऐसे नियम थे। इन प्रान्तीय नियमों में मिन्नता 
भी थी। १६वें अनुच्छेद द्वारा संसद्‌ू को यह अधिकार प्रदान किया 
गया है कि वह सभी राज्यों में समान नियम संचालित करने की 
व्यवस्था करे | पं० द्ृदयनाथ कुंजरू का प्रस्ताव था कि “ अनुसूचित जन 
जाति ” ( 5त6ाल्वप्रोश्व 7४0०४ ) को १० वर्षो, तक स रक्षण का 
अधिकार दिया जाय जो स्वीकार किया गया है। अनुसूचित जन, जाति 
के सम्बन्ध में डा० अम्बेदकर ने कहा था कि “< अनुसूचित जन जाति 
की परिभाषा करने का अधिकार प्रत्येक स्थानीय संस्था को दे दिया गया 
है। “ अनुसूचित जन जाति ” वही है जिसे सरकार पिछड़ा हुआ समझती 
है।' इतपती अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि “ राज्याधीन 
नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सत्र नागरिकों के लिये 
अवसर की समता होगी। राज्यों को यह भी अधिकार प्रदान* किया 
गया है कि पिछड़े हुए नागरिक वर्ग के पक्ष में वह नियुक्तियों या 
पदों के संरक्षण का नियम बना सकते हैं। १७ वें अनुच्छेद के अ्रनुसार 
स्पुश्यता का अन्त कर दिया गया हे। उसका आचरण किसी भी रूप में 
निषिद्ध माना गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू 
करना अपराध माना गया है। महात्मा गांधी अस्पृश्यता को हिन्दू जाति 
पर कलंक मानते थे। जब परिंगणित जातियों के लिये सितम्बर सन्‌ 
१६३२ ई० में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी तो इन्होंने 
आमरण अनशन किया था। 'पूना पैक्ट' के समभौते में पृथक निर्वाचन 
हटा दिया गया था। उन्हीं की भावनाओं का आदर करते हुए संविधान 
सभा ने अस्पुश्यता का अन्त किया। संविधान में अ्रस्पुश्यता की कहीं 
परिभाषा नहीं की गईं है । 

श्८ वे अनुच्छेद के अनुसार सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के 
सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई 
नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा । 

खआा० भा० शा०---६€ 
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जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और राज्य के श्रधीन लाभ या 
विश्वास के किसी पद को धारण करता है वह किसी भी विदेशी राज्य 
से कोई खिताब राष्ट्रपति की धम्मति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। 
राज्य के अधीन लाभ पद या विश्वास पद पर आसीन कोई व्यक्ति 
किसी विदेशी राज्य से किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति 
की सम्मति के ब्रिना स्वीकार न करेगा । ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत 
भारत में उपाधियों की संख्या काफी बढ़ गई थी । इससे समाज में 
भेदभाव उत्पन्न होते थे । उपाधिधारी व्यक्तियों को सरकारी अधि- 
कारी आदर की दृष्टि से देखते थे । उपाधियों प्राप्त करने के लिए 
लोग अधिकारी वर्ग की चाटुकारी करते थ। भारत सरकार ने स्वतनत्र 
भारत से इस भूठे आकषंण का अन्त कर दिया है। अ्रब कोई भी 
भारतीय नागरिक श्रपनी योग्यता के बल पर सरकार अथवा समाज द्वारा 
सम्मानित होगा । 


स्वतन्त्रता नागरिक के अधिकारों में प्रमुख स्थान रखती है । सप्ताज 
में पूर्ण स्वतन्त्रता ( 4083] 9(6९ ॥7९९९०॥ ) समव 
स्वातन्त्र्य नहीं हे। समाज या राज्य स्वतन्त्रता पर कुछ प्रति- 
अधिकार बन्ध इसलिए लगा देता है जिससे सभी व्यक्ति उचित 
रीति से उसका भाग कर सकें। भारतीय सविधान 
के १६ वें अनुच्छेद में नागरिकों को निम्न लिखित प्रकार की स्वतन्त्रता 
अदान की गई है :-- 
१--वाक_स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय; 
२--शान्तिपूबंक और निरायुध सम्मेलन की स्वतन्त्रता ; 
३--सस्था (2६४80.५४।07)) या सघ बनाने की स्वतन्त्रता ; 
४--भारत राज्य क्षेत्र में सवंत्र अबाघ संचरण की स्वतन्त्रता ; 
उ--भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की 
स्वतन्त्रता; 
६--सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतन्त्रता ; 
७--कोई बृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतन्त्रता ; 


राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे श्रपमान लेख, 
अपमान वचन, मानहानि, न्यायलय अपमान अथवा शिष्टाचार या सदाचार 
पर आघात करने वाले श्रथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल अथवा राज्य को 
उलटने की प्रवृत्ति वाले क्रिंसी विषय से सम्बन्धित विधियों का निर्माण 
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कर सकते हैं | १६ वें अनुच्छेद के २, ३, ४, ५ तथा ६ उपच्चण्ड में यह बात 
स्पष्ट कर दी गई है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य इन स्वतन्त्रताओं पर 
प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। २० वें अनुच्छेद में यद्द उल्लेख दिया गया है 
कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष नहीं ठहराया जायगा 
जनत्र तक उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि 
का अ्रतिक्रमण न क्रिया हो | कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक 
बार से अधिक अमभियोजित और दणिडत न किया जायगा | किसी अग्राध 
में अभियुक्त कोई वध्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न 
किया जायगा। कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के 
कारणा से यथाशक्य शीघ्र अ्रवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं 
किया जायगा। उसे अपनी रुचि के अनुसार किसी विधि व्यवसायी से 
परामर्श करने तथा प्रति रक्षा कराने का भी अधिकार प्रदान किया गया 
है | २४ घण्टे से श्राघक कोई व्यक्ति हवालात मं निरुद्ध नहीं किया जा 
सकता | ३ महीने से अधिक कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध 
उपबन्धित (।27"९ए८०॥४०।, [200700॥! किसी विधि के अश्रधीन बन्दी 
नही किया जा सकता , जब तक कि ऐसे निरोध के लिये समुचित कारण 
उपध्यथित न किये जायें । ससद्‌ को यह अधिकार प्रदान किया गया है 
कि वह ऐसी विधि बना सकती है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति ३ महीने 
से अधिक के लिये निरुद्ध किया जा सके | सविधान के आलोचकों ने 
यह आपत्ति की हे कि ३२ महीने तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखना 
नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है । इसीलिये २१ और २२ दोनों अनुच्छेद 
संविधान के अन्तगंत बहुत ही विवादग्रस्त माने गये हैं। सम्भव है, इन 
पर न्यायालयों में और स्पष्ट विचार प्रकट किये जाये । 


इस अधिकार से विधिवत्‌ शासन का आभास होता है | कोई भी 
व्यक्ति अपने के विधि से ऊपर नहीं मान सकता | किसी भी व्यक्ति को उसके 
घन, जन तथा स्वातन्त्रय से बंचित नहीं किया जा सकता। संविधान का 
शशवाँ अनुच्छेद, विधान मण्डल की, न्यायालयों के ऊपर प्रधानता 
स्थापित करता है, इससे संविधान की आलोचना की जाती है कि जब 
न्यायालयों में व्यक्ति स्वात-त््य की परीक्षा नहीं की जा सकती तो विधिवत्‌ 
शासन की स्थापना कैसे मानीजाय । ११ वें अनुच्छेद की त्रूटियों को 
२२ वें अनुच्छेद में निवारण कर दिया गया है। 

२३ वें अनुच्छेद में मनुष्यों के क्रय-विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार 
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का अश्रन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया 
शोषण के. गया है, परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि 
विरुद्ध अधिकार राज्य को सावजनिक प्रयोजन के लिये वाध्य सेवा 
लागू करने में रुकावट न होगी | यह श्रनुच्छेद 
भारत में प्राचीन समय से प्रचलित दो महान बुराइयों का शअ्रन्त करता 
है। नारी विक्रय की सामाजिक बुराई अति प्राचीन है। इससे समाज 
में अन्य प्रकार की बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं| इन्हीं का अन्त करने के 
लिये संविधान में इसका निषेध किया गया है। दूसरी सामाजिक बुराई 
बेगार की है। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काय॑ लेना और 
उसके लिए कोई मजदूरी न देना बेगार कहलाता है। इससे करोड़ों 
भारतीय श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है । सम्पत्तिहीन अ्रथवा 
निर्धन मजदूर दासता का जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीय ग्रामों में 
बसने वाले ६ करोड़ हरिजन जातियों से काफी बेगार ली जाती है। राष्ट्रीय 
भावनाश्रों के प्रचार से इसमें कमी अवश्य हुई है, परन्तु इसका उन्मूलन 
नहीं हुआ है। संविधान में इसीलिये इसे स्थान दिया गया दे जिससे 
समाज सुधारकों को शक्ति प्राप्त हो। देश की वास्तविक उन्नति तभी 
होगी जब्न प्रत्येक मनुष्य स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करेगा | एक दूसरे का 
किसी के ऊपर अन॒चित दबाव न होगा। २४ वें अनच्छेद में यह कहा 
गया है कि € १४ वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने 
अथवा खान में नौकर न रखा जायगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी 
में लगाया जायगा |” संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने यह संशोधन 
रखा था कि यह आयु बढ़ाकर १६ वर्ष कर दिया जाय, परन्तु यह 
स्वीकार नहीं किया गया | 
संविधान के २५, २६, २७ तथा र८ वें अनुच्छेद में धर्म स्वातन्त्रय की 
चर्चा की गई है। सब व्यक्तियों को शअ्रन्तःकरण की 
धर्म स्वातन्त्रस. स्वतन्त्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण 
का अधिकार करने और प्रचार करने का समान हक दिया गया 
है। कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्‍्ख 
धर्म का अंग समझा गया है। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को संस्थाश्रों की 
स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है | वह अपने धार्मिक 
कार्यो, सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध में जंगम और स्थावर सम्पत्ति के 
अर्जन और स्वामित्व में स्वतन्त्र होगा। २७ वें अनुच्छेद में यह कहा 
गया है कि “कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं 
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किया जायगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म अ्रथवा धार्मिक सम्प्रदाय 
की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर 
दिये गये हों |” मारत को धम निरपेक्ष राज्य माना गया है। इसीलिये 
र८ वें श्रनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि, “ राज्य निधि से पूरी 
तरह से पोषित किसी शिक्षा ससथा में कोई धार्मिक शिक्षा न दी 
जायगी | जिन ससस्‍्थाओं की स्थापना किसी धार्मिक उद्देश्य से की गई 
है उन पर उपयेक्त नियम लागू न होगा । जो सस्थायें राज्य द्वारा प्रमाणित 
हैं अथवा जिन्हें राजकीय सहायता मिलती है उनमें धार्मिक शिक्षा 
अनिवार्य न होगी | यदि विद्यार्थी अवयस्क है तो किसी धार्मिक शिक्षा के 
लिये उसके अभिभावक की सम्मति प्राप्त करना आवश्यक होगा। धार्मिक 
स्वतन्त्रता प्रायः सभी देशों में नागरिकों का प्राप्त है। सोवियट रूस धर्म 
विरोधी राष्ट्र कहलाता है, परन्तु १६३१६ इई० के संविधान के अनुसार 
वहाँ भी नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। राज्यों को 
यह अधिकार प्रदान किया गया है कि हिन्दू धार्मिक सस्‍्थाओं के सुधार 
तथा उन्हें समस्त हिन्दुओं के लिए खोलने के सम्प्नन्ध म॑ कानून बना 
सकते हैं | 
यद्यपि भारतीय स विधान में मारतीय संघ की एकता पर पूरा बल दिया 
गया है फिर भी नागरिकों के अपनी विशेष भाषा, लिपि 
संस्कृति ओर या स'्कृति बनाये रखने का अधिकार प्रदान किया 
शिक्षा सम्बन्धी गया है| संविधान का उद्देश्य है कि वह भारतीय 
अधिकार ससस्‍कृति की इस परम्परा की रक्षा करे जिसने इस 
देश के अन्दर विभिन्नता के अन्तगंत एकता का सूजन 
किया है । २६ वें और ३० वें अनुच्छेद में सस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी 
अधिकारों का वर्णन किया गया है । राज्य द्वारा पोेषित अथवा राज्य निधि 
से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा ससथा में प्रवेश से किसी भी नागरिक 
के केवल धम, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार 
पर वंचित नहीं किया जा सकता। धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्प 
सख्यक वर्गो' के अपनी रुचि की शिक्षा स स्थाओं की स्थापना और प्रशासन 
का अधिकार दिया गया है। शिक्षा ससस्‍्थाओं के सहायता देने में राज्य 
किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म 
या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है । 
मौलाना हँसरत मोहानी ने संविधान सभा में यह संशोधन रखा था कि 
समस्त अल्पस ख्यकों की भाषा और सस्‍्कृति की रक्षा केजलिए राज्य का 
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विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिये | डा० अम्बेदकर ने स्वीकार किया कि 
प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और प्रत्येक राज्य इसकी व्यवस्था 
करे | परन्तु स विधान में इसे स्थान नहीं दिया गया । केन्द्रीय शिक्षा परामश 
दात्री सभा ने यह निश्चय किया है कि यदि किसी ज्षेत्र में पृथक्‌ स्कूल 
खेलने के लिये छात्र छात्राओं की संख्या पर्याप्त है तो ऐसा स्कूल खोला 
जा सकता है और उसमें राज्य की भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षा दीजा 
सकती है । उदाहरण के लिए यदि उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक 
स्कूल में हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जाती है, किन्तु यदि ४० विद्यार्थी उदू 
भाषी हैं तो उनके लिए उस क्षेत्र में अलग स्कूल खोला जा सकता है। 
इसी तरह की व्यवस्था अन्य राज्यों में भी करने पर बल दिया गया है । 
संविधान के ११९ वें शअ्रनुच्छेद में सम्पत्ति की रक्षा सम्बन्धी 
अधिकारें का वणुन किया गया है। केई व्यक्ति विधि 
सम्पत्ति का के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं 
अधिकार किया जायगा | कोई भी चल या अ्रचल सम्पत्ति 
कानून के अन्तगंत तब तक नहीं ली जायगी जब 
तक उसकी क्षति पूर्ति न की जाय । राज्य के विधान मण्डलों को यह 
अधिकार प्रदान किया गया है किवे क्षति पूर्ति सम्भन्धी विधियों का 
निर्माण करें | परन्तु ऐसी विधियों के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक 
मानी गई हे। न्यायालयों के यह अधिकार नहीं है कि वे छति पूर्ति 
सम्बन्धी बातों के उचित या अनुचित घोषित करें। राज्य विधान मण्डलों 
द्वारा बनाए गए नियम अन्तिम ठहराये गये हैं। कांग्रेस जमींदारी प्रथा 
उन्मूलन के लिये बहुत पहले से वचनत्रद्ध है। इस अनुच्छेद में इस बात 
की भी भलक है कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन में राज्यों द्वारा की गई कार- 
वाइयाँ अवैध नहीं ठहराई जा सकतीं । 
संविधान में अधिकारों की घोषणा मात्र से कोई लाभ नहीं है। 
अधिकारों के उपभोग की उचित व्यवस्था भी होनी 
संविधानिक चाहिये | जब तक ये अधिकार सुरक्षित नहीं रखे जायेंगे 
उपचारों के तब तक नागरिक इसका उपभोग नहीं कर सकते | 
अधिकार सविधान के ३२, ३३, ३४ और ३५ वें अनुच्छेद 
में अधिकारों के रक्षा की व्यवस्था की गई है | उच्चतम 
न्यायालय ( हए"श॥९ 06प्रा/ ) को यह अधिकार प्रदान किया गया है 
कि वह इन अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए. समुचित कार्यवाही करे 
इसके लिये उच्चतम न्यायालय निदेश, आदेश या लेख, जारी कर सकता 
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है। संसद्‌ के अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा किसी दूसरे 
न्यायालय का इन अ्रधिकारों को सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करे। 
नवीन संविधान के पहले भी ये अधिकार मौजूद थे, परन्तु वे विधान 
मण्डल की कृपा पर निर्भर रहे हैं। नवीन सविधान के लागू होने पर 
विधान मण्डल इन अधिकारों को कम नहीं कर सकते | डा० अम्बेदकर 
के शब्दों में ३२वाँ अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा है। 
उच्चतम न्यायालय केा नागरिक की स्वतन्त्रता का स रक्षक माना गया है| 
यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में बन्दी कर लिया जाता है तो उच्चतम 
न्यायालय यह आज्ञा जारी कर सकता है कि बन्दी किया हुआ व्यक्ति 
न्यायालय में उपस्थित किया जाय और उसके अपराधों की जाँच की 
जाय | तात्पय यह है कि विधि के विरुद्ध कोई व्यक्ति बन्दी नहीं किया 
जा सकता | 
कुछ विद्वानों का कहना कि है भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण 
अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया है| रूस के 
अधिकार संविधान का पटतर देते हुए वे लिखते हैं कि नागरिक 
मीमंसा के काम करने का अधिकार, उसके विश्राम का 
अधिकार, दृद्धा तथा रोगावस्था में उसकी आर्थिक 
सहायता का अधिकार तथा शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भारतीय नागरिक 
के मौलिक अधिकारों में नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार की आलेाचना 
में कोई विशेष तत्व नहीं है | कोई भी राज्य अपने नागरिकों को दो बातों 
का ध्यान रखते हुए. अधिकार प्रदान करता है | नागरिकों की शिक्षा और 
उनकी सम्यता का ध्यान रखते हुए अधिकार प्रदान किया जाता है। सरकार 
अपनी शक्ति के अनुसार ही अ्रधिकारों का विधान बनाती है। यदि भारत 
सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार भारतीय के काये 
मिलने तक एक सौ रुपया मासिक दिया जाय तो वह इसका निर्वाह नहीं 
कर सकती | यद्यपि कुछ समृद्धशाली देशों में इस तरह की व्यवस्था की 
गई है, परन्तु भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हे कि इस प्रकार के 
विधान को कार्यान्वित किया जाय | सविधान में जो श्रधिकार सम्मिलित 
नहीं किये गए, हैं उनसे भारतोय नागरिक वंचित नहीं किये जा सकते। 
सभी बातों के लिखित रूप देना असम्मव है । नागरिक के अधिकार 
सम्बन्धी अनेक बातें विधान के कार्यान्वित होने पर स्पष्ट की जाती हैं। जब 
तक कुछ वर्षों के अनुभव से विधान का वास्तंविक स्वरूप निश्चित नहीं 
किया जाता ततब्र तक अनेक बातों का संदिग्ध रहना स्वाभाविक है। एक 
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पुष्ट विधान वर्षो' के श्रनुभव की वस्तु है। जिस विधान का निर्माण 
थेड़े से व्यक्ति एक सीमित समय में करते हैं उसमें बहुत सी त्रटियाँ 
होती हैं। उनका निवारण सविधान के कार्यान्वित होने पर ही हो 
सकता है। इतना अवश्य है कि मौलिक अ्रधिकारों की व्याख्या अनेक 
स्थलों पर बहुत ही जटिल और अस्पष्ट है। कानून के पंडित जब तक 
उनकी व्याख्या नहीं करते तब तक राजनीति के साधारण विद्यार्थी उन्हें 
नहीं समझ सकते । 


अध्याय ४७ 
राज्य की नीति के निरेशक तत्व 


( [97-९०ाए९ ?शी474 768 0। 5॥806 ?0०॥०0ए ) 


भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य की नीति के निदेशक तत्व 
का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वानों का कहना है 
निदेशक तत्व कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं है। सविधान में 
की उपयोगिता इसे इसलिए स्थान दिया गया है कि राज्यों को अपनी 
नीति निर्धारण में इनसे सहायता मिलेगी। भारत में 
गण राज्य की स्थापना की गई है। विभिन्न राजनीतिक पक्ष को शासन का 
कार्य चलाने का अवसर मिलेगा | कभी उग्र विचार के लोगों का शासन होगा, 
कभी रूढ़िवादी पक्ष के लोग शासन सूत्र धारण करेंगे और कभी किसान 
वर्ग शासन भार स भालेगा । इन विभिन्न पक्तों की शासन नीति अलग अलग 
होगी । ऐसी अवस्था में निदेशक तत्व राज्य की नीति को स्थिर रथने में 
सहायता प्रदान करेंगे | इन तत्वों के वन में यह भी स्पष्ट किया गया है 
कि इनके पीछे कोई कानूनी बल नहीं है अर्थात्‌ न्यायालयों में इन पर विचार 
नहीं किया जा सकता । यह भी आपत्ति की जाती है कि इनका मानना या न 
मानना राज्यों की इच्छा पर निभ र है| श्री हुसेन इमाम ने संविधान सभा 
का ध्यान आकर्षित भी किया था कि, “संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था 
नहीं है जिससे यह गारंटी हो कि सिद्धान्तों का अतिक्रमण नहीं होगा । 
यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह यह 
देखे कि कोई सरकार इन सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रही है। 
इन सिद्धान्तों के अतिक्रमण को रोकने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये |” 
किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ३८ वें अनुच्छेद में यह कहा 
गया है कि, “ राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी सस्थाओं को 
अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और स रक्षण करके 
लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। _ यह अनुच्छेद श्रत्यन्त अ्रस्पष्ट 
और शअ्रनिश्चित है | इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि राज्य कैसी सामाजिक 
ख्रा० भाव शा ०-१ ० 


७७४ आधुनिक भारतीय शासन 


व्यवस्था स्थापित करेगा | वह व्यवस्था समाजवादी, साम्यवादी अथवा पूँजी- 
वादी होगी | 
निदेशक तत्वों के सम्बन्ध में डा० अम्बेदकर ने संविधान सभा में कहा 
था कि, “इन तत्वों के सम्बन्ध में बड़ी श्रान्ति है। हमने राजनीतिक 
प्रजातन्‍त्र की स्थापना की है। हमारा आदर्श एक आर्थिक प्रजातन्त्र की 
स्थापना करना है । परन्तु इन निदेशक तत्वों में यह वर्णन नहीं किया गया है 
कि यह आशिक प्रजातन्त्र कैसे स्थापित होगा । आर्थिक प्रजातन्न्न की प्राप्ति के 
क्या साधन हैं , इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। इसी से निदेशक तत्वों 
को आदश मात्र ही समझा जाता है। ४ नवम्बर १६४८ ई० को संविधान 
सभा म॑ भाषण देते हुए डा० अम्बेदकर ने कहा था, “ यह कहा जाता है 
कि निदेशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है। मैं इसे स्वीकार 
करने को प्रस्तुत हूँ परन्तु मैं यह स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ 
कि उनके पीछे कोई बल नहीं है, और न मैं यह मानने के लिए. प्रस्तुत 
ँ कि वे व्यर्थ हैं । ये निदेशक तत्व उन आदेश पढ्रों ( [80"प्रा67॥ 0[ 
[शाप्रटं008 ) के समान हैं जो १६३५ के संघ शासन के अन्तर्गत 
ब्रिटिश सरकार द्वारा गवनर जनरल तथा गवरनंरों को दिये जाते थे |” 
वास्तव में निदेशक तत्व सविधान के उद्देश्य की पुष्टि करते हैं | वे राज्य 
के सम्मुख ऐसा आदर्श उपस्थित करते हैं जिन्हें कार्यान्वित करने से एक 
सुव्यवस्थित समाज का निर्माण होगा | प्रत्येक तत्व में लोक कल्याण की 
भावना छिपी हुई है | 
३७ व अनुच्छेद में यह कहा गया है कि, इस भाग में दिये गए 
उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दीजा 
निदेशक तत्वों सकेगी किन्तु तो भी इनमें दिए हुए तत्व देश के 
की व्याख्या शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों 
का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ” इसी से 
स्पष्ट हे कि निदेशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है। राज्य श्रपनी 
इच्छानुसार इनका अनुसरण कर सकते हैं। ३८वें अनुच्छेद में जिस 
सामाजिक उयवस्था की स्थापना का वर्णन किया गया है उसके साधनों पर 
कोई ध्यान नही दिया गया है | स्वयं वह सामाजिक व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं 
है। ३६ वें श्रनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य अपनी नीति निर्धारण में 
ऐसी व्यवस्था करे जिससे निम्न लिखित बातों की पूर्ति हो :-- 
१--समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन 4 प्त करने का अधिकार हो | 
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५. २--समुदाय की भैातिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार 
बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो । 


३--आध्िक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन 
साधनों का सर्व साधारण के लिये अश्रद्वितकारी केन्द्रण न हो । 


४--पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान 
बेतन हो | 


५--श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों 
की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश 
होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और 
शक्ति के अ्रनुकूल न हों । 

६-- शैशव और शक्ति के किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक 
ओर आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो | 

४० वें अनुच्छेद में कहा गया है कि, “ राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन 
करने के लिए. अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार 
प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काय करने 
योग्य बनाने के लिए. आवश्यक हों ।” प्राय: सभी राज्यों में आम पंचायतों 
की स्थ।पना की गई है । सरकार का यह भी अनुभव है कि ये पंचायतें 
सफलतापुवंक कार्य कर रही हैं। वास्तव में निदेशक तत्व के अन्दर इस 
अनुच्छेद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे राज्य सूची के अन्तगत 
सम्मिलित करना चाहिये था। निदेशक तत्व में यह कहा गया है कि राज्य 
अपनी आर्थिक सामथ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने छे 
शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ा पा, बीमारी और अंग हानि तथा अन्य 
अनह अभाव की दशाओ्रों में सावंजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्रास 
कराने का कार्य साधक उपत्रन्ध करेगा। वह काम की यथोचित और 
मानवोचित दशाश्रों को सुरक्षित करने के लिए. तथा प्रसूति सहायता के लिए 
उपत्रन्ध करेगा | इसी के अ्रन्तग त यह भी कहा गया है कि राज्य कृषि के 
उद्योग के तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक 
अवसर प्राप्त कराने का प्रयज्ञ करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर 
उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा | 
४४ वें अनुच्छेद के अनुसार भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिंकों के 
लिए राज्य एक समान व्यवहार सहिता ( (४४) 0306 ) प्राप्त कराने का 
प्रयास करेगा | ४५ वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि, “ राज्य, इस 
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संविधान के प्रारम्म से १० वर्ष की कालावधि के भीतर, सब बालकों को 
१४ वर्ष की अबस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवाय॑ शिक्षा देने 
के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा | 

भारतीय समाज में आर्थिक विषमता के अतिरिक्त अन्य विषमताएँ भी 
याई जाती हैं | इन्हीं के कारण सामाजिक स्तर के ऊँचा करने में कठिनायाँ 
होती हैं| समाज में कई करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ही द्रीन-हीन 
जीवन ब्यतीत करते हैं | उनके पास न कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति हे और 
न समाज में उनको कोई स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय सरकार इन विषमताओं 
को दूर करने का यथाशक्ति प्रयज्ञ करती है। ४६ वें अनुच्छेद में यह कहा 
गया है कि, “राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा श्रथे सम्बन्धी हितों 
की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सत्र 
प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा । निदेशक तत्वों में स्वास्थ्य 
सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। औषधीय प्रयाजन के अतिरिक्त मादक 
पेयों और औषधियों के उपभाग के लिए वर्जित किया गया है। जीवन स्तर 
के ऊँचा करने तथा लेक स्वास्थ्य को सुधारने के लिये राज्य अपना 
प्राथमिक कतंव्य समझेगा । ४८ वें अनुच्छेद में पशुवध को निषिद्ध ठहराया 
गया है। कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और 
वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः 
गायों और बछुड़ें तथा अन्य दुधारू और वाहक दोरों के नस्ल के परिरक्षण 
श्र सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेघ करने के लिये अ्रग्रसर 
होगा | श्री सेठ गोविन्दरास यह सशोधन करना चाहते थे कि गोवध राज्य 
द्वारा सवंथा बन्द कर दिया जाय, किन्तु उनका यह संशोधन अस्वीकार 
कर दिया गया | 

४६ वें अनुच्छेद में कद्द गया हे कि “संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व 
वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अ्भिरुचि वाले प्रत्येक स्थान या चीज 
का यथास्थिति लुणएठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से 
रक्षा करना राज्य का आभार होगा । ५० वें अनुच्छेद सें न्यायपालिका के 
कार्यपालिका से पृथक्‌ करने की चर्चा की गई है| आरम्भ से ही काँग्रेस 
इस पक्ष में रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक किया 
जाय | इसका तात्पर्य यह है कि जिलाधीश को न्याय विभाग का कार्य न 
दिया जाय | इससे अपराधी के मामले की सुनवाई स्वतन्त्र और निष्पक्ष भाव 
से होगी | प्रत्येक जिले में कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट 


राज्य की नीति के निदेशक तत्व ७७ 


अलग-अलग होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इन दोनों 
विभागों के पृथक्‌ किया गया है। निदेशक तत्व का तात्पय यह है कि. 
सभी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था द्दोनी चाहिये | ५१ वें अनुच्छेद 
में यह कहा गया है कि राज्य निम्नलिखित बातों का प्रयास करेगा :---- 
१--श्रन्तर्राष््रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का | 
२--राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध के बनाए रखने का | 
३--स घठित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
ओर सन्धि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का । 
४--अनन्‍्तर्राष्टीय. विवादों के मध्यस्थता द्वारा निब्रगरे के. लिए 
प्रोत्साहन देना | 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का समर्थक है। इस देश' की' 
परम्परा हिन्दू काल से ही विश्व शान्ति और विश्व बन्धुत्व की स्थापना 
की ओर रही है। यहाँ के साधु महात्माओं ने शान्ति का ही उपदेश दिया 
है। स्वतन्त्रता के जन्मदाता महात्मा गांधी शान्ति और अहिसा के पुजारी 
थे | वर्तमान राष्ट्रीय सरकार पूर्ण रूप से इसी नीति में विश्वास करती है। 
वह स सार के किसी ऐसे गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहती जिसका ध्येय 
युद्ध और अशान्ति है । पाकिस्तान में अल्पस ख्यक जातियों पर जो 
अनाचार हुए हैं और जिनकी करुण कहानी से दैनिक पत्र भरे हुए हैं उन्हें 
भारत सरकार ने बड़े घैयर्य के साथ सहन किया है। भारतीय जनता की 
धैय्यं सीमा इन कहानियों से द्वट जाती, परन्तु चोटी के नेताओं ने शान्ति 
की नीति से अपने को विचलित नहीं किया। काश्मीर में भी इसी नीति 
का अनुसरण किया गया है। सयुक्त राष्ट्र घ का सदस्य होने के नाते वह 
विश्वशान्ति में भी विश्वास करता है । इसी शान्ति के लिए वह 
साम्राज्याद का उन्मूलन चाहता है; वह नहीं चाहता कि एक राष्ट्र दूसरे 
का शोषण करे । 
भारतीय संविधान में जिन निदेशक तत्वों का वर्णुंन किया गया है उनके 
विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का: 
निदेशक तत्वों विचार है कि संविधान एक ठोस वस्तु है, इसमें उन्हीं 
की आलोचना बातों का समावेश होना चाहिये जो अ्रनिवार्य रूप 
से कायान्वित की जाये । उपदेश की बातें संविधान के 
शन्तर्गंत नहीं आ्रतीं। यह बात निर्विवाद हे कि कोई भी राज्य अपनी 
जनता का शोषण नहीं चाहता । उसकी नीति चाहे जो भी हो, परन्तु उसका. 
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अब्येय अपने देश की उन्नति ही होता है। प्रत्येक राज्य अपने देशवासियों 
को स्वस्थ, सुसंसक्ृत और सुशिक्षित बनाना चाहता है। इन बातों को 
संविधान में रखने से कोई विशेष लाभ नहीं है। जच्च तक इनकी प्राप्ति के 
लिये साधन नहीं बनाए जाते और लोगों को सुविधाएँ नहीं दी जातीं तब 
तक सेमल के फूल की तरह इनका उपयोग केवल बाहरी सौंदर्य है | यदि 
निदेशक तत्व संविधान में सम्मिलित न किए. गए होते तो भी विधि द्वारा 
केन्द्रीय अथवा राज्य की सरकार इनकी व्यवस्था करती । आयलैंड के 
संविधान में इस प्रकार के तत्वों का वर्णुन किया गया है । परन्तु इसका श्रर्थ 
यह नहीं है कि आयलैंश्ड की जनता अ्रन्य देशों की अपेक्षा अधिक शिक्षित 
आर सुखी है | ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस के संविधान में निदेशक तत्वों 
को स्थान नहीं दिया गया हे, परन्तु वहाँ को सरकारें लोक हितकारी कार्यों में 
किसी से पीछे नहीं हैं | सम्मव है, निदेशक तत्वों से राज्यों को अपनी नीति 
निर्धारण में कुछ सहायता मिले। व्यावहारिक रूप से विचार करने पर 
राज्यों की नीति केन्द्रीय सरकार की नीति और लोकमत पर निर्भार 
करती है | कुछ साधु सनन्‍्यासी विश्व शान्ति के लिए. ईश्वर से प्रार्थना 
करते हैं और कभी कभी यकज्ञ-यापन भी करते. हैं। निदेशक तत्वों में 
वही बल है जो इन कार्यों में है। सुन्दर वाक्‍्यों और अच्छे शब्दों से 
किसी संविधान की अच्छाई प्रकट नहीं होती। नागरिकों के आचार 
“बिचार और सरकार की नीति राष्ट्रीय जीवन को सफल बनाते हैं | 


अध्याय ५ 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 

जिन देशों में एकात्मम शासन ( ऐंत87ए 90एश५भा॥७॥६ ) की 
प्रथा है उनमें शक्ति विभाजन का कोई सिद्धान्त नहीं 
शक्ति विभाजन है। केन्द्रीय सरकार अ्रपनी शक्ति के अनुसार अधिक 
का लिद्धान्त से अधिर विप्रयों को अपने हाथ में रखती है| केवल 
थोड़े से अधिकार राज्यों को प्रदान किये जाते हैं। उन 
पर भी केन्द्रीय सरकार का पूरा नियन्त्रण होता है। १६३५ ई० से पहले 
भारत में ब्रिटिश शासकों ने जो शासन विधान चालू किया था वह एकात्मक 
था। १६३५४ ई० के संघ शासन विधान में प्रान्तों को कुछ अधिकार दिये 
गये थे, परन्तु गवनर जनरल तथा गवरनरों के विशेषाधिकार के सामने उनका 
कोई महत्व न था। जच्र काँग्रेस ने १६३७ ई० में प्रान्तीय शासन का भार 
ग्रहण किया था तो उसे २७ महीने शासन करने के पश्चात्‌ यही अनुमव 
हुआ था| छोटे देशों में एकात्मक शासन इसीलिये उत्तम माना गया है 
कि केन्द्रीय सरकार सुविधापूर्वंक शासन का कार्य संचालित कर सकती है । 
भारत ऐसे देश में एकात्मक शासन उपयुक्त नहीं है | ब्रिटिश सरकार की 
इस नीति से कोॉग्रस सदैव असंतुष्ट थी। संबर शासन भारत के लिये सब से 
उपयुक्त माना गया है | इससे केन्द्रीय सरकार और राज्यों में शक्ति संतुलन 
होता है और स्थानीय जनता को शासन में हाथ बँटाने का अवसर मिलता 
है। स्वतन्त्र भारत ने संघ शासन प्रणाली को ही अपनाया है । प्रान्तों और 
रियासतों का भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। सभी इकाइयों को राज्यों 

की संख्या दी गई है। *« 
संघ शासन में राज्यों के साथ सम्बन्ध का एक आधारभूत सिद्धान्त है। 
जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से है, जिनमें समान नीति का व्यवह्यार 
करना पड़ता है वे सघरशासन के अन्तर्गत माने जाते है। जिन विषयों का 
प्रबन्ध स्थानीय जनता कर सकती है वे राज्यों को सौंप दिये जाते हैं। संघ 
सरकार इन विषयों में बहुत ही कम हस्तक्षेप करती हे। आय व्यय में भी 
राज्यों को काफी स्वतन्त्रा होती है और उन्हें केन्द्रीय सरकार पर निर्भर नहीं 
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करना पड़ता । कुछ विषय ऐसे होते हैं ज्ञिन पर संघ और राज्य दोनों का 
नियन्त्रण आवश्यक होता है। ऐसे विषय समवर्ती सूनी में रखे जाते हैं | 
नवीन स विधान में इस सिद्धान्त का पालन किया गया है। कुछ विद्वानों 
का कहना है कि सघ सरकार ने इतने अधिक अधिकार आप ने द्वाथों में ले 
रखा है कि फेडरल होते हुये भी यह संविधान एकात्मक जान पड़ता है। 
एकता और दृढ़ता की दृष्टि से संविधान परिषद्‌ ने संघ सरकार को बहुत ही 
शक्तिशाली बनाया है, परन्तु राज्यों के अधिकार भी कम नहीं हैं | भारत की 
राजनीतिक स्थिति ऐसी रही है जिसमें फेडरल शासन उपयुक्त नहीं था। 
प्रान्तों और देशी राज्यों के आन्तरिंक शासन में बहुत ही बिषमता थी। 
प्रान्तों में किसी सीमा तक उक्त्तदायी शासन था और वहाँ की जनता 
राजनीनिक अधिकारों को पहचानती थी | उसमें एक राष्ट्रीय जीवन था जो 
कांग्रेस अन्दोलन से क्रमशः चढ़ रहा था। इसके विपरीत देशी राज्यों में 
निरंकुश शासन था। उसमें राजनीतिक अधिकारों की कोई चर्चा न थी। 
किसी किसी राज्य में प्रजाभमए्डल की स्थापना की गई थी, परन्तु उसे कार्य 
करने का श्रवसर नहीं दिया जाता था। क्योंकि जनता राजनीतिक अ्रधिकारों 
के लिए तरसती थी। राष्ट्रीय सरकार को यह भेदभाव दूर करना पड़ा है और 
प्रान्तों तथा राज्यों के आन्तरिक शासन में समता स्था पत करनी पड़ी है । 
फेडरल शासन को एकात्मक ख्प देने में इसी कठिनाई का साथ रहा है । 
नवीन स विधान में राज्यों की स्वतन्त्र और स्ववालम्वी स्थिति हे। उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध समानता के आधार पर स्थापित है | स्वयं संघ सरकार से 
उनका सम्बन्ध मित्रता के आधार पर स्थापित किया गया है। राज्यों को 
नीति निर्धारण के लिये संघ सरकार ने कुछ निदेशक तत्वों का निर्माण 
किया है | इससे स्थानीय शासन में समता होगी और सामाजिक विषमताओओं 
का लोप होगा | 

यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय सरकार ने राजनीतिक विषमता को बहुत 
ही शीघ्र समास किया है, परन्तु सामाजिक विषमता राष्ट्रीय एकता में आज 
भी बाधक है। जब तक भारतीय समाज से जाति पांति और छुआछूत का 
भाव नहीं निकल जाता तब तक नागरिक अधिकारों में समता नहीं हो 
सकती । ठोस समाज का निर्माण तभी होगा जब सभी नागरिकों में अधिकारों 
के उपयोग की समान शक्ति पैदा होगी। शिक्षा का अभाव और ग्रामीण 
जनता का पिछुड़ा हुआ जीवन सरकार के लिए, बहुत बड़ी समस्या है | संघ 
सरकार ने निदेशक तत्वों में इन बातों को प्रमुख स्थान दिये है | स'घ और 
राज्यों के सम्बन्ध एक से नहीं रह सकते। स'घ सरकार के संचालन में जिन 
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व्यक्तियों का हाथ होगा उनकी प्रतिमा का प्रभाव इस सम्बन्ध पर सब से 
अधिक होगा । ।राज्य संघ-शासन के हस्तक्षेप को तभी सहन कर सकते हैं 
जब उनके उत्थान के लिए संघ-सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाये 
जायेंगे। यदि छोटी-छोटी बातों में, जिनका श्रवसर स विधान में -अधिक है, 
सघ-सरकार ने हस्तक्षेप किया तो पारस्परिक सम्बन्ध के बिगड़ने का भी 
भय है। सम्बन्ध के तीन प्रमुख स्रोत हैं। ( १) विधायी ( 4,९४78- 
धिपए8 ) सम्बन्ध, (२) प्रशासन ( 4 :८५८०४० ) सम्बन्ध, तथा 
( ३) न्यायिक (2 एवांटं&' ) सम्बन्ध। इन तीनों पर विचार करने 
के पश्चात्‌ यह परिणाम निकाल सकते हैं कि संघ और राज्यों का सम्बन्ध 
केसा है। 
संविधान के ११ वे भाग में सघ और राज्यों के सम्बन्ध की चर्चा की 
गई है । २४१ वे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 
विधायी सम्बन्ध संसद भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी 
(!,९2808ए८ भाग के लिए. विधि बना सक्रेगी तथा किसी राज्य 
एशेधर००४8).. का विधान मण्डल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उस 
के किसी भाग के लिये, विधि बना सकेगा। संसद 
( ए7धरागशा ) द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण से कि उसका 
राज्यक्षेत्रादि परिवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायगी। संघ सूची/ 
अनुसार संसद्‌ को निम्नलिखित विपयों में से किसी के बारे में विधि बनाने 
का अधिकार है:--- 
१--भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अ्रन्तगत 
प्रतिरक्षा के. लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध काल में 
युद्ध को चलाने और उसकी समासि के पश्चात्‌ सफलतापूर्वक सैन्य- 
वियोजन में सहायक हों । 
२--नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशख््र बल । 
३--कटक-दक्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, 
ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-पदाधिकारियों का गठन और शक्तियाँ, तथा ऐसे 
क्षेत्रों में ग़ह-वासन का विनियमन ( जिसके श्रन्तगत किराये का नियन्त्रण 
भी है )। 
४-- नौ, स्थल और विमान बल की कमंशालायें । 
५--शस््रास्त्र, युद्धोपररण और विस्फोटक । 


६--अखुशक्ति तथा उसके उत्पादन के लिये-आवश्यक खनिज सम्पत्‌ । 
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७--खंसद्‌ निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के;प्रयोजनों के लिये अथवा 
युद्ध चलाने के लिए आवश्यक घोषित किये गये उद्योग | 
“--केन्द्रीय गुसवाती और अनुसंधान विभाग । 
६--भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय काय या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों के 
निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति | 
१०--विदेशीय काये; सब विषय जिनके द्वारा संघ्र का किसी विदेश से 
सम्बन्ध, होता है | 
११--राजनयिक, वाणिज्य दुृतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व । 
१२--संयुक्त राष्ट्र संगठन । 
१३--अश्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना 
तथा उनमें किये गए विनिश्चयों की अ्भिपूर्ति । 


१४--विदेशों से सन्धि और करार करना तथा विदेशों से की गई 
संधियों, करारों और अभिसमयों की अ्भिपूर्ति । 

१५४--युद्ध और शान्ति । 

१६-- विदेशीय क्षेत्राधिकार । 

१७०-नागरिकता देशीयकरण तथा अन्य देशीय | 

श्टटन्न्प्रत्यपणु । 

१६--भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन और निर्वासन, पार-पत्र 
और दृष्टांक | 

२०--भारत के बाहर के स्थानों की तीथंयात्रायें । 

२१--महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्थुता और अपराध; स्थल 
या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अयराध | 

२२--रेल । 

२३--राज-पथ जिन्हें ससद्‌ निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय 
राज्य-पथ घोषित किया गया है । - 


२४--यंत्र -चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल-पथों 
में नौनबहन और नौ-परिबहन जो संसद्‌ निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय 
जल-पथ घोषित किये गए हैं, तथा ऐसे जल पथों के प्रथ नियम । 

२५--समुद्र-नौ बहइन और नौ-परिबहन जिसके अन्तर्गत ज्वार-जल 
नौ बहन और नौ-परिबहदन भी हे; वरिक-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के 
लिये तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और 
प्रशिक्षण का विनियमन । 
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२६--प्रकाशस्तम्म, जिनके अन्तर्गत प्रकाश पोत, आकाश दीप तथा 
नौबहन और विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी हैं । 


२७--वे पत्तनः जिनको संसद-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के 
द्वारा या आधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिसके श्रन्तगंत उनका 
परिसीमन तथा उनमें पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ भी हैं | 

ए८--पत्तन--निरोधा, जिसके अ्रन्तग त उससे सम्बद्ध चिकित्सालय भी 
हैं; नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय । 

२६--वायु-पथ; विमान-परिबहन, विमानल्षेत्र के उपबन्ध; विमान 
यातायात और विमान-द्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा 
और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी 
गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन | 

३०--रेल-पथ, समुद्र या वायु से अ्रथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय 
जलपथों से यात्रियों और वस्तुश्रों का बहन | 

३१--डाक और तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण और अन्य समरूप 
सचार । 

३२--स घ की सम्पत्ति और उससे उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग ( क ) या ( ख ) में उल्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के 
विषय में, जहाँ तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, वहाँ तक, उस 
राज्य के विधान के अधीन रहते हुए । 

३३--स घ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अ्र्जन या अधिग्रहण | 

३४--देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक 
ग्रधिकरण | 

३४--स घ का लोक ऋण । 

२६--चलार्थ, “ंकशण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय । 

३७--विदेशीय ऋण । 

३८--भारत का रक्षित बेंक । 

३६---डाकघर बचत बेंक । 

४००>भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा सघटित 
लागयरी । 

४१--विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमांतों को पार 
करने वाले श्रायात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा । 

४२--अन्तर्रा ज्यिक व्यापार और वाणिज्य । 
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४३--व्यापारिक नियमों का, जिसके अन्तगत महाजनी, बीमाई 
ओर वित्तीय नियम भी हैं किंतु सहकारी स स्थायें नहीं हैं, निगमन, विनियमन 
ओऔर समापन | 

४४--विश्वविद्यालय को छोड़कर ऐसे निगर्मों का चाहे वे व्यापारिक 
हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, 
विनियमन और समापन | 

४५--महाजनी । 

४६--विनिमय पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखितें । 

४७--बीमा । 

४प्य--श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार | 

४६--एकस्व: आविष्कार और रूपांकन: प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिन्ह 
ओर पण्य चिन्ह । 

४०--बाटों और मापों का मान स्थापन | 

५१--मभारत के बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे 
राज्य को भेजी जाने वाली बस्तुओं के गुणों का मान-स्थान । 

४२--वे उद्योग जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि 
लोकद्वित के लिये उन पर सघ का नियन्त्रण इष्टकर है | 


५३--तैल-क्षेजों और खनिज तैल सम्पत्‌ का विनियमन और विकास; 
पैट्रोेलियम और पैट्रोलिय उत्पाद; संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से 
ज्वालाग्राह्दी घोषित अन्य तरल और द्रव्य | 


४४--उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस 
तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन श्र विकास को संसद विधि द्वारा 
लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे | 


५५४--श्रम का विनियमन तथा खानों ओर तेलज-न्षेत्रों मं सुरक्षितता । 

५६--उस सीमा तक अनन्‍्तर्राज्यिक नदियाँ और नदी दूनों का 
विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में वैसे विनियमन 
आर विकास के स सद्‌ विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे। 

५७--जल प्रांगण से परे मछली पकड़ना और मीन-त्षेत्र । 

प८-स घ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्मरण और 
वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और वितरण का 
विनियमन और नियंत्रण । 


४६--अ्रफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय । 
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६०- प्रदर्शन के लिये चल चित्रों की मंजूरी | 


६१-- संघ के नौकरों से स पक्त औद्योगिक विवाद | 

६२--इस सविधान के प्रागम्म पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय 
संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध सग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, भारतीय युद्ध 
स्मारक नामों से ज्ञात सस्‍्थायें तथा भारतीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः 


वित्त-पोषित तथा स सद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषति कोई तद्गुप 
सस्था। 


६३--इस सम्बिधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और दिल्‍ली विश्वविद्यालय नामों से 
शात सस्‍्थायें तथा ससद से विधि द्वारा .राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई 
अन्य सस्‍था | 

६४--भारत सरकार से पूर्णतः वित्त-पोषित तथा संसद से विधि 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिल्पिक शिक्षा 
ससथायें। 

६४--स घ अभिकरण और स स्‍्थाये जो - 

( क , इत्तिक, व्यावसायिक या शिल्प प्रशिक्षण, जिनके अन्तर्गत आरक्षी 
पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिय हैं; अथवा 

( ख ) विशेष श्रव्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिय हैं; अथवा 

(गे) अपराध के अनुस छान या पता चलाने भ॑ वेज्ञानिक या शिल्पिक 
सहायता के लिये | 

६६ -- उच्चत्तर शिक्षा या गवंषणा की स स्थाओं में तथा वैज्ञानिक और 
शिल्पिक स स्थाओं में एकसूअता लाना और मानों का निर्धारण । 

६७ --स सद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐशि 
हासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरा तत्वीय स्थान और अवशेष । 

६८--भारतीय भूपरिमार, भूतत्वीय, वानस्पतिक, नरतत्वीय, प्राणकीय 
परिमाप; अ्रन्तरिक्ष-शास्त्रीय स स्थाये | 

६६-- जनगणना | 

७०- सघ-लोक सेवायें, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ-लोक सेवा 
आयोग । 

७१--स ध-निषृत्ति-वेतन, श्रर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की 
स चित विधि से दिये जाने वाले निबृत्ति-वेतन । 

७२--स सद्‌ और राज्यों के विधान मण्डलों के लिये तथा राष्ट्रपति और 


उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन; निर्वाचन-आयेग । 


८६ खझाधुनिक भारतीय शासन 


७३--स सद्‌ के सदस्यों, राज्य परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति 
तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते | 


७४--स सद्‌ के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और 
समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, संसद्‌ की समितियों 
अथवा ससद्‌ द्वारा नियुक्त आयोागों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश 
करने के लिये व्यक्ति यों की उपस्थिति बाध्य करना | 

७५४--राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार 
तथा श्रनुपस्थिति छुट्टी के बारे में अधिकार; संघ के मंत्रियों के वेतन और 
भत्ते, नियंत्रक मदालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्टी के 
बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा शर्तें । 

७६--स घ के और राज्यों के लेखाश्रों की लेखा परीक्षा । 

७७--उच्चतम न्यायालय का गठन, सघटन, ज्षेत्राधिकार और शक्तियां, 
( जिसके अन्तगंत उस न्यायालय का अवमान भी हे) तथा उसमें ली 
जाने वाली फीसे, उच्चतम न्यायालय के सामने विधि व्यवसाय करने का 
हक रखने वाले व्यक्ति ! 

७८--उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और #त्यों के बारे में उपबन्धें को 
छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संबठन; उच्च न्यायालयों के सामने 
विधि-व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति । 

७६ --किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्च न्यायालय 
के ज्ञेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसीक्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे 
किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अ्रपवजन । 

८०--किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्रा- 
घधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी ज्षेत्र पर विस्तार, किन्तु 
इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले 
किसी क्षेत्र में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिनमें कि ऐसा 
क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयाग कर सके, किसी राज्य की 
अआरक्षीवल के सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर 
रेल क्षेत्रों पर विस्तार । 

८१०--अन्तर्राज्यीय प्रजजन; अन्तर्राज्यीय निरोध । 


८२--कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 
८३--सीमा-शुल्क जिसके अ्रन्तगंत निर्यात-शुल्क भी है । 


संघ और राज्यों के सम्बन्ध टै७ 


“४--मभारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा-- 

( के ) मानव उपभोग के मद्मसारिक थानों ; 

(ख ) अफीम, भाँग और अन्य पिनक लाने वाली ओषधियों तथा 
स्वापकों, को छोड़कर, कि ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अ्रन्तगंत 
कर ( क ) कि जिसमें मद्यसार अ्रथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिक ( ख ) में 
का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो, अन्य सत्र वस्तुश्नों पर उत्पादन--शुल्क । 

८५--निगम-कर 

८६--व्यक्तियों या समवायों की अस्ति में से ऋषि भूमि को छोड़कर 
उसके मूलधन--मूल्य पर कर समवायों के मूल--घन पर कर | 

८७-ऊँषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पति-शुल्क । 

वण्--ऊषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पति के उत्तराधिकार के बारे 
में शुल्क । 

८६--रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर । 


६०--मुद्रक-शुल्क को छोड़कर श्रेष्टि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों 
पर कर | 

६ १--विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय पत्रों, बीमा- 
पत्रों, अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्रों, पत्र-पत्रियों और प्रासियों के सम्बन्ध 
में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की दर। 

६२--समाचार पत्रों के ऋण या विक्रम पर तथा उनमें प्रकाशित होने 
वाले विज्ञापनों पर कर । 

६३--इस खूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध | 

६४--ईस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए. जाँच, 
परिमाप और सांख्यकी | 

६४- उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में 
के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेआधिकार और शक्तियाँ; नावाधि- 
करण क्षे त्राधि कार | 

६६--किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़कर इस सूची 
में के विषयों से किसी के बारे में फीस । 

६७--सूची ( २)या (३) में से किसी में अवर्शित किसी कर के 
सहित उन सूचियों में अ्रप्रगणित कोई अन्य विषय | 


थैद श्राधुनिक भारतोय शासन 


राज्य विधान मण्डलों की विधायिनी शक्ति भी स्पष्ट कर दी गई है। 
उन्हें निम्न लिखित विषयों में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया 
है। ये विपय राज्य सूची ( 50806 4॥8६ ) के श्रन्तर्गत रखे गये हैं :--- 
१--सावंजनिक व्यवस्था ( किन्तु असैनिक शक्ति की सहायता के लिये 
संघ के नो, स्थल या विमान बलों या किन्हीं के अन्य बलों के प्रयोग को 
अन्तग त न करते हुए ) | 
२--आरक्षी जिसके शअ्रन्तग त रेलव और ग्राम आरक्षी भी हैं । 
३-न्‍्याय प्रशासन: उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को 
छोड़कर सब न्यायालयों का गठन और संगठन; उच्च न्यायालय के पदाधिकारी 
और सेवक, भाटक ओर राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया: उच्चतम न्यायालय 
को छोड़कर सब्र न्यायालयों में ली जाने वाली फीस । 
४--फारागार, सुधारालय, वारस्टल सस्‍थाये और तद्गुप अन्य स स्‍्थायें 
और उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपभोग फे 
लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध | 
३--स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर निगम, सुधार प्रन्यास, जिला- 
मंडली, खनिज-बसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन 
से प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ । 
६--सावंजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छुता; चिकित्सालय और औपधालय । 
७--भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं को छोड़कर अन्य 
तीर्थयात्राये । 
८--मादक पानों अथात मादक पानों का उत्सादन, निर्माण, कब्जा, 
परिवहन, क्रय और विक्रय । 
६--अंगद्दीनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता । 
१०--शव गाड़ना और कब्ररस्थान; शव दाह और श्मशान । 
११--सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, और ६६, तथा सूची ३ की 
प्रविष्टि २७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये शिक्षा, जिसके श्रन्तगत 
विश्व विद्यालय भी हैं । 
१२--राज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषित पुस्तकालय, या अन्य समतुल्य 
स॒ स्थाएँ, संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घषित से भिन्न प्राचीन और 
ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख । 
१३--स चार अथीत्‌ सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनुल्लि- 
खित संचार के अन्य साधन; ट्राम पथ; अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर 


संघ और राज्यों के सम्बन्ध ष्६ि 


यातायात, वैसे जल-पथों के विषय में सूची १ और खूची ३ उपन्रन्धों के 
अधीन रहते हुए; यंत्र चालित यानों को छोड़कर अ्रन्य यान । 

१४--कऊंषि, जिसके अन्तग त कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा 
तथा उद्भिद रोगों का निवारण भी है । 


१५--पशु के नस्ल का परिरक्षण, सरक्षण और उन्नति तथा पशुओं 
के रोगों के निवारण; शालिहोन्री प्रशिक्षण और व्यवसाय | 

१६--पश्वरोध और पशुओं के अनिचार का निवारण । 

१७--सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्ध के अधीन रहते हुये जल, 
अथेात्‌ जल सम्मरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध, जल- 
संग्रह और जल-शक्ति | 


श्य--भूमि, अरथात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भूध्ति जिसके अन्तगत 
भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी है, तथा भाटक का | स ग्रहण, कृषि- 
भूमि का हस्तांतरण और सक्रामण भूमि-सुधार और क्ृषि सम्बन्धी उधार; 
उपनिवेषण । 


१६--वन | 
२०--वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा । 
२१--मीनज-न्षेत्र | 


२२--सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये 
प्रतिपालक अधिकरण, भारग्रस्त और कुकी सम्पदायें | 
२३--स घ के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में 
सूची के उपबन्धें के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजों 
का विकास | 
४--सूची १ प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग । 
२५--गैस, गैस कमंशालाएं । 
६--सं,ची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धें के अधीन रहते हुए राज्य 
के श्रन्द्र व्यापार और वारिज्य | 
२७--सची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धें के अ्रधीन रहते हुए 
बस्तुश्रों का उत्पादन, सम्भरण और वितरण | 
र८--बाजार और मेले । 
२६--मान स्थान को छोड़कर बाट और माप | 
३०--साहूकारी और साहूकार; कृषि ऋणिता का उद्धार | 
३१--पान्थशाला और पान्थशाला पारन | 
झा० भा० शा०--१२ है 


६० आधुनिक भांरतीय शासन 


३२--सची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्न निगमों का और विश्व- 
विद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; व्यापारिक, साहित्यिक, 
वैशानिक, धार्मिक और अनिगमित समाजें और सन्थायें; सहकारी समाजें | 

३३--नाव्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० 
के उपबन्धें के अधीन रहते हुए. चल-चित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद । 

३४--पण लगाना और जुआ । 

२४--राज्य में निहित या उत्तके स्ववश में की कर्मशालायें, भूमि और 
भवन । 

३६--त.ची ३ की प्रविष्टि ४२ के उपबन्धां के अधीन रहते हुए संघ 
प्रयोजनों के अतिरिक्त सम्पत्ति का अ्जन या अधिग्रहण । 

३७--स सदू-निर्मित किसी विधि के उपबन्धें के अधीन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल के लिख निर्वाचन | 

३८--राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष 
श्र उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद्‌ है तो, उसके सभापति और 
डपसभापति के वेतन और भत्ते । 

३६--विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि 
विधान परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ और उसके सदस्यों और समितियों की 
शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, राज्य के विधान-मंडल की समितियों 
के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति 
वाध्य करना । 

४०--राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते । 

४१--राज्य-लोक सेवाएँ, राज्य-लोक सेवा-आयोग । 

४२--राज्य-निजृ त्ति-वेतन अ्रथात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की सचित 
निधि में से देय निद्ृत्ति वेतन । 

४३--राज्य का लोक-ऋण । 

४४--निखात निधि । 

४५--भूराजस्व जिसके अन्तग त राजस्व का निर्धारण और स ग्रहण भू- 
अभिलेखों का बनाए. रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिए. और स्वत्व-श्रभिलेखों 
के लिये परिमाप और राजस्व का अ्रन्य-स क्रमण भी है। 

४६--कृषि आ्राय पर कर । 

४७--कऊंषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क | 

४८्--कषि भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क । 
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४६--भूमि और भवनों पर कर । 

५०--स सद्‌ से, विधि द्वारा, खनिज विकास के सम्बन्ध में लगाई गई 
परिसीमाओ्रों के अधीन रहते हुए खनिज अधिकार पर कर । 

५१--राज्य में निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम 
दर से प्रति शुल्क--- 


( के ) मानव उपयोग के लिये मद्यसारिक पान ; 


( ख ) अफीम, भाँग और अन्य पिनक्र लाने वाली औषधियाँ और 
स्वपाक किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़कर जिनमें 
मग्मसार अथवा इस प्रविष्टि की उपकंडिका (ख ) में का कोई पदार्थ 
अन्तर्विष्ट हो । । 

५२--किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए 
वस्तुश्रों के प्रवेश पर कर | 

४३--विद्यत के उपभाग या विक्रय पर कर | 

५४--समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर कर । 

५५--समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर श्रन्य 
विज्ञापनों पर कर | 

५६--सड़कों या अ्रन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाली वस्तुश्रों 
ओर यात्रियों पर कर। 

४५७--सड़कों पर उपभेाग के योग्य यानों पर; चाहे वे यन्त्रचालित हों . 
या न हों तथा जिनमें सूची ३ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धां के अधीन ट्रामगा- 
ड़ियाँ भी श्रन्तग त हैं, कर | 

पू८--पशुओं और नौकाओं पर कर | 

५६---प॒थ-कर | 

६०--चत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर। 

६१--प्रतिव्यक्ति-कर । 

६२--विलास वस्तुश्नों पर कर, जिनके श्रन्तग त आमोद, विनोद, पण 
लगाने और जुञ्ाँ खेलने पर भी कर हैं । 

६३--मुद्र क-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१ ) के उपबन्‍न्धों में 
उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर अ्रन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क 
को दर। 

६४०-इश्स रु9्वो में के दविष्यों में से स्ग्वद्ध विधियों के विरद्ध अपराध | 
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६५--इस स.ची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतम न्यायालय को 
छोड़कर सब न्यायालयों का क्षे त्राधिकार और शक्षियाँ | 


६६--किंसी न्यायालय में लिए. जाने वाले शुल्कों को छोड़कर इस 
सूची में के विषयों में से किसी के बारे में शुल्क | 


संविधान में एक समवर्ती सूची भी दी गई है। इसमें वे विषय 
खे गये हैं जिनके सम्बन्ध में संघ और राज्य दोनों सरकारों को विधि बनाने 

का अधिकार दिया गया है। ये विषय केन्द्रीय तथा स्थानीय दोनों सरकारों 
से सम्बन्ध रखते हैं | इसलिए इन पर दोनों का अधिकार माना गया 
है | ये विषय निम्नलिखित हैं :--- 

१---दंड-निधि जिसके अन्तग त वे सब विषय हैं जो इस सविधान के 
प्रारंभ पर भारत दंड-सहिता के अन्तगत हैं किन्तु सूची श्यासची<२ में 
उल्लिखित विषयों मेंसे किसी से सम्बद्ध विषयों के विर्द्ध अपराधों को छोड़ 
कर तथा असेैनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और विमान वालों के 
प्रयोग को छोड़ कर । 

२--दंड-प्रक्रिया जिसके अन्तग त वे सब्न विषय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर दंड-प्रक्रिया-स हिता के अन्तग त हैं । 

३--राज्य की सुरक्षा से, सावंजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा 
समुदाय के लिए अत्यावश्यक सम्भरणों और सेवाओं को बनाये रखने से 
ससक्त कारणों के लिए निवारक निरोध ; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति | 

४--कैदियों, श्रमियुक्त व्यक्तियों तथा इस सची की प्रविष्टि ३ में 
उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गए व्यक्ति का एक राज्य से 
दूसरे राज्य को हटाया जाना । हर 

५--विवाह और विवाह विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तक ग्रहण; 
इच्छापत्र, इच्छापत्र हीनत्व और उत्तराधिकार; अविभक्त कुट्म्ब और 
विभाजन; वे सब विषय जिनके सम्प्रन्ध में न्यायिक काय वाहियों में पक्त, इस 
सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे | 

६---कऊषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण; विलेखों 
और दस्तावेजों का पंजीयन | 

७--स विदा जिनके अन्तग त भागिता, अ्रभिकरण, परिवहन-स विदा 
ओर अन्य प्रकार की सविदायें भी हैं किंतु कृषि-भूमि सम्बन्धी संविदाएं 
नहीं हैं । 
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८--अभियोज्य दोष | 

६--दिवाला और शोधाक्षमता । 
१०--न्यास और न्यासी | 
११--महाप्रशासक और राजन्यासी | 


१२--साक्ष्य और शपयथें; विधि, सार्वजनिक कार्या' और अभिलेखों 
ओर न्यायिक काय बाहियों का अभिज्ञान । 

१३--व्यवहार प्रक्रिया जिसके अन्तगत वे सब विषय हैं जो इस 
स विधान के प्रारम्भ पर व्यवहार-प्रक्रिया-स हिता के अन्तग त हैं, परिसीमाएँ 
ओर मध्यस्थ निर्णय | 

१४-न्याया लय-क्षवमान किंतु जिसके अन्तग त उच्चतम न्यायालय का 
अवमान नहीं है । 


१५--आहिण्डन, अस्थिर वासी और प्रब्राजी आदिम जातियाँ । 

१६--उन्माद और मनोवैकल्य जिसके अन्तर्गत उन्मत्तों और मनो 
विकलों के रखने या उपचार के स्थान भी हैं | 

१७--पशुओ्रों के प्रति निदंयता का निवारण | 

१८--खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण । 

१६--अफीम विषयक स,ची ९ के प्रविष्टि ५६ में के उपत्रन्धां के अवीन 
रहते हुए औषधि और विष । 

२०--आथिक और सामाजिक योजना । 

२१--वाणिज्यिक औंर औद्योगिक एकाधिपत्य, गुद्द और न्यास | 

२२--व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद । 

२३--सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नौकरी और बेकारी | 

२४-श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तग त कार्य की शर्तें, भविष्य- 
निधि, नियोजक-उत्तर बादिता कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य- 
निवृत्तिवेतन और प्रसूति सुविधाएँ भी हैं । 

२५४- श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण | 

२६--विधि-बृत्तियाँ और अन्य वृत्तियाँ। 

२७--भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण 
अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और 
पुनर्वास | 

ए८--पूतं और पूर्त संस्थाएं पूर्त और धामिक धर्मस्व और धार्मिक 
संस्थाएं । 
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२६--मानवों, पशुओं और उद्धिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक 
आर सांसरिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का 
निवारण | 


३०--जीवन सम्बन्ध सांख्यकी, जिसके अन्तगत जन्म और मृत्यु का 
पंजीयन भी है । 


३१--संसद्‌ निर्मित विधि या वर्तमान विधि के क्वरा या अधीन महाप- 
त्तन घोषित पत्तनों से मिन्न पत्तन | 

३२--राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यन्त्र-चालित यानों विषयक नौ-परिवहन 
तथा ऐसे जल पथों पर पथ-नियम, अनन्‍्तर्देशीय जल-पर्थों पर यात्रियों और 
वस्तुओं का परिबहन । 

३३--जहाँ संसद्‌ से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण 
लोक हिंत में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापारिक और 
वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण । 

३४--मूल्य-नियंत्रण । 

३५४--य त्र-चालित यान, जिनके अन्तगत वे सिद्धान्त भी हैं जिनके 
अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाता हे । 

३६--का रखाने | 

२े७--वाष्पय त्र । 

रे८--विद्य त्‌ । 

२६--समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय । 

४०--संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से मिन्‍न पुरातत्व 
सम्बन्धी स्थान और अवशेष । 


४१--विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित 
अभिरक्षा प्रबन्ध और व्ययन । 

४२--संघ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिये अजित या अ्रधिणद्दीत सम्बत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने के 
सिद्धान्त तथा वैसे प्रतिकर के दिए जाने का रूप और रीति । 

४श--किसी राज्य में, उस राज्य से बाइर पैदा हुए कर विषयक 
दावों तथा अन्य सावंजनिक अभियाचनाओं की, जिसके अन्तर्गत भूराजस्व 
बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली । 
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४४--न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संग्रहीत शुल्कों या फीस का छोड़कर 
अन्य मुद्रांक-शुल्क, किन्तु इसके अन्तर्गत मुद्रांक-शुल्क की दरें नहीं हैं । 

४४५- सूची २ या सूची ६ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयो- 
जनों के लिये जाँच और सांख्यकी । 

४६ -उच्चतम न्यायालय के छोड़कर श्रन्य न्यायालयों की इस सूची 
के विषयों में से किसी के बझरे में क्षे त्राधिकार और शक्तियाँ | 

४७--इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें, किन्तु 
इनके अन्तगंत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं। 

जो विषय “राज्य-सूची और 'समवर्ती-सूची' में दिये गये हैं उनमें 
भी ससद्‌ को विधि बनाने का अधिकार है। ससद-निर्मित विधियों के, जो 
सघ-सूची में प्रगशणित विषय के बारे में हैं, अधिक अच्छे प्रशासन के 
लिए ससद्‌ किन्हों अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबन्ध 
कर सकती है । जत्र तक आपात ( िए्ा०:४०॥०ए ) की उद्घोषणा प्रवरतंन 
में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिये 
“राज्य सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने का 
अधिकार है । राज्यों द्वारा निर्मित कोई विधि संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि 
के प्रतिकूल द्वो तो राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक प्रवर्तन-शूज्य 
( 77 6८४४७ ) होगी । ससद्‌ के किसी अन्य देश या देशों के साथ की 
हुई किसी सन्धि, करार या अमिसमय अ्रथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 
स॒सस्‍था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिए 
मारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि 
बनाने का अधिकार हे । 

संघ और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन दो सिद्धान्तों के 
अनुसार किया जाता है । कुछ देशों में संघ सरकार को कुछ निश्चित शक्ति 
प्रदान कर दी जाती हे और शेष विषय राज्य की सरकारों के हाथ में छोड़ 
दिये जाते हैं। अमेरिका और श्रास्ट्रेलिया के संविधान में यहीं सिद्धांत 
माना गया है। कुछ देशों में राज्य की सरकार की शक्ति निश्चित कर दी 
जाती है और विधि बनाने के शेष विषय संघ सरकार को दे दिये जाते हैं । 
यह सिद्धांत कनाडा के सविधान में वर्ता गया है। भारतीय संविधान में 
कनाडा के द्वी सिद्धांत का अनुकरण किया गया है । परन्तु इसकी कुछ और 
भी विशेषतायें हें | विधि बनाने के सम्पूर्ण विषय ३ सूचियों में रखे गये हैं, 
जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । उन्हें देखने से स्पष्ट हे कि ससद्‌ 
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के अधिकार बहुत ही व्यापक हैं | सघ-सूची और समत्र्ती सूची के अतिरिक्त 
उसे, आवश्यकता पड़ने पर, उन विषयों में विधि बनाने का अधिकार है 


जो राज्य-सूची में वणित किये गये हैं। यदि कोई राज्य स्वेच्छा से सम्पूर्ण 
शक्ति ससद्‌ को प्रदान कर देता है तो उस राज्य के लिए. ससद्‌ सभी 
प्रकार की विधि बना सकती है ।जो राज्यज्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से सघ के 
आधीन रखे गये हैं उनके लिए संसद को सभी प्रकार की विधि बनाने 
का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हे। संघ और राज्य दोनों को अपनी सीमा के 
अन्तगंत कार्य करने के लिये उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है । 
यद्यपि भारतीय संविधान पर अन्य संघ शासन विधानों का प्रभाव 
है फिर भी यह कई बातों में औरों से भिन्न है। 
अन्य संघ-शासन शक्ति का केन्द्रीकरण भारतीय संविधान में सबसे 
विधानों से तुलना अधिक है| संघ-सरकार इतनी शक्तिशाली बनाई 
गई है कि राज्यों को स्थिति कठपुतली की तरह 
हो गई है । यद्यपि इस कथन में कुछ अत्युक्ति है फिर भी ससद्‌ की विधायी 
शक्ति इसकी बहुत कुछ पुष्टि करती हे। संघ शासन में केन्द्रीय सरकार 
का यह विशेषाधिकार भारतीय सावधान में ही पाया जाता है। विशेष 
स्थिति के लिए. जो व्यवस्था मारतीय संविधान में की गई है वह भी औरों 
से भिन्न हे। ससार के किसी भी संघ-शासन में ऐसी व्यवस्था नहीं पायी 
जाती | वह व्यवस्था संघीय सविवरान को एकात्मक-स विधान में परिवर्तित. 
कर देती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि 
संघीय स विधान विशेष स्थिति में कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता । 
इस स्थल पर आरस्ट्रेलिय। और अ्रमेरिका के संविधान भारतीय संविधान 
से स्वंथा भिन्न हैं। विषयों के विभाजन में भी भारतीय संविधान औरों 
से भिन्न है। किसी भी देश के संविधान में विषयों का इतना विस्तृत वर्णन 
नहीं हे । इससे राज्य तथा संघ-सरकार के संघर्ष की सम्भावना बहुत कुछ 
कम हो जाती है । स युक्तराज्य-अमेरिका ((, 8. &.) के स विधान में केन्द्रोय 
विधान-मंडल ( 0०727०४४ » केा। केवल १८ विषयों में विधि बनाने 
का अधिकार प्रास है| भारतीय संविधान में ससद्‌ के अछ्कार उससे 
कहीं अधि क हैं । आस्ट्रेलिया के सघ-शासन में केन्द्रीय विधान मण्डल को 
बहुत ही कम अधिकार दिये गये हैं। केवल ६ विषयों में उसे एकाधिकार 
प्रास है | राज्यों को जो शक्ति और स्वतन्त्रता वहाँ दी गई है वह भारतीय 
गाज्यों को प्राप्त नहीं है। आस्ट्रेलिया में कोई भी राज्य अपने वैधानिक ढांचे 
की बहुत कुछ बदल सकता है, परन्तु भारतीय राज्य ऐश नहीं कर सकते | 
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कनांडा के स विधान में राज्यों की विधायी शक्ति निर्धारित कर दी गई 
है और शेष विषय केन्द्रीय सरकार के द्वाथों में दे दिये गये हैं। कृषि 
आयात ( 48ण0ंटयाप्रन्‍८ बाते उेजां2/80४07 ) केवल दो विषय 
समीवर्ती सूची में रखे गये हैं। भारतीय सविधान में समवर्ती-सूचो के 
विषयों की संख्या ४७ है । कनाडा और भारत दोनों में ७घ सरकार को 
बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना 
कितने ही विधेयक ( 3])8 ) राज्य विधान मण्डलों में नहीं रखे जा सकते । 
कुछ लोगों की धारणा है कि दक्षिण-अफ्रोका का संविधान संघीय है, 
परन्तु ऐसी बात नहीं है । वहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है । 
थोड़े से विषयों के श्रतिरिक्त केन्द्रीय विधान-मंडल को विधि बनाने का पूर्ण॑ 
अधिकार प्राप्त है । 
संविधान में कहा गया है कि राज्यों की कार्यपालिका ( ।१5७८ए४ ४७ ) 
अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगी जिससे 
प्रशासन सम्बन्ध संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि का अथवा संध की 
(590ांप्रं४ए४0ए८ कार्यपालिका शक्ति का उल्लंघन न हो। इस दिशा 
९४०78 ) में राज्यों को सघ की ओर से समय समय पर 
आदेश दिये जॉयगे। राष्ट्रीय महत्व के आवागमन 
के साधनों की वृद्धि के लिये जो आदेश संघ सरकार द्वारा राज्यों को 
दिये जायेंगे उनका पालन उन्हें करना दहोगा। राज्य के अन्तर्गत रेलों 
की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों के ऊपर है। सविधान में यह भी 
व्यवस्था की गई है कि राज्यों के संघ।सरकार की आज्ञा पालन में जो 
अधिक व्यय पड़ेगा उसका भार संघ सरकार बहन करेगी। राज्य की 
सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों को उन कामों: का 
भार दे सकता है जो संघ कार्यपालिका के अधिकार में रखे गये हें । 
ससद्‌ विधि द्वारा राज्य के किसी पदाधिकारी के अधिकार श्रौर कतंत्यों 
में उद्धि कर सकती हे। इस सम्बन्ध में भी अतिरिक्त व्यय का भार 
सघ सरकार को बहन करना होगा। २५६ वें अ्रनुच्छेद में यह कहा 
गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार प्रयाग द्वोगा, 
कि, जिससे ससद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों 
का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्ये- 
पालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा 
जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिलद्वाई दे। प्रत्येक 
राज्य की कार्य पालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयाग होगा कि जिससे सघ की 
झा० भा० शा०--१३ 
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कार्यपालिका शक्ति के प्रयाग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा 
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने 
तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयाजन के लिये आवश्यक 


दिखाई दे | 
संघ की काय पालिका शक्ति का विस्तार राज्य को किसी ऐसे सचार- 
साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निदेश देने तक भी 
विस्तृत् होगा जिनका राष्ट्रीय या सेनिक महत्व का होना उस निदेश में 
घाषित किया गया हो । तात्पय यह है कि भारत सरकार नौ-बल, स्थल-बल 
और विमान-चल की वृद्धि के लिये राज-पर्थों या जल-पथों को राष्ट्रीय राज- 
पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घेषित कर सकती है । जम्मू और काश्मीर, निर्वाकुर- 
कोचीन, पटियाला तथा पूर्वा पंजाब राज्य-सघ, मध्य मारत, मैसूर, राज- 
स्थान, विन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा हेदराबाद के सशस्त्र बलों ( ॥णागर८्त 
07/07068 ) पर संघ सरकार का आधिपत्य मान लिया गया है। संसद 
विधि द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दूसरा उपबन्ध जब चाहे कर सकती है। जब 
तक स सद्‌ इनके लिये किसी विधि का निर्माण नहों करती तब तक इन्हें 
राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार काय करना होगा | भारत सरकार को अपनी 
राष्ट्रीय सीमा से बाहर श्रन्य देशों से किसी प्रकार का करार करने का अधिकार 
नहीं हे | भारत के राज्य क्षेत्र में सावंजनिक क्रियाश्रों, अभिलेखों और 
न्यायिक काय वाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की गई हे । 
इन क्रियाओं की व्यावह्दारिक रीति का निर्धारण संसद निर्मित विधि द्वारा 
होगा । राज्यों में न्यायालयों की कार्य-व्यतरस्था के सम्बन्ध में संखद्‌ को 
विधि बनाने का अधिकार है।संघ और राज्यों के प्रशासन सम्बन्ध 
के देखते हुए यह स्पष्ट है कि सघ की काय पालिका शक्ति सर्वोपरि है | 
यदि राज्यों में नदी के जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण के सम्बन्ध 
में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निवारण खंखद्‌ 
राज्यों के बीच विधि द्वारा करेगी | उच्चतम न्यायालय अथवा किसी 
समन्वय अन्य न्यायालय को इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग करने का अधिकार नहीं है । निम्नलिखित 
कार्या की सिद्धि के लिये राष्ट्रपति को एक परिषद्‌ की स्थापना करने का 
अधिकार है :-- 
१--राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उनकी जांच करने 
अौर उन पर मंत्रणा देने के लिये। 
२--कुछ या सब राज्यों के, श्रथवा संघ और एक या अ्रधिक राज्यों 
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बक 


के, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों के ग्रनुसधान और चर्चा करने 
के लिये। 

रे--ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और विशेषतः उस 
विषय के बारे में नीति और काय वाही के अ्रधिकतर अ्रच्छे समन्वय के हेतु 
सिपारिश करने के लिये | 


राष्ट्रपति को इस प्रकार की परिषद्‌ स्थापित करने का अधिकार इसलिये 
दिया गया है कि राज्यों में विवाद-ग्रस्त विषय मयकर रूप धारण न कर 
सके | परिषद्‌ लोक हित का ध्यान रखते हुए राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 
में सहयोग और सद्भाव को वृद्धि करेगी | परिषद्‌ का सं गठन, इसकी कार्य- 
विधि और इसके कत्त व्यों को निश्चित करने का श्रधिकार राष्ट्रपति को दिया 
गया है | इतनी सावधानी बतेने पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि 
कोई राज्य संघ सरकार की आज्ञाश्रों का उल्लंघन करे अ्रथवा अपनी कोई 
स्वतन्त्र नीति बनाने का प्रयक्ष करे | इसलिये ३६५ वें अनुच्छेद में इस बात 
की ब्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति उस राज्य को असफल घोषित कर दे 
और उसके सम्पूर्ण अधिकार अपने हाथों में लेले। संघ कार्यपालिका की 
हस शक्ति से भयभीत होकर कोई भी राज्य भारत सरकार की आशाओं का 
उल्लंघन नहीं कर सकता | इससे राज्यों में समन्वय ( (00-0वाएपंणा ) 
की भावना बनी रहेगी। संघ और राज्यों में आधथिक सम्बन्ध की भी 
व्यवस्था की गई है, जिसका वर्णन आगे एक स्वृतन्त्र श्रध्याय में किया 
गया है । 


अध्याय ६ 
राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति 


सविधान के ४ वें भाग में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत 

का एक राष्ट्रपति होगा । संघ की काय पालिका शक्ति 

राष्ट्रपति का राष्ट्रपति में निहित की गई है। इस शक्ति का प्रयोग 

निर्वाचन वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने 

अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कर सकता है।सघ के 

रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित किया गया है। इसका 

निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक निर्वाचक-गण ( ॥6ल०ण+श- 
(०7९2८ ) द्वारा होगा । निर्वाचकगण के सदस्य निम्नलिखित होंगे :--- 


१--संसद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा 
२--राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य | 


राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिषित्व-पद्धति (?70707४07%&) 
[0०९०7/-९४शाध४४07 ) के अनसार एकल सक्रमणीय मत (छ7276 ॥78- 
(6/80]४ ए006 ) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़ शलाका 
(86८७९ 380 ) द्वारा होगा । जहाँ तक व्यवहाय हो, उसके निर्वाचन 
में भिन्न भिन्‍न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक ही मापमान ( एऐजशाठिपधगंए ) 
से होगा । राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और 
संघ में समतुल्यता प्रा कराने के लिये स सद्‌ तथा प्रत्येक राज्य की विधान 
सभा का निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है 
उनकी-स ख्या नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की गई है :-- 


१--किसी राज्य की विवान समा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने 
मत होंगे, जितने कि १००० से गुणित, उस आ्लागफल में।हों जो राज्य की जन- 
संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पू्ण संख्या से, भाग देने 
से आये | १००० के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष ४०० से कम 
नहोतो प्रत्येक सदस्य के मतों की सश्या में एक और जोड़ दिया 
जायगा । 
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२--स सद्‌ के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की 
संख्या वही होगी जो उपयुक्त राज्यों की विधान सभाश्रों के सदस्यों के 
लिये नियत सम्पूणं मत संख्या को, संसद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित 
सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आए, जिसमें आधे से अधिक 
भिन्न को एक गिना जायगा तथा अन्य भिन्‍नों की उपेक्षा की जायगी | 


कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के 
अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या 
अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए हे, राष्ट्रपति 
निर्वाचित होने का पात्र नहों है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का 
राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख या संघ अथवा किसी राज्य 
के मंत्री अपवाद माने गये हैं । राष्ट्रपति के लिये वही व्यक्ति खड़ा दो 
सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यता हो :-- 


१--जो भारत का नागरिक है। 
२--जिसको आयु ३७ वर्ष से ऊपर है । 


३--जो लोक-सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता 
रखता है । 


कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है अथवा कर 
चुका है, उस पद के लिये पुनर्निर्वाचन का पात्र माना गया है । जिन देशों 
में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है वहाँ भी पुनर्निर्वाचन के लिये कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है | स युक्त राज्य अमेरिका में यह प्रथा चल पड़ी थी कि 
कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति न चुना जाय, परन्तु रूजवेल्ट ने 
१६४० ई० में तीसरी बार राष्ट्रपति हीकर इस प्रथा को तोड़ दिया। प्रत्येक 
राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में काय. कर रहा है श्रथवा 
उसके कृत्यों का निवंहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पुव॑ भारत के 
मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राप्य 
अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा और उस पर 
अपने हस्ताक्षर करेगा | 


सत्यनिष्ठ से प्रतिशन करता 
कि मैं अद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रति पद का 
काय पालन ( अ्रथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का-- 


इंश्बर की शपथ लेता " 


१०२ ख्राधुनिक भारतीय शासन 


निर्वहन ) करूगा तथा अपनी पूरी योग्यता से 
संविधान और विधि का परिरक्षण, सरक्षण 
आर प्रतिरक्षण करू गा और में भारत की जनता 
की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। 


राष्ट्रति को १०००० रुपया मासिक वेतन देने की व्यवस्था की गई 
है | इसके अ्रतिरिक्त उन्हें ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे, 
वेतन और जैसे भारत के गवर्नर जनरल को इस सविधान के 
कार्यकाल. प्रारम्भ के ठीक पहले दिये जाते थे। उनके निवास 
के लिए बिना किराये के सरकारी भवन को व्यवस्था 
की गई है। स्वतन्त्रता के पहले भारत के वाइसराय का २ करोड़ ५० लाख 
रुपया वार्षिक वेतन मिलता था। इसको तुलना में भारत के राष्ट्रपति 
का वेतन बहुत कुछ कम कर दिया गया है। फिर भी भारत की आर्थिक 
दशा का ध्यान रखते हुए यह वेतन अधिक है । गत महायुद्ध से 
पहले रूस के प्रधान शासक स्टालिन का केवल २०० रुपया माहवार 
वेतन दिया जाता था। जापान में श्रधिक से अधिक वेतन ४४० रुपया 
है | तुकिस्तान में सबसे बड़े अधिकारी को ३२० रुपया दिया जाता है । 
महात्मा गाँधी का विचार था कि भारत में ५०० रुपये मासिक से 
झथधिक वेतन नहीं होना चाहिय। अधिक वेतन से देश की रहन-सहन 
का घ्तर अवश्य बढ़ता है, परन्तु इसका भार किसान और श्रमिकों पर 
पड़ता है। वेतन के लोभ से पढ़े लिखे लोग नौकरी करना अधिक 
चाहते हैं । वेतन कम होने से लोगों की रुचि स्वतन्त्र व्यवसाय को 
आर होगी और नौकरी का श्राकष्र ण जाता रहेगा । राष्ट्रपति का वेतन 
ऋ और भत्ते उसके पद की अवधि में घटाये नहीं जा सकते । भारतीय 
गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को १००० रुपये माहवार पेंशन दी 
गई है | राष्ट्रपति को भी सम्भवतः इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, 
यद्यपि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है | 


राष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिये निर्वाचित किया जाता है । एक ही व्यक्ति 
कई बार राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित किया जा सकता है। निर्वाचित 
होने के पश्चात्‌ वह लाभ का कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकता। 
यदि कोई लाभ का पद ग्रहण किये हुए! है तो उसे उसका परित्याग करना 
होगा। पाँच वर्ष की निश्चित अ्रवधि के पहले वह दो दशाश्ओ्ं में अपने पद 
से हट सकता है ।-- 
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१--उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अ्रपने हस्ताक्षर सह्दित लेख द्वारा 
अपना पद त्याग सकता है | 


२--स विधान का अ्रतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा अपने पद 
से इटाया जा सकता है। 


अपने पद की अवधि समाप्त दो जाने पर भी अ्रपने उत्तराधिकारी 
के पद ग्रहण करने तक वह पद धारण करेगा | कुछ आलोचकों ने इस 
पाँच वर्ष की अ्रवधि को अधिक ठहराया है। परन्तु अन्य देशों की तुलना 
में यह अ्रवधि उपयुक्त जान पड़ती है । निर्वाचन में सरकार को बहुत 
सी कठिनाइयाँ आती हैं और अधिक धन व्यय करना पड़ता है | राष्ट्रपति 
का निर्वाचन कम समय के लिये होने से ये दोनों कठिनाइयाँ बढ़ जायेंगी । 
सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन ४ वष के लिये होता है। 
फ्रांस का राष्ट्रपति ७ वर्ष के लिये निर्वाचित किया जाता है। जमंनी में 
राष्ट्रपति के लिये ५ वष की अ्रवधि निर्धारित की गई थी। ४ वर्ष की 
अवधि में भारत के राष्ट्रपति को इस बात का पूरा अबसर प्राप्त होगा कि 
बह राष्ट्रनिर्माण में अपने विचारों का प्रयोग करे । एक ही व्यक्ति के कई 
बार राष्ट्रपति द्ोने को प्रणाली अ्रच्छी नहीं है। देश में कितने ह्वी प्रतिमा- 
शाली और श्रद्धितीय व्यक्ति द्वोते हैं। सब्च को क्रम से अवसर मिलना 
चाहिये । इसीसे राष्ट्रीय जीवन में नवीनता उत्पन्न होगी और उपयुक्त 
समय एर उपयुक्त व्यक्तियों को उनने का जनता को अवसर मिलेगा । 


ऊपर कहा गया है कि राष्ट्र की सम्पूर्ण काय पालिका शक्ति राष्ट्रपति 

में निहित की गई है। इस शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष 

राष्ट्रति के अथवा अपने श्रधीन प्राधिकारियों द्वारा विधि के 
अधिकार अनुसार उसे करने का अधिकार है। सविधान 
में यह कहां गया है कि, “ राष्ट्रपति को अपने क्ृत्यों 

का सम्पादन करने में सहायता औ्रौर मत्रणा देने के लिये एक मन्त्रि- 
परिषद्‌ होगी जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा ।” क्या मंत्रियों ने राष्ट्र- 
पति के कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्‍या दी, इस प्रश्न की किसी 
न्यायालय में जॉँच न की जायगी। तात्पय यह है कि सविधान के 
अनुसार राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों से सलाह लेनी होगी। प्रश्न यदद है 
कि क्‍या वह मंत्रियों की सलाद की उपेक्षा कर सकता है ! इसी प्रश्न के 
अधीन राष्ट्रपति के पद की मर्यादा भरी हुई है। स विधान में इसका 
कटी वर्णन नहीं है कि मंत्रियों की सलाह मानने के लिये वह बाध्य 
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है| वह केवल राष्ट्र को मर्यादा के लिये वैधानिक प्रधान होगा: इसका 
भी उल्लेख नहीं है। अर्थात्‌ भारत का राष्ट्रपति काय रूप में अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता है । इस शक्ति की क्‍य! सीमा 
है और संविधान में इतके लिये क्‍या प्रतित्रन्ध हैं, यह एक दूसरा जटिल 
प्रश्न है। साधारण स्थिति में वह मंत्रियों के कार्यो में कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगा । संविधान के अनुसार मत्रि-परिषरद सामूहिक रूप से लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोक-सभा में जनता के ही प्रतिनिधि 
होंगे | यह स्वाभाविक है कि लोकसभा का मत्रि-परिषद्‌ में विश्वास होगा, 
तभी वह काय कर सकतो है। यदि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद्‌ के सलाह की 
उपेक्षा करता हैतो मन्त्रियों के बाध्य होकर त्याग पत्र देना होगा। 
राष्ट्रपति के जन्म दूसरी मन्त्रि-परिषद्‌ बनानी होगी तो लोक-सभा उसके 
कायो में कठि नाई उत्पन्न करेंगी | इसीलिये यह सम्भव नहों है कि राष्ट्रपति 
मंत्रियों के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगा । 

असाधारण परिध्थिति में राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से बाध्य 
नहीं है | वह भी मत्रियों की भाँति जनता द्वारा निर्वाचित किया 
गया है। उसका कतंव्य है कि कोई गम्भीर स्थिति उत्पंन्न होने पर अपनी 
विवेक बुद्धि से काय करे | परिस्थिति का अनुमान कर वह सब कुछ करने का 
अधिकारी है | उसने पद ग्रहण के समय इस बात की शपथ ली है कि 
८ अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, स रक्षण और 
प्रतिरक्षण करू गा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत 
रहूँगा । मान लीजिये म त्रि-परिषद्‌ लोक-समा को विघटन ( [9850]ए76 ) 
करने के लिए. उसे सलाह देती है | वह इस सलाह को अस्वीकार कर सकता 
है। उसकी दृष्टि में इस काय से राष्ट्र का अद्वित हो सकता है । जिन जिन 
देशों में लोक-सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है वहाँ इसके विघटन का 
अ्रधिकार राष्ट्र के प्रधान के ही दिया गया है | विशेष स्थिति में वह अध्यादेश 
( ०वांतक्रा०8 ) भी प्रख्यापन कर सकता है । उसके विशेषाधिकारों को 
देखते हुए कुछ आलोचकों का कददना है कि उसकी शक्ति किसी तानाशाह 
( 7)0८80०7 ) से कम नहीं हे। परन्तु यह आलोचना निराधार है | ससद्‌ 
को उसके ऊपर मद्दाभियोग लगाने का भय है | इस भय से वह संविधान 
की विधियों का उल्लंघन नहीं कर सकता | ससद्‌ के निणुय के विरुद्ध वह 
कहों अपील भी नहीं कर सकता | उसकी तानाशाही प्रवृत्तियों पर संविधान 
का यह प्रतिबन्ध कम नहीं है । प्रत्येक दशा में जनता के अधिकारों की रक्षा 
की गई है, और यह्दी प्रजातंत्र का मूल सिद्धान्त है । 
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यह बात निर्विवाद है कि कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को 
ग्रहए कर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव मंत्रि-परिषद्‌ और संसद्‌ दोनों पर 
डाल सकता है। यह भी सम्भव है कि उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 
ये दोनों सभाएँ उसके सभी कार्यो का समर्थन करें। उसके अधिकारों को 
देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह संविधान के अन्तर्गत काय करते हुये भी 
अपने व्यक्तित्व से राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। वह - जिसे चाहे प्रधान 
मंत्री नियुक्त कर सकता है। उसकी शक्तियों को सुचारु रूप से समभने के 
लिए. हम उन्हें ५ श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं--कार्यपालिका शक्ति, 
विधायिनी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और आपात शक्ति । 


राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च प्राधिकारी है । उसे किसी अन्य राष्ट्र से विग्रह 
आर सन्धि करने की शक्ति प्रास है। राष्ट्र का सम्पूर्य 
कार्यपालिका श्र बल, विमान-बल, नौं-चल तथा स्थल-बल राष्ट्रपति 
शक्ति के अधिकार में रखा गया है | जहाँ तक स'सद्‌ को विधि 
(75९८प४ंए० बनाने की शक्ति प्रास है उस सीमा तक राष्ट्रपति की 
70७०8). काय पाल्लिका शक्ति कार्य करेगी। मंत्रियों के कार्य का 
विभाजन तथा मंत्रि-परिषद्‌ की काय-प्रणाली के 
निर्धारित करने का अधिकार उसी को दिया गया है । यद्यपि सम्पूर्ण सरकारी 
काय मंत्रीगण करेंगे और उसमें अनेक अधिकारियों तथा प्राधिकारियों का 
हाथ होगा, किंतु सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से किया जायगा। भारतीय 
संविधान सवंथा नवीन है, अभी सरकारी कार्यो में इसके अनुकूल परिपाटियाँ 
नहीं हैं, इसलिए राष्ट्रपति के पद की कितनी ढी उपयोगिता का वर्णन नहीं 
किया जा सकता । कहा जाता है कि प्रत्येक संविधान के दो अंग 
होते हैं। एक अंग क्रियाशील होता है और उसी से काय सम्पादन किया 
जाता है | दूसरे अंग काय की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। राष्ट्र की मर्यादा 
की वृद्धि के लिये अथवा संविधान में आदर्शवादिता लाने के लिये इस अंग 
की आवश्यकता द्वोती है। इस दृष्टि से राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्र का सब से 
प्रतिष्ठित एवं आदशंवादी व्यक्ति है। राष्ट्र के नागरिक उसके जीवन से कितनी 
ही उपयोगी बातें अहदण कर सकते हैं। विदेशों में भारतीय राष्ट्र को जो स्थान 
प्रात्त होगा उसका बहुत कुछ कारण राष्ट्रपति का व्यक्तित्व है। वह एक ऐसी 
शक्ति है जो राष्ट्र को उन्‍नति पथ पर अग्रसर करेगी । राष्ट्र को उसकी विचार 
शक्ति पर गवं होगा । 
विधि बनाने का अधिकार संसद्‌ को दिया गया हे, परन्तु संसद्‌ के दोनों 
झा० भा० शा०---१४ 
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सदनों द्वारा स्वीकृत कोई विधेयक तब तक विधि नहीं 
विधायिनी कहला सकता जब तक राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति 
शक्ति न ले ली जाय। धन-विधेयक ( ०४८४ 9]॥ ) 
([,९2७।४४४८ को छोड़ कर वह सभी विधेयक को स्वीकृति देने से 
?0छ०8). कुछ समय के लिए रोक सकता है। यदि आवश्यकता 
हुई तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है| यदि उसी 
विधेयक को स॑सद्‌ पुनः पास करती हे तो राष्ट्रपति उसे दूसरी बार नहीं रोक 
सकता | कोई भी धन-विधेयक राष्ट्रपति की पूत्र स्वीकृति के ब्रिना संसद्‌ 
में उपस्थित नहीं किया जा सकता | उस समय को छोड़कर जब्च कि स सद्‌ के 
दोनों सदन सत्र ( 568807 ) में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति को समाधान 
हो जाय कि तुरन्त काय वाही करने के लिये उसे वाधित करने वाली 
परिस्थिति वर्तमान है तो वह ऐसे अध्यादेशों ( 0७०ां0४7088 ) का 
'्र्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित हों | प्रख्यापित 
अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद्‌ के अधिनियम 
( 2.0० ) का होता है, परन्त ऐसा प्रत्येक अ्रध्यादेश ससद्‌ के दोनों 
सदनों के समक्ष रखा जायगा तथा ससद्‌ के पुनः समवेत ( ै2&७8९- 
72)6 ) होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा । 
कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी'समय लौटा लिया जा सकता है। 
राज्यों के विधान-मणडल जिन विषयों में विधि का निर्माण करेंगे, उनके 
सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति को विधि बनाने का कुछ अधिकार प्राप्त है। जिन 
विषयों में ससद्‌ को विधि बनाने का अधिकार नहीं है उनके सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति नहीं है । यदि ऐसा कोई 
अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है तो वह अवैध होगा | 
कुछ लोगों का विचार है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की परम्परा 
प्रजातंत्र की भावना के प्रतिकूल है | इस शक्ति को पाकर राष्ट्रपति विधान- 
मण्डल से ऊपर हो जाता है। ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल अथवा 
गवनरों द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापति किये जाते थे भारतीयों द्वारा उनकी 
कड़ी आलोचना की जाती थी । कारण यह है कि इनमें कुछ के अ्रनुसार 
सेकड़े। भारतीय नागरिकों को बिना अपराध सिद्ध किये ही जेलों में बन्द 
कर दिया जाता था और वे महीनों उनमें पड़े रहते थे। १६३५ के भारतीय 
संविधान में ४२९ और ४३ श्रनुच्छेद गवर्नर जनरल को अध्यादेश प्रख्यापित 
करने का अ्रधिकार देते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए 
शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर इन दोनों अनुच्छेदों का उपयोग 
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किया जाता था । राष्ट्र के स्तन्त्र हो जाने पर कोई भारतीत राष्ट्रपति 
अध्यादेशों का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं कर सकता । राष्ट्रपति को यह 
शक्ति किसी विशेष स्थिति के लिए प्रदान की गई है। वह इसका प्रयोग 
बहुत ही सावधानी से करेगा । 
किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रति- 
लंभन, विराम या परिद्वार करने की शक्ति राष्ट्रपति को 
न्यायिक शक्ति प्राप्त है | वह मृत्यु दरड को भी क्षमा कर सकता है। 
( तैंप्रधांधंक).. राष्ट्र के प्रधान को इस प्रकार की शक्ति प्रायः सभी 
20८78 ) देशों में दी गई है। परन्तु इसका उपयोग किंचित्‌मात्र 
किया जाता है | इस प्रकार की शक्ति प्रायः राष्ट्रपति 
को शोभा के लिए ही प्रदान की जाती है। नवीन संविधान में न्यायालयों को 
स्वतन्त्र और निष्पक्ष रहने की व्यवस्था की गई है। उनके कार्यों में 
राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शासन के सभा क्षेत्रों में राष्ट्रपति 
के अधिकार व्याप्त हैं और उसकी स्थिति को सर्वोपरि सिद्ध करने के 
लिये उसे कुछ न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिये गए हैं। संविधान 
में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ के सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी 
की, सेना न्यायालय द्वारा दिये गए. दण्डादेश के विलम्बन, परिहार तथा 
लघूकरण की विधि द्वारा दी गई शक्ति पर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कोई 
प्रभाव नहीं डालेगी | राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा दिये गये मृत्यु दण्ड के 
विलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर भी उसकी शक्ति का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अपवाद इसीलिए रखा गया है कि सैनिक मर्यादा 
, ( )ब्लंए7/06 ) बनी रहे और राज्य की प्रधान काय पालिका शक्ति अपने 
सम्मान की रक्षा कर सके | 
राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के 
आरम्भ में संघ के सम्पूर्ण आय व्यय का विवरण 
वित्तीय शक्ति ससद्‌ के सामने उपस्थित करे | राष्ट्रपति की सिफारिश 
( शशभा०ंश!ं के बिना धन सम्बन्धी कोई भी माँग ससद्‌ में 
?0छ6"9) नहीं की जा सकती। मंत्रि-प्ररिषद्‌ के सदस्य अपने 
अपने विभाग के आय-व्यय का विवरण राष्ट्रपति को 
देंगे, जिन्हें वह संसद्‌ में रखेगा । संघ और राज्य की सरकारों में श्राय 
कर को विभाजित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आयकर 
का १६ प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है वह राष्ट्रपति द्वारा 
प्रदान किया गया है। जूट के निर्यात कर से जो आय होगी उसे आसाम, 
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पश्चिमी बंगाल, विहार तथा उड़ीसा में विभाजित करने का अधिकार 
उसी को दिया गया है। राष्ट्रपति को वित्त-आयेग (870९९ (0शायां- 
४507 ) नियुक्त करने का अधिकार हे। प्रजातंत्र सिद्धान्त के अनुसार 
प्रजा का धन व्यय करने का अ्रधिकार उसके प्रतिनिधियों को ही हे । 
इसीलिए. लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ बहुत ही व्यापक हैं। राष्ट्रपति 
उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी माँग को घटाने बढ़ाने 
में भी उसकी कोई विशेष अभिरुचि न होगी | 


राष्ट्रपति को विशेष स्थिति में बहुत बड़ी आपात शक्ति प्रदान की गई 

है । संविधान के श्८ूवें भाग में इसका विस्तृत 

आपात शक्ति उल्लेख किया गया है। यदि उसे समाधान हो जाय 

( 0॥672९०7८५.. कि गम्भीर श्रापात ( ॥76९०४९7८ए ) विद्यमान है, 

?0णथ४ ) जिससे युद्ध या वाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति 

से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की 

सुरक्षा सकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा 

कर सकेगा। ऐसी उद्घोषणा ससद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी 

जायगी | यदि संसद्‌ के दोनों सदन उसका अनुमोदन न करें तो दो 

मास की समाप्ति पर वह प्रवतंन में न रहेगी | यदि राष्ट्रपति को समाधान 

हां जाय कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति का सकट 

सनिकयट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई आक्रमण या अशानिति 

नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी 

भाग की सुरक्षा इस प्रकार से सकट में है, ऐसा घोषित करने वाली 

आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी | जब आपात की उद्घाषणा प्रवतंन 

में है तब संघ की काय पालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस 

विषय में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अ्रपनी काय पालिका शक्ति 

का किस रीति से प्रयोग करे। राष्ट्रति की आपात शक्ति ३ श्रेणियों में 
विभाजित की जा सकती है :-- 

१--युद्ध, आक्रमण अथवा अशान्ति आपात । 


२--वित्तीय आपात ।- 
३--स विधान तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में आपात 


शक्ति | 


युद्ध, आक्रमण अथवा आमभ्यन्तरिक अशान्ति के समय राष्ट्रपति अपनी 
आपात शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी अवस्था में भारतीय संविधान 
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का स्वरूप ही बदल दिया जायगा । संघ शासन, एकात्मक शासन के रूप 
में परिवर्तित हो जायगा | जब तक आपात की घोषणा प्रवर्तन में रहेगी तब 
तक ससद्‌ को किसी भी विषय में विधि बनाने का पूरा अधिकार होगा । 
राज्य में दिए गए. किसी भी विषय के सम्बन्ध में वह विधि बना सकती 
है | यदि राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि का इससे विरोध 
होता हो तो ससद्‌ की ही विधि मान्य होगी। आपात की स्थिति में प्रत्येक 
राज्य का स रक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के 
उपबन्धे के अनुसार चलाई जाय, यह सुनिश्चित करना राष्ट्रपति का 
कर्तव्य होगा । यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन 
मिलने पर या किसी और प्रकार से राष्ट्रति को समाधान हो जाय कि ऐसी 
स्थिति पेदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के 
उपबन्धेां के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा 
उस राज्य की सरकार की सत्र या कुछ शक्ति अपने हाथ में ले लेगा । वह यह 
भी घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियाँ ससद्‌ के 
अधीन कार्य करेंगी । उस राज्य के शासन को चलाने के लिये वह आवश्यक 
या बांच्छुनीय उपबन्ध करेगा | परन्तु उसे यह अधिकार न होगा कि वह 
उच्चन्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले ले। आपात के 
उद्घेषित होने पर नागरिकों के निम्नलिखित मौलिक अधिकार स्थगित 


समभे जाँयगे ;-- 


वाक्‌ स्वतन्त्रता, स्पष्टीकरण स्वातन्त्रय, शान्ति पूवक एकत्र होने की 
स्वतन्त्रता, संस्था ( 485029007 ) निर्माण की स्वतन्त्रता, भारत के 
किसी ज्षेत्र में बस जाने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति के क्रय विक्रय की स्वतन्त्रता 
किसी उद्योग धंधे अथवा व्यापार करने की स्वतन्त्रता । न्यायालयों को भी 
राष्ट्रति इन मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में प्रेरणा दे सकता है। संघ 
आर राज्य सरकारों में राजस्व ( [0०४८॥०९४ ) सम्बन्धी बटवारे को भी उसे 
स्थगित करने का श्रधिकार हे | 


स कट कालीन अवस्था का निवारण करने के लिये संघ कायपालिका 
अथवा राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वे बहुत ही तीक्ष्ण हैं। 
राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से ही करने का 
प्रयज्ञ करेगा | परन्तु संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है कि वह मन्त्री- 
परिषद्‌ की सलाह से वाध्य होगा | यदि चाहे तो अपनी स्वतन्त्र विधि से 
अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सकटकालीन अवस्था की कल्पना 
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करने में उसे कोई रुकावट नहीं है | इस शक्ति के द्वारा वह प्रजातंत्रीय भावना 
को समूल नष्ट कर सकता है। आपात की शक्ति को देंखते हुए संविधान 
का प्रजातन्त्रीय रूप बहुत कुछ बदल जाता है। जब नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों पर प्रहार किया जा सकता है तो और अधिकारों की बात ही 
क्या है | इस विषय में कोई मतभेद नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की 
स्वतंत्रता से बढ़ कर है । यदि विशेष स्थिति में जहाँ राष्ट्र पर आक्रमण का भय 
है, नागरिकों के अधिकार थोड़े समय के लिये छीन लिये जाते हैं तो इसके 
लिये सरकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिये । राज्य नागरिक अधिकारों 
का संरक्षक है | जब उसी की स्वतन्त्रता संकट में है तो वह अपने कतंब्यों 
का पालन केसे कर सकता है। पिछले ५४० वर्षों के संसार के इतिहास 
को देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि वाह्य आक्रमणों से राष्ट्र को सुरक्षित 
रखने की भावना बढ़ रही है | पिछले दो महायुद्धों के कारण सभी राष्ट्रों 
को यह भय रहता है कि उसकी स्वतन्त्रता सकट में न पड़ जाय। 
इसलिये सरकार अपनी आय का एक बड़ा अंश अर्र-शस्त्र तथा सैनिकों 
पर व्यय करती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सकटकालीन 
अवस्था में राष्ट्रतति को आपात शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और नागरिकों 
को अपने अधिकारों से वंचित किया गया है।इस तरह की आपात 
शक्तियाँ ब्रिटेन तथा अमेरिका के संविधान में पायी ज्ञाती हैं। ब्रिटिश 
पालियामेंट तथा अमेरिका की कांग्रेस सकटकालीन अवस्था में अपने नागरिकों 
को अधिकारों से वंचित कर सकती हैं | 


एक विद्वान ने राष्ट्रपति की उपमा भरी बंदूक से दी है। जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति बन्दूक का उपयोग आत्मरक्षा के लिये कर सकता है अथवा 
इसका दुरुपयोग दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए कर सकता है, उसी प्रकार 
राष्ट्रपति इन शक्तियों का सदुषयोग और दुरूपयोग दोनों कर सकता है । 
लोगों का अनुमान है कि जमंनी के पिछले संविधान में हिटलर को इसी तरह 
की शक्ति दी गई थी, जिसका दुरुपयोग करके उसने जन राष्ट्र को हानि 
पहुँचायी । जच यह विषय भारतीय संविवान में उपस्थित किया गया तो कुछ 
सदस्यों ने इस पर आपत्ति की थी। उनका कहना था कि यह विषय संविधान 
में सब से निन्दनीय है | 


जहाँ राष्ट्र को बाह्य आक्रमण तथा आन्‍न्तरिक अशान्ति का भय रहता है 
वहाँ आर्थिक स्थिति के बिगड़ने का भी कम भय नहीं रहता। जब देश 
की आर्थिक स्थिति संकट में हो जाती है तो सरकार के लिए एक समस्या 
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उत्पन्न हो जाती है। जन्न तक वह कड़े उपायों का अ्वलम्बन नहीं करती 
तब तक इस दशा में कोई सुधार नहीं होता। आर्थिक स्थिति राज्य का 
प्राण हे । युद्ध के समय सभी आर्थिक साधनों को सरकार अपने हाथ में 
कर लेती है । कन्ट्रोल तथा राशनिंग आदि की व्यवस्था इसीलिए की जाती 
है। विशेष स्थिति में नये नये कर लगाये जाते हैं तथा उपयोग की 
कितनी ही आवश्यक वस्तुएं सरकार के अधिकार में कर ली जाती हैं। 
नागरिकों के कष्ट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता | व्यक्तिगत सम्पत्ति 
तथा निवास स्थान तक से नागरिकों का वंचित कर दिया जाता है। यह 
सब कुछ राष्ट्र के हित में किया जाता है। भारतीय सविधान में राष्ट्रपति 
को वित्तीय आपात शक्ति ( िग्रशालं॥] क॥8९-"2९०००८ए ?70छ९" ) भी 
दी गई है । यदि उसे समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है 
जिससे भारत अथवा उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व 
( गिणधालंए।] 5080॥7४ ) संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस 
बात की घोषणा कर सकता है | जब तक यह उद्घोषणा प्रवर्तन में हे तब 
तक संघ की कार्यपालिकाशक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी 
आदेश दे सकती है | राज्य के कमंचारियों का वेतन भी कम किया जा 
सकता है । राज्य के विधान-मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय विधेयक को 
राष्ट्रपति विचार करने के लिये रोक सकता है। उसे यह भी अधिकार 
है कि संघ के कार्यो, के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के 
सत्र या किसी वर्ग का वेतन और भत्ता कम कर दे। उच्चतम न्यायालय 
तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भो वेतन कम किया जा 
सकता हे । 

वित्तीय आपात की यह घोषणा यदि संसद्‌ द्वारा स्वीकृत नहीं है तो 
इसकी अवधि केवल २ महीने की होगी। तात्पयं यह है कि राष्ट्रप।त 
आशिक स्थिति को ठीक करने के लिए सन्न कुछ करने का अ्रधिकारी 
है। इस बात की प्रायः सम्भावना रहती है कि प्रबन्ध की भूल से श्रथवा 
किन्हीं विशेष कारणों से किसी राज्य की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाय । 
इससे राज्य में जो अराजकता फैलेगी उसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी 
पड़ेगा । केन्द्रीय सरकार की आय पर भी इसका प्रभाव होगा । ऐसी स्थिति 
में शासन-सूत्र ढीला हो जाने का भय रहता है। यदि इस सम्बन्ध में 
राष्ट्रति को आपात शक्ति प्रदान न की जाय तो सरकार अपने कतेव्यों 
का पालन नहीं कर पकती । नागरिकों का जीवन भी संकट ग्रस्त 
हो जायगा | 
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ऊपर कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से 
प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाय कि अवस्था स कट ग्रस्त 
है तो वह आपात की उद्घोषण कर सकता है | ऐसी स्थिति में उस राज्य 
का विधान स्थगित कर दिया जायगा और सम्पूर्ण शक्ति संसद्‌ एवं मन्त्रि- 
परिषद्‌ को दे दी जायगी | संविधान सभा में जब यह अनुच्छेद स्वीकृति 
के लिए उपस्थित किया गया तो कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति की | 
पं० हृदयनाथ केंजरू ने कहा था कि, “ यदि उत्तरदायी शासन का 
निर्माण करना है तो मतदाताओों को यह अनुभव करा देना चाहिये 
कि यदि शासन प्रबन्ध कोई कुप्रतन्ध हुआ तो उसके समुचित उपाय 
का दायित्व भी उन्हीं पर है। यह उन्हीं पर निमर हैकि वे ऐसे 
प्रतिनिधियों को चुनें जो उनके सर्वश्रेष्ठ हित में काय कर सके। यदि 
संघ सरकार या संसद्‌ को राज्य के विषयों में हस्तक्षेप का अधिकार 
दे दिया जाय, तो इस बात का भय रहेगा कि जब कभी राज्य 
में किसी प्रकार का असनन्‍्तोष होगा, तो संघ सरकार से रक्षा करने की 
माँग की जायगी । राज्य के नागरिक अपने दायित्व को संघ सरकार 
पर लाद देंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना उचित नहीं है । 
उत्तरदायी शासन अत्यन्त कठिन ढंग की शासन पद्धति है और इसके 
लिए धेये तथा साहस की आवश्यकता है| यदि जनता में गुण नहीं हैं, तो 
संविधान वास्तव में मृत बना रहेगा। _ इससे प्रगट होता है कि राष्ट्रपति 
के इस आपात अधिकार से राज्य के नागरिकों के दायित्वहीन हो जाने 
की सम्भावना है। राज्यपाल अथवा राजप्रमुख की स,चना के ब्रिना भी 
राष्ट्रपति अपनी आपात शक्ति द्वारा राज्य के विधान को स्थगित कर सकतो 
है| कुछ विद्वानों का कहना है कि यह अनुच्छेद १६३५ के संघ शासन में 
गवनरों के विशेषाधिकारियों की याद दिलाता है। फिर भी दोनों में अ्रन्तर 
है। नवीन संविधान में विशेष स्थिति में भी राज्य के विधान मण्डल 
के अधिकार कार्यपालिका को प्रदान नहीं किये जायेंगे । उसके अधिकार 
संसद्‌ को प्राप्त होंगे, जिनमें प्रजा के ही प्रतिनिधि होंगे। संसद्‌ अपनी 
शक्ति को राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है| संविधान के निर्माताओं का 
उद्दे श्य हे कि किसी राज्य का शासन बिगड़ने पर राष्ट्रपति पहले उसे 
सावधान कर देगा | इसका कुछ प्रभाव न पडने पर वह साधारण निर्वाचन 
(५ एश॥९" ॥९८४४॥ ) का आदेश देगा | जब उसका भी कोई प्रभाव न 
होगा और निर्वाचित सदस्य स्थिति को समालने में असमर्थ होंगे तत्न 
राष्ट्रपति राज्य की शासन शक्ति अपने हाथ में ले लेगा | 
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विधान में राष्ट्रपति पर महामियोग लगाने की प्रक्रिया बनाई गई है। 
जिन आलोचकों ने उस पर निरंकुश होने का दोषा- 
राष्ट्रपति पर रोपण किया है, उनकी शंकाओं का इस प्रक्रिया से 
महाभियोग लगाने कुछ समाधान हो जाता है। महाभियोग के भय 
की प्रक्रिया से वह कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय हित 
के विरुद्ध हो । अपने विशेषाधिकारों के प्रयोग 
में भी वह बहुत ही संयम से काय करेगा । संविधान के ६१ वें 
अनुच्छेद म॑ यह कहा गया है कि जब कभी वह संविधान का अतिक्रमण 
करेंगा तो ससद्‌ का कोई सदन उस पर महाभियोग चला सकता है। इस 
प्रकार का दोषारोपण लगाने के लिए कम से कम १४ दिन की लिखित 
स, चना उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा आनी चाहिए । 
जब इस तरह का प्रस्ताव किसी सदन में उपस्थित होगा तो उस सदन के 
समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से वह पारित ( 0888 ) 
होना चाहिये। जब दोषारोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया 
जा चुके तत्र दूसरा सदन उस दोष का अनुसंधान करेगा या करायेगा। 
इस अनुसघान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने 
का राष्ट्रपति को अधिकार होगा | दोषारोप के अनुस धान करने या कराने 
वाले सदन के सदस्यों के कम के कम दो तिहाई बहुमत से दोषारोप का 
सकलल्‍प पारित हो जाय तो उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हट 
जाना होगा । उसका स्थान रिक्त हो जाने पर उसकी पूर्ति के लिए शीघ्र से 
शीघ्र नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जायगा । 

६२ वें अनुच्छेद में कहा गया है कि, “ राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, या 
पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्तता की 
पूर्ति के लिए निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ यथास भव 
शीघ्र और हर अवस्था में ६ मास बीतने के पहले किया जायगा ।” रिक्तता 
पूर्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद अहण की तारीख से ५ वर्ष की 
पूरी अवधि के लिए. पद धारण करने का हकदार होगा। संविधान सभा में 
कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति की थी कि इस वाक्यांश को स्पष्ट कर देना 
चाहिये कि, ' संविधान के अतिक्रमण से क्‍या आशय है। परन्तु इस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया । स युक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यह स्पष्ट 
किया गया है कि देशद्रोह, घूसखोरी तथा असद्व्यवहार के कारण राष्ट्रपति 
पर महाभियोग चलाया जा सकता है । भारतीय संविधान में यह बात सदिग्ध 
है कि यदि राष्ट्रपति भेंट के रूप में एक बड़ा कोष घूस में ले ले तो यह 
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संविधान का अतिक्रमण कहलायेगा अथवा नहीं। इसीलिए संविधान सभा 
में एक सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा था कि, “ राष्ट्रपति या उसके परिवार 
के सदस्य अपने काय काल में जो मेंट आदि प्राप्त करें बह राष्ट्र की सम्पत्ति 
मानी जाय ।” यह प्रायः देखा जाता है कि धनी मानी सेठ साहूकार बड़े 
पदाधिकारियों को किसी बद्दधाने से लाख दो लाख रुपये दे देते हैं और उनकी 
सहायता से करोड़ें रुपये के सरकारी ठेके प्राप्त कर लेते हैं। इस अप्रत्यक्ष 
घूसखोरी को रोकने के लिये संविधान में कोई उल्लेख होना चाहिये ! 
संविधान में एक उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है। वह पदेन 


राज्य परिषद्‌ का सभापति होगा तथा अन्य किसी लाभ 
उपराष्ट्रपति का पद धारण न करेगा | परन्तु जिस किसी कालावधि 
में वह राष्ट्रपति के रूप में काय करेगा अथवा 
राष्ट्रपति के कृत्यों का निवंहन करेगा तत्र वह राज्य परिषद्‌ के कर्तव्यों को 
न करेगा । राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा 
श्रन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति डस 
तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काय करेगा जिस तारीख को निर्वाचित 
नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर ले। अनुपस्थिति, बीमारी अथवा 
अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, 
तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निवंहन उस तारीख तक करेगा जिस 
तारीख को राष्ट्रपति अपने कतंव्यों को फिर से सभाल ले। उपराष्ट्रपति 
को उस कालावधि में जब कि वह राष्ट्रति के रूप में कार्य करता है 
अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति की सब्र शक्तियाँ 
( ?0७०९/४ ) और उन्मुक्तियाँ ( फराण्प्मांपए ) प्राप्त होंगी । उस 
कालावधि में उसे वह्दी उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे 
जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। संसद्‌ विधि द्वारा इसमें परिवतेन भी कर 
सकती है | 
स॒युक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनो के सदस्यों द्वारा 
अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (9ए807॥ ० ?कऊृकांगाश ि००7९- 
5"77४0700॥ ) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत ( 87286 १7श६- 
€।)|४ एण6 ) द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ऐसे निर्वाचन 
में मतदान गूढ़ शलाका ( 522"४ 390 ) द्वारा होगा । उपराष्ट्रपति न 
तो ससद्‌ के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मण्डल का, 
सदस्य होगा । यदि इनमें से किसी का वह सदस्य निर्वाचित हो जाय तो 
यह समझा जायगा कि उसने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने 
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की तारीख से उसे रिक्त कर दिया है। पदेन वह राज्य परिषद्‌ का सभापति 
होगा । उसकी कालावधि राष्ट्रपति के समान ५ वर्ष की होगी | संविधान का' 
अतिक्रमण करने पर उस पर भी राष्ट्रपति के समान महाभियोग लगाया 
जायगा । अपने पद से पृथक्‌ होने के लिए राष्ट्रपति के सम्बन्ध में जो जो 
उपबन्ध बनाये गये हैं वे उपराष्ट्रपति पर भी लागू होंगे। ऊपर कहा 
गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिए. नये राष्ट्रपति का 
निर्वाचन यथाशीघ्र किया जायगा। प्रत्येक दशा में यह निर्वाचन ६ मास के 
भीतर अवश्य करना होगा | यदि उपराष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपना पद 
त्याग करना चाहेगा तो वह इस आशय का एक त्याग पत्र अपने हस्ताक्षर 
से राष्ट्रपति को देगा । राज्य-परिषद्‌ बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर उसे पृथक्‌ कर सकती है, परन्तु यह प्रस्ताव लोक सभा द्वारा 
भी स्वीकृत होना चाहिये। 


उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्रता का भी प्रतिबन्ध लगाया 
गया है। इसकी पात्रता के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक ठहराई 
गई हैं :-- 

१--उसे भारत का नागरिक होना चाहिये | 

२---उसकी आयु कम से कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये | 


३--उसमें राज्य परिषद्‌ का सदस्य होने के लिए सभी योग्यतायें 
होनी चाहिये । 


कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के 
अधीन अ्रथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या 
अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए है, उपराष्ट्रपति 
होने का पात्र न होगा । राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख उपराजप्रमुख, संघ'ः 
के मनन्‍्त्री तथा राज्य के मन्त्री उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किए 
जा सकते हैं । यद्यपि वैतनिक होने के कारण ये लाभ का पद धारण 
किये होते हैं, फिश्भी संविधान में इन्हें अपवाद ठहराया गया है। अपने 
कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर भी उपराष्ट्रपति उस समय तक अपने 
पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। 
उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिए 
निर्वाचन श्रवधि समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायगा। उसकी मुत्यु, 
पदत्याग, या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुईं उसके पद 
की रिक्तता की पूर्ति के लिए निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ 
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यथा सम्भव शीघ्र किया जायगा तथा रिक्तता पूर्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति 
अपने पद ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष की पूरी अ्रवधि के लिये पद ग्रहण 
करने का हकदार होगा | प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व 
राष्ट्रपति अ्रथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समनज्ष शपथ ग्रहण करेगा 
जिसमें वह संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा अपने कतंब्यों 
का भ्रद्धापूवक निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करेगा । राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति 
के निर्वाचन के सम्बन्ध में यदि कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो तो 
उच्चतम न्यायालय इसका निर्णय करेगा। इस निर्णय के फलस्वरूप इनमें 
से कोई पृथक्‌ किया जाय तो पृथक होने की तारीख तक का किया हुआ 
कार्य अमान्य नहीं ठहराया जायगा । इसके निर्वाचन सम्बन्धी नियम 
बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है । 





अध्याय ७ 
संघ का मन्त्रि-परिषद्‌ 


मंत्रि-परिषद्‌ की पद्धति प्रजातंत्र का एक अंग है । यह कदापि 
सम्भव नहीं है कि राष्ट्रपति अकेले कार्यपालिका शक्ति 
मंत्रिपरिषद का निर्वेदन करें । वह कितनी भी असाधारण 
की प्रणाली प्रतिभा रखता हो और शासन सम्बन्धी कार्यो में 
पारंगत हो, कुछ सहयोगियों के बिना उसका कार्य 
नहीं चल सकता । भारत एक विशाल्न-काय देश है , इसमें २८ छोटे बड़े 
राज्य हैं, इसकी आर्थिक और सामाजिक समस्‍यायें बहुत जटिल हैं। कोई 
एक व्यक्ति इसका निर्वहन नहीं कर सकता । सभी प्रजातंत्रीय देशों में 
मन्त्रि-परिष्रद्‌ की व्यवस्था की गई है। शासन का सम्पूर्ण कार्य परिषद्‌ के 
सदस्य ही संचालित करते हैं। राष्ट्रपति इनके कार्यो की पृष्टिमात्र करता 
है | ब्रिटिश काल में जब जब भारतीय संविधान बना, मन्त्रि-परिषद्‌ की 
उसमें व्यवस्था की गई थी | यद्यपि वह मन्त्रि-परिषद्‌ जनता का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती थी और उसका उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल के प्रति होता 
था फिर भी कार्य के संचालन में उसे आवश्यक ठहराया गया था । 
ब्रिटेन में मन्त्रि-परिषद्‌ प्रणाली ( ९४0०४॥९४ 8ए8४7॥ ) सुचारु रूप से 
शासन का कार्य संचालित करती है। उसी के द्वारा कार्यपालिका शक्ति 
विधान मन्डल के साथ मिली हुई है । वर्तमान समय में सरकार के काय 
बढ़े हुये हैं। समाज को समस्‍यायें इतनी अधिक हैं कि सरकार को नये 
नये विभाग खोलने पड़ते हैं और कमंचारियों की संख्या भी बढ़ानी 
पड़ती है। मन्त्रि-परिषद्‌ सरकारी नीति को निर्धारित करती है। उसी से 
विधान मण्डल को विधि बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिये कार्य- 
पालिका विभाग कुछ अंश में सरकार का सबसे आवश्यक विभाग 
माना गया है। साधारणतया कार्यपालिका के कार्य निम्नलिखित ठहराये 
गये हैं :--- 
१--राजनीतिक कार्य ( 7779]07%४० कृ07४ )--इसके अश्रन्तगंत 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों का संचालन होता दहे। 
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२--प्रशासनीय कार्य ( 4व4ंणांपांडा'8४ए९  ज०ण/ट )-इसके 
अन्तर्गत विधियों का संचालन तथा सरकारी शासन होता है । 

३--सैनिक कार्य (€ भ॥60४०७ए छ० ८ )--इसके अन्तर्गत शस्त्र बल 
का संगठन और युद्ध का स॑चालन होता है। 

४--न्यायिक कार्य ( ०प्रतांलंड! ज़०ण+॥ )--इसके अन्तग त अपराधों 
का क्षमा दान तथा मृत्यु दड स्थगित किया जाता है। 

५--विधायी कार्य ( ,6शांशे॥ध ए८ णणर )--इसके अन्तर्गात 
पविधेयक की रूप रेखा तैयार की जाती हे, जिससे विधि का निर्माण हो | 


विधान मण्डल श्रच्छो से अच्छी विधियों का निर्माण क्‍यों न करे, 
उनसे जनता को लाभ तभी हो सकता है जब उन्हें भली प्रकार कार्यान्वित 
किया जाय | यह कार्य कार्यपालिका को दिया गया है । का्यपालिका से दो 
तात्पर्य हैं | व्यापक अर्थ में इसका तात्पय उन सभी कमंचारियों से है जो 
सेना, आरक्षक ( ?0॥०68 ) तथा शासन सम्बन्धी कार्यो में लगे हुए हैं। 
गाँव के एक चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक कार्यपालिका शक्ति के 
अन्तर्गत आते हैं । सकुचित अर्थ में इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों से है 
जो शासन विभाग के प्रधान होते हैं | उन्हीं को मन्त्री और उनकी सभा 
के मन्त्रि-परिष्रद्‌ कहते हैं। मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्माण के प्रसंग में आगे 
इस बात का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार इसके सदस्यों को विधान- 
मण्डल का विश्वास प्राप्त है । मन्‍्त्रो गए जनता के विश्वास पात्र प्रति- 
निधि होते है ओर इनका कायक्राल तभो तक रहता हे जन्न तक वे इस 
विश्वास के साथ कार्य करते हैं| जनता के शासन का तात्पथ इन्हीं के 


शासन से है । 

शासन को दृष्टि से कायपालिका दो प्रकार की मानी गईं है--पार्लिया- 
'मेण्टरी का्यपालिका और प्रेसीडेन्सियल कार्यपालिका। पहले प्रकार की 
कार्यपालिका ब्रिटेन में है| इसमें मन्त्रि-परिषद्‌ की नियुक्ति विधान-मण्डल 
के बहुमत पक्ष से की जाती है । इसका उत्तरदायित्व विधान-मण्डल के 
प्रति होता है । दूसरी प्रणाली में मन्त्रि-परिषद्‌ का विधान मण्डल से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता है और न मन्त्रियों को उसकी कार्यवाही में भाग 
लेने का अधिकार होता है । यह प्रणाली स युक्तराज्य अमेरिका में पायी 
जाती है। वहाँ राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद्‌ की नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति 
के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान मण्डक्ष मन्त्रि-परिषद्‌ के पदच्युत 
नहीं कर सकता । भारतीय मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण ब्रिटिश कैविनेट के 
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टग पर किया गया है| मन्त्रि-परिषद्‌ प्रणाली के कुछ आधार भूत सिद्धान्त 
हैं। राष्ट्र का प्रधान चाह्दे वह राष्ट्रपति हो श्रथवा राजा मन्त्रि-परिषद्‌ में 
सम्मिलित नहीं होगा । मन्त्रीगण अ्रपना कतंव्य समझ कर उससे परामशं 
कर सकते हैं , परन्तु वह स्वयं उसकी बैठकों में कोई भाग नहीं लेता । 
मन्त्रि-परिषद्‌ पर वह कितना प्रभाव रखता है, यह उसके व्यक्तित्व पर 
निर्भर है | दूसरा सिद्धान्त मन्त्रिपरिषद्‌ और विधान-मण्डल में सहयोग 
का है | शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए. इनका सहयोग आवश्यक 
हैं। मन्त्रीगण विधान मण्डल के सदस्य होते हैँ और वे जनता का ही 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक हे कि वे विधान मण्डल 
के बहुमत के अनुसार काय करें । तीसरा सिद्धान्त मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों 
में विचारों की साम्यता हे | यह आवश्यक है कि मन्त्री एक ही पक्ष के 
सदस्य हों जिससे उनकी नीति में मत भेद न हों । कभी कभी अल्प स ख्यक 
पक्षु से भी एक दो मन्त्रियों को मन्त्रि-परिषद्‌ में सम्मिलित कर लिया जाता 
हे, परन्तु उनसे आशा की जाती है कि परिषद्‌ की नीति में वे साम्य 
रखेंगे | चौथा सिद्धान्त मन्त्रि-परिषद्‌ का सामूहिक उत्तरदायित्व (20)6०[ए९ 
+९४७०४६&७॥॥६४ए ) है। यद्यपि प्रत्येक मन्‍्त्री का उत्तरदायित्व अपने 
विभाग से सम्बन्ध रखता है फिर भी एक की भूल सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ 
की भूल मानी जाती है । एक मन्त्री के हटने से पूरा मन्त्रि-परिषद्‌ भग 
किया जा सकता है। इसीलिए. मन्चत्रियों को समय समय पर अपने विभाग 
की आवश्यक बाते सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ के सामने रखनी होती हैं। 
पाँचवाँ सिद्धान्त प्रधान मन्त्री का नियंत्रण है। सभी मन्त्री प्रधान मन्त्री 
के नियंत्रण में रहते हैं | यद्‌ कोई मन्त्री प्रधान मन्त्री से भिन्न अपनी 
कोई नीति रखता है तो प्रधान मन्त्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह 
'सकता है । 
मन्त्रि-परिषद्‌ का प्रधान, प्रधान मन्त्री होता है | वहीं मन्त्रि-परिषद्‌ 
का निर्मोण करता है! तथा मन्न्रियों को एक सूत्र में 
प्रधान मन्‍्त्री बाँधकर रखता हैं। किसी मन्त्री के स्व॒तन्त्र विचार 
की स्थिति के कारण जब मन्त्रि-परिषद्‌ की नीति में साम्य नहीं 
होता तो वह उसे त्याग पन्न देने के लिये वाध्य 
करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह सब मन्त्रियों को त्याग पत्र देने के 
लिए वाध्य कर सकता हे। मन्त्रि-परिषद्‌ के अतिरिक्त विधान मण्डल 
का भी वह नेता होता है । राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नियुक्त 
क़रता है जो विधान मण्डल में बहुमत पक्ष का नेता होता है। ब्रिटेन 
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के प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में एक विद्वान ने लिखा है, “ प्रधान मन्नत्री 
वह कार्य कर सकता है, जिसे जम॑न सम्राट , अमेरिका का राष्ट्रपति और 
अमेरिका विधान मण्डल के अध्यक्ष भी नहीं कर सकते। वह विधियों में 
परिवर्तन कर सकता हे, उन्हें रद कर सकता है तथा प्रजा पर कर लगा 
सकता है। राज्य की सेना का संचालन भी वह कर सकता हे ।” लास्की 
ने भी 'इसी तरह का विचार प्रकथ किया है। उसके कथनानुसार प्रधान 
मन्त्री शासन की धुरी है। 
प्रधान मन्त्री मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता 
है। यह स्वाभाविक है कि मन्त्रीगण उसके विचारों का अधिक आदर 
करें | वह सभी सरकारी विभागों का निरीक्षण करता है | नीति सम्बन्धी 
कोई निर्माण उसकी अनमति के बिना नहीं किया जाता। वैदेशिक विभाग 
का वह स्वयं प्रधान होता | जब दो विभागों में कोई मतभेद उत्पन्न होता 
है तो वही उसका निपटठारा करता है। राष्ट्रति तक मन्त्रि परिषद के 
निर्णय को वही पहुँचाता है। प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र दे देने पर सम्पूर्ण 
मन्त्रि परिषद भंग कर दी जाती है और राष्ट्रपति दूसरे मन्त्रि परिषद 
का निर्माण करता है। प्रधान मंत्री मंत्रियों तथा उपमन्त्रियों की नियुक्ति 
करता है। उसके इन कायोी का देखते हुए यह आवश्यक है कि उसमें 
कार्य संचालन की अ्रपूर्व योग्यता हो । यदि यह व्यक्ति राष्ट्र का नेता है 
तो और भी अच्छा होगा। भारतीय शासन में जो सफलता प्रास हुई है 
उसका बहुत कुछ श्रेय प्रधान मन्त्री को है। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ इतनी 
कठिन परिस्थिति तथा कम समय में भारत के गौरव को बढ़ाने का श्रेय 
उसी को है | शासन सम्बन्धी परम्परायें अधिक समय में बनती हें। स्वतंत्र 
भारत का संविधान अभी अभी आरम्म हुआ है । परन्तु प्रधान मनत्री ने 
अपने पद की जिस परिपाटी का श्रीगणेश किया है उससे स्पष्ट है कि 
वह जो कार्य कर सकता है वह भारत का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता | 
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने 
में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मन्न्रि- 
मंत्रिपरिषद्‌ परिषद की व्यवस्था की गई है। प्रधान मन्त्री इसका 
का संगठन प्रधान बनाया गया है । प्रधान मनत्री की नियुक्ति 
राष्ट्रति करता है तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की मंत्रणा से करता है। मन्त्री अपने पद पर तब 
तक कार्य कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति उनमें विश्वास करता है। इसी 
विश्वास की पुष्टि के लिये प्रत्येक मन्त्री को राष्ट्रपति के सामने दो प्रकार. 
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की शपथ लेनी पड़ती है। पहली पद-शपथ कहलाती है, जिसमें मन्त्री यह 
प्रतिज्ञा करता है कि वह संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा; मन्त्री 
के रूप में अपने कतंब्यों का श्रद्धापू्वक और शुद्ध श्रन्तःकरण से निर्वहन 
करेगा ; तथा भयया पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के 
लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेगा । दूसरी 
गोपनीयता-शपथ कहलाती है, जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि जो विषय 
सघ-मन्त्री के रूप में उसके विचार के लिये लाया जायगा अथवा उसे 
जात होगा, उसे वह किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सूचित 
या प्रकट नहीं करेगा । मन्त्री के रूप में अपने कतंव्यों के उचित निर्वहन 
के लिये जहाँ ऐसा करना अपेक्षित होगा, वहीं वह इसे प्रकट करेगा। 
राष्ट्रति यह आशा करता है कि इन दोनों शपथों के बाद मन्त्री शासन 
कार्य को सुचारु रूप से संचालित करेंगे | मन्त्री के लिये यह आवश्यक हे कि 
वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि संसद के सदस्यों के अतिरिक्त 
कोई बाहरी व्यक्ति मन्‍्त्री नियुक्त कर लिया जाता दे तो उसे ६ महीने के 
भीतर किसी सदन का सदस्य होना अनिवाय है। 

कभी कभी योग्य व्यक्ति संसद के सदस्य निर्वाचित नहों हो पाते । 
राष्ट्रपति उनकी प्रतिभा और योग्यता से लाभ उठाना चाहता है| ऐसे ही 
व्यक्तियों में से जन्र वह किसी को मनत्री नियुक्त कर लेता है तो इस बात की 
आवश्यकता पड़ती है कि उसे संसद का सदस्य बनाया जाय, क्योंकि संविधान 
के अनुसार मन्त्रियों को ससद्‌ के किसा सदन का सदस्य होना चाहिये । ऐसी 
स्थिति में ससद्‌ के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसके निर्वाचन 
क्षेत्र से मन्‍्त्री को सदस्य निर्वाचन करा लिया जाता है। यदि कोई स्थान रिक्त 
नहीं है ओर ६ मद्दीने की अवधि समाप्त हो रद्दी हे तो ससद्‌ का कोई 
सदस्य त्याग पत्र दे देता है और स्थान रिक्त हो जाता है ।.स सद्‌ के! पहले 
सदन अर्थात्‌ लोक-सभा की कालावधि ४ वर्ष ठहरायी गई है। मन्त्रीगण_ 
प्रायः लेक सभा के सदस्यों में से लिये जाँयगे क्‍योंकि इसो सदन के 
बहुमत पक्ष के द्वाथ में सरकार की बागडोर है | यदि मन्त्रीगण सुचारु रूप 
से कार्य करते रहें तो एक ही मन्त्रि-परिषद्‌ ५ वर्ष तक बनी रह सकती 
है। मन्त्रियों के वेतव और मत्ता आदि निर्धारित करने की शक्ति ससद्‌ 
को हे। 


मन्त्रियों की सख्या का सविधान में कोई उल्लेख नहीं है । संविधान 
सभा में एक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया था कि मन्त्रियों की संख्या २५ 


निर्धारित कर दी जाय, परन्तु ऐसा नहीं किया गया | यह सख्या कार्य पर 
अआ[० भा० शा०---१५६ 
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निर्भर है । यदि ८ मन्क्रियों से कार्य हो सकता है तो इतने ही रखे जायेंगे | 
यदि २० की आवश्यकता होगी तो उनकी संख्या २० भी कर दी जायगी। 
स॒बिधान में यह कहा गया है कि मन्त्रि-परिषद्‌ राष्ट्रपति को मन्त्रणा देगी। 
क्या मन्न्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी तो क्‍या दी, इस 
प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नही की जा सकती । वास्तव में देश का 
शासन-प्रतबन्ध चलाना प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों का कार्य है। राष्ट्रपति 
को उनके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई 
तो वह स्वयं उन्हे परामर्श दे सकता है। मन्त्रियों में काय का बटवारा 
राष्ट्रपति करता है । परन्तु इसमें भी वह प्रधान मन्त्री की राय के विरुद्ध नहीं 
जा सकता | कार्य रूप में प्रशासन का काय कोई भी व्यक्ति अथवा सभा करें 
परन्तु भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रति के नाम से को हुईं 
कही जायगी । 

संविधान के ७८ वें अनुच्छेद में प्रधान मन्त्री के कतंब्यों का वर्णन किया 

गया है | उसके निम्नलिखित कतेव्य ठहराये गये हैं :--- 

१--स घ कार्यो के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रि-परिष्द्‌ के समस्त (श्चयों 
तथा विधान के लिये प्रस्थापनाये ( :70/०७४|» ) राष्ट्रपति को 
पहुँचाना | 

२--स घ कार्या के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विपयक प्रस्थापनाओं 
सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मेंगावे, उसको देना | 

३--किसी विषय को, जिस पर किसी मन्त्री ने निश्चय कर दिया हो, 
किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ ने विचार न किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा 
करने पर परिषद के सम्मुख विचार के लिये रखना । 

साधारण स्थिति में मन्त्रि-परिषद्‌ के अधिकार बहुत ही अधिक हैं । 

राष्ट्रति वैधानिक प्रधान है, इसलिये शासन कार्य 

मन्त्रि-परिषद्‌ चलाना मन्त्र -परिषद्‌ का ही कार्य है वद् विभागों द्वारा 
की शक्तियाँ . अपने कार्या का संचालन करती हैं।- बाह्य और 
राजनीतिक, सेना, गदद, विधि, रेलवे और व्यापार 

उद्यो ग-धन्धे तथा मजदूर, शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि, अथे आदि विभाग 
होते हैं| शासन की नीति यही निर्धारित करती है। विभागों में सहयोग 
रखता इसी का कार्य है। विधान मण्डल किस प्रकार की विधियों का निर्माण 
करे--इसका निर्णय वही करती है। सरकार की ओर से जो आवश्यक 
विधियाँ बनती हैं उनका विधेयक यही तैयार करती है। विधियों को पारित 
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कराने में उसे इसलिये कठिनाई नहीं होती कि लोक सभा में उसी के 
पक्त का बहुमत होता है। उसकी दृच्छा के विरुद्व कोई भी विधि पारित 
नहीं हो सकती | मन्त्रि -परिपद्‌ की वित्तीय शक्ति भी कम नहीं है। सरकार 
के आय-व्यय का वार्षिक विवरण वहो तैयारी करती है। राष्ट्रपति की पूत्र 
अनुमति के बत्रिना कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में नहीं रखा जा 
सकता | इसका आशय यहीं है कि सभी वित्तोय विधेयक्र मन्त्रि-परिषद्‌ की 
इच्छा से ही ससद्‌ में रखे जाते हैं | राष्ट्र को वैदेशिक नीति का निर्णय 
यही करती हे | तात्पय यह है कि शासन के संचालित करने में प्रधान 
केन्द्रीय शक्ति मन्त्रि-परिषद्‌ है। मंत्री सामूहिक रूप से लोक-उभा के 
प्रति उत्तरदायी है | लोक-सभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मन्त्रि-परिषद्‌ 
को भंग कर सकती है । 

सामूहिक उत्तरदायित्व ( "ी९लांए८ एिलकणाधां0॥+ए ) का अर्थ 
यह है कि एक मंत्री की त्रुटियों के लिये सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ उत्तरदायी 
है। यदि लोक-सभा में एक मन्जी को पराजय हो जाती है तो पूरा मनिति- 
परिषद्‌ पराजित समभका जाता है। एक मंत्री की आलोचना पूरे मंत्रि- 
परिपद्‌ की आलोचना समभी जाती दहै। जब्च एक मंत्री काई ।प्रस्थापना 
( ?। 07089! ) रखता है तो वह सरकार की प्रस्थापना समभी जाती है | 
मंत्रि-परिषद्‌ उस प्रस्थापना को भले ही स्वीकार न करे, किन्तु उसकी गुरुत्ग 
में कोई अन्तर नही पड़ता । मंत्रि-परिषद्‌ के निर्णय को कार्यान्वित करने 
के लिये सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। यदि कोई मंत्री उस 
निर्णंय से सहमत नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होगा । जन्न तक वह 
त्याग पत्र नहीं देता है तत्र तक उस निरणुय के विरुद्ध अपना विचार प्रकट 
नहीं कर सकता और न उसके विरुद्ध लोक-सभा में मत दे सकता 
है । सरकार की ओर से जो भी प्रस्थापन आता है, कोई मन्त्री उसके 
विरुद्ध मत नहीं दे सकता। सरकारी नीति के विरुद्ध कोई मंत्री वक्तव्य 
नहीं दे सकता | मत्रि-यरिषद्‌ के अन्य सदस्यों की मंत्रणा के बिना वह कोई 
ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता जिससे सरकार किसी भी प्रकार से बचन बद्ध 
होती है | सामूहिक उत्तरदायित्व का यह तात्पयं नही है कि किसी मंत्री की 
भूल अथवा उसके अपने विभाग के कुशासन को मंत्रि परिषद्‌ अपनी मूल 
स्वीकार करेगी | यदि एक या दो मंत्री घूसखोरी अथवा किसी अन्य बुराई 
के कारण कलंकित किये जाते हैं तो उनका दोषारोपण मंत्रि-परिंषद्‌ 
अपने ऊपर नहीं ले सकती | इसके लिये उन मंत्रियों को त्याग पत्र देने के 
लिये बाध्य किया जायगा | सामूहिक उत्तरदायित्व से एक बहुत बड़ा लाभ 
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है। सरकार का काय चाहे जितने व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होता हो, 
सुशासन और व्यवस्था के लिये जनता के हित में क्रिया जाता है। यदि दो 
चार सरकारी पदाधिकारियों की भूल अथवा दुरबलताओं से सरकारी काय को 
क्षति पहुँचती है तो सरकार उन व्यक्तियों को ही पुथक्‌ करेंगी। शासन पर 
उनकी दुबंलताओं का प्रभाव नहीं पड़ने देगी । भारतीय स विधान में 
सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली सवथा नवीन है। शासन की दृष्टि 
से यह प्रणाली बहुत ही उपयोगी है| जिन जिन देशों में इसका चलन है 
वहाँ की शासन व्यवस्था दृढ़ है । 
जिस देश की काय पालिका विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है 
वहाँ का शासन उत्तरदायी कहलाता है। केन्द्रीय 
उत्तरदायी शासन कायपालिका शअर्थात मन्त्रि-परिषद्‌ केन्द्रीय मन्त्रि-मंडल 
के प्रति और राज्य मन्त्रि-परिषद्‌ राज्य के विधान 
मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्ति-परिषद्‌ के सदस्य विधान-मण्डल 
के सदस्य होते हैं | भारतीय स विधान में मन्त्रि-परिंपद्‌ की जो ब्यवस्था की 
गई है वह बहुत ही स्पष्ट है | ब्रिटेन के शासन में केविनेट प्रथा जो भारतीय 
मन्त्रि-परिषद्‌ से बहुत कुछ मिलती जुलती है, बहुत ह्वी प्राचीन है। १६३७ 
ई० तक ब्रिटेन के स विधान में कैविनेट का कोई उल्लेखन नहीं किया गया 
था और न वैधानिक दृष्टि से उसका कोई स्थान था । १६०५ ई० तक वहाँ 
प्रधान मन्‍्त्री की पद्धति नहीं थी | जब यह पद निर्धारित किया गया तत्र 
उसके लिये कोई वेतन की व्यवस्था न थी। उसे ५ हजार पोंड जो वार्षिक 
वेतन दिया जाता था वह किसी दूसरे पद ( #8४ ॥,0"वे४)॥% ०0 ४० 
पफ८४४पा-ए ) के नाम से दिया जाता था | १६३७ में ही एक विधि द्वारा 
उसका वेतन १०००० पौंड वार्षिक निश्चित किया गया । तात्पर्य यह है 
कि ब्रिटेन में कैविनेट प्रथा अवैधानिक रूप से विकसित हुई है। भारतीय 
संविधान में इस प्रथा को आरम्म से ही वैधानिक माना गया है। कनाडा 
के संविधान में भी, जो भारतीय संविधान से बहुत कुछ मिलता जुलता 
है, मन्त्रियों का कोई उल्लेख नहीं है । केन्द्रीय तथा राज्य के विधान मंडलों 
के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व का भी कोई उल्लेख नहीं है। आस्ट्रेलिया 
तथा दक्षिण श्रफ्रीका के संविधान में मंत्रियों का उल्लेख किया गया है, 
परन्तु विधान मंडल के प्रति उनके उत्तरदायित्व की कोई चर्चा नहीं है | 
ब्रिटेन की तरह वहाँ भी मंत्रि-परिषद्‌ की प्रथा अवैधानिक ही रखी गयी है। 
आयलैंड तथा फ्रांस के शासन विधान में मंत्रियों तथा विधान मंडल के प्रति 
उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। अर्थात्‌ भारतीय मंत्रि-परिषद्‌ 
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बहुत कुछ इन्हीं दोनों देशों से मिलती जुलती है। ब्रिटेन के शासन की 
श्रालोचना करते हुए एक लेखक ने लिखा है कि, जो कुछ हमें स विधान में 
दिखाई पड़ता है वह वास्तविकता से भिन्न है। भारतीय संविधान में इस 
तरह का कोई दोष नहीं है। मंत्रि-परिषद्‌ की उपयोगिता और उसके 
उत्तरदायित्व की सीमा स्पष्ट रूप से उल्लिखित है | 

भारतीय स विधान में मंत्रि-परिपद्‌ के निर्माण की जो व्यवस्था की गई 
है उसमें एक बहुत बड़ा दोप है। संसद्‌ के दूसर सदन श्र्थात्‌ राज्य 
परिषद्‌ में कुछ सदस्ये को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। संसद्‌ 
के पहले सदन अर्थात्‌ लोक-सभा में संविधान के आरम्भ होने से १० वर 
की कालावधि तक दो एग्लोइन्डियन मनोनीत किये जाँयगे। मंत्रि-परिषद्‌ 
के सदस्य ससद्‌ के सदस्यों में से ही नियुक्त होंगे। बहुत सम्भव है कि एक 
या दो मनोनीत सदस्य भी मंत्रि-परिपद्‌ में सम्मिलित कर लिये जायें। 
मनोनीत सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होंगे, इसलिये उनमें जनता का 
विश्वास न रहना स्वाभाविक है | ऐसी दरा में यदि वे अपने उत्तरदायित्व 
को लोक-समा के प्रति न सभभे तो इसमें आश्चय की बात नहीं है। इससे 
प्रजातंत्र के उद्दे श्य में बाधा होगी श्रोर सामूहिक उत्तरदायित्व का पेय असफल 
होगा | यह आवश्यक नहीं है कि मनोनीत सदस्य मंत्री नियुक्त होने पर 
अन्य मंत्रियों के समान जनता के प्रीतिमाजन होंगे | इस प्रकार की कठिनाई 
खाने पर क्‍या व्यवस्था होगी और इससे कौन सी परिपाटी बनेगी--इसका 
निणय स विधान के कुछु समय कार्यान्वित होने पर ही किया जा सकता 
है। सम्मव है मंत्रि-परिषद्‌ में यही परिपाटी चलाई जाय कि मनोनीत सदस्यों 
को मंत्रि नियुक्त न किया जाय | इससे कठिनाई की कोई सम्भावना नहीं है 
और मत्रि ररिप्रद्‌ की लोकप्रियता बनी रहेगी । 


अध्याय ८ 


ससद 
्् 
( ॥फ्रीशाएा। ) 


भारतीय स विधान में केन्द्रीय विधान मडल का नाम ससद्‌ है। संसद्‌ 
का संगठन और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इस पर 
विधान मंडल विचार करने के पहले हमें यह भी जानना चाहिये कि 
का वर्तमान समय में विधान मण्डल का कार्यक्षेत्र क्या 
कायक्षेत्र. है। उसे किन किन कार्यों को करने का अधिकार दिया 
गया है और वह अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार 
पूरा करता है। समय के प्रवाह में सरकारी सगठन का कार्यक्षेत्र व्यापक 
होता गया है । एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकारी कामों को देखकर 
यह परिणाम निकाल सकता है कि सरकार के कार्य बढ़े हुए हैं। सरकारी 
कमचारियों की सख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है | नये नये विभाग खुलते 
हैं। कार्य की इस वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने सभी 
कार्यालयों का समय एक घटा और बढ़ा दिया है। न्यायालय, आरक्ष, शिक्षा 
कृषि, यातायात, निर्माण तथा अश्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकारी कार्यों की वृद्धि 
की कोई सीमा नहीं है | सरकार अपना प्रत्येक काय विधान के अ्रनुसार करती 
है | किसी कार्य को करने के पहले उस सम्बन्ध में विधि का निर्माण करना 
पड़ता है और उसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था भी करनी पडती है। 
सरकारी कार्यो में विलम्ब्र होने का यह भी एक कारण है। विधि का निर्माण 
सरकार का एक प्रमुख काये है। इसी के बल पर कार्यपालिका शक्ति शासन 
की देख रेख करती है इसी के अनुसार न्यायालयों में अपराधियों को दंड 
दिया जाता है | इसी से सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार निश्चित किये जाते हैं । दो 
व्यक्तियां अथवा दो राज्यों में जब्ब कोई संघ होता है तो उसे शान्त करने का 
साधन भी यही है | 
सरकारी कार्यो के मूल में सरकारी नियम अथवा विधियों हैं। इन्हीं 
का निर्माण करने के लिये विधान मण्डल की स्थापना की गई हे। जब 
सामाजिक समस्याएँ कम थीं और सरकारी संगठन बहुत ही सरल था, उस 
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समय अन्य विभागों के अनुसार विधान मण्डल के कार्य भी सीमित थे। 
आवश्यकता पड़ने पर थोड़े से नियम बनाने के अतिरिक्त उसका कोई 
ओर कार्य न था | ईस्ट इन्डिया कम्पनी के समय से लेकर भारत में ब्रिटिश 
राज्य की समाप्ति तक के वैधानिक विकास को देखते हुये यह ज्ञात होता है 
कि आरम्म में विधान मण्डल काई स्वतन्त्र विभाग न था। कायपालिका 
विधि-निर्माण का भी काये करती थी। कुछ समय पश्चात्‌ एक विधि-सद्स्य 
इस कार्य को करने लगा। जब वितियों का कार्या और बढ़ा तो गवनर जनरल 
कुछ व्यक्तियों को इस कार्य के लिये मनोनीत करने लगा। जब जनता में 
राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी तब विधि बनाने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों 
को दिया गया | तभी से विधान मण्डल का महत्व बढ़ने लगा है। प्रायः 
सभी स्वतन्त्र देशों में विधियों का निर्माण जनता के प्रतिनिधि ही करते 
हैं| भारत भी आज स्वतबत है। इसके संविधान में जिस विधान मण्डल 
का निर्माण, किया गया है वह जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है| 
समयानुसार उसका काय तेत्र अत्यन्त व्यापक है। विधान मण्डलों की यह 
शक्ति प्रायः सभी देशों म समान रूप से बढ़ी है। आधुनिक युग में 
सरकार को विधियों को आवश्यकता अधिक पड़ती है। विधान मगढ 
के सदस्यों को विधि निर्माण में अधिक समय लगाना पड़ता है। 
इसीलिये साधारण भत्ते के अतिरिक्त उन्हें मासक वेतन देने की भी 
व्यवध्था की गई है। कहने के लिए ब्रिटेन में कामन सभा के सदस्यों 
को कोई वेतन नहीं दिया जाता, परन्तु प्रत्यक सदस्य की इच्छा पर है कि 
बह प्रति वर्ष ६००० रुपया ले ले। यह व्यवस्था इसीलिए की गई है कि 
सदस्य अधिक समय देकर विधि निर्माण का काय करें | 

यद्यपि विधान मण्डल की स्थापना विधि निर्माण के लिये की गई है, 
परन्तु इसके अतिरिक्त उसके और भी काय हैं। राज्य के आय-व्यय पर 
उसका पूर्ण अधिकार होता है । जनता पर जच्र कोई कर लगाना द्वोता है 
तो इसकी श्राज्ञा आवश्यक है। सब्कार के विभिन्न मदों म॑ जो सहायता दी 
जाती है, उसकी स्वीकृति यही देती है। मंत्रियों को नियुक्त करने, उन्हें 
निकालने तथा उनके कार्या पर नियनण रखने का अधिकार इसी को है। 
यद्यपि शासन के छोटे छोटे कार्या को विधान मण्डल नहीं करता, परन्तु 
शासन की नीति यही निर्धारित करता है । प्रजातन्त्र देशों में यह सरकार को 
अपने अधिकार में रखता है। काय पालिका अपने कार्या के लिए इसी के 
प्रति उत्तरदायी होती है| वतेमान समय में विधान मण्डल के काय इतने 
बढ़े हुये हैं कि हम उन्हे ३ श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं ;--- 
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१---विधि निर्माण काय । 
२--प्र रासन की नीति निर्धारित करना | 
३-सरकारी आय-व्यय पर अधिकार रखना । 
इन कतंव्यों की पूर्ति के लिये उसे व्यापक अधिकार दिये गये हैं । 
विधान मण्डल का प्रत्यक सदस्य सरकार से शासन सम्बन्धी कोई प्रश्न पूछ 
सकता है। जम सरकार को यह किसी बात के लिये सावधान करना चाहता 
है तो उसी विषय से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव पास करता है। यदि मंत्रि- 
परिषद्‌ इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्थ करती है और उसकी टीका-टिप्पणी 
पर कोई ध्यान नहीं देती तो वह इसके विरुद्ध अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास 
कर सकती है । जन्म कभी देश मं कोई विशेष घटना उपस्थित हो जाती है 
ओर विधान मण्डल सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता 
है तो वद सरकार को उस पर विचार करने के लिए बाध्य कर सकता 
है | विधान मण्डल की ब्ेठक में पद्ला घंटा प्रश्न पूछने के लिये निर्धारित 
किया गया है। विधान मण्डल के सदस्य सरकार से इन प्रश्नों को पूछते 
हैं और मंत्रिगण इनका उत्तर देते हैं| यह प्रश्न सरकारी कार्या से सम्बन्ध 
रखते हैं। इन्ही के द्वारा सरकारों पदाधिकारियों के कार्या को जाँच- 
पड़ताल की जाती है | इससे सरकारी पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व 
का अनुभव करते हैं। भारतीय विधान मण्डल को ये सभी अधिकार प्राप्त 
हैं| प्रशासन तथा अनुशासन की पूरी शक्ति इसे प्रदान की गई है। 
इसके संगठन से हम अनुभव करते हैं कि पूर्ण रूप से यद् जनता का 
प्रतिनिधित्व करता है । 
भारतीय संविधान में जिस संसद्‌ की व्यवस्था को गई है वह अपनी 
एक विशेषता रखती है। इसके निर्माण की व्यवस्था 
संसद्‌ू की १६५४१ ई० के बधन्त ऋठ में की जा रही है। इसके 
विशेषता सदस्यों के निर्वाचन में भारत के सभी वयस्क स्त्री पुरुष 
को मतदान ( ४०८८ ) का अधिकार दिया गया है । 
१७ करोड़ से भी कुछु अधिक व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेगे | यह सख्या 
अमेरिका तथा कनाडा की संयुक्त जनस ख्या से अधिक है। सोवियट 
रूस तथा श्रमेरिका में क्रम से १० करोड़ तथा ६ करोड़ मतदाता हैं। चीन 
की जनस ख्या भारत से अधिक हे परन्तु वहाँ के नागरिकों को वयस्क मताधि- 
कार प्राप्त नहीं है | मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या किसी भी देश में नहीं 
मिलती | ससद्‌ का निर्वाचन विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचन दोगा। इतनी 
बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली ससद्‌ कोई दूसरी नहीं हे। 
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इसके निर्वाचन की तैयारी इस व के आरम्म से ही हो रही है । प्रमुख 
निर्वाचन कमिश्नर नियुक्त कर दिये गये हैं । मतदाता सूची तैयार करने 
के कार्य में शीघ्रता की जा रहो है। सखद्‌ का निर्वाचन भारतीय 
जनतंत्र के लिये सर्वथा नवीन है | कई शताब्दी के पश्चात्‌ भारतीय जनता 
के यह अवसर प्राप्त हुआ है कि वह अ्रपनी इच्छानसार अपने शासकों 
का निर्वाचन करे | निर्वाचन का समय जितना ही निकट आरहा है, 
जनता में नवीन उत्साइ और राजनीतिक भावना बढ़ रहो है । गम्भीर 
विचा रक यह सोचने लगे हैं कि शासन की बागडोर किन लोगों के हाथ भें 
दी जाय, जिससे भारतीय समस्याये हल हों । 
ससद में दो सदनों का विधान बनाया गया है। राष्ट्रपति भी उसके 
साथ सम्मिलित किया गया है | कारण यद है कि 
संसद्‌ू का दोनों सदनों की त्रेठक बुलाने, उसे स्थगित करने 
संगठन तथा पहले सदन को भंग करने का अधिकार उसी 
को प्रदान किया गया है । पहले सदन का नाम 
लोक-सभा ( 00६९ ० ४॥८ [2८०७७ ) और दूसरे सदन का नाम राज्य- 
परिषद्‌ (00प्रालं। ० 5000७) रखा गया है । दोनों सदनों को वर्ष में दो 
ब्रेठक आवश्यक हैं। दो बैठकों के बीच में ६ महीने से अधिक का समय 
ब्यतीत नहीं होना चाहिये | 
लोक सभा में अधिक से अधिक ४०० सदस्य होंगे । ये प्रत्यक्ष रूप 
से जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। निर्बाचन के 
लोक-सभा . लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
(40प5९ 6 ४6 में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायगा। 
]2८०;!०) निर्वाचन चषेत्र इस प्रकार बनाये जायेंगे, जिससे यह 
सुनिश्चित रदे कि प्रति ७४०००० जनस ख्या के लिये 
एक से कम सदस्य तथा प्रति ५००००० जनस ख्या के लिये एक से अधिक 
सदस्य न हो | विधि मंत्री डा० अम्बेदकर ने गत १२ अप्रेल को ससद्‌ में 
जे जन प्रतिनिधित्व विधेयक उपस्थित किया था उसमें ससद्‌ की लोक-सभा 
के लिए सीटों के निर्धारण की व्यवस्था दी गई है । उसमें यह कहा गया 
है कि ७२०००० जनता के लिये एक प्रतिनिधि के आधार पर सीटों का 
वितरण होगा । लोक-सभा की कुन खदस्य संख्या ४८८ निश्चित की 
गई है । लोक-सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को संख्या 
नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की गई हे--उत्तर प्रदेश ८६, श्रासाम 
१२, विद्दार ५४, बम्पई ४५४, मध्य प्रदेश २६, मद्रास ७५, उड़ीसा २०, 
आझा० भा० शा०--६ ० 
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पजञाब श्८, पश्चिमी बंगाल ३४, हेदराबाद २५,,जम्मू और काश्मीर ६, 
मध्यमारत ११, मैसूर ११, पटियाला संघ ५, राजस्थान २०, सैौराषध्ट्र 
६, तिरुवांकुर कोचीन १०, विन्ध्य प्रदेश ५, दिल्‍ली ३, द्िमांचल प्रदेश २, 
तथा अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुगं, कच, मणिपुरत्रिपुरा तथा श्रंडमन 
नीकोबार में से प्र त्यक को १ सीट मिलेगी । 
भारत राज्य क्षेत्र मं समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अ्रन्तगंत न होने 
वाले राज्यजक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा में वेसा होगा जैसा ससद्‌ विधि 
द्वारा उपब्न्धित करे | प्रत्येक जन गणना की समाप्ति पर लोक-सभा में 
विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा 
ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन 
किया जायगा जैसा स सद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे | लोक-सभा, यदि पहले 
ही विब्रटित न कर दी जाय तो, अ्रपने प्रथम अधिवेशन के लिय नियुक्त 
तारीख से ५ वष तक चालू रहेगी और इससे अधिक नदों | ५ वष की 
उक्त कालावधि समाप्त हो जाने पर इसका विघ्रटन होगा । परन्तु उक्त काला- 
वधि को, जत्न तक आपात की उद्घोषणा प्रवतन में है ( [)प्रापाद 6 
एशपंग्वे 0: 4५ए्र०-४९०४८ए ), ससद्‌, विधि द्वारा, किसी कालावधि के 
लिये बढ़ा सकेगी, जा एक बार एक वध से अधिक न होगी | किसी भा 
अवस्था में उदघोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ ६ मास की 
कालावधि से वद अधिक विस्तृत न होगी | 
ऊपर कहा गया हे कि लोक-सभना के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क 
मताधिकार के श्रनुसार होगा | जिसकी आयु 2१ वषर से ऊपर है और 
जिसमें अपराध, मस्तिष्क विकार अथवा निवास सम्बन्धी अनईताये 
()8008)6200078) नहीं हैं वद नागरिक मतदाना का अधिकारी होगा | 
ग्रल्प स ख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपच्रन्ध बनाये गये हैं। 
अनुसूचित जातियों ( $ल८वेयोट्ते टढा० ). के लिये, आसाम के 
अ्रादिम जाति क्षेत्रों मं की अनसूचित आदिम जातियों को छोड़कर 
गअदिम जातियों के लिये तथा शआासाम के स्वायत्त शासी जिलों में की 
अन॒ुवूचित आदिम जातियों ( ह वाध्तगरोढत प'लंए०& ) के लिये लोक- 
सभा में स्थान मुरक्षित रखे गये हैं। यदि राष्ट्रपति की राय में लोक- 
सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है तो वह 
लोक-सभा में उस ममुदाब के अधिक से अधिक दो सदस्य नाम-निर्देशित 
(०6) कर सकता है । किसी वर्ग के लिये यद्द विशेष संरक्षण 
संविधान के आरम्भ दोने से केवल १० वर्ष तक प्रर्यापित रहेगा। 
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लोक-समा का सदस्य होने के लिये कुछ अहंतायें ( (२७४।।१०४६0॥86 ) 
भी निश्चित की गई हैं। सर्वप्रथम उध्ष व्यक्ति को भारत का नागरिक 
होना चाहिये | कम से कम उसकी २४ वष की आयु होनी चाहिये। संसद्‌ 
समय समय पर विधि द्वारा और भी अहंतायें निश्चित कर सकती है। जो 
व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अ्रधीन कोई लाभ 
का पद धारण किये हुए है, बह लोक-सभा का सदस्य नहीं हो सकता | यह 
प्रतिबन्ध इसलिये लगाया गया है, जिससे सरकारी कर्ंचारों अपने पद पर 
रहते हुये निर्वाचन आदि के भगड़े में न पढ़े । इससे उनके कार्य में आधा 
पड़ेगी । यदि वे विधान-मंडल का सदस्य बनना चाहत हैं तो अपने पद 
से त्यागपत्र देकर ऐसा कर सकते हैं । जो न्यायालय द्वारा विकृृत चित्त 
घोषित किया गया हे, अनुन्मुक्त दिवालिया है, किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता को स्वेच्छा से श्रजित कर चुका है अथवा जिसकी अहतायें 
संसद निमित्त किसी विधि के प्रतिकूल पड़ती हों, लोक-सभा का सदस्य नहीं 
हो सकता | संघ तथा राज्य के मंत्रियों को लाभ का पद धारण करने वाली 
खअनहंता से मुक्त कर दिया गया है। यदि लोक-सभा के किसी सदस्य के 
विषय में अनहंता संत्रंघी कोई प्रश्न उठ जाय तो इसका निश्चय राष्ट्रपति 
करेगा और उसका निर्णय अन्तिम माना जायगा । ऐसे किसी प्रश्न पर 
विनिश्चय देने से पूथ वह निर्वाचन आयोग ( क्ीएटांणा (0णाषपांशशं0त ) 
की राय लेगा और इसी के अनुसार काय करेगा | यदि वह अ्रयोग्य सिद्ध 
हो जाता है तो उसे हटाकर उसका स्थान रिक्त कर दिया जायगा | 

कोई व्यक्ति संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य न होगा ! जो ब््थक्ति 
दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे सदस्य के 
स्थान का रिक्त करने के लिये ससद्‌ विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी । कोई 
व्यक्ति स सद्‌ तथा किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य 
न होगा । यदि कोई इन दोनों का सदस्य निर्वाचित कर लिया गया है तो 
किसी एक से त्यागपत्र देना होगा। श्रध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा लोक-सभा का सदस्य अपने स्थान का त्याग कर सकता 
है। यदि लोक-सभा का कोई सदस्य ६० दिन की कालावधि तक इसकी 
अनुशा के बिना उसके सब्र अ्धिवेशनों से श्रनुपस्थित रहे तो लोक-सभा 
उसके स्थान का रिक्त घोषित कर सकेगी। परन्तु ६० दिन की कालावधि 
की गणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायगा, जिसमें 
लोक-सभा सत्रावसित ( ?/0/0४०८ ) श्रथवा निरन्तर ४ से अ्रधिक दिनों 
के लिये स्थगित रह्दी है। यदि लोक-सभा में इसके सदस्यों के श्रतिरिक्त 
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कोई अन्य व्यक्ति बेठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, 
जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, ५०० रुपये के दंड 
का भागी होगा । 

लोक-सभा का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूव॑, राष्ट्रपति 
के श्रथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समनच्न शपथ लेगा या प्रतिज्ञान 
करेगा तथा उस पर हस्तान्षर करेगा । इसमें वह भारत के संविधान के 
प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करेगा। लोक-सभा यथा समभव 
शीघ्र श्रपने दो सदस्यों के क्रमशः अपने अध्यक्ष ( $09०म:८० ) और 
उपाध्यक्ष ( 00एॉए 5]८टबटष' ) चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण 
करने वाला सदस्य यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रह ज्ञाता तो उसे अपना 
पद रिक्त कर देना होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सम्बोधित करके तथा उपाध्यक्ष 
अध्यक्ष के सम्बोधित करके श्रपना पद त्याग सकते हैं | लोक-सभा के सदस्य 
बहुमत से पारित सकलर द्वारा इन्हें श्रपने पद से अलग कर सकते हैं। 
इस अभिप्राय की सूचना कम से कम १४ दिन पहले दे देनी होगी | जत्न कभी 
लोक-सभा का विघटन किया जायगा तो विघटन के पश्चात्‌ होने वाले 
लोक-स ना के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष श्रपने पद को 
रिक्त न करेगा | जन्न कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, श्रथवा 
यदि उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त हो तो, लोक-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे 
राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कतेव्यों का पालन 
करेगा | लोक-सभा की किसी ब्रेठक से अध्यक्ष की श्रनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, 
अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति, जो सभा को 
प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाय, श्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति 
उपस्थित नहों हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष 
के रूप में कार्य करेगा | लोक-सभा की किसी बैठक में, जब्न अ्रध्यक्ष को 
अपने पद से हटाने का कोई स #ल्‍्य विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा 
जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई सकलप विचाराधीन हो तब 
उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन न होगा । जदच्न अ्रध्यक्ष को 
ध्यपने पद से हटाने का कोई सकलल्‍प लोक-सभा में विज्राराधीन हो तत्र 
उसको लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में 
भाग लेने का अश्रधिकार होगा किन्तु ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों 
में किसी अन्य तिषय पर उसे प्रथमतः ही मत देने का दहक्‍क होगा किन्तु 
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मतसाम्य होने की दशा में न होगा। अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने 
वाला व्यक्ति लोक-सभा में प्रथमतः मत न देगा, किन्तु मत साम्य की 
अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा । 
ससद्‌ के दूसरे सदन का नाम राज्य-परिषद्‌ है | राज्य-परिषद्‌ एक 
स्थायी सदन होगा | इसका कमी विधरटन ( )380- 
राज्य-परिषद्‌ प्॑०णा ) न होगा। इसके एक तिद्दाई सदस्य प्रत्येक 
( (००72०)... द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निद्वेत्त 
0 50768 ). ( ६८४४।6 ) हो जायेंगे। राज्य-परिपद्‌ में अ्रधिक से 
अधिक २५० सदस्य होंगे । इन सदस्यों में से २३८ 
विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर श्रायेगे और शेप १२ को राष्ट्रपति नाम 
निर्देशित ()२०॥7॥०४(९) करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जाने 
वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वोंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और धामाजिक 
सेवा के विपय में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनभव है | आसाम, उड़ीसा, 
पजाब, पश्चिमी बंगाल, विहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, बअम्बई, उत्तरप्रदेश, 
जम्बू और काश्मीर, तिर्वा कुर-का चीन, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब संघ, 
मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा हैदराबाद के 
प्रतिनिधि प्रत्यक राज्य की विधान समा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित 
हींगे। अजमेर, कच्छु, कूचविहार, कुगं, त्रिपुरा, दिल्‍ली, विलासपुर, भोपाल, 
मनीपुर तथा हिमांचल प्रदेश के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेगे जेसी 
ससद्‌ विधि द्वारा विहित करे । इन राज्यों के प्रतिनिधियों की सख्या 
नीचे लिखे प्रकार से निश्चित की गई है। आसाम-६, त्रिहार-२१, बम्त्रई- 
१७, मध्यप्रदेश-१२, मद्रास-२७, उड़ीसा-६, पंजाब-८, उत्तरप्रदेश-३१, 
पश्चिमी बंगाल-१४, हैदराबाद-११, जम्मू और काश्मीर-४, मध्य भारत-६, 
मैसूर-६, पटियाला तथा पूर्वी पजात्र राज्य-सघ-३, राजस्थान-६, सौराष्ट्र- 
४, तिवाकुर-कोचीन-६, विन्ध्य प्रदेश-४, अजमेर और कुर्ग-१, भोपाल- 
१, विलासपुर और हिमाचल प्रदेश-१, कूचबिहार-१, दिल्‍ली १, कच्छु- 
१, मनीपुर और तिपुरा-१। 
भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद्‌ का सभापति (0॥ब्रा।79॥) 
होगा। राज्य-परिषद्‌ यथा संमव शीघ्र अपने किसी सदस्य का अपना 
उपसभापति ( 9०एुपएए 0॥धां/मा&7 ) चुनेगी और जब जब्न उपसभाषति 
का पद रिक्त हो तब तब किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। 
उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि परिषद्‌ का 
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सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को सम्बोधित 
कर किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वह अपना पद त्याग 
सकता है | परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद्‌ 
के संकल्प द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है। परन्तु उसे पुथक्‌ 
करने का संकल्य कम से कम १४ दिन पहले प्रस्तावित होना चाहिये। जबकि 
सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालावधि म॑ जबकि उपराष्ट्रपति 
राष्ट्रति के रूप में कार्य कर रहा हो अ्रथवा उसके कृत्यों का निवंहन 
कर रहा हो, तब उपसभापति अथवा, यदि उपसमायति का भी पद रिक्त 
हो तो, राज्य-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रति उस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा | राज्य-परिषद्‌ की किसी 
बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, अथवा यदि वह अनु- 
पस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति , जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित 
किया जाय, अ्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा 
अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निर्धारित करे, सभापति के रूप में काम करेगा | 
राज्य-परिषद्‌ की किसी बैठक में, जन्न उपराष्ट्रपति को अश्रपने पद से दटाने 
का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब्च उपसभापति को 
अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, 
उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न द्ोगा। जन्न उपराष्ट्रपति को अपने 
पद से हटाने का कोई सकल्‍प राज्य-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तत्र 
सभापति के परिषद्‌ में बोलने तथा दूसरी प्रकार से उसकी कायंवाहियों 
में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे सकलप पर, अथवा ऐसी 
कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, उसे मत देने का बिल्कुल हक 
नहोगा। 


राज्य-परिषद्‌ के समापति और उपसभापति को, तथा लोक-सभा के 
श्रध्यज्ञ और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते दिये जाँयगे जसे ससद्‌ 
विधि द्वारा नियत करे । जब्र तक संसद्‌ ऐसा नहीं करती हे तब तक उन्हें 
ऐसे वेतन और भत्ते दिये जाँयगे जेसे कि भारत डोमीनियन की संविधान 
सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले 
दिये जाते थे। लोक-सभा के सदस्यों की तरह राज्य-परिषद्‌ के सदस्यों के 
लिये भी कुछ अ्रहंताये' निश्चित की गई हैं | उसे भारत का नागरिक होना 
चाहिये | उसकी आयु कम से कम ३० वष की होनी चाहिये तथा उसमें 
वे सब्न योग्यताये होनी चाहिये, जिसे संसद्‌ समय समय पर निश्चित करे । 
इसके सदस्यों के लिये वही अनह्हताएँ होंगी जो लोक सभा के सदस्यों के लिये 
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ठहराई गई हैं। राज्य-परिषद्‌ की कार्य प्रणाली उसी प्रकार की होगी 
जेसी लोक सभा की। अ्रपना स्थान ग्रहण करने से पूर्ब राज्य-परिषद्‌ के 
प्रत्यक सदस्य को राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समकछ 
शपथ ग्रहण करनी होगी । 
संसद्‌ के प्रत्यक सदन का अपना पृथक्‌ साचविक कर्मचारी बृन्द 
होगा | ससद, विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के 
संसद का साचविक कमंचारी बृन्द के भर्ती का, तथा नियुक्त 
सचिवालय व्यक्तियों की सेवा की शर्ता का विनियमन कर 
सकेगी | जन्न तक संसद उपबन्ध नहीं करती तब तक 
राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष से या राज्य-परिपद के सभापति से 
परामर्श करके लोक सभा के या राज्य-परिपद्‌ के साचविक कर्मचारी बृन्द में 
भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्ता के, विनियमन के लिये 
नियमो को बना सकेगा । 
ससद्‌ के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए ससद में 
वाक्‌ स्वातन्त्रय होगा । ससद या उसकी किसी समिति 
ससद्‌ के सदस्यों में कही हुई किसी बात अथवा डिये हुए मत के विषय 
को सुविधायें में संसद्‌ के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय 
में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी 
व्यक्ति के विरुद्ध, ससद्‌ के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या 
अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतो या कायवाहियों के प्रकाशन के विषय 
में इस प्रकार की कोई कार्यवाद्दय चल सकेगी । अन्य बातों में संसद्‌ के 
प्रत्यक सदन की तथा प्रत्यक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों 
विशेपाधिकार और उन्मुक्तिया ऐसी होंगी जेसी, ससद्‌, समय-समय पर, 
विधि द्वारा परिभाषित करे | जब तक वे इस प्रकार परिभाषित नहीं की 
जाती, तब्र तक वे ही होंगी जा इस संविधान के प्रारम्भ पर ब्रिटिश 
पालियामेंट के कामनन समा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की 
हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे 
जिन्हे संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करें | जब्च तक वह 
ऐसा उपबन्ध नहीं करती तन्न तक भत्तों की दर और शर्ते वही होंगी 
जैसी कि भारत डोमीनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान 
के प्रारभ से ठीक पहले लागू थी। ससद्‌ के सदस्यों के जे विशेषाधिकार 
प्राप्त हैं, वे उन व्यक्तियों के भी प्रास द्ोंगे जो उसके सदस्य नहीं होंगे, 
किन्तु जे उसकी समितियों में विशेषज्ञ के रूर में भाग लेंगे | 
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घन-विधेयक तथा अ्रन्य वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक 
ससद्‌ के किसी सदन में आरम्म हो सकेगा । धन- 
संसद्‌ की काये विधेयक श्रथवा अन्य कोई भी वित्तीय विधेयक केबल 
पद्धति लोक-सभा में आरम्म होगा । कोई विधेयक संसद्‌ 
के सदनों द्वारा तब्र तक पारित न समझा जायगा जब 
तक कि, या तो भिना सशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, 
जे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह 
स्वीकृत न कर लिया गया हो | ससद्‌ में लम्बित ( ?काक्षाए ) 
विधेयक सदनों के सत्रावसान (0/0702पए९) के कारण व्यपगत ([.8798९) 
न होगा । राज्य-परिषद्‌ में लम्बित विधेयक, जिसको लोक-सभा ने 
पारित ( 7888 ) नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत न 
होगा। कोई विधेयक, जे लोकसभा में लम्बित है, अथवा, जो लोक-सभा 
से पारित होकर राज्य-परिषद में लम्बित है, लोक-सभा के विघटन पर 
व्यपयगत हो जायगा । यदि किसी विधेयक्र के एक सदन में पारित हने 
तथा दूसरे सदन को पहुँचाये जाने के पश्चात्‌ -- 
( के ) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अ्रस्वीकृत कर दिया जाता है; 
( ख ) अथवा विधेयक में किये जाने वाले सशोधनों पर दोनों सदन 
अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं; अथवा 
( ग ) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, बत्रिना इसके पारित किये, दूसरे 
सदन को ६ मास से अधिक ब्रीत चुके हैं, 
तो लोक-सभा के विघटन द्ोने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं 
हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन ( 0॥09९७४(४07॥ ) करने और 
मत देने के प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये 
आहत करने के अ्भिप्राय की अधिसूचना ( ९०४6८४४०॥ ) सदनों 
को, यदि वे बैठक में हैं तो सन्देश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो 
लोक अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा | परन्तु यह बात किसी धन-विधेयक 
के लागू न द्वोगी।६ मास की कालावधि को गणना में किसी ऐसी 
कालावधि के सम्मिलित न किया जायगा जिसमें उपयुक्त (ग , खण्ड में 
निर्दिष्ट सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर ४ से अधिक दिनों के लिये स्थगित 
रहता है। जब राष्ट्रपति सदनों के संयुक्त बैठक में अधिवेशन के लिये 
आहूत करने के श्रभिप्राय को श्रधिसूचित कर चुका दो, तो कोई सदन 
विधेयक पर आगे कायवाही न करेगा । यदि सदनों की संयुक्त बैठक में 
विधेयक ऐसे सशोधनों सद्दित, जिनको स युक्त बैठक में स्वीकार कर लिया 
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गया है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के 
बहुमत से पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये वह 
दोनों सदनों से पारित समझा जायगा । परन्तु स युक्त बैठक में यदि विधेयक 
एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन द्वारा सशोधनों सहित पारित नहों 
किया गया हे तथा उस सदन को, जिसमें वह आरम्भित हुआ था, लौटा 
नहीं दिया गया है तो ऐसे सशोधनों के सिवाय, जो विधेयक के पारण 
में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन 
प्रस्थापित न किया जायगा | यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लैठाया जा 
चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, जैसे ऊपर कथित हैं, तथा 
ऐसे अन्य सशोधन, जो उन विषयों से सुसगत हैं जिन पर सदनों में 
सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेगे | पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय, 
कि इस खण्ड के अ्रधीन कौन से सशोधन प्रवेश्य हैं, अंतिम होगा । 
सदनों के संयुक्त बेठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के 
अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात्‌, यद्यपि लोक-सभा 
का विघटन बीच में हो चुका है तो भी, संयुक्त बैठक हो सकेगो तथा उसमें 
विधेयक पारित हो सकेगा | 

संसद्‌ का प्रत्येक सदन अपनो प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य संचालन 
के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा | राज्य-परिषद्‌ के सभापति और 
लोक-सभा के अध्यक्ष से परामश करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदनों 
की संयुक्त बैठकों सम्बन्धी, तथा उनमें परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के 
नियम बना सकेगा । दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में लोक-सभा का अध्यक्त 
ग्रथवा उसकी अनुपस्थित में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका राष्ट्रपति 
द्वारा बनाई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धारण हो | संसद्‌ अपना 
सब कार्य हिन्दी या अँग्रेजी में करेगी । परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का 
सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपना विचार स्पष्ट नहीं 
कर सकता , अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की श्रनुशा दे 
सकेगा | उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 
हटाने की चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद्‌ में ऐसे किसी न्यायाधीश 
के अपने कतंव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगो। प्रक्रिया 
में किसी कथित अनियमिता के आधार पर ससद्‌ को किसी कार्य॑वाही 
को मान्यता पर कोई आपत्ति न का जायगो | संसद्‌ का कोई पदाधिकारो 
या रदस्य, जिसमें इस संविधान के द्वारा या अधोन संसद में प्रक्रिया को, 
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या कार्य संचालन को, विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की, 
शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय 
में।किसी न्यायालय के ज्षेत्राधिकार के अधीन न होगा। अर्थात्‌ किसी 
न्यायालय को संसद की का्यंवाहियों की जाँच करने का अधिकार नहीं हे । 


वित्तीय भ्रक्रिया अन्य विषयों से कुछ भिन्न हे | राज्य-परिषद्‌ में घन 
विधेयक पुरः:स्थापित (7(07006प्०८० ) न किया 
वित्तीय प्रक्रिया जायगा | लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्‌, 
(एहआ लंड घन विधेयक, राज्य-परिषद्‌ को उसकी सिफारिशों के 
7?7००९८व०४ए४ ). लिये पहुँचाया जायगा । राज्य-परिषद्‌ विधेयक की 
अपनी प्राप्ति की तारीख से १४ दिन की कालावधधि के 
भीतर, विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी । 
लोक-सभा को अ्रधिकार होगा कि वह राज्य-परिपद्‌ की सिपारिशों में से 
सब को या किसी को स्वीकार या अस्वीकार करे। यदि राज्य-परिषद्‌ की 
सिपारिशों में से किसी को लोक-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा स्वीकृत 
संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायगा | यदि राज्य-परिषद्‌ 
की सिपारिशों में से किसी को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती है तो 
धन-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये संशोधनों में से किसी 
के बिना उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायगा जिसमें कि 
वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था। यदि लोक-सभा द्वारा पारित 
तथा राज्य-परिषद्‌ को उसकी सिपारिशों के लिये पहुँचाया गया घन-विधेयक 
१४ दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लौठाया नहीं जाता तो 
उक्त कालावधि की समाप्ति पर यद्द दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित 
समभा जायगा जिसमें लोक-सभा ने उसको पारित किया था। 
इस विषय में सन्देह उत्पन्न हो सकता है कि अमृक विधेयक वित्तीय 
है अथवा नहीं | इसके निवारण के लिये कुछ विशेष उपबन्ध बनाये गये 
हैं | जिस विधेयक में निम्नलिखित बातें पायी जाय वह घन-विधेयक माना 
जायगा :-- 
१--किसी कर का आरोपण, उत्सादन ( 2.0०॥४०१ ) परिहार, 
बदलना या विनियमन ; 
२--भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति 
( 0ए४/४४६९९ ) देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये 
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तग्रथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन 
करने का, विनियमन ; 

३--भारत की संचित निधि अ्रथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन का निकालना ; 

४--भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग ( 39%770- 
एणंधाव0 ); 

५--किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित 
करना अथवा ऐसे किसी व्यय की शक्ति को बढ़ाना ; 


६--भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे ( ?प्रणस्‍८ 
40०००ग्रा। ) के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे घन की अभिरक्षा 
या निकासी करना अथवा संघ या राज्य की लेखाओं का लेखा-परीक्षण 
( 50९६ ) ; अथवा 


७- उपयेक्त विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय | 


कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक न समझा जायगा कि _ 
वह जुर्मानों या अ्रन्य अर्थ-दरडों के आरोपणश का, अथवा अनुशप्तियों के 
लिये फीसों की, अथवा की हुईं सेवाओं की फीसों की अभियाचना या 
देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय 
प्राधिकारी या निकाय (8047 ) द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये 
किसी कर के श्आारोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का 
उपबन्ध करता है । यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक 
है या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा। 
जब कोई धन-विधेयक राज्य-परिषद्‌ को भेजा जाता है तथा जन्च वह अनुमति 
के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक 
पर लोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा 
कि वह धन-विधेयक है। जब संसद्‌ के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित 
कर दिया गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायगा और 
राष्ट्रति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या 
अनुमति रोक लेता है | राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस विधेयक 
को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों को संदेश के साथ पुनः विचार 
के लिये शीघ्र लौठा दे। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या 
रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये 
रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर श्रपनी श्रनुमति न रोकेगा । 
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बृटिश पद्धति के अनुसार वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से आरम्म होता 
है और ३१ माच को समाप्त होता है। यही पद्धति 
वाषिक वित्त अभी तक स्वतन्त्र भारत में भी चालू है। प्रत्येक 
विवरण. वित्तीय वर्ष के बारे में संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष 
राष्ट्रति भारत सरकार की उस वष के लिये प्राक्कलित 
प्राप्तियों ( ॥४ध॥4॥060 ९०४७६४४ ) और व्यय का विवरण रखवायेगा 
जिसे संविधान में “वार्षिक-वित्त-विवरण” कहा गया है। इस विवरण में 
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा अन्य प्रस्थापित व्यय की राशियाँ 
पुथक्‌ पृथक दिखाई जायेगी तथा राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का श्रन्य 
व्यय से भेद किया जायगा। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर 
भारित व्यय होगा :-- 
१--राष्ट्रति की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध 
अन्य व्यय ; 
२--राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति तथा लोक-समभा के 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ; 


३--ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके 
अन्तगंत व्याज, निक्षेप-निधि भार ( शिंगरार)7 7िएणए्व (४४७ ) और 
मोचन भार (ि०१९%७ए४४०४ (॥४४४०९४ ) तथा उधार लेने और 
ऋण- सेवा ( दित्बशं09 07 ]0078 छापे 06 86"एां०6४ ) ओर ऋगण- 
मोचन (९५९॥7ए७४४078 ०६ १6७।) सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं ; 

४--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते 
और निशृत्तिवेतन ( ?शाश्रंणा ) ; 


५--फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले निषृत्ति-वे तन; 
६--उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले निमृत्ति-वेतन ; 


७--भारत के नियंत्रक--महालेखापरीक्षक ( ए०770णोी९- छापे 
#पर!(०7 6०॥००४) ०६ |7079 ) को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और 
निवृत्ति-वेतन ; 

८-- किसी न्यायालय या मध्यस्थ--न्यायाधिकरण के निर्णय, आशप्ति 
( [)202/6९6 ), या पंचाद ( &ए&70 ) के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई 
राशियाँ हे 

६--इस संविधान द्वारा, श्रथवा संसद्‌ से विधि द्वारा, इस प्रकार भारित 
घोषित किया गया कोई अन्य व्यय | 
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भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें 
( ४80०5 ). संसद में मतदान के लिये न रखी जायँंगी, किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि संतद्‌ के किसी सदन में इन प्राककलनों पर कोई चर्चा 
ही न होगी | उपयुक्त प्राककलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे 
लोक-सभा के समक्ष अनुदानों (0787॥88 ) की माँगों के रूप में रखी 
जायंगी तथा लोक-सभा को शक्ति होगी कि किसी माँग को स्वीकार या 
अस्वीकार करे अथवा किसी माँग को, उसमें उल्लिसखित राशि को कम करके 
स्वीकार करे | राष्ट्रति की सिपारिश के बिना किसी भी अनुदान की माँग 
न की जायगी | लोक-सभा द्वारा अन॒दान किये जाने के बाद यथासंभव 
शीघ्र भारत की संचित निधि में से व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों 
के विनियोग ( &77"क्ृषणंशाांणा ) के लिये विधेयक पुरःस्थापित 
( 77070व4प०8 ) किया जायगा ! इस प्रकार किये गये किसी अनुदान 
की राशि में फेर फार करने अथवा उसके लक्ष्य को बदलने वाला कोई 
संशोधन संसद्‌ के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायगा। संसद्‌ में 
इस प्रकार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के 
अतिरिक्त भारत की संचित निधि में से कोई और घन निकाला न जायगा | 

यदि किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय व के 
लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत ( 4प(7७०४४९१ ) कोई राशि 
उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्यात्त पाई जाती है अथवा जबत्र उस वर्ष 
के वार्षिक -वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक 
( $पफएफथ्णव्गां॥एए ) अथवा अपर (23906079) ) व्यय को 
चालू वित्तीय वर्ष में ग्रावश्यकता पैदा हो गई है ; अथवा किसी वित्तीय 
वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान (9790) 
की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति दोनों 
सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राककलित ( 89४८४ ) की गईं 
राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में 
ऐसी अधिकाई के लिये मॉग उपस्थित करायेगा | जो अनुदान जिन प्रयोजनों 
के लिये किये गये हैं उनके लिये मारत की संचित निधि में से धन निकालना 
विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति ससद्‌ को होगी। जिस विधेयक के 
अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाने पर भारत की संचित निधि 
से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद्‌ के किसी सदन द्वारा तन्न तक 
पारित न किया जायगा जन्न तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के 
लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिपारिश न की हो । 
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भारतीय संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकारों को हर प्रकार 

से सुरक्षित रखा गया है। जनता के परतिनिष्चिों 

उपसंहार तक को यह स्वतन्त्रता नहों है कि वे किसी ऐसी विधि 

का निर्माण करें जो उन अधिकारों के विरुद्ध हो। 

संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि को न्याय की कसौटी पर कसने के लिये न्यायालयों 
को अधिकार दिया गया है। भारतीय न्यायालय संसद्‌ के किसी अधिनियम 
(8० ) को अवैधानिक घोषित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। इससे ससद्‌ के सदस्य अपने 
बहुस ख्या पक्ष का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते | कोई भी विधि बनाने 
में वे बहुत ही सोच विचार से कार्य करेंगे | कार्यपालिका विभाग के अधिकारी 
संसद्‌ के बहुमत पक्ष का सहारा लेकर नागरिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात 
नहीं कर सकते | ब्टेन के शासन विधान में न्यायालय को यह अधिकार 
प्रात नहीं है। वह पालियामेंट के किसी नियम को अवैधानिक घोषित नहीं 
कर सकता । भारतीय संविधान का निर्माण हुए अभी कुछ ही महीने हुए 
हैं, परन्तु इसके कुछ अनुच्छेद उच्च न्यायालयों द्वारा अवेधानिक घोषित कर 
दिये गये हैं। कुछ व्यक्तियों को नजरबन्दी को लेकर उनमें यह प्रश्न 
उठाया गया है कि यह वैधानिक नहीं है। यदि उच्चतम न्यायालय ने भी 
अपना यही निर्णय दिया तो संविधान के इस विषय में परिवर्तन करना 


होगा । 

आशिक क्षेत्र में राज्य-परिषद्‌ के अधिकार बहुत ही सीमित हैं । किसी 
अनुदान के सम्बन्ध में वह अपनी प्रभावी राय नहीं दे सकती | लोक-सभा 
को पूर्ण अधिकार है कि धन-विधेयक ( १(०४०ए आ। ) में किये गये 
उसके सभी संशोधनों को अस्वीकृत कर दे। राज्य-परिष्रद्‌ किसी धन- 
विधेयक को अधिक दिन विचाराधीन नहीं रख क#सकती | उसकी यह शक्ति 
भी सीमित कर दी गई है | ऐसे विधेयक को वह १४ दिन से अधिक नहीं 
रोक सकती | दोनों सदनों का संगठन इस सिद्धान्त के आधार पर किया 
गया है जिससे राज्य और राष्ट्र दोनों के प्रतिनिधि इनमें आ जाये | लोक- 
सभा के सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं | अर्थात्‌ जनता प्रत्यक्ष रूप से उनका 
निर्वाचन करेगी | कम से कम ७५५०००० जनसंख्या के लिये एक प्रतिनिधि 
अवश्य होगा | राज्य-परिषद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। इसके सदस्य 
राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे | 
विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर 
निश्चित की गई है| राज्य-परिषद के सीमित अ्रधिकारों की तलना ब्रिटेन 
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की लाड-सभा से की जा सकती है ।सयुक्त राज्य अमेरिका के पहले 
( 5075९ ०६ 0०००९४९००४४८४ए९८ ) और दूसरे (567806 ) सदन 
को आशिक क्ेत्र में समान शक्ति प्रदान की गई हे | 

आशिक विषयों को छोड़कर शेष बातों में राज्य-परिषद्‌ और लोक-सभा 
के अधिकार समान हैं। जब्न कमी दोनो सदनों में किसी विपय पर मतभेद 
होगा तो दोनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था की गई है। सम्मिलित 
बैठक में बहुमत का निर्णय मान्य होगा । लोक-सभा के सदस्यों की संख्या 
अधिक होने के कारण उसका पक्ष सम्मिलित निर्वाचन में सदैव विजयी 
होगा | प्राय, सभी प्रजातन्त्र देशों मे प्रधान कार्यपालिका शक्ति को विधान- 
मंडल के किसी भी विधान को रद्द ( ५४४० ) करने का अधिकार प्राप्त 
है। ब्रिटेन के संविधान में सम्राय को यह अधिकार दिया गया है। वह 
पालियामेंट द्वारा निर्मित किसी भी विधि को रह कर सकता है। स युक्त 
राज्य अमेरिका के राष्ट्रति को भी यह अधिकार दिया गया है। परन्तु 
उसकी यह शक्ति सीमित कर दी गई है | उसके द्वारा रद्द की गई किसी 
विधि को वहाँ का केन्द्रीय विधान-मंडल ( 0०727४७8 ) दो तिहाई 
बहुमत से पुनः पारित ( 7४88 ) कर सकता है। भारतीय संविधान में 
राष्ट्रपति को विधियों के रद्द करने की जो शक्ति दी गई है वह अमेरिका के 
राष्ट्रति से भी कम है| यदि भारतीय राष्ट्रपति किसी विधि को रद्द कर देता 
है तो वह ससद्‌ द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित किया जा सकता 
है| इससे राष्ट्रपति की यह शक्ति नगण्य है। यहाँ सस॒द्‌ की प्रधानता 
स्पष्ट दिखाई पड़ती है | 


अध्याय ९ 


राज्यों का निमोण 


मध्यकाल के भारतीय इतिहास को देखने से पता चलता है कि सम्पूर्ण 
भारत सूबों में विभाजित किया गया था। अकबर 
ब्रिटिश शासन में के शासन काल में १५ सूबे थे | औरंगजेब के शासन 
काल में इनकी संख्या और भो अधिक होगई थी। 
जागीरदारी की प्रथा मुगलकाल में प्रचलित थी। नब्वाबों तथा कुछ अ्रन्य 
व्यक्तियों को सरकार की ओर से जागीर देने की प्रथा थी। इसी से 
रियासतों की नीव पड़ी । ब्रिटिश काल में सम्पूर्ण देश दो प्रकार के राज- 
नीतिक विभागों में बॉटा गया था | एक भाग में गवनरों तथा चीफ 
कमिश्नरों के सूबे थे और दूसरे में देशी रियासतें थीं। सूबों की कुल 
संख्या १७ थी, जिनमें ११ गवर्नरों के सूबे और ६ चीफ कमिश्नरों के 
सूबे थ | कुछु सूबों के विधान मडल में दा सदन थे और कुछ में एक द्वी। 
सूत्रों का विभाजन वेज्ञानिक नहीं था | उनकी सीमा निर्धारित करते समय 
भागोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी परिस्थिति का ध्यान नहों रखा 
गया था। ब्रिटिश सरकार को भारत जीतने में लगभग एक शताब्दी 
व्यतीत करने पड़े थे। जो स्थान जब अधिकार में आया वह किसी निकट 
के प्रान्त में सम्मिलित कर दिया गया | ब्रिटिश सरकार को इतना अवसर 
न था कि वह शान्ति पूर्वक बेठ कर इनका वैज्ञानिक विभाजन करती। 
जो मकान कई वर्षों में ठुकड़े टुबड़े करके बनत हे वद उतना अच्छा 
नहीं होता जितना एक निश्चित अवधि के अन्दर एक नकशे के अनुसार 
बनाया हुआ मकान होता है । 


यदि ब्रिटिश सरकार भारत को एक साथ विजय किये होती तो 
प्रान्तों का विभाजन किसी और तरह से किया गया होता। परन्तु वह 
ऐसा न कर सकी | जो जिले किसी एक प्रान्त में सम्मिलित होने चाहिये 
थे वे किसी दूसरे प्रान्त में सम्मिलित किये गये थे | शासन की सुविधा 
का ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसा करना पड़ा था। सिध को १८३६ 
ई० में विजय द्विया गया और उसे बअम्बई प्रान्त में इसीलिये सम्मिलित 
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कर दिया गया कि वह उसके निकट पड़ता था। राजनीतिक विभाजन 
में बटिश सरकार की नीति देश के कई ढुकड़े करने की थी। इसीसे 
वह अपने अधिकार को दृढ़ करना चाहती थी। बृटिश काल में बंगाल 
प्रान्न की जन-संख्या सबसे अधिक थी | क्षेत्रफल में मद्रास प्रान्त सब 
से बढ़ा था। १६३५ के संघ-शासन-विधान के अनुसार भारत में कुल 
१७ सूबे बनाये गए थे | सिनध को बम्बई प्रान्त से अलग कर दिया गया 
था। मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बिहार उड़ीसा के कुछ भागों को लेकर एक 
नया उड़ीसा प्रान्त बनाया गया था | 

दूसरे राजनीतिक विभाग में देशी रियासतें थी। इनकी संख्या ५६२ 
थी | इनमें १२६ बड़ी रियासतें थीं श्रौर ३०० छोटी छोटी रियासतें थीं। 
रियासतों का कुल क्षेत्रल ७१२५४०८ वर्गमील और इनकी जनसंख्या 
८१३१०८४५ थी। ४४५४ रियासतों का क्ते१्रफल १००० वर्गमील से भी 
कम था। ३७६ रियासते ऐसी थीं जिनकी वार्षिक आब एक लाख से 
कम थी । राजपूताने की कुछ रियासतों का क्षेत्रफल १९ वर्गमील भी न 
था। १५ रियासतों का क्षेत्तल एक वर्गमील से कम था। २७ रियासतों 
का च्षेत्ररल एक वर्गमील था। कुछ रियासतों की जनतंख्या १०० से 
भी कम थी और उनकी वाधिक आय १०० रुपये के लगभग थी। एक: 
रियासत का क्षेत्रफल केवल ३० एकड़ था। परन्तु कुछ रियासते ऐसी 
थी जो योरप के बड़े बड़े स्वतन्त्र देशों से भी लम्बी चौड़ी थीं। हेदरा- 
बाद का चेत्रफल इटली के बराबर,था और इसकी जनसंख्या १ करोड़ 
४० लाख से ऊपर थी । इसका क्षेत्रफल जापान से केवल ८००० वर्ग- 
मील कम था। काश्मीर का क्षेत्रफल ग्रेयब्रिटेन से कुछु ढी कम था। 
मैसूर का क्षेत्रफल डेनमार्क के दूने के लगभग था। ये रियासतें कई 
समूहों में विभक्त क्लरी गई थीं। भौगोलिक, राजनीतिक और शासन 
प्रबन्ध की दृष्टि से इनमें काफी अन्तर था। पंजाब की ३४ रियासतें एक 
समूह में रखी गई थीं। उत्तर प्रदेश में केवल ३ रियासतें थीं। विहार 
श्र उड़ीसा में २६ रियासतों का एक अ्रलग समूह था | बंगाल में २ 
आर आसाम में केवल मनीपुर की रियासत थी। २०६ रियासतों का 
एक दूसरा समूह वेस्टन इन्डियन स्टेट्स ऐजन्सी के नाम से प्रसिद्ध था। 
राजपूताने में २१ रियासतों का एक अलग समूह था। मध्य भारतीय 
रियासतों में ६० रियासतें थीं। बम्बई में १५१ रियासतों का एक दूसरा 
समूह था | दक्षिण में भारत की सबसे बड़ी रियासत हेद्राबाद थी। 
इसके बाद मैसूर की दूसरी बड़ी रियासत थी। सुदूर दक्षिण में कोचीन 
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और ट्रावनकोर की रियासतें थी। भौगोलिक दृष्टि से यह विभाजन 
रियासतों की जलवायु समभने में कुछ सहायक हो सकता था, परन्तु 
'राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं था । 

२१२ रियासतें सरकार को कर देती थी और कुछ इससे मुक्त थीं। 
कुछ रियासतों को प्रतिवर्ष कुछ घोड़े तथा सिपाही बृटिश सरकार को 
देने पड़ते थे। काश्मीर के राजा को प्रतिवर्ष १ घोड़ा, १२ बकरियाँ 
अर १३ ऊनी शाल देने पड़ते थे। ३० रियासतों में विधान-मंडल 
स्थापित किये गये ध॑| ४० रियासतें अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय रखती 
थीं। ३४ रियासतों ने अपने राज्य में न्याय और कार्यपालिका को एक 
दूसरे से पृथक कर रखा था | ५४ रियासतों में पेंशन देने की व्यवस्था थी। 
५६ रियासतों में राजा को एक निश्चित राशि उसके निजी व्यय के लिये 
दी जाती थी। भारत में कुल श्८ विश्वविद्यालय अ्रत्॒ तक रहे हैं, 
इनमें केवल २ रियासतों में थे। केवल काश्मीर में अपना स्वतंत्र तार 
घर था | ट्रावनकोर, हेदराबाद और कोचीन में डाक घर थे। हेदराबाद, 
उदयपुर, टद्रावनकोर और कुछ राजपूताने की रियासतों में अपने निजी 
सिक्के चलते थे। किसी भी रियासत को यह अधिकार न था कि वह 
किसी अंग्रेज कमंचारी के वेतन पर आ्राय कर लगा सके | उद्योग- 
धन्धों की दृष्टि से इन रियासतों में कोई समता न थी । कुछ रियासतों 
में राष्ट्रीय भावनाएँ बृटिश प्रान्तों की तरह फैली हुई थीं, परन्तु शेष की 
जनता योरप के मध्ययुग की तरह ' कूप-मण्ड्रक थी। कुछ रियासतों में 
प्रजातंत्र शासन की व्यवस्था थी परन्तु अधिकांश रियासतों में निरंकुश 
शासन चलता था । 


भारत की २४ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में रइती थी । रियासतों 
में रहने वाले नागरिक साधारण अधिकारो से भी बंचित थे | राजा के शब्द 
डी कानून कहलाते थे | जनता के यह अ्रधिकार न था कि वह स्वतन्त्रता- 
पूवेंक कोई संगठन बनाये और सभायें करे। ऐसे कितने ही उदाहरण 
पाये «जाते हैं जबकि मीरटिंगों और भरी सभाओं में कर्मचारियों की ओर 
से गोलियाँ चलाई गई थीं | रियासतों में लेखन और भाषण की भी 
स्वतन्त्रता न थी । सरकारी कर्मचारी प्रजा का भेंड और बकरी समभते थे । 
नियमित कर से अधिक वसूल करना उनके लिये साधारण बात थी। 
प्रजा अपनी कठिनाइयों को राजदरबार तक नहीं पहुँचा सकती थी। कहा 
जाता हे कि बृटिश प्रान्तों में तो कोई न कोई कानून बतें जाते थे, परन्तु 
रियासतों में कोई” कानून न था। अपराधी महीनों बन्द कोठरियों में पड़े 
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रहते थे उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं होती थी। एकतंत्रवाद में जितनी 
बुराइयाँ हो सकती हैं वे सब देशी रियासतों में पाई जाती थीं। राजाओं को 
अपने पद और अधिकारों का इतना गव॑ होता था कि वे अपनी एक भी 
बात ठाल नहीं सकते थे | उनका लालन-पालन ऐसे वातावरण म॑ होता था 
अ्रौर उनकी शिक्षा इतनी एकांगी होती थी कि वे प्रज्ञा के प्रति कोई 
सद्भावना नहीं रखते थे | या ता वे महलों में बैठे थाड़े से चापलूसों की 
बातें सुनते थे अथवा यारप की सैर करते थे | शासन का कार्य दीवान औ्रौर 
थाड़े से कमंचारियों को सौंप दिया जाता था। ये कर्मचारी अपना निजी 
लाभ उठाने में कोई कमी नही करते थे | उन्हें यह संदेह बना रहता था 
कि न जाने किस समय उन्हें रियासत की नौकरी से पृथक्‌ हो जाना पड़ेगा । 
इसीलिये अपने कार्यकाल में वे प्रजा से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा 
करते थे | रियासतों में लोकमत का सर्वथा अभाव था| छोटे-छोटे सरकारी 
कमचारियों से प्रजा भयभीत रहती थी । काश्मीर भारत की बड़ी रियासतों 
में से था। वहाँ के नायब दारोगा को यह अधिकार था कि वह जिसे चाहे 
गिरफ्तार करके एक महीना जेल में रखे | अपराधी केा यह भी अधिकार 
न था कि वह अपने निर्दोष होने का कोरण उपस्थित कर सके। फ्रांस के 
बादशाह १४ वें लुई की तरह राजा लोग रियासतों का अपनी निजी सम्पत्ति 
समभते थे | रियासतों की श्राय का आध| भाग राजागों के निजी व्यय में 
लगता था । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सावजनिक कामों पर कम से कम व्यय 
किया जाता था। 

यद्यपि रियासते अपने त्षेत्र मं स्वतंत्र थीं परन्तु इन्हें बृटिश सरकार के 
साथ की गई सन्धि के मानना पड़ता था। इन संघधियों में ब्ृटिश सरकार 
ने रियासतों की रक्षा का भार लिया था । बृटिश सरकार -की सहायता के 
लिये रियासतें वचनब्रद्ध थी। किसी भी राजा के अपनी रियासत में किले 
बनवाने का अधिकार न था । बृटिश सरकार का यह भय था कि इससे 
रियासतों की शक्ति बढ़ेगी । जब किसी राजा को पुराने किले की मरम्मत 
करानी होती तो उसे गवर्नर जनरल से आज्ञा लेनी पड़ती थी । यदि बृटिश 
सरकार किसी रियासत से होकर रेल की लाइन ले जाना चाहती, अथवा 
तार या सेना के लिये भूमि चाहती, तो रियासतों के बिना मूल्य उसे देना 
पड़ता था । कोई भी रियासत अपनी सेना और शखस्त्रों की संख्या नहीं बढ़ा 
सकती थी | कुछ रियासतों को योरोपीय निवासियों पर मुकदमे चलाने का 
अधिकार न था। हैदराबाद, मैसूर और बड़ोदा आ।दे चड़ी-बड़ी रियासतों तक 
को किसी अंग्रेज अथवा अमेरिकन का फाँसी देने का ग्धिफार न था । छोटी- 
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छोटी रियासतों में बृटिश रेजीडेट कलक्टर और जज दोनों होते थे । किसी: 
रियासत के अधिकार न था कि वह अपने राज्य का काई भाग किसी दूसरी 
रियासत के बदले में दे सके | रियासतें आयात और निर्यात कर नहीं बढ़ा 
सकती थी | इस पर एक मात्र अधिकार सम्राट, का माना गया था। बृटिश. 
सरकार की आशा के बिना किसी रियासत के गाद लेने का अधिकार न था। 
यदि सम्राद इस गाद के स्वीकार करता तो रियासत का कुछ धन भेंट के 
रूप में उसे देना पड़ता था। भारत सरकार का राजनीतिक विभाग इन 
रियासतों का संचालन करता था | ऐसे कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं जब 
कि राजा को रियासत से बाहर निकाल दिया गया। दीवान, प्रधान मंत्री 
तथा रियासत के अन्य कमंचारी राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त किये 
जात थे। एक रियासत दूसरी रियासत से लड़ाई की घोषणा नहीं कर 
सकती थी । 

यद्याप रियासतों के गाजा अपने आपके किसी स्वतंत्र बादशाह से कम 
नहीं मानते थे, परन्तु बाह्य और आन्‍्तरिक दोनों विषयों में उन्हें पूर्ण 
स्वतन्त्रता न थी । रियासतें किसी बाइरी देश से एक स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह 
सन्धि नहीं कर सकती थीं | आन्‍न्तरिक शासन में बृटिश सरकार जब चाहे 
हस्तक्षेप कर सकती थी। रियासतों की प्रभुता बृटिश सम्राट के हाथों में दी 
गई थी | इसी का सर्वोच्च अधिकार ( 7%8"98770प7 0७6" ) कहा गया 
हे | यह अ्रधिकार स्पष्ट नहीं किया गया था | किस किस दशा में सम्राद इसका 
प्रयोग कर सकता था, इसकी कोई सीमा निर्धारित न थी। सम्राट की ओर 
से यह सवाचच अधिकार गवर्नर जनरल के दिया गया था । रियासतों का 
किसी तरह एक सूत्र में बाँधना था | इसीलिए बृटिश सम्राद के यह अधिकार 
दिया गया था कि वह इनकी रक्षा और आन्तरिक प्रबन्ध का उत्तरदावित्व- 
अपने हाथों में ले ले | बृटिश भारत के एक सूत्र में बाँध कर सरकार बिखरी 
हुई रियासतों के स्वतन्त्र कैसे रत सकती थी । रियासतों के बनाए रखने में 
बृटिश सरकार का एक बहुत बड़ा स्वार्थ था। प्रान्त और रियासतों के 
राजनीतिक भेद-भाव से भारतीय राष्ट्रीयता दुर्बल रहती थी। जब प्रान्तों में 
काँग्रेस आन्दोलन तीत्र गति से चल रहा था उस समय रियासतों में साधारण 
सभाओं तक पर रोक लगी हुईं थी। रियासतों में राष्ट्रीय भावनी के दबाने 
के लिये बृटिश सरकार ने राजाओं के एक बहुत बड़ा साधन बनाया था । 
अपने सुख और विलासी जीवन के आनन्द में वे जनता की उन्नति का केाई 
ध्यान नहीं रखते थे | बृटिश सरकार का उद्दे श्य भी यही था। 

ऊपर कहा गया है कि बृटिश शासन में राजनीतिक विभाजन वैज्ञानिक. 
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स्वतन्त्रता के नथा | १६१७ ई० में कलकत्ता काँग्रेस के अवसर 
पश्चात्‌ पर लोकमान्य तिलक ने कहा था कि, “भाषा के 
आधार पर देश का राजनीतिक विभाजन प्रान्तीय 
स्वराज्य से कहीं ग्रावश्यक है | काँग्रेस का कहना था कि भारत को २१ 
प्रान्तों में विभाजित करना चाहिये । स्वतंत्रता के पश्चात_ राष्ट्रीय सरकार 
के यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह देश के राजनीतिक विभाजन के 
वैज्ञानिक रूप दे | पाकिस्तान की स्थापना से बंगाल और पंजाब का विभाजन 
कर दिया गया | प्रान्तों और रियासतों के भेदभाव केा मिटाने के लिये 
काँग्रेस पहले से ही कटित्रद्ध थी। वह नहीं चाहती थी कि रियासतों का 
निरंकुश शासन बना रहे | विशुद्ध प्रजातंत्र की स्थापना के लिये उसे 
सम्पूर्ण भारत में एक नागरिकता की स्थापना करनी थी । देश की एक तिहाई 
जनता नागरिक अधिकारों से बंचित थी। शासन की बागडोर हाथ में लेते 
ही राष्ट्रीय सरकार ने देशी रियासतों के प्रश्न के अपने हाथ में लिया । 
छोटी-छोटी रियासतें प्रान्तों में मिलाई जाने लगीं | कुछ बड़ी रियासतों के 
प्रान्तीय शासन का पद प्रदान कर दिया गया । कुछ रियासतों को एक में 
सम्मिलित कर उनका समूह स्थापित कर दिया गया | उन्ही रियासतों में 
से किसी एक राजा का समूह का प्रधान अर्थात राजप्रमुख नियुक्त कर 
दिया गया । राष्ट्रीय सरकार ने प्रान्तों और रियासतों का मेदभाव हटाकर 
शासन की सभी इकाइयों के 'राज्य' की संज्ञा दी है | जिन्हें पहले प्रान्त 
कहा जाता था वे अ्रब राज्य कहलाने लगे हैं | रियासतों के समूह के 
(राज्य समूह' कहा जाता है | काश्मीर का छोड़कर यह कार्य समास-प्राय 
है । आशा है काश्मीर भी भारत का एक राज्य बनकर रहेगा। “लन्दन 
टाइम्स” नामक पत्र ने देशी रियासतों पर टिप्पणी करते हुये लिखा था 
कि “भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने के १५ महीने के भीतर भारतीय 
रियासतों की संख्या ५६२ से घटकर एक दर्जन से भी कम हो गई है। 
विस्मार्क ने जर्मन राष्ट्र का जो एकीकरण किया था वह भारत सरकार 
के इस कायय की तुलना में बहुत ही छोटे पैमाने में हुआ था। भारत 
सरकार ने देशी रियासतों वे एकीकरण का यह कार्य श्रपेक्ञाकृत कम 
समय में पूरा कर लिया हे, जिसने भारतीय संघ के राजनीतिक मानचित्र 
के ब्रिल्कुल बदल दिया है।” 


देशी रियासतों का इतना जटिल प्रश्न इतने कम समय में केसे सम्पन्न 
हुआ, इसकी जानकारी आवश्यक है। गत १५ माच को भारतीय संसद्‌ 
में जो श्वेतपत्र उपस्थित किया गया था उसमें भारत के ५०० से अधिक 


१४० आ्राधुनिक भारतीय शासन 


अलग अलग स्थित सामन्तवादी देशी राज्यों के भारतीय संघ के १५४ 
संयुक्त अंगो में परिवर्तित हो जाने का ऐतिहासिक सिंहावलोकन किया 
गया था। श्वेतपन्र में घोषित किया गया था कि राज्यों की समस्या का 
एकमात्र हल यही था कि उनक सम्बन्ध में संयुक्तीकरण तथा प्रजातंत्री 
करण की नीति वर्ती जाय। भौगोलिक कारणों, रक्षा तथा शआन्तरिक 
सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं, देश की आर्थिक स्थिति तथा अन्य बड़े 
विचारणीय विषयों ने भारत के वास्तविक एकीकरण को अनिवाय बना 
दिया | दो बातों ने इन घटनाश्रों की। गति को और तीव्रता प्रदान की--- 
सर्वेच्च प्र भुत्व समाप्ति के सम्बन्ध में ब्टिश घोषणा तथा छोटे-छोटे राज्यों 
की डावॉडोल स्थिति। प्रभुत्व समाप्ति के फलस्वरूप कुछ देशी रजवाड़ों के 
दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्यों 
में कुछ घटनायें घटित हुईं । छोटे-छोटे राज्यो की पुराने ढंग से अपना 
प्रबन्ध चलाने की असमर्थता छे कारण ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो गई 
जिन्होंने बड़े-बड़े राज्यों को भी श्रपने लपेटे में ले लिया । 


निरंकुश राजाओं को उनके उच्च स्थान से धीरे-घीरे पदच्युत करने 
की कार्यवाही चालू करने में बड़ा भय था । भारतीय स्वतंत्रता का कोई 
अथ्थे ही न द्वोता यदि देशी राज्यों की जनता प्रान्तों की जनता के समान हरी 
<जनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता का आनन्द न उठाती | केवल 
निश्चित तथा साहस पूर्ण प्रयत्त उस विस्फोट पूर्ण परिस्थिति के बदल 
सकता था, जिसकी ओ्रोर देशी राज्य उन्घुख थे | इसी आवश्यकता वश 
देशी रजवाड़ों के निरंकुश शासन का पूर्ण अन्त कर देने का निर्णय किया 
गया । राज्यों के संयुक्तीकरण का प्रमुख स्वरूप यह रहा है कि जनता केा 
शासकों के अधिकार पूर्णतया अन्तिम रूप से हस्तान्तरित कर दिये जाय॑ँ। 
भारत सरकार ने इस लक्ष्य को ओर जो पहला कदम उठाया वह था १५ 
अगस्त १६४७ के बाद अविलम्ब भारत में देशी राज्यों को मिला लेना। 
भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसका पूरा महत्व 
तभी आँका जा सकता है जब उसकी प्रतिकूल पृष्ठभूमि की समीक्षा की जाय । 
किसी को भी यह आशा न थी कि भारत सरकार विभाजन तथा राज्यों के 
अमिलन दोनों के भार को वहन कर सकेगी | श्वेतपत्र में कह्या गया था कि 
प्रगति के दूसरे स्वरूप में दो प्रकार से संयुक्तीकरण की बात सम्मिलित 
थी । राज्यों का उचित आकारों में ठोस इकाइयाँ बनाना तथा उनका 
प्रजातंचोयकरण | इसके पश्चात्‌ प्रादेशिक संयुक्तीकरण का स्वरूप अपनाया 
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गया । समीपवर्ती प्रान्तों में विलयन, केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों में परिवर्तन । 
तथा राज्य संघों के रूप में संगठन का कार्य आरम्भ किया गया। 

विलयन की कायवाही १ जनवरी सन्‌ १६४८ को उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ 
राज्यों से प्रारम्म हुईं | सब्रसे अन्त में एक जनवरी १६४० को कूचविद्ार 
राज्य का विलय हुआ । हिमांचल प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो १४ 
अप्रेल १६४८ को केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश के रूप में लिया गया। इस 
प्रदेश में २४ रियासते सम्मिलित की गई हैं । ग्वालियर, इन्दौर, मालवा 
आदि २२ रियासतोों का एक संघ स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 
४७००० वर्गमील है और यह देशी राज्यों के बने हुये संघों में सबसे बड़ा 
संघ है | मद्दाराजा ग्वालियर इस संघ के आजीवन राजप्रमुख बनाये गये हैं | 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संघ को “भारत का हृदर्या कहा है । 
विहार की दो रियासते सरायकेला और सरसवा, विहार राज्य में सम्मिलित 
क्र दी गई हैं | गुजरात की १७ रियासते बम्बई में सम्मिलत की गई हैं । 
१५ जुलाई १६४८ ई० को पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ 
स्थापित किया गया | इसका क्षेत्रकल १०००० वर्गमील से कुछ अधिक 
आर जनसंख्या ३५ लाख है। महाराजा पटियाला इस संघ के राजप्रमुख 
नियुक्त किये गये हैं। सेन्ट्रल इन्डिया की कुछ रियासतों को मिलाकर एक 
नये विन्ध्यप्रान्त की स्थापना की गई है। महाराजा रींवा इसके राजप्रमुख 
हैं। भूपाल मध्यप्रान्त में तथा रामपुर, टेहरी गढ़वाल और रामनगर उत्तर 
प्रदेश में सम्मिलित कर लिये गये हैं। विन्ध्यप्रदेश सबसे श्रन्तिम राज्य है 
जो जनवरी १६४० में केन्द्रीय शासन के श्रन्तगंत क्षे लिया गया है । प्रथम 
राज्य संघ की स्थापना तत्र हुईं जब्र कठियावाड़ की २१७ रियासतें तथा 
आर कितनी ही रियासते १६ फरवरी १६४८ को सौराष्ट्र में सम्मलित कर 
दी गई | इस प्रकार का अन्तिम राज्य संघ १ जुलाई १६४६ ई० को 
स्थापित किया गया, जच्र सुदूर दक्षिण की दो रियासतों का ट्रावनकोर कोचीन 
संघ बना दिया गया । 

इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप २१६ रियासतें 
जिनका कुल क्षेत्रफल १०८७३६ वर्गमील तथा जिनकी जनसंख्या १६१५ 
८८००० है, राज्यों में वलीन हो गई | ६१ रियासतों को केन्द्र द्वारा शासित 
क्षेत्रों मं सम्मिलित कर लिया गया है। २७५ रियासतें राज्य संघों में मिला 
दी गई हैं | इस प्रकार संयुक्तीकरण योजना द्वारा ५४२ रियासत भारत में 
सम्मलित करली गई हैं। प्रादेशिक संयुक्तीकरण कायवाही से हेदराबाद, 
मैसूर तथा जम्मू और काश्मीर अछूते बचे हैं। हेदराबाद का शासन नये 
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संविधान के अन्तगंत विशेष व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है। भारत के उत्तर 
पूर्व में खासी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर आसाम का एक अलग स्वतन्त्र 
जिला बना दिया गया है। जो रियासतें राज्यों में विलीन कर ली गई हैं 
वहाँ की जनता को वे सारे अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं जो राज्य की 
जनता को प्राप्त हैं| केन्द्रीय शासित क्षेत्रों के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व केन्द्रीय 
विधान मंडल पर हे | हिमांचल प्र देश तथा कच्छु में चीफ कमिश्नरों की 
सलाहकार-समितियाँ हैं, जिनमें सर्वंप्रिय प्रतिनिधि रखे गये हैं | इस प्रकार 
की समितियाँ अन्य केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन 
है। राज्य संघों में, जहाँ समव था, अन्तर्कालीन मंत्रिमंडल बनाये गये 
हैं| ट्रावानकोर कोचीन में तथा मध्यमभारत और सौराष्ट्र में विधान-मंडल 
तथा उत्तरदायी परिषद्‌ काम कर रहे हैं। मैसूर और काश्मीर में पूर्ण 
उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी गई है । राजप्रमुख, मंत्रिपरिषद तथा 
विधान-मंडलों का वही काम है जो राज्यों में उसी प्रकार के अधिकारियों का 
है। इस प्रकार निरंकुशतन्त्र के ढाँचे के पूर्ण प्रजातंत्रीय रूप में परिवर्तित 
कर देने की कार्यवाही समासत हो गई है। 

विलीन तथा संयुक्तीकृत रियासतों के शासकों का, जिनमें हेदराबाद 
श्रौर मैसूर भी सम्मिलित हैं, निजी व्यय भी निर्धारित कर दिया गया 
है| सरदार पटेल ने अपने एक भाषण में कहा था कि रियासतों के 
झलग अस्तित्व को समाप्त कर देने तथा शासकों द्वारा अपना अधिकार 
समप॑ंण कर देने के बदले में शासकों को यह व्यक्तिगत व्यय निर्धारित 
किया गया है। श्वेतपत्र में शासकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रबन्ध 
का भी विवरण दिया गया है। यह काम बड़ा कठिन और नाजुक था। 
प्र्येक रियासत की अपनी अलग स्थिति और प्रथा थी । इसलिये 
प्रत्येक विषय को उसी के अनुसार अलग-अलग निरणंय किया गया है | इस 
सम््रन्ध में कुछ व्यापक सिद्धान्त बना लिये गये थे । राजमहलों तथा रहने 
के मकानों का निर्धारण राजाओं तथा शासन के पूर्व उपयोग तथा आवश्यकता 
के आधार पर किया गया है। राजाओं के दिल्‍ली स्थित राजमहलों पर 
अधिकार करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है | यदि किसी 
शासक को खेतीबारी में रुचि है तो उसको खेतब्वारी तथा चारागाह 
भी उचित रूप में दिया गया है, जिसके लिये उसको लगान देना होगा । 
राजाशरों ने अपनी अधिकांश जागीरें पहले ही छोड़ दी थीं । खजाने के 
उत्तराधिकार सरकार को दे दिये गये । रत्न आभरण आदि शासकों 
के संरक्षण में दिये गए, जो विशेष समारोहों में उपयोग किये जायेंगे, 
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किन्तु सरकार उनका निरीक्षण समय-समय पर करती रहेगी। सुरक्षित कोष 
पारिवारिक विंवाह्ददि के लिये राजाओं के अ्रन्तगंत कर दिये गये । मन्दिर 
तथा उनसे सम्बन्धित सम्पत्तियों के लिये ट्रस्ट बना दिये गये | 

देशी रियाततों में सैनिक शक्ति भी कम न थी। राष्ट्रीय सरकार ने 
उसपर भी अपना अ्रधिकार कर लिया | गत २६ जनवरी के पहले ही ४४ 
'रियासतों की सेनाओं का सयुक्तीकरण कर दिया गया। कच्छ, कोल्हापुर 
बड़ौदा, गुजरात तथा हिमांचल प्रदेश की सैनिक टुकड़ियाँ भारतीय सेना 
में मिला ली गई हैं | अन्य विलीन राज्यों की सेनाओं के मिलाने का काये 
चालू है| ट्रावनको ' और कोचीन की सेना पर राजप्रमुख का अधिकार हे, 
किन्तु उसे भारत सरकार का आदेश मानना पड़ेगा | आई० ए.० एस० 
तथा आई० पी० एस० की भारतीय सरकारी नौकरियों में देशी रियासतों 
को भी भाग लेने की योजना बनाई गई है । अप्रैल १६४० से रियासतों 
का आधिक संयुक्तीकरण भी आरम्म कर दिया गया है । सभी रियासतों 
तथा राज्य सघों ने, जिनमें हेदराबाद भी सम्मिलित है, भारत के नये 
संविधान की व्यवस्था को स्वाकर कर लिया है | जम्मू तथा काश्मीर के 
सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाये की गई हैं | फरवरी १६४८ में हुए जनमत 
संग्रह के फलस्वरूप सौराष्ट्र सरकार ने जूनागढ़, मानवदर, मगरेल, 
बंटबा, बावरियाबाद और सरदारगढ़ का शासन श्रपने हाथ में ले लिया 
है | न्याय की व्यवस्था के लिये सभी राज्य संघों में उच्च न्यायालय स्थापित 
कर दिये गये हैं । 

इस लम्बे विवरण से यह स्पष्ट है कि देशी रियासतों की जटिल 
समस्या को राष्ट्रीय सरकार ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता और सावधानी से हल 
किया है । जिस प्रकार सत्य और अहिंसा से भारत को स्वराज्य प्रास हुआ हे 
उसी प्रकार राष्ट्रीय सरकार को रियासतों के प्रश्न को हल करने में किसी 
प्रकार की कड़ी कायवाह्दी करने का अवसर नहीं मिला है। केवल 
हैदराबाद में रजाकारों के आन्दोलन के दबाने के लिये उसे सैनिक 
काय वाही करनी पड़ी थी। काश्मीर के प्रश्न को भी भारत सरकार 
शान्ति पूर्ण दंग से हल करना चाहती है । पाकिस्तान के साथ भारत 
सरकार के हाल के हुए समझौते के देखते हुए यह और भी स्पष्ट हे 
कि राष्ट्रीय सरकार की नीति शान्तिमय है । देशी रियासतों के विलयन तथा 
स युक्तीकरण का प्रभाव प्रान्तों, जिन्हें अब राज्य कहते हैं, पर भी पडा 
है। इससे कितने ही राज्यों की सीमा कम और अधिक हुई है । जन- 
सख्या में भी अन्तर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पहले ४६ जिले थे 
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अब ५१ जिले होगये हैं| बिन्ध्यप्रदेश के कितने ही गाँव उत्तर प्रदेश में 
सम्मिलित कर दिये गये हैं। परिणाम यह है कि जनस ख्या और क्षेत्रफल 
दोनों में उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में बड़ा हे । यद्यपि राष्ट्रीय 
सरकार ने शासन की सभी इकाइयों को समान पद देने का प्रयक्ञष किया फिर 
भी कई कारणों से इनमें श्राज भी अन्तर पाया जाता है। इस श्रन्तर काः 
कारण राज्यों की सीमा, उनकी जनसंख्या, सांस्कृतिक और आर्थिक. 
स्थिति तथा राजनीतिक चेतना है । इसीलिये राज्यों को ४ श्रेणियों में 
रखा गया है । 
भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और उनके 
क्षेत्रों का विवरण दिया गया है । ये राज्य ४ भागों 
वतेसान स्थिति में विभाजित किये गये हैं । पहले भाग में आसाम, 
उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्य 
प्रदेश, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश हैं | दूसरे भाग में जम्मू और काश्मीर, 
तिर्वाकुर कोचीन, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्यसंघ, मध्यमारत, मैसूर, 
राजस्थान, विन्ध्यप्रदेश, सौराष्ट्र तथा हेदराबाद हैं। तीसरे भाग में अजमेर 
कच्छु, कूचबिहार, कोड़गु ( कुगं ), त़िपुरा, दिल्‍ली, विलासपुर, भोपाल, 
मनीपुर तथा दह्मांचल प्रदेश हैं। चौथे भाग में श्रंडमान और।नीकोवार 
द्वीप हैं | इस प्रकार भारत के। २६ राज्यों में विभाजित किया गया हे । 
प्रत्येक भाग के राज्य का शासन प्रबन्ध अलग अ्रलग दंग से किया जाता 
है। पहले भाग के राज्यों में प्रत्येक का प्रधान राज्यपाल कहलाता है । 
दूसरे भाग के राज्यों में प्रत्येक भाग का प्रधान राजप्रमुख होता है । तीसरे 
और चौथ भाग के राज्यों का शासन केन्द्रीय सरकार स्वय॑ करती है । इन 
राज्यों के शासन विधान तथा राजनीतिक स्थिति में जो भेद है उसका 
विस्तृत विवरण अगले अध्याय म॑ दिया गया है । राज्यों के निर्माण में 
यह प्रयज्ञ किया गया है कि तत्सम्बन्धी प्रान्तों को ही राज्यों की संज्ञा 
दे दी जाय | ऐसा करते हुए भी थोड़ी बहुत उलट फेर की गई हे । 
विभाजन के पश्चात जो प्रान्त पहले पूर्वी पंजाब कहलाता था वह अ्रब 
पंजाब राज्य कहलाता है | मध्य प्रान्त और बरार के मध्य प्रदेश माना 
गया है। युक्तप्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया है । पन्‍्थ 
पिपलोदा प्र।न्त मध्य भारत में सम्मिलित' कर दिया गया है । 


अध्याय १० 
राज्यपाल तथा उनको मंत्रि-परिषद 


पिछले श्रध्याय में यह कहा गया है कि प्रथम अनुसूची के पहले भाग 
में वर्शित राज्यों में प्रत्येक में एक राज्यपाल होगा । 
राज्यपाल भर्थात्‌ आसाम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, 
बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश 
में राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है | 
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त वह अपना पद धारण करता है। यदि राज्यपाल 
अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है। यदि कोई बाधा उपस्थित 
न हो तो राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से ४ वर्ष की अ्रवधि तक 
पद धारण करेगा। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह अपने 
उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा। कोई व्यक्ति राज्य- 
पाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जच तक कि वह भारत का नागरिक न 
हो तथा ३४ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो | राज्यपाल न तो संसद के 
किसी सदन का और न किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य होगा । यदि संसद्‌ के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के किसी सदन का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाय तो यह समझा 
जायगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के पद ग्रहण की 
तारीख से रिक्त कर दिया है | 


राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता | उसे बिना 
किराया दिये अ्रपने पदावासों के उपयोग का हक दिया गया है। उसका 
वेतन, भत्ता तथा अन्य उपलब्धियाँ संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करेगी | 
जब्न तक वैसे निश्चय नहीं करती तब तक उसे ४५२०० रुपया प्रतिमास वेतन 
दिया जायगा । उसके भत्ते तथा उपलब्धियाँ उस समय तक वही रखो गई हैं 
जो इस संविधान के आरग्म होने के पहले किसी प्रान्त के गवनेर को प्रातः 
थीं | राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसके कार्यकाल में थटाये नहीं 
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जा सकते। प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के कृत्यों का 
निवहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष निम्न रूप में शपथ ग्रहण करेगा और उस 
पर अपने हस्ताक्षर करेगा :--- 

ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अरद्धापूरव 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कि ५02७ 

**( राज्य का नाम ) के राज्यपाल का कार्यपालन ( श्रथवा 
राज्यपाल के कृत्यों का निवहन ) करूँगा तथा अपनी 

पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, 

संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा ओर मैं-...------ 

अल ( राज्य का नाम ) की जनता की सेवा और 
कल्याण में निरत रहूँगा। 


4६ र्मै न्‍ ४१०४७ अमुक ; 


साधारण स्थिति में राज्यपाल को अपने कृत्यों का निवहन करने में 
सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ 

राज्यपाल की की व्यवस्था की गई है। परन्तु कुछ विषयों में यह 
शक्तियों आवश्यकता पड़ सकती कि वह स्वविवेक से कार्य करे | 
संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि 

राज्यपाल किन विषयों में स्वविवेक से कार्य करेगा। यह भी स्पष्ट नहीं किया 
गया है कि वह अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा से कार्य करने के लिये 
वाध्य होगा । फिर भी यह बात स्पष्ट है कि आसाम को छोड़कर किसी भी 
राज्य के राज्यपाल को स्वविवेक से काये करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई 
है। आसाम के राज्यपाल को उन्हीं ज्षेत्रों में स्वविवेक से कार्य करने की 
शक्ति प्रदान की गई है जिनमें वह राष्ट्रपति के अभिकर्ता ( 42०४६ ) के 
रूप में कार्य करेगा । राज्यपाल प्रायः सभी विषयों में मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा 
के अनुसार काय करेगा। इस दृष्टि से वह अधिकार-शून्य प्राधिकारी 
( #प्र0१9 ) है। राज्य में उसके पद का निर्माण केवल संविधान की 
पूत्ति के लिये किया गया है। उसके व्यक्तित्व से राज्य के सर्वश्रेष्ठ नागरिक 
की आमभा प्रकट होती है। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के 
कुछ सदस्यों का विचार था कि राज्यपाल का पद निर्वाचित कर दिया जाय 
और उसे पूरे अधिकार दे दिये जायें | जत्र यह बात अ्रमान्य ठद्दराई गई 
आर राज्यपाल को नियुक्त करने की बात मान ली गई तो यह आवश्यक 
था कि उसके अधिकार बहुत कुछ सीमित कर दिये जायें। यदि ऐसा. न किया 
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जाता तो उसकी शक्तियाँ वैसी ही रहतीं जैसी बृटिश काल में प्रान्तों के 
गव नरों की थी। संविधान की शब्दावली से प्रकट है कि राज्यपाल को 
राज्य में केवल वेधानिक प्रधान बनाया गया है। उसकी शक्तियों का निश्चय 
बहुत कुछ वैधानिक परम्परा पर निर्भर होगा। संविधान के कुछ वर्ष 
कार्योन्वित होने पर यह बात स्पष्ट होगी। उसकी शक्तियों की सीमा और 
विस्तार के निणंय के लिये न्यायालयों की भी शरण लेनी होगी | 


संविधान के अनुसार मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से विधान-मंडल के 
प्रात उत्तरदायी ठहराई गई हे। प्रजातन्त्र सिद्धान्त के अनुसार उत्तरदायी: 
शासन के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य है। जब तक राज्य का शासन 
जनता के प्रतिनिधियों की राय के अनुसार नहीं चलाया जाता, तब तक. 
लोकमत उसका समर्थन नहीं कर सकता। जनता तभी सन्‍्तुष्ट रह सकती है 
जब उसके प्रतिनिधि शासन में सबसे अधिक हाथ रखें। किसी ऐसे व्यक्ति 
अथवा प्राधिकारी से वह शासित नहीं होना चाहती जो वैधानिक रूप से 
नियुक्त किया गया है। इसीलिये राज्यपाल को किसी विषय में स्वविवेक का 
अधिकार नहीं दिया गया है। यदि राज्यपाल मंत्रि-परिषद्‌ के सलाह की 
उपेक्षा करे और किसी विषय में अपने स्वविवेक से कार्य करे तो यह स्वाभाविक 
है कि मंत्रिगण त्यागपत्र दे देगे | जब ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी तो राज्यपाल 
श्रपने स्वविवेक से कार्य करने के लिये स्वतन्त्र होगा। मान लीजिए मंत्रि- 
परिषद्‌ राज्यपाल को विधान-सभा के विघटन की सलाह देती है। यह 
ग्रावश्यक नहीं है कि राज्यपाल ऐसी सलाह को मानने के लिये वाध्य 
होगा | तात्पयं यह है कि उसकी स्वविवेक सम्बन्धी शक्तियाँ संदिग्ध हैं । 
वैधानिक रीति से उसे जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उन्हें हम ४ श्रेणियों 
में विभाजित ,कर सकते हैं--( १ ) कार्यपालिका शक्ति, ( २) विधायिनी- 
शक्ति, ( ३ ) न्‍्यायी शक्ति तथा ( ४ ) वित्तीय शक्ति | 


राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। वह इसका 
प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा 

कायपालिका अपने अ्रधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। जो 
शक्ति कृत्य ( #५ग८४०॥ ) किसी वतंमान विधि ने किसी 

अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राज्यपाल को 

हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे। राज्यपाल के अ्रधीनस्थ किसी 
प्राधिकारी को विधि द्वारा इृत्य देने में संसद्‌ अथवा राज्य के विधान-मंडल 


को वाघधा न होगी। राज्य के विधान-मंडल को जिस सीमा तक विधि बनाने: 
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का श्रधिकार दिया गया है वहाँ तक राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार होगा । समवर्ती-सूची में जिन विषयों का समावेश किया गया है 
उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के आधीन 
होगी । राज्य की सरकार अपने करतंव्यों का निबंहन कैसे करे इसके सम्बन्ध 
में उपचन्ध बनाने की शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है। मत्रियों में कार्य 
का विभाजन उसी की इच्छानुसार किया जाता है। मंत्रि-परिषद्‌ के प्रधान 
अर्थात्‌ मुख्य मंत्री की नियुक्ति वही करता है | 


राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा जब कोई विधेयक पारित 
हो जाता है तो वह राज्यपाल के समनक्ष उपस्थित किया 
विधायिनी शक्ति जाता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह 
विधेयक पर अपनी श्रनुमति दे या अनुमति रोक ले । 
:विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ वह रक्षित भी कर सकता है । जो विधयक 
उसकी अनुमति के लिये उसके समक्ष रखा जाता है, यदि वह घन-विधेयक 
नहीं है तो उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक को सन्देश के साथ 
सदन या सदनों के उस पर पुनर्विचार करने के लिये लौटा दे । इस प्रकार 
से सदन या सदनों को लौटाये गये विधेयक पर उन्हें पुनर्विचार करना 
'होगा। पुनर्विचार करने के पश्चात्‌ यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा 
संशोधन सहित या रहित पुन!पारित हो जाता है और राज्यपाल के समक्ष 
शब्रनुमति के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति 
नहीं रोक सकता | कोई घधन-विधेयक अ्रथवा वित्त-विधेयक उसकी अनुमति 
के बिना विधान-सभा में उपस्थित नहीं किया जा सकता। आर्थिक विषयों 
में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता 
जब तक उसकी अनुमति न प्राप्त कर ली जाय । 


उस समय के छोड़कर जबकि विधान-सम/ तथा विधान-परिषद्‌ वाले 
'राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन सत्र ( 5€४७07 ) में हैं, यदि किसी 
समय राज्यपाल को समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाह्दी करने के लिये 
उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों 
( 0747&72८6४ ) का प्रर्यापन कर सकेगा जो उसे परिष्थितियों से 
अपेक्षित प्रतीत हों। परन्तु राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित 
नहीं कर सकता जिससे सम्बन्धित विधेयक को विधान-मंडल में पुरःस्थापित 
( 4॥/70007८९ ; किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा 
हो | उस विषय में भी वह कोई अध्यादेश प्रद्यापित नहीं कर सकता जिससे 
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सम्बन्धित विधेयक को वह राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना आवश्यक 
समभता है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा 
अनुमत ( ॥६8९॥7 ) राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है । 
प्रत्येक अध्यादेश राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहाँ राज्य में विधान- 
परिषद्‌ हे वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा। यदि वह विधान-सभा 
से पारित और यदि विधान-परिषद्‌ है तो उससे स्वीकृत हो जाता है, तो 
उस अध्यादेश की अवधि समाप्त हो जाती है। विधान-मंडल के पुनः 
समवेत ( ।0/८४६४९०॥०)० ) होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश 
की अवधि समाप्त हो जाती है। राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश किसी समय 
भी लौटा लिया जाता है । 


जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार है उस 
विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध 
न्‍्यायी शक्ति के लिये सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, 
प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने की, अथवा 
दण्डादेश का विलम्बन परिहार या लघूकरण करने की, उस राज्य के राज्य- 
पाल को शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में न्यायालयों को 
बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की गईं हे। सरकार का कोई भी विभाग उनके 
कार्या में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
को वे अवेधानिक घोषित कर सकते हैं। इसीलिये न्‍्यायालयो को छोड़कर 
न्‍्यायी शक्तियाँ किसी और को नहीं दी गई हैं। जो थोड़ी बहुत शक्ति 
राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रदान की गई है उनका भी उपयोग वे विशेष 
स्थिति में ही करेंगे । 


प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा 
सदनों के समक्ष राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के 

वित्तीय शक्ति लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण 
रखवायेगा जिसे इस संविधान में “वार्षिक-वित्त-विवरण' 

के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। राज्यपाल की सिपारिश के बिना किसी 
भी अनुदान की माँग न की जायगी | यदि वित्ताय वर्ष के वास्ते व्यय किये 
जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वष के प्रयोजन के लिये अ्रपर्याप्त 
पायी जाती है श्रथवा किसी विशेष सेवा के निमित्त अ्रनुपूरक अथवा अपर 
व्यय की श्रावश्यकता होती है, तो राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल के सदन 
अथवा सदनों के समजझ्ष उस व्यय से सम्बन्धित दूसरा विवरण रखवायेगा। 
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किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये 
अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो वह विधान- 
सभा में ऐसी अधिकाई के लिये माँग उपस्थित करायेगा | 


संविधान के १६३ वे अनुच्छेद में राज्य की मंत्रि-परिषद्‌ के संगठन 
आर कार्या का वर्शन किया गया है। यह कहा गया है 
मंत्रिपरिषद्‌ कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का निवहन करने में 
सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिंषद्‌ 
होगी जिसका प्रधान मुख्य मन्त्री होगा। क्‍या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई 
मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच 
न की जायगी। मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्ययाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मत्री की मंत्रणा से करेगा । राज्यपाल के प्रसाद 
पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश 
राज्यों में आदिम जातियों के कल्याण के लिये भार-साधक ( ।7८॥७72४ ) 
एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए. वर्गा के 
कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। 
मं? -परिषद्‌ राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी 
होगी अपने पद ग्रहण करने से पहले मंत्री को राज्यपाल के समक्ष दो प्रकार 
की शपथ अहण करनी होगी । एक शपथ पद की और दूसरी गोपनीयता 
की होगी । पद की शपथ में वह संविधान के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा रखने 
की प्रतिज्ञा करेगा । भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष आदि के बिना शुद्ध 
अन्तःकरण से अपने कतंव्यों के निवहन की भी प्रतिज्ञा करेगा। गोपनीयता 
की शपथ में वह इस बात की प्रतिज्ञा करेगा कि, “राज्य के मंत्री के रूप 
में मेरे विचार के लिये जो विषय लाया जायगा अथवा मुझे ज्ञात होगा 
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या 
प्रकट न करूगा । 


मंत्री का विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है | 
प्रजातंत्र के सिद्धान्त की रक्षा के लिये इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं 
हे | कभी-कभी विधान-मंडल से बाहर के योग्य व्यक्ति भी मंत्रि-परिषद्‌ में 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं, परन्तु उनके लिये यह आवश्यक है कि 
& महीने के भीतर वे किसी “सदन के सदस्य अवश्य बन जायेँ। संविधान 
में यह उल्लेख किया गया है कि कोई मंत्री, जो निरन्तर ६ मासों की किसी 
कालावधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि 
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को समाप्ति पर मंत्री न रहेगा। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे 
जैसे समय समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विबि द्वारा निर्धारित करे। 
जन्न तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तबत्र तक 
दूसरी व्यवस्था की गई है। संविधान में उनके वेतन श्रादि के सम्बन्ध में 
यह कहा गया है कि प्रथम अनुखूची के पहले और दूसरे भाग में वर्शित 
प्रत्येक राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि 
यथास्थिति तत्सथानी प्रान्त या तत्स्थानी देशी रियासत के ऐसे मंत्रियों को इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले दिये जाते थे। जब्र काँग्रेस ने पहली बार 
मंत्रिपद ग्रहण किया तो मंत्रियों का वेतन ५०० रुपया माहवार रखा गया था | 
काँग्रेस का कहना था कि भारत ऐसे निधन देश में किसी भी पदाधिकारी का 
वेतन ५०० रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ कांग्रेस 
का यह निर्णय बदल गया | तत्र से श्रत्र तक मंत्रियों को १४०० रुपया मासिक 
वेतन दिया जाता है। इध्के अतिरिक्त उनके रहने के लिए बिना किराये का 
एक सरकारी भवन, एक मोटर, तथा अन्य उपलब्धियाँ भी प्रदान की 
गई हैं । 

मंत्रियों की संख्या के विषय में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है| 
इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार कम और 
खधिक मंत्री रखने का अधिकार है। राज्यों में जो मंत्री इस समय 
कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या में काफी अन्तर है। कुछ राज्यों में 
इनकी संख्या ४ से ६ तक है और कुछ में यह १० तक हो गई 
है। आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या और भी बढ़ाई जा सकर्त 
हे। ऊपर कष्दा गया द कि मंत्रि-परिषद्‌ का कार्यकाल राज्यपाल बे 
प्रसाद पबंनन्‍्त होगा | फिर भी यदि किसी विशेष कारण से इसे 
भंग न किया जाय तो यद्द विधान-सभा के कार्यकाल अर्थात्‌ ५ वर्ष तव 
कार्य करती रहेगी। राज्यपाल जल्दी मंत्रि-परिषद्‌ को भंग नहीं कर सकता 
जब तक विधान-सभा का उसमें विश्वास है तत्र तक वह इसका विघटन 
नहीं कर सकता। राज्य की मंत्रि-परिषद्‌ की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध 
में बद्दी नियम द्वोंगे जो संघ के मंत्रि-परिषद्‌ में हें | 
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राज्य का विधान-मं इल 


प्रथम अ्रनुसूच्ो के पहले भाग में वर्शित प्रत्येक राज्य के लिये एक 
विधान-मंडल होगा | मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तिहार 
तथा पंजाब में विधान-मंडल के दो सदन होंगे । आसाम, उड़ीसा तथा मध्य 
प्रदेश में केवल एक सदन होगा | जिन राज्यों में दो सदन हैं उनमें पहले 
सदन का नाम विधान-सभा ( [,०2४8।४(ए९ 388७॥0|9 ) और दूसरे 
सदन का नाम विधान-परिषद्‌ ( 4,6£22390ए९ 0 ०णाथी ) होगा । जिन 
राज्यों में एक ही सदन है उसका नाम विधान-सभा होगा। यदि विधान-परिषद्‌ 
से रहित किसी राज्य की विधान-सभा विधान-परिषद्‌ की स्थापना के लिये 
सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दे 
तो संसद्‌ विधि द्वारा उस राज्य में विधान-परिषद्‌ की स्थापना करेगी । यदि 
कोई राज्य, जिसमें विधान-परिषद्‌ की स्थापना की गई है, इसका उत्सादन 
( 300॥0०४ ) करना चाहता है तो वह इस आशय का संकल्प विधान- 
मंडल के दो तिहाई बहुमत से पारित करके संसद्‌ को भेज सकता है। इस 
प्रकार से पारित संकल्प के अ्रनुसार संसद्‌ विधान-परिषद्‌ का उत्सादन कर 
सकती है | राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को प्रतिवर्ष कम से 
कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायगा । उनके एक सत्र की 
अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र ( 5८5७४०॥ ) की प्रथम बैठक के लिये 
नियुक्त तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा। इन उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए. राज्यपाल समय-समय पर सदनों को अ्रथवा किसी सदन 
को ऐसे समय और स्थान पर, जेसा उचित समझे, अधिवेशन के लिये 
आहूत कर सकेगा | सदन या सदनों का सत्रावसान ( 2880]76 ) करने 
अथवा विधान-सभा का विघटन करने का भी उसे अधिकार है । 
प्रत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुएए सदस्यों 
से मिलकर बनेगी | यदि किसी राज्य के राज्यपाल या 
विधान-सभा राजप्रमुख की राय हो कि उस राज्य की विधान- 
सभा में आंग्ल-मारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के 
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जितने सदस्य वह समुचित समझे, नाम निर्देशित कर सकेगा | राज्यों की 
विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के 
लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी तथा नाम निर्देशन द्वारा आग्ल-भारतीय 
समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपब्रन्ध इस संविधान के प्रारम्म से १० 
वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे | किसी राज्य की विधान- 
सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-त्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचनन्षेत्र 
की अन्तिम पू्वंगत जन-गणना में निश्चित की गई जन-संख्या के आधार 
पर होगा। आसाम के स्वायत्त जिलों को तथा शिलांग के नगर क्षेत्र व 
क्रंटक से मिलकर बने निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर प्रत्येक ७४००० व्यक्तियों 
पर एक प्रतिनिधि होगा । किसी राज्य की विधान-समा में सदस्यों की समस्त 
संख्या किसी अवस्था में ४०० से अधिक अथवा ६० से कम न होगी। 
राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचननन्षेत्र को बाँट में दिये जाने वाले सदस्यों 
की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूवंगत जन-गणना में 
निश्चित जन-संख्या से अ्रनुपात सारे राज्य में सवत्र यथासाध्य एक ही 
होगा । प्रत्येक जन-गणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान-समभा में 
विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा 
ऐसी रीति से और ऐसी “तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन 
किया जायगा जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। ऐसे पुनः समा- 
योजन से विधान-सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रमाव न पढ़ेगा 
जत्र तक कि उस समय वतंमान विधान-सभा का विघटन न हो जाय ) वतंमान 
जन गणना के अनुसार विभिन्न राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों की 
संख्या निम्नलिखित निर्धारित की गई है :-- 


आसाम श्ण्षर उड़ीसा १४० 
पंजाब १२६ पटियाला ६० 
सौराष्ट्र ६० बिहार ३३० 
बम्बरदे ३१५ मध्य प्रदेश २३२ 
मदरास. ३७५ उत्तर प्रदेश ४३० 
प० बंगाल २३८ हेदराब्राद १७५ 
मध्य भारत ६६ मैसूर ६६ 
राजस्थान १६० ट्रावनकोर । 
कोचीन | "४ 


प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहले ही विघटित न कर 
दी जाय तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से ५ वर्ष तक 
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चालू रहेगी | ५ वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान- 
सभा का विघटन होगा | उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्षोषणा 
प्रवतन में है, संसद्‌ विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो 
एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी । किसी श्रवस्था में भी उद्घोषणा के 
प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ ६ मास की कालावधि से वह अधिक 
विस्तृत न होगी। विधान-समा का सदस्य होने के लिये प्रत्येक व्यक्ति में 
निम्नलिखित अ्रंतायें ( (१७॥॥१९७४॥४०॥४ ) आवश्यक ठहरायी गई हैं :--. 


१---उसे भारत का नाग रेक होना चाहिये। उसकी आयु कम से कम 
२४ वर्ष की होनी चाहिये | 
२-उसे विक्रतचित्त और दिवालिया नहीं होना चाहिये । 
> केन्द्रीय श्रथवा राज्य की सरकार के अन्तर्गत उसे कोई लाभ का 
पद धारण नहों करना चाहिये। 


४--उसे संसद्‌ के किसी सदन अ्रथवा विधान-परिषद्‌ का सदस्य नहीं 
होना चाहिये। 


प्रथम श्रनुसूची के पहले और दूसरे भाग में, उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिम 
जातिक्षित्रों में की अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर श्रन्य श्रादिम 
जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रहैंगे। आखसाम राज्य की विधान-सभा में 
स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान सुरक्षित रहेंगे। किसी राज्य की 
विधान-सभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 
सुरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त 
संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित 
जातियों की श्रथवा उस राज्य में की अनुसूचित आदिम जातियों की जन- 
संख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जन-संख्या से है। आ्रासाम राज्य 
की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या 
का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम 
न होगा जो उस जिले की जन-संख्या का उस राज्य की समस्त जन- 
संख्या से है। शिलांग के कटक और नगर ज्षेत्र से मिलकर बने हुए 
निर्वाचन-छे त्र को छोड़कर आ्रासाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के 
लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र 
समाविष्ट न ह्वोगा। कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी 
जिले में की श्रनुसुचित आदिम जातियों का सदस्य नहीं है, उस राज्य क 
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विधान-सभा के लिये शिल्ञांग के कटक और नगर चकषेत्र से मिलकर बने हुए 
निर्वाचन-क् त्र को छोड़कर उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित 
होने का पात्र न होगा । आवश्यक प्रतीत होने पर राज्य की विधान-सभा 
में श्रांग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के नाम-निर्देशन का भी विधान 
बनाया गया है | राज्यपाल या राजप्रमुख यह नाम-निर्देशन करेगा | 


विधान-सभा को, अ्रथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ के होने की अवस्था 
में उस राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को अथवा साथ समवेत 
दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये 
सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा | राज्य की प्रत्येक विधान-सभा 
यथासंभव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष ( ७९४०० ) 
झौर उपाध्यक्ष ( 000०४ए 5]0०8]:९० ) चुनेगी। जत्र जब अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तत्र तब्र सभा किसी अन्य सदस्य को यथाध्थिति 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद 
घारण करने वाला सदस्य यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो श्रपना पद रिक्त 
कर देगा | वह किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद 
त्याग कर सकेगा | त्यागपत्र देते समय लेख में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और 
उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सम्ब्रोधित करेगा। विधान-सभा के तत्कालीन समस्त 
सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पों द्वारा वह अपने पद से हृठाया जा 
सकेगा | इस प्रकार का संकल्प तब्र तक प्रस्तावित न किया जायगा जब तक 
कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय को कम से कम १४ दिन 
की सूचना न दे दी गई हो। जब कभी विधान सभा का विघटन किया जायगा 
तो पिघटन के पश्चात होने वाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक 
पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा । 


अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद 
भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन 
के लिये नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा। विधान-सभा 
की किसी बैठक से अध्यक्त की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह 
भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से 
निर्धारित किया जाय, अ्रध्यक्ष के रूप में काये करेगा। इनमें से कोई व्यक्ति 
उपस्थित न दह्वो तो श्रन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगा । विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद 
से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष 
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को अपने पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तत्र उपाध्यक्ष, उपस्थित 
रहने पर भी, पीठासीन न होगा | जन्न अध्यक्ष को अपने पद से. हटाने का 
कोई संकल्प विधान-सभा में विचाराधीन हो तत्र उसको सभा में बोलने 
तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग लेने का श्रधिकार होगा। ऐसे 
संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर उसे प्रथमतः ही 
मत देने का हक होगा, किन्तु मत-साम्य होने की दशा में न होगा | प्रत्येक 
सत्र के आरम्म में विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद होने 
की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को राज्यपाल सम्भोधन करेगा 
तथा आवाहन का कारण विधान-मंडल को बतायेगा । राज्य के प्रत्येक मंत्री 
और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, 
अथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में दोनों सदनों में बोले तथा 
दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले। परन्तु उसको मत देने का 
हक न होगा । 


विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिये 
जायेंगे जैसे राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा नियत करे | जब तक ऐसा 
उपचबन्ध नहीं किया जाता तत्र तक उन्हें ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायगे जैसे 
तत्त्थानी प्रान्त को विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले दिये जाते थे। राज्य के विधान-मंडल के सदन 
या प्रत्येक सदन का पृथक््‌ साचविक कमंचारी बृन्द होगा। इन कर्मचारियों 
की भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्ती का विनियमन राज्य का 
विधान-मंडल करेगा | जत्र तक राज्य का विधान-मंडल ऐसा उपन्रन्ध नहीं 
करता तत्र तक राज्यपाल विधान-समा के अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ के 
सभापति से परामशं करके इनके लिये नियम बनायेगा | विधान-सभा का 
प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के अथवा उसके 
द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समज्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। 
इस शपथ में वह इस बात की प्रतिज्ञा करेगा कि संविधान के प्रति वह 
श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और अपने कतंव्यों का श्रद्धापूव क निवंहन करेगा । 


ऊपर कहा गया है कि मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश 
बिहार तथा पंजाब में विधान-मंडल के दो सदन होंगे। 

विधान-परिषद्‌ इन्हीं राज्यों के दूसरे सदन का नाम विधान-परिषद्‌ है | 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या उस 

राज्य की विधान सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से 
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अधिक न होगी | परन्तु किसी भी अवस्था में किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ 
के सदस्यों की समस्त संख्या ४० से कम न होगी । जन्न तक ससद्‌ विधि 
द्वारा कोई दूसरा उपब्न्ध न करे तब तक किसी राज्य को विधान-परिषद्‌ 
की रचना निम्नलिखित प्रकार से होगी:-- 


(क ) विधान-परिषद्‌ के सदस्य की समस्त संख्या का एक तिहाई भाग 
उस राज्य में की नगरपालिकाश्रों, जिला मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय 
प्राधिकारियों के, जैसे कि ससद्‌ विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से 
मिलकर बने निर्वाचक म डलों द्वारा निर्वाचित होगा ; 


(ख ) विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या का बारहवाँ भाग 
उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से प्िलकर बने हुए निर्वाचक- 
मडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्यन्क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय 
के कम से कम ३ वर्ष से स्नातक हैं अ्रथवा, जो कम से कम ३ बर्ष से 
ऐसी अद्वताश्रों को धारण किये हुये हैं जो ससद्‌ निर्मित किसी विधि 
के द्वारा या अधोन वैसे किसों विश्वविद्यालय के स्नातक की अदंताश्रों के 
तुल्य विद्वित की गई हों ; 


(ग ) विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या का बारहवाँ भाग 
ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक-मडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो 
राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से शअनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा 
सस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम् से कम ३ वर्ष से लगे हुये हैं, जैसी 
कि स सद्‌ निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें; 


( घ ) विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या का तीसरा भाग 
राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित 
होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं ; 


( डः ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशित होंगे। नाम-निर्देशित 
किये जाने वाले सदस्य ऐसे होगे जिनमें साहित्य, विशान, कला, सहकारी 
आन्दोलन और सामाजिक सेवा के विषय में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव है | 


ऊपर लिखे हुये उपखण्ड (क ) (ख ) और ( ग ) के शअ्रधीन 
निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-््षेत्रों में चुने जायँगे 
जैसे कि ससद्‌ निर्मित किसी विधि के श्रधीन विद्वित किये जायेँ। नाम- 


१६६ आ्रंधुनिक भांरतीयं शौसंन॑ 


निर्देशित द्ोने वाले सदस्यों के श्रतिरिक्त शेष सदस्यों का निर्वाचन 
अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा होगा | 

राज्य की विधान-परिषद्‌ का विघटन न होगा | प्रत्येक द्वितीय वर्ष की 
समाप्ति पर सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई सदस्य संसद 
निर्मित विधि द्वारा निद्ृत्त हो जाँयगे। विधान-परिषद्‌ के सदस्य के लिये 
जो श्रहंतायें श्रथवा अनहंतायें निश्चित की गई हैं वे वही हैं जो विधान सभा 
के सदस्यों के लिये निश्चित की गईं हैं| इतना अन्तर अवश्य है कि विधान 
सभा के सदस्यों के लिये २४ वर्ष की आयु का और विधान-परिषद्‌ के सदस्यों 
के लिये ३० वर्ष की आयु का प्रतित्रन्ध रखा गया है। विधान-परिषद्‌ को 
प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायगा तथा 
उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के 
लिये नियुक्त तारीख के ब्रीच ६ माह का अन्तर न होगा। विधान-परिषद्‌ 
का अधिवेशन बुलाने, स्थान निश्चित करने तथा उसे सत्रावसान करने का 
अधिकार राज्यपाल को है। विधान-परिषद्‌ की काय प्रणाली प्रायः उसी 
प्रकार है जैसे विधान-समा की | जो थाड़ा बहुत अन्तर है उसका उल्लेख 
इनके अधिकारों के प्रसंग में किया गया है । 

प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌ अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना 
सभापति ([%€अंपे०३४) और उपसभापति ( ४०८-?€शथंपेटा॥। ) चुनेगी 
तथा जब जब सभापति या उपसभाषपति का पद रिक्त हो तत्र तब वह किसी 
अन्य सदस्य को सभापति या उपसभापति चुनेगी | विधान-परिषद्‌ के 
सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि 
परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद्‌ रिक्त कर देगा | वह किसी समय 
भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । त्याग पत्र 
फे लेख में सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को सम्बोधित 
करेगा । विधान-परिषद्‌ का सभापति या उपसभापति परिषद्‌ के तत्कालीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद्‌ के सकलल्‍प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगा | परन्तु हस तरह का संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया 
जायगा जब तक उसके प्रस्तावित करने के अमभिप्राय की कम से कम १४ 
दिन की सूचना न दे दी गई हो । सभापति का पद रिक्त होने पर 
उपसभापति अथवा यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो तो विधान परिषद्‌ 
का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद 
के कर्तव्यों का पालन करेगा। विधान-परिषद्‌ की किसी बैठक से सभापति 
की अनुपस्थिति में उपसभाषपति अथवा यदि वह भी श्रनुपस्थित है तो, 
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ऐसा व्यक्ति , जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाय, 
अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हे तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे 
परिषद्‌ निर्धारित करे सभापति के रूप में काम करेगा | 
विधान-परिषद्‌ की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से 
हटाने का कोई सकलप विचाशाधीन हो तन्न सभापति, अथवा जब्र उपसभापति 
को अपने पद से हटाने का कोई सकलल्‍प विचाराधीन हो तब उपसभापति, 
उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन होगा। जन्च सभापति को अपने पद से 
हटाने का कोई संकल्प विधान-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब उसको 
परिषद्‌ में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का 
अधिकार होगा | ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अ्रन्य 
विषय पर उसे प्रथमतः द्वी मत देने का हक होगा, किन्तु मत-साम्य की 
दशा में न होगा | विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को ऐसे 
बेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा नियत 
करे । जन्र तक ऐसा उपनत्रन्ध न बने तब तक उसे ऐसे वेतन और भरते 
दिये जायेंगे जैसे कि तत्स्थानीय प्रान्त की विधान-परिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे । जहाँ 
तत्श्थानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले कोई विधान-परिषद्‌ न थी बहाँ 
उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन 
ओर भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल निर्धारित करेगा। 
राज्य के विधान-परिषद्‌ का पृथक्‌ साचविक कर्मचारी बृन्द होगा। राज्य का 
विधान-मंडल इन कम चारियों की भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा 
की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। जब तक राज्य का विधान-मंडल 
उपबन्ध नहीं करता तब्च तक राज्यपाल विधान-परिषद्‌ के सभापति से परामर्श 
करके कम चारियों की भर्ती का विनियमन करेगा । विधान-परिषद्‌ का 
प्रत्येक सदस्य अपना स्थान अहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष वही शपथ 
लेगा जो विधान-सभा के सदस्य के लिये निर्धारित की गई है । 
किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की बैठक में सब प्रश्नों 
का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति या उसके रूप में 
राज्य के विधान- कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित तथा 
मंडल की काये- मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया 
पद्धति जायगा | अध्यक्ष अथवा सभापति या उसके रूप में 
कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, पर 
मत-साम्य की अ्रवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका 
झा० भा० शा०--२३ 
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प्रयोग करेगा | संदश््यता में कोई रिक्तता होने पर भी राज्य के विधान॑-मंडैल॑ 
के किसी सदन को कारये करने की शक्ति होगी। यदि बाद में यह पता चले 
कि काई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हक न था, कायंवाहियों में उपस्थित 
रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के 
विधान-मंडल की कार्यवाही मान्य होगी। जब् तक राज्य का विधान-मंडल 
विधि द्वारा अन्यथा उपब्न्धित न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल 
के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति (७४००प॥१) 
१० सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, 
इसमें से जो भी श्रधिक हो, से होगी। यदि गज्य की विधान-सभा अथवा 
विधान-परिषद्‌ के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष 
या सभापति श्रथवा उसके रूप में काय करने वाले व्यक्ति का कतंव्य होगा 
कि वह या तो सदन के स्थगित कर दे या अधिवेशन का तब तक के 
लिये निलम्ब्रित (5प87०॥0) कर दे जब्च तक कि गणपूर्ति न हो जाय । 

कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य न होगा 
तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या 
दूसरे सदन के स्थान का रिक्त करने के लिये उस राज्य का विधान-मंडल 
विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा । कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधान- 
मंडलों का सदस्य न होगा यदि केाई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों 
के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाय तो ऐसी कालावधि के समाप्ति 
के पश्चात्‌, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, 
ऐसे सन्न राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायगा 
यदि उसने एक राज्य के अ्रतिरिक्त अन्य राज्यों के विधान-मंडलों के 
अपने स्थान के पहले द्वी त्याग न दिया हो। यदि राज्य के विधान-मंडल 
के किसी सदन का सदस्य अयोग्य हो जाता है अथवा अध्यक्ष या सभापति 
के सम्बोधित अ्रपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर 
देता है तो ऐसा होने पर उसका “स्थान रिक्त हो जायगा। यदि किसी 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य ६० दिन की कालावधि 
तक सदन की अनुशञा के त्रिना उसके सब अधिवेशनों से अ्रनुपस्थित रहे तो 
सदन उसके स्थान को रिक्त घेषित कर सकेगा | परन्तु ६० दिन की उक्त 
कालावधि की गणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायगा 
'लिसमें सदन सत्रावर्तित ( 770702ए०८०१ ) अथवा निरन्तर ४ से अधिक 
दिनों के लिये स्थगित रहा है । 

प्रत्येक राज्य के विधानं-मंडल में वाक्‌ स्वातन्त्य होगा। राज्य के विधान- 
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मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी 
राज्य के विधान- बात अथवा दिये हुए किसो मत के विषय में विधान 
मंडलों की मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय 
शक्तियां. में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति 
के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्य- 
वाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी । 
अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन, सदस्यों श्रौर समितियों 
की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी दोोंगी जैसी वह विधान- 
मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे। जबत्र तक वे इस 
प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगो जो इस संविधान के 
प्रारम्म पर इंगलेंड की पार्लियामेंट के हाउव आफ कामन्स की तथा 
उसके सदस्यों और समितियों की हैं। राज्य की विध्रान-सभा और विधान- 
परिषद्‌ के सदस्यों के ऐसे वेतनों और भत्तों के पाने का हक होगा जिन्हें 
उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित केरे। 
जन्र तक ऐसा उपत्रन्ध नहीं बनाया जाता ततन्न तक्न उन्हें ऐसे वेतन और 
भत्ते दिये जाय गे जेसे इस सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले उस राज्य 
की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के दिये जाते थे । 
घन-विधेयक तथा अन्य वित्त-विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन में आरम्म हो 
विधान प्रक्रिया सकेगा | विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल 
((,९४2४७४५०7 के सदनों द्वारा कोई विधेयक ततब्र तक पारित न समझा 
?0८2८6ंए7०) जायगा जन्न तक यातो तब्रिना संशोधन के या ऐसे 
संशोधनों के सहित जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत - कर 
दिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया ह्ो। किसी 
राज्य के विधान-मंडल में लम्ब्रित विधेयक ( रिशादांग& 3॥) ) उसके 
सदन या सदनों के सन्रावसलान (?7070०2०० ) के कारण व्यपगत (,808७) 
न होगा । किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ में लम्ब्रित-विधेयक, जिसको विधान- 
सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत न 
होगा | कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बित है, अथवा, 
जो विधान-सभा से पारित होकर विधान-परिषद्‌ में लम्बित हे, विधान- 
सभा के विघटन होने पर व्यपगत न होगा। यदि विधान-सभा द्वारा पारित 
विधेयक विधान-परिषद्‌ द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा वह ३ 
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मास से अधिक समय तक विव्ान-परिषद्‌ में रोक लिक्ष जाता है अ्रथया 
विधान-परिषद्‌ द्वारा उसमें ऐसा संशोधन कर दिया जाता है जिससे विधान- 
सभा सहमत नहीं हे, तो विधान-समा उस विधेयक के किसी भी रूप में 
पुनः पारित कर सकेगी | इस प्रकार से पारित विधेयक पुनः विधान-परिषद्‌ 
के भेज दिया जायगा | यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार 
दोबारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद्‌ के पहुँचाये जाने के पश्चात्‌ 
विधान-परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा विधान- 
परिषद्‌ के समक्ष रखे जाने की तारीख से उससे विधेयक पारित हुए बिना 
एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा विधान-परिषद्‌ 
द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन्हें विधान-सभा 
स्वीकार नहीं करती, तो विधेयक ,राज्य के विधान-मडल के सदनों द्वारा 
उस रूप में पारित समभा जायगा जिसमें कि वह विधान-सभा द्वारा दूसरी 
धार पारित किया गया था | 
विधान-परिषद्‌ में धन-विधेयक पुरः स्थापित ( [70700 ४०७ ) न किया 
जायगा। विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-सभा 
घन-विधेयक से'पारित हो जाने के पश्चात्‌, धन-विधेयक विधान- 
परिषद्‌ को, उसकी सिपारिशों के लिये, पहुँचाया 
जायगा | विधान-परिषद्‌ विधेयक्र की प्राप्ति की तारीख से १४ दिन की 
कालावधि के भीतर विधेयक के अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा के 
लौटा देगी | विधान-सभा, विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों में से सब्र को, या 
किसी के स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि विधान-परिषद्‌ की 
सिपारिशों में से किसी को विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो घन- 
विधेयक विधान-परिषद्‌ द्वारा तिपारिश किये गए. तथा विधान-सभा द्वारा 
स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायगा। यदि 
विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों सें से किसी के भी विधान-सभा स्वीकार 
नहीं करती है तो धन-विधेयक, विधान परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किए गए 
किसी संशोधन के बिना उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायगा 
जिसमें कि वह विधान-समा द्वारा पारित किया गया था। यदि विधान- 
सभा द्वारा पारित तथा विधान-परिषद्‌ के उसकी सिपारिशों के लिये 
पहुँचाया गया धन-विधेयक १४ दिन की कालावधि के भीतर विधान 
सभा के लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों 
सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायगा जिसमें विधान-सभा ने उसको 
पारित किया था | 


राज्य का विधान-मंडले १७४६ 


कोई विधेयक तभी धन-विधेयक संमकझा जायगा जब उसमें निम्न- 
लिखित विषयों में से सब्र अथवा किसी से संम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध 
होंगे :--- 

१--किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना, विनियम; 

२--राज्य द्वारा धन उधार लेने का, श्रथवा कोई प्रत्याभूति ( 0प्ना- 
07६०९ ) देने का, अ्रथवा राज्य द्वारा लिये गए अ्रथवा लिये जाने 
वाले किन्हीं वित्तीय आमभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का 
विनियमन; 

३--राज्य की संचत निधि ग्रथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी किसी निधि में घन डालना अ्रथवा उसमें से धन निकालना; 

४--राज्य की संचित निधि में से धन का विनियाग ( 89]70- 
ए४धंणा ); 

५--किसी व्यय को राज्य को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि के बढ़ाता; 


६---राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोकलेखे मध्ये धन प्राप्त 
करना अथवा ऐसे घन की अमभिरक्षा या निकासी करना; 


कोई विधेयक केवल इस कारण से घन-विधेयक न समझभा जायगा कि 
वह जुर्मानों या अ्रन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का, अथवा अ्रनुशप्तियों के 
लिये फोसों की, या की हुई सेवाश्रों के लिये फीसों की, अभियाचना काया 
देने का, उपत्रन्ध करता है। केई विधेयक इस कारण से भी धन-विधेयक 
नहीं समझा जायगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा 
स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, 
बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि 
विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य ।के विधान-मंडल में पुर स्थापित केई 
विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के 
अध्यक्ष का विनिश्वय अन्तिम होगा। जब केई विधेयक विधान-परिषद्‌ 
के भेजा जाता है तथा जत्र वह अनुमति के लिये राज्य। के राज्यपाल 
के समचज्ष उपस्थित किया जाता है तत्न प्रत्येक घन-विधेयक/ पर विधान- 
सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह 
धन-विधेयक है | 


जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, श्रथवा विधान-परिषद्‌ वाले राज्य 
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में विधान-मंडल के दोनों संदनों द्वारा विधेयक पारित 


विधेयकों पर कर दिया गया हो तत्न वह राज्यपाल के समक्ष उप- 
अनुमति स्थित किया जायगा। राज्यपाल यह घोषित करेगा 
कि वह विधेयक पर यातो श्रनुमति देता है या 
अ्रनुमति रोक लेता है अथवा विवेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित 
कर लेता है। राज्यपाल अनुमति के लिये अपने समछ विधेयक रखे जाने के 
पश्चात्‌ यथा शीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो 
सदन या सदनों के ऐसे संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों 
सदन विधेयक पर शअश्रथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपब्न्धों पर पुनर्विचार 
करें | जन्र विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन या दोनों सदन 
विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे | यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा 
संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल के समक्ष 
अनुमति के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति न रोकेगा । 
यदि किसी विधेयक से, उस्के विधि, हो जाने पर, राज्यग़ाल की राय में 
उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होता हो तो उस विधेयक पर 
राज्यपाल अनुमति न देगा, किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्तित 
रखेगा । राज्यपाल द्वारा जच केाई विवेयकर राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्तित 
कर लिया जाय तच राष्ट्रपति यह घो.घत करेगा कि वह विधेयक पर या तो 
सम्मति देता है या सम्मति रोक लेता है। जहाँ विधेयक धन-विधेयक नहीं 
हे वहाँ राष्ट्रपति राज्ययाल के यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक के 
राज्य के विधान-मंडल के सदन या . सदनों को सन्देश सहित लौटा दे । 
जब काई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाय तत्र ऐसे सदेश के मिलने 
की तारीख से ६ मद्दोने की कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस 
पर फिर से विचार किया जायगा | यदि वह सशोधन के सहित या तिना 
सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्त 
उसके विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायगा । 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा 
सदनों के समक्ष राज्याल उस राज्य की उस वर्ष के 
वार्षिक वित्त- लिये प्राक्कलित प्रासियों और व्ययों ( ॥78४॥78060 
विवरण छपालण7९.. घाव १;575९००१६प०८ ) का विवरण 
रखवायेगा । इसी को संविधान में 4ार्षिक-वित्त- 
विवरण' के नाम से निर्दिष्ट किया गया हे | वार्षिक-वित्त-विवरण में व्यय 
के प्राकलन में दिये हुए, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप 


रोज को विधांन-मईलै १७५ 


में वर्शित राशियाँ तथा राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले श्रन्य 
प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ पृथक पृथक दिखाई 
जायेगी | निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित 
व्यय होगा :-- 

(१ ) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से संबद्ध 
अन्य व्यय; 

(२) विधान-सभा के श्रध्यज्ञ और उपाध्यक्ष के तथा किसी राज्य 
में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में विधान परिषद्‌ के सभापति श्र 
उपसभापति के वेतन और भत्ते; 

( ३ ) ऐसे ऋणमभार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्‍्तगंत 
व्याज, निक्षेप निधिभार, और मोचन भार, उधार लेने और ऋण 
सेवा और ऋण मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय; 


(४ ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों 
विषयक व्यय; 

(४ ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निणंय, आशप्ति 
या पंचाट ( &क्षश्ावे ) के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियों; 


६---इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से विधि द्वारा 
इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय | 


राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबद्ध प्राकलनें विधान-सभा 
में मतदान के लिये न'रखी जायिगी, किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि 
यह विधान-मंडल में उन प्राक्लनों में से किसी पर चर्चा को रोकती 
है| उपयुक्त प्राकलनों में से जितनी श्रन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे विधान- 
सभा के समक्ष अनुदान-माँग के रूप में रखी जायेंगी तथा विधान-सभा 
को शक्ति होगी कि किसी माँग को स्वीकार या अ्रस्वीकार करे श्रथवा 
किसी माँग को उसमें उल्लिखित राशि को कम करके स्वीकार करे | 
राज्यपाल की सिपारिश के बिना किसी भी अनुदान की माँग न की 
जायगी। विधान-सभा द्वारा इस अकार श्रनुदान किये जाने के बाद 
यथासम्भव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से समस्त अ्रनुदानों की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित सब्र धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित 
किया जायगा । इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार 
करने अथवा अनुदान के लकर्षंय को बदलने अ्रथवा राज्य की संचित निधि 


१७६ अीधुनिक भारंतीय शासन 


पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने वाला कोई संशोधन, राज्य 
के विधान-मंडल के किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायगा । 
राज्य की संचित निधि में से, उपबन्धों के अनुसार पारित विधि 
द्वारा, किये गए. विनियोग के अ्रधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई 
धन निकाला न जायगा। यदि किसी विशेष व्यय के लिये किसी नई 
राशि की आवश्यकता है अथवा व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई 
राशि शअ्रपर्यातत हो जाती है तो राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल के 
सदन अथवा सदनों के समक्ष उस अ्रतिरिक्त राशि की माँग उपस्थित 
करेगा । यदि किसी वित्तोय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और 
उस वर्ष के लिए. अनुदान की ग़ई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो 
गया है, तो उसकी भी पूर्ति के लिये वह राज्य के सदन अ्रथवा सदनों 
के समक्ष माँग उपस्थित करेगा। राज्य की विधान-सभा के किसी वित्तीय 
वर्ष के भाग के लिये प्राकलित ब्यय के बारे में किसी अनुदान की पेशगी 
देने की शक्ति होगी। उसे किसो वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो 
अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की भी शक्ति 
होगी । जिस विधेयक के अधिनियमत किये जाने और प्रवतेन में लाये 
जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य 
के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब्न तक पारित न किया जायगा 
जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल 
ने सिपारिश न की हो | 
राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा 
अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिये नियम 
- साधारणतया बना सकेगा | जब तक ऐसे नियम .नहीं बनाये” 
प्रक्रिया जाते तक तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले, तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय. विधान-मंडल 
के सम्बन्ध में, जो प्रक्रिया के नियम और स्थायो आदेश प्रवृत्त थे वे, 
थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उस शज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में 
प्रभावी होंगे। विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-सभा के श्रध्यक्ष, तथा 
विधान-परिषद्‌ के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्‌ राज्यपाल, उनमें 
परस्पर संचार ,सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना ।सकेगा | बित्तीय कार्य 
को समय के अ्रन्दर समास करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधान- 
मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की सचित निधि 
में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य के 


.शज्य का विधान-मंडलं १७७ 


विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का 
विनियमन कर सकेगा । राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राज- 
भाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायगा। १५४ 
वर्ष की कालावधि के समाप्त होने पर अंग्रेजी का चलन समाप्त हो जायगा | 


विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ का सभापति अ्रथवा ऐसे 
रूप में काय करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपयुक्त भाषाओं 
में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, श्रपनी मातृ 
भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। उच्चतम न्याया- 
लय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कतेब्य-पालन 
में किये गये आ्राचरण के विषय में राज्य के विधान-म डल में कोई चर्चा 
न होगी । प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमता के आधार पर विधान-मंडल 
की किसी काय वाह्दी की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायगी। राज्य के 
विधान-म डल का कोई पदाधिकारी या सदस्य अ्रपनी शक्तियों के अपने 
द्वारा किये गए प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के ज्षेत्राधिकार के 


अधीन न होगा | 


आ० भा० शा०--२३ 


अध्यांय १२ 
प्रथम अनुसूची के (ख) (ग) तथा (घ) भाग के राज्य 


( ख ) भाग के राज्य 


सविधान की प्रथम अनुसूची के ( ख ) भाग में जम्मू और काश्मोर, 
तिवाकुर-कोचीन, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्यस'घ, मध्यमारत, मैसूर, 
राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा हेदराबाद राज्य सम्मिलित किये 
गये हैं | इन राज्यों के निर्माण और इनकी प्रगति पर पिछले श्रध्याय 
में विचार किया जा चुका है | ये राज्य देशी रियास्तों के संघ से निर्मित 
हुए हैं। इन राज्यों का शासन-प्रतन्ध प्रायः उसी प्रकार से किया जाता 
है जैसे राज्यपाल के राज्यों का होता है। इनकी पिछली राजनीतिक स्थिति 
की भिन्नता के कारण जो थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है उसका वर्णन 
इस भ्रध्याय में किया गंया है | 
सविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उपयुक्त राज्यों का 
शासन उसी प्रकार से संचालित होगा जैसे राज्यपाल 
राजप्रमुख के राज्यों को संचालित किया जाता है | काय पालिका, 
विधान-मंडल तथा न्यायिक संगठन में इन दोनों 
प्रकार के राज्यों में बहुत ही नाम मात्र का अन्तर होगा | (ख) भाग 
में वर्णित राज्यों में प्रत्येक का प्रधान 'राजप्रमुख' कहलायेगा | देशी रियासतों 
के संगठन से जब्न इन राज्यों का निर्माण छिया गया तो प्रत्येक राज्य 
का राजप्रमुख किसी रियासत का राजा बनाया गया | यह पद प्रायः उन 
राजाओं के। दिया गया जिनकी रियासतें बड़ी थीं। जब तक कोई दूसरा 
प्रबन्ध न हो तब तक हेदराबाद के निजाम के राष्ट्रपति ने हैदराबाद का 
राजप्रमुख स्वीकार किया है। मैसूर का राजप्रमुख वहीं का राजा नियुक्त 
किया गया है। जम्मू और काश्मीर के महाराजा को जम्मू और काश्मीर 
का राजप्रमुख,बनाया गया है।। राजप्रमुख के श्रधिकार प्रायः वही हैं जो 
राज्यपाल के हैं | राजप्रमुख के, जब कि राज्य की सरकार ,.के मुख्य स्थान 
में उसका अपना निवासग्रह न हो, तब बिना किराया दिये पदावास के 
उपयोग का हक होगा । उसको ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों' का भी हक 


प्रथम अनुसूची के भाग के राज्य १७है्‌ 


होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। 
राजप्रमुख के भत्ते आदि उसकी पद की अवधि मे घटाये नहीं जायेंगे । 


प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा । मैसूर के राज्य- 
विधान-मंडल में दो सदन होंगे ओर बाकी राज्यों के 
विधान-मंडल विधान-मंडल में से प्रत्येक में एक सदन होगा | इनके 
नाम वही होंगे जो राज्यपाल के राज्यों के विधान- 
मंडलों के हैं। राज्य की विधान सभा और विधान-परिषद_ के सदस्यों को 
ऐसे वेतन और भन्ते दिये जायेंगे जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल विधि 
द्वारा समय समय पर निर्धारित करे | जब तक ऐसा उपबन्ध नहीं बनाया 
जाता तब तक उन्हें ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे राजप्रमुख 
निर्धारित करे। विधान-मंडल के निर्माण, उनकी कार्यविधि तथा उनकी 
शक्तियों के सम्बन्ध में वही उपब्न्ध लागू होंगे जो राज्यपाल के राज्य के 
विधान-मंडलों पर लागू हैं। 


राजप्रमुख के राज्यों में उसी प्रकार की न्यायपालिका होगी जैसी राज्य- 

पाल के राज्यों में है। दोनों के अधिकार और कारये 

न्यायपालिका विधि में कोई अन्तर न होगा। इनमें उच्च न्यायालयों 

के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति राजप्रमुख के परामशं 

से निश्चित करेगा | इनका अवकाश तथा पेंशन आदि ससद्‌ द्वारा निर्धारित 

किया जायगा । जन्न तक संसद्‌ ऐसा नहीं करती तन्न तक राष्ट्रपति राजप्रमुख 
के परामर्श से इसे निर्धारित करेगा । 


केन्द्रीय सरकार से इन राज्यों का सम्बन्ध वही है जो राज्यपाल के 
राज्यों का है। संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों 

केन्द्र से इनका के स्पष्ट करने के लिए. जो ३ प्रकार की सूचियाँ 
सम्बन्ध बनाई गई हैं वे इन राज्यों के सम्बन्ध में भी लागू 
होंगी । राज्यसूची तथा समवर्ती सूची में दिये गये 

विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति इन राज्यों के विधान-मंडलों 
को दी गई है | इन विषयों के सम्बन्ध में अ्रध्याय ५ में विस्तृत वर्णन 
किया जा चुका है। जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ अ्रपवाद माना 
गया है। इस राज्य . के सम्बन्ध में संघ सूची तथा समवर्ती सूची में कुछ 
उलठ-फेर किया गया है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस 
अपवाद को जन्न चाहे हटा दे | इस संविधान के आरम्भ होने से १० वर्ष 
को कालावधि तक संघ सरकार का नियन्जण इन राज्यों पर बना रहेगा | 


१८८० आधुनिक भारतोय शासन 


इन्हें सघ सरकार की आशाओं का जो, इन्हें समय समय पर प्राप्त होंगी, 
पालन करना होगा | ससद_को यह अधिकार द्वे कि वह १० वर्ष की इस 
कालावधि को और भी बढ़ा दे | राष्ट्रपति किसी राज्य को केन्द्रीय सरकार 
के इस निय त्रण से मुक्त मी कर सकता है | आशिक विषयों में प्रत्येक 
राज्य फे साथ संघ सरकार का एक सुलहनामा हुआ है जो १० वर्ष के 
लिये किया गया दे। स्वतन्त्रता के पहले रियासतों की सम्पूर्ण आय 
राजाओं की निजी आय समभी जाती थी | वे इसका अधिकांश अपने निजी 
व्यय में लगाते थे और बहुत थोड़ा अंश शासन पर व्यय किया जाता था | 
सघ सरकार ने राजाओं तथा इनके परिवार का अन्य व्यय निश्चित कर 
दिया है और राज्य की आय का अधिकाश शासन पर व्यय करने की 
व्यवस्था की है | इसी से इन राज्यों में सावंजनिक उन्नति और निर्माण की 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में सुविधा होगी। 


( ग) भाग के राज्य 

प्रथम अनुसूची के ( ग ) भाग में अजमेर, कच्छु, कोच त्रिह्र, कोड़गु 
( कुगं ) त्रिपुरा, दिल्‍ली, बिलासपुर, भोपाल, मनीपुर तथा हिमांचल 
प्रदेश सम्मिलित किये गये हैं। इन राज्यों का प्रशासन राष्ट्रगति द्वारा किया 
जायगा । इस बारे में वह अपने द्वारा नियुक्त किये गये मुख्य श्रायुक्त 
((फ्रार्ट (0ग्राए्&&076॥) या उपराज्यपाल (॥९प्राशाक्षण (७०ए४९०४807) 
अथवा पड़ोसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा। पड़ोसी राज्य की 
सरकार के द्वारा काय करने के पूर्व वह सम्बन्धित सरकार से परामर्श करेगा 
तथा प्रशासित किये जाने वाले राज्य क्री जनता के विचारों को जान लेगा । 
यदि जनता पड़ोसी राज्य के शासन को नहीं चाहती तो राष्ट्रपति इस तरह की 
व्यवस्था नहीं करेगा । मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित 
किसी राज्य के लिए संसद्‌ विधि द्वारा राज्य के विधान-मंडल के रूप में 
कृत्य करने के लिये नाम-निर्देशित, निर्वाचित अथवा अंशतः नाम निर्देशित 
अथवा अंशतः निर्वाचित निकाय स॒जित कर सकेगी [ संसद का यह भी 
अधिकार है कि वह मंत्रणा-दाताओं की या मंत्रियों की परिषद्‌ का निर्माण 
करे और उनकी शक्तियों तथा कृत्यों को विधि द्वारा निश्चित करे । 


( ग ) भाग में उल्लिखित किसी राज्य के लिये ससद्‌ विधि द्वारा उच्च 
न्यायालय का संगठन कर सकेगी | ऐसे किसी राज्य के किसी न्यायालय को भी 
इस संविधान के प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। इन 
राज्यों में, इस संविधान के प्रारम्भ ढोने से पहले, जो उच्च न्यायालय कार्य 
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करते थे वे संविधान के आरम्म होने पर भी कार्य करते रहेंगे । जब तक 
ससद्‌ विधि द्वारा कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती तब तक कोड़गु (कुर्ग ) 
की विधान-परिषद्‌ का गठन, शक्तियाँ और कृत्य वैसे ही होंगे जैसे कि वे 
इस स विधान के प्रारम्भ से ठीक पहले थे | कोड़गु में सग्नद्दीत राजस्व के 
तथा कोड़गु के सम्बन्ध में व्ययों के विषय में प्रबन्ध तब तक अ्रपरिवर्तित 
रहेंगे जब तक कि इस बारे म॑ राष्ट्रति आदेश द्वारा अन्य उपबन्ध नहीं 
करता | 
( थे ) भाग के राज्य 

प्रथम अनुसूची के ( घ ) भाग में अंडमन और नीकोवार द्वीप 
सम्मिलत किये गये हैं| इन राज्यों का प्रशासन राष्ट्रति के अ्रधिकार में 
दिया गया है। वह अपने द्वारा नियुक्त किसी मुख्य आयुक्त या अन्य 
प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा । इस भाग में उल्लिखित राज्यों के 
अतिरिक्त भी यदि कोई गराज्य राष्ट्रति के अधिकार में प्रशासन के लिये 
दिये जायेंगे तो उनका भी प्रशासन वह इसी प्रर्नार करेगा। इन राज्यों 
में शान्ति और सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व राष्ट्रति को दिया गया है। 
उसे अधिकार है कि संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि में संशोधन करके 
इन राज्यों में लागू करे अथवा वर्तमान किसी विधि को इनमें लागू करने 
की आज्ञा न दे | तात्पयं यह है कि इन राज्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व 
राष्ट्रपति पर है । 


अध्याय १३ 
जिले का शासन 


प्रत्येक राज्य कमिश्नरियों म॑ बॉँटा गया है । प्रत्येक कमिश्नरी का 
प्रधान एक कमिश्नर होता है । प्रत्येक कमिश्नरी 
राज्य का जिलों में विभाजित की गई है। एक कमिश्नरी के 
विभाजन अन्तंगत ५ या ६ जिले होते हैं। यह विभाजन शासन 
की सुविधा के लिये किया गया है । भारतीय राज्य 
इतने बड़े हैं कि इनका शासन प्रत्न्ध इन्हें एक इकाई मानकर नहीं किया 
जा सकता | कुछु राज्य योरप के कितने ही देशों से कई गुने बड़े हैं । 
मद्रास का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन तथा आयलैंड से कहीं बड़ा हे । इसीलिये 
इन राज्यों के विभाजन की आवश्यकता हुई है । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
देशी रियासतों के विलयन तथा संघीकरण के कारण जिलों की संख्या 
और इनके क्षेत्रफल में इतना मद्दान अ्रन्तर हुआ है कि यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि इस समप्रय इनकी संख्या कितनी है। श्राज भी 
इनमें उलर्ट फेर किया जा रहा है। इतना अवश्य है कि इन जिलों की जन- 
सख्या और क्षेत्रफल अलग अलग हैं | कुछ जिले योरप के छोटे देशों 
की बराबरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले न्यूजीलेंड से भी बड़े हैं। 
तिरहुत कमिश्नी की जनसख्या कनाडा से अधिक है । विजिगापद्वम 
जिले ह्ञा क्षेत्रफल और जनस ख्या डेनमाक से अधिक है। बहुत कम जिले 
ऐसे हैं जिनका छे त्रफल १५०० वर्ग मील से कम है । शायद ही किसी 
जिले की जनस ख्या ५ लाख से कम हो | इन जिलों की जलवायु तथा उपज 
एक सी नहीं है । एक ही जिले का कुछ भाग उपजाऊ और कुछ ऊसर है । 
प्रत्येक जिले में शहर और गाँवों की बोल-चाल, रहन-सहन तथा आर्थिक 
स्थिति में श्रन्तर पाया जाता है। आ्राथिक दृष्टि से कुछ जिले सम्पन्न और 
कुछ दरिद्र हैं। कुछ जिले इतने घने बसे हैं कि प्रत्येक किसान को दो 
एकड़ तक भूमि खेती के लिये नहीं मिलती । 


जिले का प्रधान जिलाधीश कहल्ञाता है। कुछ राज्यों में यह कलेक्टर 


ल्‍ँ 
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और कुछ में डिप्टी कमिश्नर कहलाता है| श्रपने जिले 
कलेक्टर या में वह सरकार का प्रतिनिधि है। आम तौर से वह 
जिलाधीश सिविल सरधिस का एक सदस्य होता है। प्रान्तीय 
सिविल सरविस के सदस्य भी इस पद पर नियुक्त किये 
जाते हैं। वेतन की दृष्टि से कलेक्टर का स्थान अपने जिले में सबसे बड़ा नद्दी 
है, परन्तु अधिकार की दृष्टि से इससे बढ़ कर कोई दूसरा पदाधिकारी 
नहीं होता | इसे दोहरे अ्रधिकार प्राप्त हैं | कलेक्टर की दैसियत से उसे 
अपने जिले की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु 
वह भूमि-कर को घटा-बढ़ा नहीं सकता | भूचाल, अकाल, महामारी आदि 
विपत्तियों के समय , मालगुजारी घटाने की सिफारिश वह राज्य की सरकार 
से कर सकता है | मजिस्ट्रे- के नाते वह जिले की छोटी कचइरियों का 
निरीक्षक होता है। पुलीस के कामों की देख-रेख तथा उन्हें सलाह आदि 
देने का उसे अधिकार है। अपने जिले की सम्पूर्ण भूमि से वह परिचित 
होता है। मालगुजारी वसूल करते समय उसे छोटे-बड़े सभी लोगों से 
मिलने का अवसर मिलता है। जिले में शांति रखने की एक-मात्र 
जिम्मेवारी इसी पर है | इसीलिए साल के कई महीने वह श्रपने जिले का 
दौरा करता है| इस दौड़ान में वह जिले की हर तहसील में लोगों से 
मिलता है, उनकी हालतें पूछता है और वहाँ से सब प्रकार की जानकारी 
प्राप्त करता है। 7 
जिले में शासन के लिए कई विभाग बनाये गये हैं । उनका सम्बन्ध 
राज्य की सरकार से है। पुलीस, सिंचाई, . सड़कें तथा इमारतें, खेती, 
व्यवसाय, अस्पताल, तथा फैक्टरी आदि विभिन्न पदाधिकारियों की देख- 
रेख में रक्‍्खी गई हैं, लेकिन इसके प्रधान कलेक्टर की राय से अपना 
कार्य करते हैं। अपने अपने कार्यो की सूचना ये उसे देते रहते हैं। 
यदि ऐसा न हो तो वह इतने बड़े उत्तरदायित्व को नहीं निन्राह सकता 
प्रत्येक विभाग का प्रधान अपने कार्यो के लिए. स्वतन्त्र होते हुए भी 
अपने आपको कलेक्टर के अन्तर्गत समझता है। कलेक्टर की अ्रधीनता 
में काम करने वाले पदाधिकारी सीधे जनता के सम्पर्क में रहते हैं। इनके 
निरीक्षण के लिए उसे बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। कुछ तो इनके 
कार्यो की देख-रेख के लिए और कुछ अपने जिले का श्रध्ययन करने के 
लिए वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता रहता है । यद्यपि उसका 
निश्चित निवास-स्थान शहर में होता है, फिर भी वह ग्रामीण बातों से 


के 


झनभिज्ञ नहीं रहता । साल के ६ महीने उसे इन्हीं देहातों में बिताने 


१८४ . आधुनिक भारतीय शॉसंने 


पड़ते हैं । जिले के रीति रवाज, वहाँ की बोली, उसकी आर्थिक परिस्थिति 
तथा लोगों की सभ्यता --इन सत्र से वह भली भांति परिचित होता है । 
पालांडे के कथनानुसार वह राज्य की सरकार रूपी शरीर का विभिन्न 
अंग है |" 

कलेक्टर का प्रभुत्व अपने जिले में इतना बड़ा होता हे कि साधारण 
लोग इसे सरकार के नाम से सूचित करते हैं। उनका विश्वास है कि 
वही इनका एकमात्र शासनकर्ता है | किसी तरह की सहायता या छूट 
की आवश्यकता पड़ती है तो वे इसी का आश्रय लेते हैं। किसानों की 
मालगुजारी में कठिन से कठिन परिस्थिति में तत्र तक कोई छूट नहीं दी 
ज्ञा सकती जत्र तक वह इसकी सिफारिश न करे। विभागों की बृद्धि के 
कारण तथा आवागमन की सुविंधा होने से उसके कत्तव्य आज और भी 
बढ़ गये हैं | कागजी कारबाइयाँ" इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि उसे बाहर 
जाने का अवसर बड़ी कठिनाई से मिलता है। इससे उसके अधिकारों पर 
कुछ श्राघात पहुँचता है | कहा जाता है कि कलेक्टर के श्रच्छे दिन अब 
चले गये ।र लेकिन श्रत्र भी वह अपने जिले का सम्राट है। अधिकारों से 
बढ़कर उसका प्रभाव अपने जिले पर कहीं अ्रधिक पड़ता है। जिले का 
बड़े से बड़ा जमींदार अथवा सेठ साहूकार उसकी आशा नहीं टाल सकता । 
यदि कलेक्टर का व्यक्तित्व चड़ा है और वह ने चरित्र तथा आन्तरिक 
गुणों से पूर्ण है तो अपने जिले में किसी देवता से कम नहीं माना जाता । 
कुछ कलेक्टरों के नाम जनता में इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी 
अनुपर्थिति को श्रभी तक अनुभव करते हैं। गांव में अभी तक यह कद्दावत 
प्रचलित है कि क्‍या तुम कलेक्टर द्वो? इसका तात्पय यह है कि 
ग्रामीण जनता के लिये कलेक्टर से बढ़कर कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं 
जान पड़ता । 


सरकारी विभाग में यही एक ऐसा पदाधिकारी है जिसे जनता और 
बड़े अ्रफसर दोनों के सम्पर्क भें आने का अवसर मिलता है | अपने जिले 
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की वास्तविक स्थिति से यह भली भाँति परिचित रहता है। जिले की उन्नति 
के लिये इसे सब कुछ करने का अ्रधिकार है। यदि यह शासक अद्वितीय 
योग्यता का हुआ तो अपने जिले की अद्भुत उन्नति कर सकता है । 
आजमगढ़ जिले में एन० सी० मेहता का नाम तब तक अमर रहेगा जब 
तक मेहता पुस्तकालय की एक एक ईंट शेष रहेगी | इससे भी बढ़कर उनकी 
प्रखर बुद्धि से जो लाभ वहाँ के किसानों को पहुँचा वह सव्वंदा स्मरणीय 
है| कुछ अंग्रेज कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार की श्रमर कीति से श्रपने 
जिलों को लाभ पहुँचाया है। उसके क्षेत्र बहुमुखी हैं। श्रपने जिले में भूमि 
विभाजन, कर्ज से किसानों की छुट, भगणड़े का निपयारा, अकाल-पीड़ितों की 
सेवा, इत्यादि कार्य उसे करने पड़ते हैं | ग्रामीण जीवन में उसका व्यक्तित्व 
सबसे महत्वपूर्ण माना जाता हे ।' पुलीस, जेल, म्युनिसिपलटीज, सड़कें, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, दवा, टैक्स, इत्यादि कार्यो को देख-रेख उसे करनी 
पड़ती है। इन कार्यों को देखते हुए उसे कई प्रकार की न्ञानकारी रखनी 
होती है ।" केवल कितातबी ज्ञान से काम नहीं चल सकता । एक श्रोर 
उसे लोगों की जान-माल की रक्षा के लिये शान्ति की व्यवस्था करनी पड़ती 
है, और दूसरी ओर व्यापार, शासन, न्याय तथा धन-घान्य की वृद्धि का 
उपाय सोचना पड़ता है । 

१६१६ ई० तक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट भ्ञोड का सभापति द्वोता था परन्तु 
अब ऐसा नहीं हे। स्वायक्त शासन ( 4,008। ४8७0॥-0७०0 एथ7प९८॥ ) 
की स्थापना के बाद डिस्ट्रिक्ट बोड का अधिकार जनता को दे दिया गया। 
इससे कलेक्टर को बहुत सी छोटी-छोटी बातों से अवकाश मिला। अ्रत्र 
उसे इन कार्यो की ओर एक साधारण दृष्टि रखनी पड़ती हे । जब कभी 
राज्य की सरकार डिस्ट्रिक्ट बोडे अथवा म्युनिस्िपल बोर्ड के कार्यों से 
असखंतुष्ट होती है तो इनका भार कलेक्टर को दे दिया जाता है । इन बोर्डो 
की मीटिगों में वह जब्न चादे बेठ सकता है । इसके लिये उसे किसी की 
आशा लेने की आवश्यकता नहीं है । यदि वह उनके कार्यो' से असन्तुष्ट 
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है और उसकी समर में इनकी कार्यवाहियों से जिले की शान्ति तथा उन्नति 
में बाधा पड़ती है, तो वह इसकी सूचना राज्य की सरकार को दे सकता 
है | यदि कलेक्टर का कार्य अपने जिले में अत्यन्त सराहनीय है और उसे 
शासन के अनेक श्रनुभव प्राप्त हैं तो वह कमिश्नर अथवा गवनर का पद 
प्राप्त कर सकता है । 
जिले का कलेक्टर अ्रपनी सीमा में किसी बादशाह से कम नहीं है । 
उसकी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान का जिसने अध्ययन किया दे वह इसे 
अच्छी तरह समझ सकता दे | उसके सरकारी अधिकार भले ही सीमित 
हों, परन्तु जिले की जनता उसके साथ रहती है। बड़े बड़े धनी मानी लोग 
उसकी मुट्ठी में होते हैं । किसानों को दशा वह भली भाँति अध्ययन कर 
उसमें काफी उन्नति कर सकता है। छोटे छोटे ग्राम व्यवसाय को वह 
उन्नति दिला सकता है। अपने रचनात्मक विचारों को कार्यान्विंत करने के 
लिये वह सामग्री एकत्र कर सकता है। लेकिन साथ ही यदि वह विलासी 
हुआ, और रात दिन अपने बंगले में पड़ा रद्दा, तो उसके विचारों से जिले 
को कोई लाभ नहीं हो सकता । उसे अत्यंत परिश्रमी और दृढ़ विचार 
वाला होना पड़ता है | कागजी कारवाइयाँ उतनी महत्वपूर्ण नहों हैं जितनी 
बाहरी देख-रेख | उसे हर समय इस बात पर दृष्टि रखनी पड़ती है कि 
जिले में कोई विशेष दलबन्दी अथवा वैर-भाव पैदा न हों। विशेष कर 
बतंमान राष्ट्रीय उत्थान के युग में उसे और भी सचेत रहना पड़ता है । 
एक ओर उसे जनता की सेवा का ध्यान होता है और दूसरी ओर 
अपने बड़े अफसरों की आशाये माननी पड़ती हैं | उसे इर प्रकार के लोगों 
से मिलने का अवसर मिलता है | सबके मानसिक अध्ययन की छाप उसके 
मस्तिष्क पर गहरी पड़ती है । 
राजनीतिक संगठन की मशीन उसके द्वाथ से बाहर है । जिले की 
सीमा में वह कमी-बेशी नहीं कर सकता । शासन प्रबन्ध के दाँचे को 
बदलने का उसे ऋधिकार नहीं है। फिर भी अपने प्रभाव से वह जिले 
में बहुत कुछ कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोडे तथा म्युनिसिपल बोड के 
ऊपर उसके व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है | इन दोनों के सहयोग 
से जिले की शिक्षा, सफाई, सड़कें तथा शान्ति में विशेष रूप से वृद्धि की 
जा सकती है ; जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों पर अधिकार होने से वह 
जिस प्रकार की व्यवस्था चाहे कर सकता है । इज्जीनियर, डाक्टर, पुलीस 
सुपैरिन्टेन्डेन्ट, खजानची इत्यादि सब उसकी सलादइ से काम करते हैं । 
यदि वह किसी वस्तु में विशेष रुचि रखता है तो उसके प्रचार के लिये 
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बह बहुत कुछु कर सकता है । उसके मन में कोई लाभदायक योजना आावे 
तो वह सरलता पूर्वक काम में लाई जा सकती है | 


अपने जिले में प्रधान कार्यपालिका के अ्रतिरिक्त उसे न्याय विभाग 
का भी कुछ काय करना पड़ता है | वह पहले दर्जे 
कलेक्टर के का मजिस्ट्रेय कहलाता है। जिले में जितने मजिस्ट्रेट 
न्याय सम्बन्धी हें वे सब्र इसकी अधीनता में कार्य करते हैं । मजिस्ट्रेट 
अधिकार की हेसियत से उसे यह अ्रधिकार है कि किसी श्पराधी 
को दो वर्ष जेल और १००० रुपया जुर्माना कर सके। 
ऐसा इसलिये किया गया है कि अपनी सीमा के अन्दर वह पूर्ण शान्ति 
रख सके | यदि लोगों को इसका भय न हो, तो कोई इससे प्रभावित नहीं 
हो सकता | जिले की सारी पुलीस इसके अधिकार में हे। वह जिसे चाहे 
गिरफ्तार कर उस पर कोई अश्रभियोग लगाकर मुकदमे चला सकता है| 
पलीस सुपरिन्टेन्डेन्ट उसे इस बात की सूचना देता रहता हे कि जिले में 
शांति की क्‍या व्यवस्था है, या अपराधियों को मात्रा कितनी है | थानों की 
सहायता से गाँव गाँव की रिपोर्ट उसे हर समय मिलती रहती है | यदि पलीस 
किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराये तो कलेक्टर मुकदमा चला कर उसे जेल 
में डाल सकता है | ऊपर कहा गया है कि कलेक्टर की हेसियत से उसका 
काम सारे जिले को मालगुजारी वसूल करना है । लेकिन इसके श्रतिरिक्त 
उसे राज्य की सरकार को भूमि तथा खेती सम्बन्धी और भी सलाहें समय 
समय पर देनी पड़ती हैं| किसानों की समस्या भारत की समस्याओं की $ 
है| इसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि भारत की उन्नति में कलेक्टर का 
कितना हाथ है | किसानों और जमींदारों के बीच में जितने भगड़े पेदा होते 
हैं उनका निपटारा यही करता है | 


पुलीस और जेल दोनों उसके हाथ में रक्खे गये हैं। उसके न्याय 
सम्बन्धी अ्रधकारों की रक्षा अन्य न्यायाधीशों से अधिक हो सकती है| 
गाँवों के लोग पुलीस को सरकार का दाहिना हाथ समभते हैं। लाल 
पगड़ी उनके लिये काल के समान थो । राष्ट्रीय भावना के कारण यह 
भय बहुत कुछ कम हो चला हे, लेकिन फिर भी इस विभाग की कड़ाइयों 
से हर आदमी डरता है| जहाँ तक जेल की बात है, राजनीतिक कैदियों 
को छोड़ कर बाकी सभी लोग इसे नरक समभते हैं | कोई व्यक्ति 
ऐसा न होगा जो जेल का जीवन पसन्द करे। अपराध करने पर भी 
लोग जेलों में जाने से डरते हें। कलेक्टर इन दोनों कंजियों को अपने 
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हाथ में रखता है| किसी की हिम्मत नहीं हे जो उसकी आज्ाओओं का 
उल्लंघन करे । 

कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार पहले पहल लाड कानंवालिस 
के समय में दिये गये | उसने पहले इसे बंगाल प्रान्त में आरम्भ किया 
आर फिर बाद में इसकी नकल और सूत्रों में की गई । न्यायाधीश और 
कलेक्टर के पद एक में जोड़ दिये गये | कलेक्टर का पद वारेन हेस्टिंग्ज 
के समय से आरम्म किया गया है। जब कम्पनी ने बंगाल की दीवानी 
अपने हाथ में लीतो उसे इस पद की आवश्यकता हुईं। बहुत दिनों 
तक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कलेक्टर 
को आरम्भ में कोई मुकदमा फेसल करने का अधिकार न था। अपने 
जिले में उसका पद मजिस्ट्रे. से बड़ा होता था। उत्षका वेतन भी 
अधिक था । मजिस्ट्रेट उन्नति करके कलेक्टर हो जाया करते थे । 
मजिस्ट्रेट को उतना अनभव नहीं होता था जितना कलेक्टर को । इससे 
काम में असुविधा होती थी। इस कमी को दूर करने के लिये दोनों का 
पद एक में सम्मिलित कर दिया गया। तद्न से बराबर ये दोनों पद एक के 
हाथों में चले आ रहे हैं। कहा जाता है कार्य रूप में वह मुकदमे फैसल 


करने का काम कम करता है, उसका काय अन्य मजिस्ट्रेटें की कारवाइयों 
की देख-भाल करना है। सारांश यह है कि कलेक्टर स्वयं किसी सरकार 
से कम नहीं है ।* 

जिले में सरकारी कोष पर उसका अधिकार होता है। भूमि-कर 
सम्बन्धी रुपये-पेसे की अ्रपील उसके पास की जाती है। यद्यपि उसे 
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रे. का अधिकार दिया गया है, परन्तु उसकी 
कचहरी में बहुत कम नये मुकदमे पेश किये जाते हैं | कारण यह है कि 
उसके पास इतने अ्रधिक काम हैं कि वह दफ्तर में ब्रेठकर उन्हें पूरा 
नहीं कर सकता। अकसर अपने जिले में उसे इधर उधर जाने की 
ग्रावश्यकताये' पड़ती हैं। उसकी कचहरी में अपील के मुकदमे अधिक 
आते हैं। तहसीलदारों तथा अन्य मजिस्ट्रेों के फैसलों की श्रपील उसके 
यहाँ की जाती है । 
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कलेक्टर के उत्तरदायित्व की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। 
जिले की मालगुजारी और न्याय के अ्रतिरिक्त 


कलेक्टर के उसे और भी काम करने पड़ते दं। चीजों का 
अन्य भाव उसे समभना पड़ता है और इसी हिसाब 
उत्तरदायित्व से वह खेती की आमदनी का अनुमान करता है। 
राज्य की सरकार को अच्छे और बुरे मौसमों की 

उस सूचना देनी पड़ती है। खेती के लिये किसानों को वह कर्ज देता 
है | अपने जिले की एक एक बात उसे राज्य की सरकार को बतानी 
पड़ती है।? किसी किसी जिले में उसे छोटी छोटी रियासतों का भी 
प्रबन्ध करना पड़ता है। यदि किसी ताल्लुकेदार की सम्पत्ति नाबालिग 
के हाथ में है तो कलेक्टर को उसे समालना पड़ता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ 
अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिए उससे सलाहें लेते हैं। जिले 
में अनेक सभाये तथा संगठन होते रहते हैं। वह इनकी कारवाइयों में 
सम्मिलित हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से इनके कार्मों की 
झोर उसे दृष्टि रखनी पड़ती है। उसे यह अधिकार है कि वह किसी 
भी समा-सोसाइटी में भाग ले सके। कोई संगठन उसे निमंत्रित भले 
ही न करे, परन्तु वह अपने अधिकार से उसकी पूरी जानकारी प्राप्त 
कर सकता है | जब्च कोई विशेष व्यक्ति किसी जिले में पदापंण करता 
है तो उसकी सूचना सब्रसे पहले कलेक्टर को दी जाती है। उसका 
स्वागत करने का अधिकार उसे दिया गया है | यदि वह खाली 
नहीं है तो अपनी इच्छा से काय को किसी और को दे सकता है। 
जिले में जो कुछ भी आपत्तियाँ आये उन सत्चको उसे निवारण 
करना पड़ता है। रोम-निवासियों को एक कहावत के अनुसार सरकार का 
सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर रक्खा गया है।* वह कामों को भले ही 
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कुछ सहायकों में विभाजित कर दे, परन्तु अपने उत्तरदायित्व को नहीं 
बाँठ सकता | 

रजिस्ट्रा' की हेसियत से कलेक्टर को विबाद् के लिये बुलाया जा 
सकता है। कोई स्त्री या पुरुष विवाह करने पर कटठिवद्ध हैं तो वे उसके 
बंगले पर जाकर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। एक ओर उसे सैनिक 
वस्त्र में चोर और डाकुओों का पीछा करना पड़ता है, लड़ाई और दंगों 
को शान्त करना पड़ता है, और दूसरी ओर किसानों की भलाई सोचनी 
पड़ती हे, जिले के सभी समुदायों की मलाई का ध्यान रखना पड़ता 
है, अकाल और महामारी में उन्हें सहायता पहुँचानी पड़ती है तथा 
शांत और गंभीर भाव से बड़े बड़े लोगों के उत्सव में सम्मिलित होना 
पड़ता हे। हर छोटे बड़े से उसे तरह तरह की बातें मालूम करनी 
पड़ती हैं । ु 

प्रातःकाल वह लोगों से 'मिलने-जुलने में अपना समय व्यतीत करता 
है। यदि अवसर मिला तो कुछ बाहरी जाँच-पड़ताल भी करता है। 
वह कचहरी भी जाता है, लेकिन न्याय विभाग के अन्य कमंचारियों 
की तरह वह १० से ४ तक वहाँ नहीं बेठ सकता। अधिक से अधिक 
३ या ४ घंटे वह कचहरी में मुकदमों की कारंवाई सुनता है। कचहरी 
के बाद वह डाक पर दृष्टि डालता है। जितनी चिट्ठटियाँ आई रहती हैं 
उन सब्न के जवाब भले ही न लिखे, परन्तु उन्हें समभने का उत्तरदायित्व 
उसे दिया गया है| इनके अतिरिक्त उसे स्वयं कुछ अपनी निजी चिट्ियाँ 
भेजनी पड़ती हैं। जब इससे छुट्टी मिली तो निमंत्रण-पत्रों की ओर 
उसकी दृष्टि जाती है। कई जगहों से सभा-सुसाइटियों में सम्मिलित होने 
के लिये निमन्त्रण पत्र आये रहते हैं। यदि उसे आवश्यकता मालूम 
होती हे तो सच्च काम बन्द करके एक दो जलसों में सम्मिलित होता है। 
उसके लिये यह असम्मव है कि वह सब्न में सम्मिलित हो सके। सरकारी 
आशाओ्ों के अतिरिक्त, जनता को माँग पर भी उसे दृष्ठधि रखनी पड़ती 
है। उसका टेलीफोन सबेरे से ११ बजे रात तक फँसा रहता है। उसकी 
चिट्ठियों की ठोकरियाँ भरी रहती हैं। कानूनों में परिवर्तन की सूचनायें 
इतनी अधिक आती हैं कि उस पर उसे ०ंटों विचार करना पड़ता है। 
जिले में हर समय सरकार की ओर से कोई न कोई योजनायें कार्यान्बित 
होती रहती हैं। इन सब्र में उसे अपनी सलाह देनी पड़ती है। विधान- 
मंडल में जितने प्रश्न पूछें जाते हैं अथवा प्रस्ताव पास किये जाते हें 
उनमें बहुतों का जवाब उसे देना पड़ता है । 


जिले का शॉसन १६१ 


इन बातों से स्पष्ट है कि कलेक्टर को कागजी कायंवाहियाँ अधिक 
करनी पड़ती हैं| जिले की दौड़ान में भी चिट्टियों का ढेर उसका पीछा 
नहीं छोड़ता | इससे शासन में सहायता भले ह्दी मिले लेकिन चनता की 
वास्तविक भलाई में बाधा पड़ती है। अपनी दौड़ान में ही उसे जनता 
से सम्पर्क, प्राप्त करने का अ्रवसर मिलता है | वहीं उसे अपने अधीन 
कमंचारियों की देख-रेख करनी पड़ती हे। »च्छा होता कि उसका 
अधिकतर समय जनता की भलाई और सरकारी कम चारियों की कार्य 
कुशलता के निरीक्षण में व्यतीत होता। परन्तु सरकारी कागजात वहाँ भी 
उसका पीछा नहीं छोड़ते | उसका ध्यान गाँवों की ओर कम जाने पाता है। 
यदि उसकी दौड़ान में कागजी कार्यवाहियाँ किसी और को साँं। दी जाये तो 
वह जिले को अधिक लाभ पहुँचा सकता है । दौड़ान में उसे हर प्रकार 
की स्वतन्त्रता रहती है।" एक बार किसी कलेक्टर ने एक सैनिक पेनन्सर 
से पूछा, तुम्हारे पड़ोस में शान्ति तो है। पेन्शनर ने जवाब दिया, 
“चारों ओर अशान्ति हैे।आप समभते हैं कि जिला आपके शासन में 
है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि आजकल दरिंद्र नारायण 
का शाज्य है। इस जवाब से कलेक्टर भौचका-सा रह गया और: पेन्शनर 
को साथ लेकर दौरा आरम्म कर दिया | 
इस प्रकरण को समास करने के पहले यह आवश्यक है कि कलेक्टर 
के दोहरे अधिकार पर एक दृष्टि डाली जाय।. 
कलेक्टर के  श्राज लगभग ८०» वर्षों से इस विषय पर वाद-विवाद 
दोहरे अधि- हो रहे हैं, परन्तु श्रमी तक इसका अन्तिम निर्णय 
कारों की नहीं हुआ | यह कहां जाता है कि कलेक्टर और 
मीमांसा मजिस्ट्रे- के पद एक व्यक्ति को नहीं मिलने चाहिये | 
इससे प्रजा की स्वतन्त्रता में बाधा पढ़ती हे, साथ 
ही उसके अधिकारों पर आधघात द्ोता हे। जो व्यक्ति कार्यपालिका विभाग 
का प्रधान दो बही निरंय भी दे, यह बात कुछ समर में नहीं श्आाती। 
सभी इस बात से सहमत हैं कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग होने 
चाहिये | १८६६ ई० में बृटेन के कुछ प्रसिद्ध राजनीतिशों ने, जिनमें लाड्ड 
हावहाउस, सर रीचर्ड गार्थ, सर चाल्स सारजेन्ट के नाम उल्लेखनीय 
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है, भारतमन्त्री से यद्द प्रार्थना की थी कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पद 
एक दूसरे से अलग कर दिये जायें। इन दोनों प्रकार के कत्त व्यों को एक 
के हाथ में रहने से जो हानियाँ हो सकती हैं उनका वर्णंन किया गया 
था | कुछ लोगों ने इसका विरोध भो किया था | तत्र से बराबर इस पर 
बादविवाद होते रहते हैं और जितनी बाते पक्ष और विपक्ष में कही 
जा सकतो हैं, लगभग सभी कही जा चुकी हैं| उन सबके उल्लेश को 
यहाँ आवश्यकता नहीं है | जो लोग इसके पक्षपाती हैं वे कहते हैं कि 
इन दोनों पदों को एक के हाथ में रहने देना चाहिये। इससे न्याय में 
सुविधा होती है और जिले का शासन अधिक कुशलता-पूबवंक किथा 
जाता है| कल्लेक्टर की शक्ति इससे दूनी बढ़ जाती है। यदि ये दोनों 
प्रकार के काय अलग कर दिये जायें तो बेकार का खचं बढ़ेगा | लेकिन 
ये दलीलें गलत ठद्दराई गई हैं और बहुमत से यह बात निश्चित की 
गई है कि ये दोनों पद दो व्यक्तियों को मिलने चाहिये | 

किसी राजनीतिश का कहना हे कि थोड़े समय तक एक सीमित ज्षेत्र 
में इन दोनों पदों को अलग करके यह श्रनुभव कर लिया जाय कि कहां 
तक इस प्रश्न में तत्व है। १६०८ ई० में सर हारवे एडमसन ने 
वाइसराय की कौंसिल में यद्द घोषित किया था कि सरकार इन पदों को 
अ्रलग करने पर विचार करेगी | कुछ गेरसरकारी सदस्यों ने एक प्रस्ताव 
भी पास किया था कि सरकार इन्हें अलग कर दे । परन्तु सरकार की 
नीति में कोई अन्तर न पड़ा। २४ फरवरी सन्‌ १६३६ ई० को उत्तर- 
प्रदेश के न्याय विभाग के मनत्री डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ने 
श्रसेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग 
होने चाहिये। असेम्बली के कुछ सदस्यों ने इसका काफी विरोध किया | 
एक सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि “यह योजना एक खिचड़ी है |!" 
परन्तु कांग्रेस के सदस्यों ने इसका समर्थन किया । वे इस बात पर बल 
देते रहे कि न्याय और शासन का प्रबन्ध अलग कर दिया जाय।' 
सदक्ष्यों का यह भी कहना था कि, “जिस ढंग पर कचहरियों में फैसले 
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किये जाते हैं उनमें हर हालत में अन्याय होता है | पुलीस के चालात्नी 
मुकदमों में मजिस्ट्रेट को स्वतन्त्रता के साथ फेसला करना कठिन हो जाता 
है | एक कान्स्‍्टेबुल की बात रखने के लिये मजिस्ट्रेट और सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
पुलीस तक न्याय का गला घोटने के लिये तैयार हो जाते हैं। न्याय 
संबंधी मामलों का फैसला मंसिफ की कचहरियों द्वारा कराया जाय, क्योंकि 
वे कलेक्टर के प्रभाव से बाहर रहते हैं। जो कचहरी वारंट जारी करती 
है, और जिसके द्वारा गिरफ्तारियाँ होती हैं, उसे फैसला का अधिकार 
नहीं मिलना चाहिये ।” 

सच्ची बात यह है कि कार्यपालिका और न्याय को एक में सम्मिलित 
करने से एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। बृटिश सरकार की नीति 
अधिकार को एक सूत्र में बाँधने की रही हे। कलेक्टर को यद्द अधिकार 
देकर यह बात सरल कर दी गई थी कि जब जिसे आवश्यकता समझी जाय 
कानून के पंजे में फँसा लिया जाय । एक ओर तो कलेक्टर पुलीस से 
गिरफ्तारी करवाता है और दूसरी ओर स्वया उसका निर्णय करता है। 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति मुदमा चलाता है वही स्वयं जज बनकर उसे 
फैसला भी करता है। इससे पुलीस के अधिकारों की बृंद्ध होती है और 
न्याय में अन्तर पड़ता हे। कलेक्टर के सभी निर्णय ईश्वर के वाक्य समझे 
जाते हैं। काँग्रेस आरम्म से ही इस बात की माँग करती रही है 
कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग कर दिये जायेँ। श्टर२ ई० में 
स्ठुअटं कमीटी इस काय के लिये नियुक्त की गई थी कि वह इस पर 
गहराई के साथ विचार करे। कमीटी ने यह सलाह दिया कि इन दोनों 
प्रकार के अधिकारों को अलग करना आवश्यक है। कमीटी के कथना- 
नुसार सरकार का शासन व्यय इससे ३ या ३१ लाख रुपया सालाना बढ़ 
जाता है, परन्तु राज्य की सरकार इतने व्यय को सहन कर सकती है। जब 
यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई है कि सरकार के तीनों विभाग--- 
काय पालिका, विधान-मण्डल और न्याय--अलग अ्रलग रहने चाहिये 
तो फिर उन्हें एक में मिलाने की क्या आवश्यकता है ! उत्तर प्रदेश की 
असेम्बली में किसी सदस्य ने इसका उत्तर देते हुये कहा था, “बृटिश 
गवर्न॑मेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट के टंग में पृथ्त्री व आकाश का अन्तर है। 
अब तक जो कानून बने हैं वे सब के सब बृटिश गवनमेंठ के बनाये हुथे 
हैं और उनमें इस बात का ध्यान रक्‍खा गया है कि वे कौन कौन से 
मार्ग अथवा कानून दो सकते हैं, जिनसे हम भारतीय प्रजा को कानूनी 
पंजे में जकड़ कर उसको किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न दें |” 

झा० भा० शा०--२४ 


श्ह्ड आधुनिक भारतीय शासन . 


, ब्रेटिश शासन समास हो गया। भारतीय जनता एक स्वतन्त्र वाता- 
वरण में रह रही है । इसलिए. उन सभी कानूनों में संशोधन होने चाहिये 
जिनसे हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता में बाधाये पड़ती हैं | देश और विदेश 
के प्रमुख राजनीतिशों का मत है कि जिले का शासन-प्र बन्ध सम्पूर्ण भारत- 
वर्ष के शासन प्रबन्ध की नीय है |" इतना स्वीकार करते हुये भी यदि 
जिले के प्रधान शासक के अधिकारों में सुधार नही किया जाता तो 
यह हमारी सबसे बड़ी भूल है | इधर कुछ वर्षा से कागजी कार्यवाहियों 
की बृद्धि के कारण जिले का शासन और भी बढ़ गया है। कलेक्टर को 
दोड़ा करने की छुट्टी कम मिलती है | इससे वह जनता की असली दशा 
से अनभिश रहता है। श्रतएव उसके पद में दो प्रकार के सुधारों की 
आवश्यकता है| एक तो उसे मजिस्ट्रेठका काम न दिया जाय। मुकदमे 
फैसला करने के लिये दूसरे पदाधिकारी नियुक्ति किये जाये । दूसरे प्रकार 
का सुधार यह होना चाहिये कि उससे कागजी काम कम कराया जाय । 
उसे जिले का दोड़ा करने का अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिये 
जिससे वह जनता के सुख दुख से परिचित हो सके | 

भारत के ग्रायः सभी राज्यों मे यह नीति वर्ती जाने लगी है कि 
कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पद अलग किये जायें। उत्तर प्रदेश के कुछ 
जिलों में अनुभव के रूप म॑ दोनों पद अलग कर दिये गये हैं। मुकदमों 
का फैसला करने के लिये जुडीशियल मजिस्ट्रेट रकखे गये हैं । सरकार का 
विचार है कि क्रमश सभो जिलों में यही व्यवस्था चालू कर दी जाय | 
इससे कलेक्टर का कार्य बहुत कछ हल्का हो जाता है| वर्तमान युग में 
प्रशासन ( 40ाधांगा 5४०४४४०७ ) कार्य बहुत ह्वी बढ़ रद्द हे। कलेक्टर 
को इसी की देख रेव करनी चाहिये | न्यायालय में बेठकर वह अपना 
उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकता । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ प्रायः सभी 
जगहें भारतीयों को दी जाने लगी हैं | भारतीय रीति रवाज, सम्यता तथा 
स्थानीय परम्पराश्रों से अनभिज्ञ रहने के कारण अंग्रेज कलेक्टर बहुत कुछ 
जनता की दशा से अपरिचित रहते थे | भारतीय कलेक्टर ऐसा नहीं कर 
सकता | वह अपने देश की सारी बातों से परिचित है और उसे इस बात 
का उत्साह है किक्रिस प्रकार जनता के स्तर को ऊपर उठाया जाय | 
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साथ ही नई नई सरकारी योजनाओं को भी उसे समभना पड़ता है। 
इस परिव्तत के समय उसे बहुत ह्दी सतक रहना पड़ता है । इसीलिये 
उसका उत्तरदायित्व और भी बढ़ा हुआ है । 
प्रत्येक जिले में ३ से ८ तक तहसीले होती हैं। इनका उत्तरदायित्व 
तहसीलदार को दिया गया है| उसे सहायक मजिस्ट्रेट 
जिले का विभा- भी कहते हैं। इनका काम मालगुजारी वसूल करके 
जन तथा अन्य कलेक्टर के पास भेजना होता है। इसके अतिरिक्त 
कम चारी ये मुकदमे भी फैसला करते हैं। कुछ मुकदमों को 
फैसला करने का अधिकार अवैतनिक मजिस्ट्रेट को 
है, जो हर तहसील में तीनया चार के लगभग होते हैं। तहसील को 
परगना भी कहते हैं। तहसीलदार परगना द्वाकिम भी कहलाता है। 
तहसील का विभाजन थानों में किया गया है। थाने का मालिक थानेदार 
कहलाता है | हर गाँव की सूचना थानेदार को रखनी पड़ती है। गाँवों 
के प्रबन्ध के लिये हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें ५ 
या सात सदस्य होते हैं। गाँव का मुखिया इतका प्रधान होता है | रात 
में गाव की रखवाली करने के लिये चौकीदार रकखे गये हैं। एक 
चैकीदार ५ या ६ गाँवों की रखवाली करता है। इसका पद पैजत्रिक होता 
है। सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों में यही एक ऐसा 
कर्मचारी है जिसका पद पैजिक ( +6/€०४४-9 ) है। गाँवों की खेती का 
व्यौरा रखने तथा खेतों की पड़ताल आदि करने के लिये पटवारी होता 
है | इसका भी पद कभी क्षभं। पैजिक होता है। एक पटवारी के मर जाने 
पर उसके लड़के को यह पद दे दिया जाता है। पय्वारी को गाँव का 
कोषाध्यक्ष ( ४॥॥8ए९ ॥८20पर779760 ) भी कहते हैं। किसी समय में 
यह हर गाँव की आमदनी और खर्चा का हिसाब रखता था, परन्तु अब 
ऐसा नहीं है। आरम्म में इसे वेतन नहीं दिया जाता था । गाँव के प्रत्येक 
घर से इसे श्रत्न और कुछ पेसे दिये जाते थे। लेकिन अब इसे २५ या 
३० रु० मासिक वेतन दिया जाता है। इस प्रकार गाँव से लेकर जिले 
का शासन-प्रचन्ध किया जाता है। इन विभिन्न पदाधिकारियों का यूक्ष्म 
बर्णन इसलिये किया गया है कि यथास्थान फिर इनका विस्तृत वर्णन किया 
जायगा | 


अध्याय १७ 


स्थानीय स्वशासन 
( 4,0298] 82॥-60ए९/"०चा९०६ ) 


स्थानीय स्वशासन अथवा स्वायत्त-शासन का स्वरूप सभी देशों में एक 
सा नहीं मिलता। कहीं-कहीं तो एक ही देश में 
स्थानीय रवशासन स्थानीय संस्थाओं को सभी जगह एक से अधिकार नहीं 
की दिये गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति वा सगठन को उसकी 
आवश्यकता योग्यतानुसार स्वतन्त्रता दी जाती है। साथ ही यह 
भी निश्चित हे कि जब तक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की 
जाती तब तक कोई संस्था अपने आपको उन्नतिशील नहीं बना सकती । 
इन्हीं दोनों कारणों से स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। यदि 
सभी कार्य सरकारी कमंचारी करते रहें, और जनता को किसी प्रकार का 
उत्तरदायित्व न दिया जाय, तो शासन में अनेक बुराइयाँ पैदा हो 
जायेंगी। नौकरशाही से हमें काफी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। जनता 
जितनी ही कूप-मंड्रक होती हे उतनी ही नौकरशाही उसके लिये घातक 
सिद्ध होती है। कोई सरकार, चाहे वह जनता की ही क्‍यों न हो, अपने 
आपको इससे वंचित नहीं रख सकती । राज्य का विस्तार काफी बड़ा होता 
है। विशेष कर वर्तमान युग में राज्यों की सीमा इतनी बड़ी है कि नौकरशाही 
की घोंस से बचना कठिन है । कुछ तो इसकी बुराइयों से बचने के लिये 
और कुछ राज्य की उन्नति के लिये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की 
गई है। यदि जिले का शासन-प्रबन्ध कलेक्टर और तहसीलदारों को सौंप 
दिया जाय तो सरकार की शक्ति कम नहीं हो सकती, लेकिन जनता को इस 
ब्रात का अवसर नहीं मिल सकता कि वह अपनी घरेलू बातों को अपने आप 
देखे और समझे । 
राज्य की सीमा बड़ी छोंगे से सरकार एक स्थान से उसका प्रबन्ध अर 
तरह नहीं कर सकती। हर समय सतक रहने के अ्रतिरिक्त उसे व्यय 
भी अधिक करना पड़ेगा। इतने पर भी जनता तब तक सन्तुष्ट नहीं रह 
सकती जब तक उसे शासन सम्बंधी- कुछ अधिकार न दिये जायें। अधिकारों 
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के प्रयोग के लिये उसे एक ऐसा क्षेत्र मिलना चाहिये जिसमें वह उन्हें 
कार्यान्वित कर सके। उदाहरणतः डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोड का 
प्रबन्ध जनता को इसीलिये दिया गया है कि वह इन्हें अपने अ्रधिकारों का 
क्षेत्र बनाये | साथ ही सरकार को भी कुछ सुविधा हो। जिन कामों के लिये 
सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते, और सैकड़ों नौकर रखने पड़ते, उन्हीं 
कामों को इन बोर्डो' के अन्दर लोग अपनी इच्छा से कार्य करने के लिये 
तैयार रहते हैं। मुहल्लों तथा गाँवों की सफाई रखना सरकार के लिये उतना 
आवश्यक नहीं है जितना वहाँ के निवासियों के लिये । यदि लोग सफाई के 
महत्व को समझ जायें तो वे अपने आप गनन्‍्दगी से परहेज करने लगेंगे । 
सफाई-इन्सपेक्टर की कोई विशेष आवश्यकता न होगी। यदि लोग गन्दगी 
के दास हों तो सैकड़ों इन्सपेक्टर उन्हें साफ नहीं रख सकते। स्थानीय 
स्वशासन इसी आत्म-निर्भरता की शिक्षा देता है। दैनिक जीवन की 
ग्रावश्यकतायें सबको मालूम हैं) आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में 
इतना उत्तरदायित्व आजाय कि वे बिना किसी भय के उन्हें पूरा करने 
लगें। इस प्रकार के भाव तभी पैदा होंगे जन्न जनता को धीरे-धीरे सभी 
राजनीतिक शक्तियाँ सौंप दी जायें। जहाँ तक स्थानीय विषयों का सम्बन्ध 
है, यह बात निर्विवाद हे कि जनता इनका प्रबन्ध अच्छी तरह कर सकती 
है। अपनी शिक्षा, सफाई, दवा तथा इस तरह को छोटी-छोटी चीजों के 
लिये उसे पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। सरकार स्थानीय संस्थाओं को 
इतना धन दे कि वे अपने क्षेत्र को सुंगठित और आदशं बना सके | यदि 
राज्य का कोना-कोना इसी प्रकार के शासन के अन्तगंत आ जाय तो सरकार 
की चिन्तायें बहुत कुछ दूर हो जायें । 
सरकार को सबसे बड़ी चिन्ता आन्तरिक व्यवस्था और वाह्य आक्रमण 
की होती है| पहली चिन्ता को दूर करने के लिये उसे तरह-तरह के कानून 
बनाने पड़ते हैं, कचहरियों को स्थापना करनी पड़ती है और अनेक 
कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं। वाह्य आक्रमण तो कभी-कभी हूोते हैं, 
और इसके लिये उसका सैनिक विभाग काफी होता है| किसी असाधारण 
परित्थिति में जनता की सहायता लेनी पड़ती है, पंरन्तु ऐसे अवसर बहुत 
कम आते हैं। राज्य की नींब श्ञान्तरिक व्यवस्था पर स्थापित है। यह 
व्यवस्था ततच्र तक नहीं की जा सकढ़ी जब तक जनता और सरकार दोनों का 
सहयोग प्राप्त न हो । कुछु कामों को सरकार अपने कर्मचारियों से कराये 
और इसके लिये वह प्रजा से टैक्स वसूल करे। लेकिन स्थानीय कामों को 
बह बहीं के निवासियों को सौंप दे। इसके लिये जितने पेसे की आवश्यकत 
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हो सरकार उतने की व्यवस्था करे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत कुछ 
काम बिना पैसे के ही हो सकता है। सरकार को इसके लिये बेगार कराने 
को आवश्यकता न होगी। लोग अपनी प्रसन्नता से इन कामों को करेंगे | 
मान लीजिये गाँवों के साधारण मरगड़ों को फैसल करने के लिये पंचायतें 
बना दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत को गाँव की सफाई तथा पूरे 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व सोंप दिया जाता है। उसे उचित साधन भी प्रदान 
कर दिये जाते हैं) ऐसा करने से कचहरियों की आवश्यकता कम होंगी | 
५४० प्रतिशत मुकदमे गाँवों में ही ते हो जाया करेंगे। वकील, मुख्तार, 
मुहर्रिर तथा न्यायालयों के अन्य कमंचारी को जो पैसे मिलते हैं वे जनता 
की ही जेन्र में रहेंगे । इससे बढ़ कर शासन की उउयोगिता हो ही क्या 
सकती है | इसी तरह के और भी उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर 
सरकार आन्तरिक प्रत्रन्ध से बहुत कुछ निश्चिन्त रह सकती है | 

स्थानीय स्वशासन सुसंगठित राष्ट्र की पहच्नान है। जिस मात्रा में सरकार 
जनता का विश्वास करेगी उठी हद तक वह उसे शासन-प्रत्रन्ध में 
स्वतन्तता प्रदान करेगी। जो सरकार भलाई से उदासीन है वह शासन की 
उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे सकती | स्थानीय स्वशासन की स्थापना से 
सरकार का व्यय घटाया जा सकता है। कम से कम खचं करके वह अधिक 
से अधिक लोकप्रिय बन सकती है | बहुत से टैक्स, जो प्रजा से वसूल किये 
जाते हैं, बन्द कर देने होंगे | ए5 पन्‍न्थ दो काज होगा । प्रजा का धन बचेगा 
और उसका उत्तरदायित्व बढ़ेगा । तीसरे, देश की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ 
होगी | जनता को इस बात का अवसर मिलेगा कि वह अपने विचारों का 
प्रदर्शन करे | शासन का भार सेमालने से उसे अनेक प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त 
इोगी। छोटी-छोटी बातों से हटकर उसका ध्यान बड़ी बातों की ओर 
आकर्षित होगा । जनता के अन्दर आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बनन के भाव 
पैदा होंगे। तात्यय यह है कि जनता और सरकार के बीच में सहयोग का 
एक ऐसा भाव पैदा होगा जिससे अशान्ति और कुव्यवस्था का प्रश्न जाता 
रहेगा। स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र कम है; लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही 
व्यापक है। बड़ी से बड़ी बातों को जनता अपने सहयोग से सुलमका सकती 
हे | स्थानीय संस्थात्रों का जाल देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। सच्चे 
प्रजातंत्रवाद की उन्नति तभी हो सकती है जब सरकार के आसन्‍्तरिक प्रबन्ध 
इन्हीं संस्थाओ्रों द्वारा कराये जायें। वह केवल इस बात की देख-रेख 
रक्‍खे कि ये आपस में मिल कर काम करती रहें। जन्न कभी इनमें मतमेद 
उत्पन्न हो तो वह इसे दूर करे। इससे यह स्पष्ट हे कि सरकार का कार्य 
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जनता के उत्तरदायित्व के रूप में परिणत हो जायगा। सरकार स्वयं गौण दो 
जायगी | चारों ओर स्थानीय संस्थायें दिखाई पड़ेंगी | 


स्थानीय स्वशासन सरकार की चिन्‍न्तायें कम करने के अतिरिक्त जनता 
के अन्दर स्वाभिमान और लोक-लज्जा का भाव पेदा करता है। हर काम 
में लोगो की इच्छा रहती है कि यह और अच्छी तरह किया जा सकता है | 
जब वही काम उन्हें सोंप दिया जाता है तो फिर उन्हें टीका-टिप्पणी का 
अवसर नहीं रह जाता। जनता को सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में 
रुचि दिलाने के लिये स्थानीय स्वशासन अत्यन्त आवश्यक है । उदासीनता 
पतन की जड़ है। जहाँ की सरकार जनता की इस मनोवैज्ञानिक चित्ततृत्ति 
का ध्यान नहीं रखती, वह सदेव श्रसफल रहती है। किसी क्षेत्र के निवासी 
केन्द्रीय तथा राज्य के विधघान-मंडलों से उतना सम्पर्क नहीं रखते जितना 
अपनी स्थानीय संस्थाओं से | स्थानीय बातों का प्रभाव उनके जीवन पर 
तत्काल पड़ता है। हर बात उनकी दृष्टि के सामने रहती है। कोई किसी 
को धोखा नहीं दे सकता। प्रत्येक जिले के निवासी आर्थिक, धार्मिक, 
सामाजिक तथा व्यावहारिक सम्बन्ध के कारण आपस में मिले-जुले रहते 
हैं। सबकी रहन-सहन का पता चलता रहता है। सरकार उन बातों को 
हजारों रुपये व्यय करके नही जान सकती जिन्हें वहाँ के निवासी नित्य देखते 
रहते हैं | अ्रतएव न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय स्वशासन नितांत आवश्यक 
है | किसी स्थानीय घटना का अध्ययन सरकार उतनी अच्छाई के साथ नहीं 
कर सकती, जैसे ग्राम पंचायतें अथवा जिला या म्युनिसिपिल बोर्ड कर सकते 
हैं। सरकारी विभागों में कभी-कभी घूसखोरी की चर्चा आती है। छोटी-छोटी 
बातों में सरकारी कमंचारी घूस लेकर बातों को इधर से उधर कर देते हैं | 
लेकिन ग्राम-संस्थाश्रों के अधिकारों की वृद्धि करने से इस तरह की बुराइयाँ 
पेदा नहीं हो सकतीं। यदि किसी म्युनिसिपलिटी के अन्दर कोई सदस्य घूस 
लेकर काम करता है तो वह शीघ्र निन्दा का पात्र समझा जाता है, और 
उसे सावंजनिक कामों में स्थान नहीं दिया ज्ञाता। दुश्चरित्र और शअ्रन्यायी 
व्यक्ति स्थानीय काया के लिये अयोग्य समझे जाते हैं। सरकार उन्हें इतनी 
सच्चाई से नहीं पहचान सकती जितनी जनता उन्हें पहचानती है। इसीलिये 
कहा जाता है कि सरकारी कामों को शुद्ध रखने का एकमात्र उपाय स्थानीय 
स्वशासन है | 


स्थानीय स्वशासन एक ऐसा विषय है जिस पर कोई निश्चित राय 
नहीं दी जा सकती। कुछ लोग तो यहाँ तक कद्दते हैं कि इस शब्द का 
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कछ अर्थ ही नहीं है । जिस भाग को पूर्ण स्व॒तन्त्र कर 
स्थानीय स्वशासन दिया जाय उसे स्थानीय और प्रान्तीय कहने की ऊपर की 
का तत्पय. क्‍या आवश्यकता है और यदि उसका सम्बन्ध शक्ति 
से है तो फिर उसे स्वशासन कैसे कह्ाय जाय | इसीलिये 
कहा जाता है कि किसी स्थानीय संस्था को पूर्ण स्वशासन नहीं दिया जा 
सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऊपरी शक्ति उन स्थानीय बातों 
में हाथ न डाले जिन्हें स्थानीय संस्थाय॑ करने की योग्यता रखती हैं। 
जो संस्था व संगठन जिस कार्य को अधिक कुशलता-पूवंक कर सकता है 
उसे उसका शासन-प्रत्रन्ध मिलना चाहिये | इससे कार्य सुगम हो जाता है 
आर जनता को अपनी बुद्धि लगाने का अवसर मिलता है। किसी देश में 
स्थानीय संस्थाओं का क्षेत्रफल निश्चित नहीं किया जा सकता | भौगोलिक 
परिस्थिति इसका निणंय करती है | फ्रांस में ३८००० के लगभग स्थानीय 
संस्थायें ( 0एआ॥0४८8 ) हैं | जो स्थान म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट 
बोड को प्राप्त दे वही इन्हें भी मिला हुआ है। सत्र का क्षेत्रल अलग- 
अलग हे | कुछ संस्थाओ्रों ( (०0.रगण्०€ ) का क्षेत्रफल केवल १० एकड़ 
है और कुछ ४०० वर्ग मील के घेरे में फैली हुई हैं| हमारे देश में भी , 
इसी तरह का श्रन्तर दिखाई पड़ेगा । सभी शहरों में म्युनिसिपल बोड हैं । 
कुछ की जनसंख्या लाखों में है और कुछ हजार तक ही सीमित हैं। 
स्थानीय स्वशासन की परिभाषा करते हुए एक राजनीतिज्ञ लिखता है, 
“स्थानीय स्वशासन का तात्पयं उस सरकार से है जिसके अन्दर सारी 
जनता को प्रतिनिधित्व द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो ।” 
यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है। जब सभी स्थानीय विषयों में जनता को 
पूरी स्वतंत्रता मिल जायगी तो पूर्ण स्वतंत्रता इससे कोई अलग चीज 
नहीं रह जाती | स्थानीय स्वशासन की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गई 
है, “कुछ विषयों में स्थानीय संस्थाओत्रों को अपनी इच्छानुसार शासन करने 
का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है । इस सीमित क्षेत्र के अन्दर 
जनता स्वयं अपना प्रबन्ध करती है| इसी का नाम स्थानीय स्वशासन है।” 
वास्तव में स्थानीय स्वशासन का तात्पय॑ घरेलू स्वतन्त्रता से है। जैसे हर 
आदमी अपने घर में खाने, पीने, पहनने के लिये स्वतन्त्र है, उसी तरह 
स्थानीय विषयों में भी उसे कुछ सुविधायें दे दी जाती हैं, जिस क्षेत्र में 
कुछ व्यक्ति निवास करते हैं वह उनका एक बृहत्‌ कुठम्त्र बन जाता हे | 
वहाँ की छोटी-छोटी बातों से वे अच्छी तरह परिचित रहते हैं | इसीलिये 
प्रजा की हितैषी सरकार उन्हें यह अधिकार दे देती है कि वे कुछ विषयों 
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का प्रबन्ध अपने आप कर लें। केन्द्रीय सरकार भी उन्हें कर सकती है, 
परन्तु वह एक विदेशी मशीन की तरह करेगी | बहुत सम्भव है उस क्षेत्र 
के लोग उससे सवंथा असंतुष्ट रहें । 

इससे भी बढ़कर स्थानीय स्वशासन एक बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा 
करता है। जनता की यह प्रत्बनल इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक 
राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त हों | वरंमान प्रजातन्त्रवाद के अन्दर चाहे 
जितनी भी त्र॒टियोँ मौजूद हों, परन्तु इसका अन्तिम उद्देश्य यही है। 
लेकिन कोई भी सरकार प्रजा को वहीं तक उत्तरदायित्व दे सकती है जहाँ 
तक वह इसे निबाइने की क्षमता रखती है। स्थानीय स्वशासन इसकी 
पहली सीढ़ी है | इसी से प्रजा की जिम्मेवारी तथा कार्य-कुशलता की परीक्षा 
होती है | जो व्यक्ति १० रुपये को अच्छी तरह खच कर सकता है उसे 
५० रुपये खच करने का अवसर मिल सकता है, परन्तु जिसके अन्दर 
४ पैसे संभालने की शक्ति नहीं हे वह किसी बड़ी राशि का उत्तरदायित्व 
कैसे ले सकता है। यदि वह चाहे तत्न भी उसे कोई नहीं दे सकता | इसी 
तरह जब स्थानीय विषयों का अधिकार जनता को दिया जाता है तो यह 
आशा की जाती है कि वह इन्हें अच्छी तरह चलायेगी। कुछ दिन व्यतीत 
होने पर इसके काय अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जनता को स्वय 
इस बात का पता चल जाता है कि शासन के काय में कितनी कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें दूर करने की योग्यता उसके अन्दर कहाँ 
तक मौजूद है । 

स्थानीय स्वशासन का तात्पय जनता को अधिक से अधिक संतुष्ट 
करना है| दूसरे लोग हमारी आवश्यकता को उतना नहीं सम्रक सकते 
जितना हम स्वय समभते हैं | इसलिये यह अच्छा होगा की हम अपने 
पड़ोसियों की सलाइ से अपना प्रबन्ध स्वय करें | घरेलू बातें छोटी द्वोती 
हैं, लेकिन वे बड़ी बड़ी बातों से कम महत्व नहीं रखतीं। यदि किसी 
कुठम्ब्र का संगठन बिगड़ जाय और सब लोग अलग अलग दोकर 
मनमानी करने लगें तो सम्मव है अन्य कुट्ठम्बों पर भी इसका बुरा प्रभाव 
पड़े | गाँव के गाँव इस उदाहरण से बुरे बन सकते हैं। यह बात सरकार 
के वश से बाहर है कि जनता को इच्छा के विरुद्ध वह उसे बाँध कर 
रक्‍खे । इसीलिये स्थानीय संगठन का महत्व किसी बड़े राजनीतिक संगठन 
से कम नहीं हे | विधान मंडल के भंग हो जाने से, तथा किसी आज्ञा के 
जारी कर देने से हमारे जीवन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना घरेलू 
झूगड़ों तथा स्थानीय घटनाओं से । भारत के प्राचीन सामाजिक अथवा 
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राजनीतिक संगठन की ओर आँख उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी 
बातें स्थानीय समझी जाती थीं। जब्च कभी कोई नियणुंय होता तो स्थानीय 
रीति-रवाज का ध्यान रक्‍खा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। 
इसकी व्यवस्था आज दूसरे ठग पर की गई है | यही कारण है कि न्याय 
और सच्चाई की अनेक व्यवस्था करने पर भी जनता असन्तुष्ट रहती है | 
स्थानीय जनता को यह अश्रधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वह अपनी शिक्षा 
का उचित प्रबन्ध कर सके, अपनी सुविधा के अनुसार सड़कें बना सके, 
तथा अपनी उन्नति के लिये तरह तरह के कार्य कर सके। इन कामों में 
लगे रहने के कारण शासन मे अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग 
प्राप्त होगा। राजा और प्रजा का भेद-भाव नाम-मात्र को शेष रहेगा। 
स्थानीय स्वशासन ही पंचायती राज कहलाता है। इस प्रकार को सरकार 
ग्धिक हृढ़ और स्थायी समभी जाती है । 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर बहुत-सी बुराइया 
मौजूद हैं। पिछुले वर्षा में इनका इतिहास बड़ा ही 
स्थानीय स्वशासन हृदय-विदारक रहा है। १६३७ ई० मे जब्न काँग्रेस 
में सुधार ने प्रान्तीय शासन को अपने हाथो में लिया तो 
उसका ध्यान इन बुराइयों की ओर आकर्षित हुआ | 
सुधार की अनेक योजनाये पेश की गइ। सबने इस बात पर बल दिया 
कि स्थानीय सस्थाओं का संगठन बदलना चाहिये। मध्यप्रान्त के स्वायत्त 
शासन-विभाग के मन्त्री श्रीयुत डी० पी० मिश्र ने जो योजना पेश की वह 
विचार करने योग्य है। खेद है कि कॉग्रेस अभी उसे कार्यान्वित न कर 
पाई थी कि उसे त्याग पत्र दे देना पड़ा । उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा श्रन्य 
प्रान्तों में भी सुधार की नई नई योजनाये पेश की गई थी। सब में इस 
बात पर बल दिया गया था कि जन्न तक स्थानीय सस्‍थाओं का रूप न बदल 
दिया जायगा तब तक जनता अपने अ्रधिकार से लाभ नहीं उठा सकती | 
श्रीयुत डी० पी० मिश्र लिखते हैं, “सम्पूर्ण भारत में स्थानीय सस्‍्थाश्रों 
की दशा अत्यन्त शोचनीय है | कुछ इने-गिने दो चार बोर्डा' को छोड़कर 
ब्राकी सब॒ की आर्थिक दशा बड़ी ही डावांडोल है । स्थानीय संस्थाये ताने 
की निशान बन गई हैं। इनमें व्यक्तिगत लड़ाई-भगड़े प्रायः पाये जाते 
हैं | सदस्यगण जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के साथ ही साथ अपना 
अमूल्य समय व्यर्थ की बातों में खोते हैं | दलबंदियों में पड़कर योग्य से 
योग्य कमंचारी निकाल बाहर कर दिये जाते हैं। परिणाम यह है कि 
स्थानीय स स्थाये बड़ी ही गेर जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है ।' 
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उत्तर प्रदेश में स्वायत्त शासन के सुधार के लिये जो कमीटी बनाई 
गई थी उसने वर्तमान संगठन पर शोक प्रकट किया । कमीटी की राय में 
“स्थानीय संस्थाओं की दशा, विशेषकर गाँवों और कष्च्रों में बहुत ही 
निराशाजनक है| जो मशीन इन्हें चला रही है उससे जनता की साव॑जनिक 
उन्नति नहीं हो सकती | इसके विररीत लोगों की रहन-सहन में उन्नति 
करने के लिये ये सभी प्रकार से असफल रही हैं।” स्थानीय सस्थाओं 
ने जितनी लापरवाही और गैर जिम्मेवारी से काम किया है उसका बुरा 
प्रभाव आम जनता पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है! लोग कमचारियों के 
व्यवहार से श्रत्यन्त असन्तुष्ट हें। किसी भी जिले में प्रेसीडेन्ट तथा बोडे 
के सदस्यों की दशा मालूम की जाय तो पता चलेगा कि लोग उनसे 
असन्तुष्ट हैं। जो सस्‍्थाये जनता की ग्रधिक भलाई के लिये बनाई गई 
थीं, और जिनके प्रबन्ध की पूरी शक्ति उन्हीं के हाथों में सौंप दी गई थी, 
उन्हीं के कारण आपस में वेर-विरोध की बृद्धि हो, यह बात कुछु उलटी 
जान पड़ती है। कमीर्टा ने यहाँ तक कहा था कि “जिला और म्युनिसिपल 
बोड की कारवाइयों में रती भर भी दम नहीं है| दोनों ही अकर्मश्य तथा 
भगड़े की घर है । 

बम्बई में जो कमीटी इस काय के लिये बनाई गई थी, उसकी 
टिप्पणी कुछ नम्न रही | उसने यह प्रकट किया कि ससार के सभी देशों मं 
स्वायत्त शासन की दशा शोचनीय है। भारत भी उसी लहर में बह रह्दा 
है। ऐसा एक भी देश दिखाई नहीं पड़ता जिसकी स्थानीय सस्थाये 
पवित्र हों, और जिनकी कारंवाइयों से जनता सन्तुष्ट हो। कमीटी का यह 
विचार हे कि स्थानीय स स्थाओं में पेसे की कमी के कारण अनेक बुराइयाँ 
अपना घर कर गई हैं। यदि आज इनकी आशिक दशा ठीक कर दी जाय 
तो इनका काय सुचारु रूप से चलने लगेगा | इन योजनाओं और कमीटियों 
के विचार से यह स्पष्ट है कि इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। इन 
सब्चका सारांश यह है कि :---- 

१--वर्तमान स्थानीय संस्थाओ्रों की कार्य प्रणाली दोषपूर्ण हे । इसका 
पुनसंगठन होना चाहिये | 

२--इन संस्थाश्रों के कर्मचारी अ्योग्य और अनभिश हैं। इनकी उचित 
ट्रेनिंग होनी चाहिये । 

२--इनका आ्िक सुधार होना चाहिये। 

यदि ये तीनों बुराइयोँ दूर कर दी जायें तो स्वायत्त शासन अपने उद्देश्य 
को पूरा कर सकता है। अ्रब प्रश्न यह है कि क्‍या स्थानीय संस्थायें इस कमी 
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को दूर करने की शक्ति रखती हैं ! क्‍या उन्हें यह अ्रधिकार प्राप्त है कि वे 
अपने संगठन को जैसा चाहें बना लें ? क्या श्रपने कर्ंचारियों को नियुक्त 
करने तथा निकालने के अधिकार उन्हें प्राप्त हैं? कया वे अपनी आर्थिक 
परिस्थिति को ठीक करने के लिये मनमाना टेक्स लगा सकती हैं ! अ्रथवा 
ऋण ले सकती हैं ? ये प्रश्न जच्र तक हल न होंगे तत्र तक यह कहना 
अत्यन्त कठिन है कि स्थानीय स्वशासन की वतंमान बुराश्यों के लिये दोषी 
कौन है| इन्हें जानने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाओं की 
शक्ति और उनके अधिकार पर दृष्टि डाली जाय | 
स्थानीय संस्थाओं के अधिकार सीमित हैं। वे अपनी परिस्थिति ठीक 
करने तथा अपने को अधिक कायकुशल बनाने के 
स्थानीय स्वशासन लिये स्वतन्त्र नहीं हैं। उन्हें ऋण लेने का अधिकार 
की सीमा नहीं है | जहाँ तक संगठन की बात है, वे रत्ती भर 
भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकतीं। जनता की 
यह शिकायत रहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा म्युनिसिपल बोर्ड उनके 
लिये स्कूल नहीं खोलते | हर याँव को यह आशा रहती है कि वहाँ कोई न 
कोई स्कूल खोल दिया जाय | छोटे-छोटे कस्बों के लिये ब्रिजली और सीमेंट 
की सड़कें चाहिये। सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ होना आवश्यक है | 
ये आशायें बुरी नही हैं, और जनता की ये माँगें बहुत कुछ यथाथ हैं । 
इससे पता चलता है कि वह अ्रपने जीवन को उठाना चाहती है। अरब वह 
दब्बू और अपने अधिकारों से श्रनभिज्ञ नहीं है। लेकिन प्रश्न तो यह है 
कि स्थानीय संस्थायें कहाँ तक इन माँगों को पूरा कर सकती हैं| जत्र तक 
हम उनकी शक्ति का अनुमान न कर लें तब तक हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा 
सकते। कांग्रेस सरकारों ने इसे स्वीकार किया था कि इन संस्थाश्रों के 
अधिकार इतने कम हैं कि ये जनता की माँग को पूरा नहीं कर सकतीं | 
वर्तमान समय में जनता में जो असनन्‍्तोष इनकी ओर से फैले हुये हैं उन्हें दूर 
करने की शक्ति इनमें नहीं है। यही सोचकर काँग्रेस ने यह विचार प्रकट 
किया था कि स्थानीय प्रबन्ध की सारी बातें इन संस्थाओं को दे दी जायें । 
जब तक ऐसा न होगा तब्च तक इनका उत्तरदायित्व बेंठा रहेगा। गेर 
जिम्मेबार रह कर कोई संगठन अपने उह्दं श्य को पूरा नहीं कर सकता | 
स्थानीय स्वशासन का ज्षेत्र अत्यंत संकीण हे। शिक्षा, सफाई और 
गरवागमन इन तीनों बातों को छोड़कर उनके हाथ पेर बँघे हुये हैं। 
पश्डित मिश्र का कहना है कि जिस प्रकार राज्यों के विषय विभागों में 
बाँटे गये हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जिले का कार्य विभागों में बांद दिया जाय । 
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जिले की एक कौंसिल इन विभागों का प्रबन्ध राज्य की सरकार की देख- 
रेख में करे | इससे कार्य में सुविधा होगी और संस्थायें अपने उत्तरदायित्व 
को अधिक अनुभव करेंगी। राज्य के विधान-मंडल स्थानीय संध्थाश्रों के 
लिये कोई कानून पास करने का कष्ट न करे | इन विषयों में वे अपना 
व्यर्थ का समय और रुपया नष्ट न करें | स्थानीय कॉसिल ( 9४87 
0०णालं ) अपनी सुविधानुसार इन नियमों को बना ले। मन्त्रि परिषद्‌ 
तथा विधान मंडल का जो स्थान राज्य में है वही जिले की कॉसिल, 
कार्यपालिका कमीटी तथा इसके सभापति को हो | उत्तर प्रदेश की कमीटी 
ने भी इस योजना की सराहना की थी। उसने इस बात की सिफारिश को 
थी कि यदि स्थानीय ससख्थाओं को सफल बनाना है तो उनका संगठन 
राज्य की सरकार के ढंग पर होना चाहिये। जिले की कोसिल छोटे पैमाने 
पर उन सभी कामों को करने के लिये स्वतन्त्र होगी जिन्हें राज्य की सरकार 
आज कर रही है। 

१६१६ से लेकर १६३७ ई० तक स्थानीय संस्थाओ्रों की असफलता 
पर दृष्टिपात करते हुये पंडित मिश्र लिखते हैं कि इन संस्थाओं को स्वतन्त्रता 
के साथ और भी कितनी ही बातों से वंचित रक्‍्खा गया था। ये ससथायें 
किसी योग्य व्यक्ति की अध्यक्षता में न थीं। राज्य की सरकार का दोहरा 
शासन उन्हें इस बात का अवसर नहीं देता था कि वे श्रपने अन्दर से 
योग्य व्यक्तियों को खोज निकालें । यह सिद्धान्त गलत है कि कुछ मामलों 
में सरकारी कमंचारी अपना हाथ रक्‍्खें और बाकी जनता के हाथों में रहें । 
इस दोहरे शासन से प्रजा की जो हानि हुईं है उसका जीता जागता उदाहरण 
प्रजा के असंतोष के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सारे अधिकार जिले 
की कौंसिल को हों । वही योग्य से योग्य कमंचारियों को खोज कर अपना 
कार्य कराये | 

स्थानीय स्वशासन अभी तक पूर्ण नहीं है। नागरिक शिक्षा के अभाव 
के कारण स्थानीय जनता में उन बातों की कमी है जो शासन को चलाने 
के लिये आवश्यक हैं | यही कारण हे कि दिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोडे 
की कारवाइयों से लोग अ्रसंतुष्ट रहते हैं। इनकी भीतरी दुबंलताश्रों का 
बहुत कुछ उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है। उसका कतंव्य है कि वह 
जनता को अ्रधिक योग्य और कार्य-कुशल बनाये। स्थानीय संस्थाओं के 
सुधार के लिये कुछ बातें आवश्यक॑ हैं। पहली चीज तो यह है कि सरकार 
सबके लिये नागरिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे । छोटी कक्षा से ही 
नागरिकता की शिक्षा दी जाय। कोरे किताबी ज्ञान से भोले-भाले बच्चे 


२०६ आधुनिक भारतीय शासन 


अच्छे नागरिक तथा योग्य शासक नहीं बन सकते। हर गाँव में अ्रनेक 
प्रकार की पंचायतें स्थापित की जायें | ग्राम के सभी अनुभवी और योग्य 
व्यक्तियों की एक कोंसिल बनाई जाय | वही इन कमीटियों के कामों की 
देख भाल और मुक्रदमों का निर्णय करे। सरकारी कर्मचारी स्थानीय 
संस्थाओं की आज्ञा के त्रिना किसी काय में हस्तक्षेप न करें| यदि संस्थायें 
किसी काम में काहिली करें तो सरकार उन्हें चेतावनी दे सकती है। सरकार 
पैसे से इनकी पूरी सहायता करे | हर जिले का शासन वहीं के निवासियों 
को सौंप दिया जाय | थोड़े से सरकारी कर्मचारी उनकी देख-रेख के लिये 
रख दिये जायें । जिन विषयों में सरकार कछ सुधार करना चाहे उन्हें वह 
सलाह के रूप में स्थानीय संध्थाओ्रों को दे सकती है। योग्य और विशेष 
जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को वह इस काय के लिये नियुक्त कर सकती 
है कि वे स्थानीय बातों की खोज करके शासन को अधिक सुविधाजनक 
तथा सरल बनावे | स्थानीय संस्थायें सरकार के इस काये में सहायता भी 
दे सकती हैं। इससे ग्राम-व्यवसायों तथा अनेक ऐसी बातों में उन्नति हो 
सकती है जिनकी ओर सरकार को ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता । 
स्थानीय स्वशासन के लिये भारत प्रसिद्ध है। बृटिश राज्य स पहिले 
हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में यहाँ पंचायती 
प्राचीन भारत राज की व्यवस्था थी। इसका विस्तृत वर्णन अ्रगले 
ओर स्थानीय अध्याय में किया गया है। ग्राम और नगर दोनों के 
स्वशासन लिये दो प्रकार की संस्थाये थीं। नगरों के प्रबन्ध के 
लिये कई कमीटियों होती थीं। सबके ऊपर एक प्रधान 
कमीटी होती थी। मोहन्जोदारों और हर्प्पा नामक नगरों की खुदाई से 
पता चलता है कि उनका प्रत्रन्ध कितनी उत्तमता-पूर्वक किया जाता था | 
उनमें सफाई, रोशनी; सड़कों आदि की व्यवस्था आजकल से अच्छी थी । 
नगर एक विशेष नकशे के अनुसार बसाये जाते थे। घरों की बनावट में 
इस बात का ध्यान रक्खा जाता था कि इनमें हर प्रकार की सुविधायें हों । 
दुकानों की व्यवस्था एक नियम के अनुतार की जाती थी। एक प्रकार की 
चीज एक ही जगह त्रिंक सकती थी। चारों ओर ऊँची और सुदृढ़ दीवारें 
थीं। पाटलिपुत्र के वर्णन में इस प्रकार की दीवारों का वर्णन किया गया 
है। शहर में प्रवेश करने के लिये एक या दो फाटक होते थे । इन पर 
पहरे की व्यवस्था रहती थी। रात में पहरेदार इनकी रखवाली करते थे | 
आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के न होते हुये भी यह व्यवस्था आजकल से 
कहीं अच्छी थी। नगर विभिन्न प्रकार के बगीचें और वाटिकाश्रों से भरे 
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होते थे। कोई आदमी बिना प्रयोजन नगरों में नहीं रह सकता था। हर 
नये यात्री का नाम और पूरा पता लिख लिया जाता था। लोगों का जीवन 
नियमित था | ' रात और दिन दोनों समय घन्टे बजाये जाते थे। विशेष 
आपत्ति के समय एक घंटे से लोगों को इसकी सूचना दी जाती थीं। चीजों 
का भाव ठोक करने के लिये अलग-श्रज्ममणम कमीटियाँ होती थीं। सड़ी-गली 
चीजें बेचने की कड़ी मनाद्दी थी। दूकानदार अपनी चीजें उचित भाव से 
महँगा नद्दीं बेच सकता था। हर नगर में एक कोतवाल और कुछ ठिपाही 
रहते थे। प्रशन्ध का सारा काम नगर के निवासियों को सोंप दिया गया था । 
नगर प्रायः नदियों के किनारे हुआ करते थे। इससे व्यापार में सुविधा 
होती थी | 

गांवों के प्रतन्ध के लिये स्थानीय पचायते बनी हुई थी । हर गाँव में 
एक बड़ी पंचायत होती थी। इसझे नीचे कमीटियाँ होती थीं। इन्हीं को 
सब काम सोंप दिया गया था। प्रत्यक गाँव में एक कलकं, एक मुखिया, 
दो पहरेदार तथा तरह-तरह के पेशे वाले रहते थे। सबको अपने- 
अपने काम का भार दिया गया था। गाँवों का जीवन सामूहिक था। 
नाई, धोनी, दर्जी, बढ़ई, सुनार आदि पेशे वाले सबकी भलाई के 
लिय काम करते थे। ग्राम-पंचायत इनकी देख-रेख करती थीं। प्रत्येक 
गाँव स्वावलम्बी ओर सुखी था। राजा तक को गाँव के मामलों में 
हाथ डालने की आज्ञा न थी | सरकारी कम चारी ग्राम-पंचायतों का सम्मान 
करते थे। सरकारी विमार्गों में इन पंचायतों की बात बड़े ध्यान से सुनी 
जाती थी | पुलीस को यह अधिकार न था कि वह गाँव के किसी निवासी 
पर मुकदमे अथवा जुर्माना कर सके। जब तक ग्राम-पंचायत आशा न 
देती, तब तक गाँव के मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नथा। उनके प्रबन्ध के लिये पंचायतों का घेरा नीचे से ऊपर तक फैला 
हुआ था। हर गाँव के शअतिरिक्त १०, २०, ५०, १००, २००, ४०० तथा 
१००० गाँवों की अलग श्रलग पंचायतें थीं। जन्न कोई बड़ा मामला पेश 
होता तो सैकड़ों गाँवों की पंबायतों से राय ली जाती थी। राज्य परिवतेन के 
समय भी इन पंचायतों का ढाँचा एक सा बना रहता था | 

ब्टिश राज्य के पहले हमारे देश में शासन-नीति भिन्न थी। शासक 
प्रजा को सनन्‍्तुष्ठ और सुखी रखना चाहते थे। प्रजा के अधिकारों की रक्षा 
के लिये तरह-तरह की व्यवस्थाये बनाई गई थीं | यह कहना गलत है कि 
अवागमन की सुविधा की कम्ती के कारण शासन की बागडोर एकत्र नहीं 
को ज्ञा सक्रती थो। अ्रशोक, शेच्शाह और अकरर के शासन प्रबन्ध को 
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देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय आवागमन की सुविधाये' 
कम थीं | हर गाँव की रिपोर्ट बादशाह के कान तक पहुँचाई जाती थी। 
यहाँ तक कि वे गाँव के मुखिया को पहचान सकते थे और किसी-किसी का नाम 
तक याद रखते थे | शात्रन की देख-रेख के लिये सरकारी कर्मचारी घोड़े 
पर चढ़कर गाँवों का दोरा करते थे। उनका उऊद्ं श्य आज कल को पुलीस 
की तरह गाँव वालों को डराना न था । वे चुपचाप मुखिया के दरवाजे पर 
जाते और गाँव की सारी बातें जानकर बादशाह को इन्हें सूचित कर देते 
थे | ग्राम-निवासियों को यह पता भी नहीं चलता था कि पद्चायतों से ऊपर 
उनका कोई दूसरा भी शासक है। बादशाहों को इस बात का अभिमान था 
कि उनकी प्रजा अपने आप अपना शासन प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु 
बृटिश शासन की नीति कुछ और थी। इसके अन्दर प्रजा के अधिकार 
कम होते गये और स्थानीय सस्थाये' नष्ट हो गईं। सब भार थोड़े से 
सरकारी कमचारियों पर छोड़ दिया गया। यदि एक साधारण सिपाही 
जिले के अफप्तर से कुछ कहता तो उसका मूल्य सारे गाँव वालों को राय 
से अधिक समभा जाता था । 
मुगल-साम्राज्य के अन्दर स्थानीय स्वशासन की महिमा कम न थी। 
यह कहना गलत है कि अंग्रेजी राज के पहले स्थानीय 
वर्तमान स्थानीय ससस्‍्थाये दोषपूर्ण थीं। साइमन कमीशन ने अपनी 
संस्थाओं का  रिपोट में यह वर्णंन किया है कि “प्राचीन ग्रामीण 
विकास संस्थाओं की रचना सकुचित दृष्टिकोश से की गई 
थी | इनका कत्त व्य बहुत ही साधारण था और इनके 
अन्दर जातीयता की प्रधानता थी | इनका काम प्रजा से टेक्‍्स वसूल करना, 
और जान-माल की रक्चा करना था | इससे नागरिक शिक्षा में कुछ भी 
सहायता नहीं मिलती थी और न शासन का हो भार हलका होता था।” इस 
प्रकार के कथन में सच्चाई की मात्रा कम है | प्राचीन स्थानीय संस्थाओ्रों की 
प्रशंसा विदेशियों तक ने की है| जो संगठन हजारों वर्षों से चला आ रहा 
था, और जिसे तोड़ने का साहस शेरशाह और अबकर ऐसे योग्य शासकों 
ने नैंहों किया, उसे संकुचित और व्यर्थ कहना एक घोर श्रन्याय हे | वृटिश 
शासन के अन्दर स्थानीय संस्थाशत्रों का संगठन किसी और तरह का था | 
ऊपर कहा गया है कि बृटिश शासन की नीति कुछ और थी । प्रत्येक 
संगठन में विदेशीपन झकज्कता था | यह स्वाभाविक है कि “यथा राजा 
तथा प्रजा _ । अ्रग्रेजों क आगमन सभुद्री मार्गों से हुआ। व्यापार की 
सुविधा के लिये उनका ध्यान नगरों की ओर आकर्षित हुआ | १६८७ ई० 
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में कोयं आफ डाइरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यह आशा दी कि वह 
मद्रास नगर में एक कारपोरेशन की स्थापना करे। इस कारपोरेशन के 
सभी सदस्य मनोनीत किये गये थे | इसमें भारतीय और अंग्रेज दोनों थे । 
इसके बाद १७२६ ई० में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में मेयस कोट को 
स्थापना की गई। इनका काम शासन प्रबन्ध करना न था, बल्कि न्याय 
करने के लिये इनकी रचना की गई थी । १७७२ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्८ 
के श्रनुसार स्थानीय अफसरों तथा सस्‍्थाओओं को यद् अधिकार दिया गया 
कि वे अपने अ्रधीन ज्षेत्रों से टेक्‍्स ् ल कर सकते हैं। १७६२ ई०» में 
गवनर-जनरल को यह अधिकार दिया आया कि वह कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रास में शांति जब ( १फरधं०८8 0 06 7०५०2 ) की स्थापना करे | 
इनका काम नगर की सफाई, सड़कों की रक्षा तथा इसी तरह की स्थानीय 
बातों की देख-रेख करना था । 

१८४६ तथा १८६२ ई० में अम्बई की म्युनिसिपलिटी में कुछ परिवतंन 
किये गये। पहिले के अनुसार नगर के प्रबन्ध का भार शांति-जज और 
एक वैतनिक कमिश्नर को दिया गया था। परन्तु दूसरे ऐक्ट में दो 
निर्वाबित समाओ्रों को शासन का भार सांप दिया गया। पहिली समा में 
६४ सदस्य थे | श्राषे जनता द्वारा निर्वाचित किये गये और शेष शांति- 
जज तथा सरकार ने मनोनीत किया था। एक सभा का नाम कारपोरेशन 
आर दूसरी का नगर कॉसिल ([0छ7 (०एणाटं। ) था। इसमें कुल 
१२ सदस्य थे जिनमें ८ कारपोरेशन द्वारा चुने गये थे और शेष को सरकार 
ने मनोनीत किया था। म्युनिसिपल कमिश्नर के अधिकार पहले की तरह 
बने रहे | आर्थिक विषयों में नगर कॉंसिल प्रधान ठहराई गई थी। १८४० 
तथा श्८४६ ई० में गवनर-जनरल की कौंसिल ने दो ऐसे कानून पास 
किये जिनका सम्बन्ध अन्य नगरों की म्युनिसिपलिटियों से था। लाड मेयो 
के समय में स्थानीय संस्थाओं पर अधिक ध्यान दिया गया | उसका विचार 
था कि इन्हें अपना प्रबंध करने की पूरी स्व्रतन्त्रता मिलनी चाहिये | 

स्थानीय स्वशासन की स्थापना लाड रिपन के समय से मानी जाती है । 
श्य्परे ई० में उसके एक प्रस्ताव के फलस्वरूप म्युनिसिपलिटियों का दाँचा 
और उनका कत्त व्य बदल दिया गया। उसने अपना उद्देश्य वर्णंन करते 
हुये कहा कि, स्थानीय ससस्‍्थाश्रों का उद्देश्य जनता को राजनीतिक शिक्षा 
देना है। इससे योग्य व्यक्ति अपने आप आगे बढ़कर शासन में ह्वाथ 
बटायेंगे | यहां तक तो म्युनिप्तिपलिटी की बात रददी। रिपन का ध्यान 
ग्राम पद्नमायतों तथा जिला बोढों की ओर भी गया। श्८७० ई० तक 
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डिस्ट्रिक्ट बोड की स्थापना नहीं हुई थी। नगरों में म्युनिसिपलिटियाँ 
काम करती थीं, परंतु गाँवों के प्रबंध की कोई स्थानीय व्यवस्था न थी। 
पंचायतें तो थीं, लेकिन बटिश सरकार उन्हें पुनः जोबित करने के पक्ष में 
न थी | उसका इर काम नगर से ही आरम्म होता था। कमीटियाँ, दफ्तर, 
कचहरियां, स्कूल, लाइब्रेरी श्रादि सब कुछ नगर में ही बनाये गये थे | 
यही कारण है कि गाँव की पंचायतें बृटिश राज्य में दूटती गई । १८७० 
ईं० में लाड मेयो के समय में यह प्रस्ताव पास किया गया कि विभिन्न 
प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं को कछूछ शासन प्रबन्ध के अधिकार दे दिये 
जायं। आशिक क्षेत्र में उन्हें छोटे मोटे ग्रधिकार दिये गये थे। परन्तु 
अभी तक इनका कोई ठीक रूप नहीं बना था | लाड रिपन के समय में 
सबका पुनस गठन किया गया | सम्पूर्ण भारत में जिला बोडो की स्थापना 
की गई | समय समय पर नये नये कानून पास किये गये और इन बोर्डा' 
की बनावट में सुधार होते गये | 

जिला बोर्डों में गेर सरकारी सदस्यों की सख्या क्रमशः बढ़ती गई 
ओर इनके अधिकार और कत्तव्य भी धीरे धीरे बदलते गये। निर्वाचन 
की प्रथा चलाई गई । उन्हें आर्थिक क्षेत्रों में कुछ स्वतन्त्रता देकर स्वाव- 
लम्बी बनने का अवसर दिया गया | कुछ विभागो के टेक्स उन्हीं की इच्छा 
पर छोड़ दिये गये। उन्हें खच करने का अधिकार इन्हीं बोर्डा को दिया 
गया | प्रांतीय सरकारों ने श्रपने प्रान्तों में इनकी स्थापन और ब्ृद्धि की | 
भारत सरकार इसमें हाथ नहीं डालती थी । इसीलिये विभिन्न प्रान्तों की 
स्थानीय सस्‍्थाओओं का स्वरूप अलग अलग दिखाई पड़ता है। उनके 
अधिकार और कत्तव्यों में मी अन्तर पाया जाता है। १६१६ ई० तक 
इतने कानून पास करने पर भी इन ससस्‍्थाओं का संगठन सन्तोष-जनक न 
था | १६०६ ई० में इनकी जाँच के लिये एक कमीशन -।)2 एशआएयरींड980णा 
(०णायांश्शं०0) नियुक्त किया गया | उसकी रिपोट में यद्द बात स्पष्ट की 
गई कि स्थानीय संस्थाओं की शक्ति कप् हे ओर इन्हें अधिक स्वतन्त्र 
रखने की आवश्यकता है। भारतीय शासन का विकास इतना धीरे धीरे हुआ 
है कि छोटे छोटे अधिकारों को प्राप्त करने में जनता को वर्षा तपस्या करनी 
पड़ी हे। जितना बोडे। को दशा १६१६ ईं० तक पहले द्वीकी तरह 
बनी रही । 

१६१८ ३० में भारत सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई 
जिसका उदूं श्य यह था कि जिला बोर्डो। से सरकारी अफसरों का हाथ हटा 
दिया जाय | अब तक जिले का कलेक्टर बोड. का सभापति होता था और 
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हर बात में जनता को दब्नना पड़ता था। टैक्स लगाने तथा सफाई रखने 
में भी सरकारी कर्मचारियों की इच्छा पर निर्मर रहना पड़ता था। कहने के 
लिये जिला बोड्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन हर मामले में सरकारी 
कर्मचारियों की बातें माननी पड़ती थीं। उनकी इच्छा के विरुद्ध चलने का 
साहस जनता को नहीं होता था। १६१८ ई० के सुधार में इस बात की 
सिफारिश की गई कि बोर्डा' को कुछु ओर अधिकार प्रदान किये जाये । 
निर्वाचकों की सख्या बढ़ा दी जाय और सरकारी अफसरों की धौंस दूर 
कर दी जाय | अब तक बोर्डो के चेयरमैन सरकार द्वारा मनोनीत किये 
जाते थे, ( जो आमतौर से कलेक्टर होता था ) लेकिन अब यह सिफारिश 
की गई कि बोड के सदस्य स्वय इन्हें निर्वाचित करें | इसी के फलस्वरूप 
१६१६ ई० के शासन-सुधार में स्वायत्त शासन का विभाग प्रान्तीय सरकार 
की देख-रेख में एक मन्त्री को सौंप दिया गया। कलेक्टर का हाथ बोडं 
के कामों से हटा दिया गया। प्रान्तीय सरकारें स्वायत्त शासन में अधिक 
रुचि लेने लगी | जन्न से यह विभाग भारतीय मन्त्रियों को सौंप दिया गया 
तब से इसकी उन्नति बराबर होती गई। १६२२ ई० में उत्तर प्रदेश में 
डिस्ट्रिक्ट बोड' ऐक्ट पास किया गया। इसके अनुसार बोर्डा को टेक्स 
लगाने की अधिक शक्ति प्रदान की गई। पंजाब प्रान्त में ग्राम-पंचायत 
ओर इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट कायम किये गये | बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी 
तरह के सुधार किये गये। मध्यप्रान्त, आसाम, अम्बई आदि प्रान्तों में 
स्थानीय संस्थाओं में अनेक सुधार हुये । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार स्थानीय संस्थाश्रों की शक्ति और 
उनका कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रयत्ञशील है | इन संस्थाओं को नये नये 
कर लगाने तथा नवीन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उत्साहित 
किया जा रहा है। गत वर उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थानीय संस्थाओओ्रों 
सम्बन्धी जो ऐक्ट पास किया था, उसके अनुसार सभी स स्थाश्रों में सम्मिलित 
निर्वाचन को पद्धति स्थापित की गई है। पृथक निर्वाचन से साम्प्रदायिक 
बैर विरोध बढ़ता था। कई नये नगरों तथा कसर्त्रों में म्युनिसिपल बोड 
स्थापित किये गये हैं| कुछ बड़े नगरों की म्युनिसिपल बोड को कारपोरेशन 
घोषित किया गया है। स्थानीय सस्थाओं की कालावधि भी ४ से ५ वर्ष 
कर दी गई है। सभापति का निर्वाचन सम्पूर्ण जनता द्वारा किया जाता 
है | राज्य की सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि इन सस्थाओं की कार्य 
शक्ति बढ़ा दी जाय और कोई सरकारी कर्मचारी इनमें हस्तक्षेप नकरे। 
ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में भी एक ऐक्ट पास किया गया है। इसके 
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झनुसार नई पंचायतें काम करने लगी हैं। "इनके श्रधिकार पहले से अधिक 
कर दिये गये हैं। जनता को धीरे धीरे इस बात का अभ्यास हो रहद्दा है कि 
स्थानीय संस्थाओं की मर्यादा को मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं से उनका 
कल्याण होगा । इन्हीं ससस्‍्थाश्रों के नये विचारों का फल है जो आज प्रत्येक 
नगर तथा गाँव में राजनीतिक चेतना दिखाई देने लगी है। लोग शअ्रपने 
कत्तव्यों को समझने लगे हैं। कुछ थाड़े से लोगों ने इनकी सफलता में 
सन्देह किया था, परन्तु वह निशधार सिंद्ध हुआ है। राज्य की सरकार, 
नवीन संविधान के अनुसार, सभी अ्रधिकार स्थानीय जनता को प्रदान कर 
देने के पक्त में हे । शिक्षा तथा उत्तरदायित्व की भावना की उृद्धि के साथ इस 
दिशा में प्रगति होना अनिवार्य है। जनता स्थानीय विषयों को अपने 
अ्रधिकार में लिये बिना नहीं रह सकती । 


अध्याय १७५ 
स्थानीय संस्थायें 


स्थानीय सस्‍थाये दो प्रहार की हैं | कुछ तो नगरों के लिये और कुछ 
ग्रामों के लिये हैं। चूंकि दोनों की समस्याये और 
स्थानीय. भौगोलिक परिस्थिति भिन्न भिन्न है इसलिये इनके 
संस्थाये. संगठन, कार्य तथा दृष्टिकोण में भी भेद है। ग्रामों 
में कार्य करने वाली संस्थाओं का नाम सभी राज्यों 
में एकसा नहीं है । अधिकतर राज्यों में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट बोड स्थापित 
किये गये हैं परन्तु आसाम में इसका नाम ताललुका बोड है। उत्तर प्रदेश 
में ग्रामों के लिये दो प्रकार की स्थानीय स स्थाये बनाई गई हैं :-- 
१--जिला मण्डली ( ॥)80770 30870 ) और 
२--ग्रा म-पंचायतें 
इसी प्रकार नगरों के प्रबन्ध के लिये ४ प्रकार की स्थानीय 
स॒स्थाये हैं :-- है 
१--निगम ( (07'007.8007 ) 
२--नगर पालिका ( 'ण्मांलएशे 00874 ) 
३--सुधार प्रन्यास ( [7970ए९0७॥ 777९ ) और 
४ -पत्तन प्रन्यास ( 20" "पर ) 


जहाँ तक इन संस्थाओ्रों की संख्या का प्रश्न हे इनमें किसी प्रकार के 
उलट-फेर की आवश्यकता नहीं है और न गाँवों तथा नगरों में दस बीस अन्य 
संस्थाश्रों की आवश्यकता है। यदि इन्हीं ६ ससस्‍थातओ्ं का संगठन और 
इनके काय ठीक हो जाये तो स्थानीय जनता की इनसे श्रधिक मलाई दो 
सकतो है | श्रभी तक इन सस्थाश्रों में अनेक ज्ुटियों हैं। जब तक हम 
इन्हें दूर न करेंगे तब तक इनके महत्व को समभना कठिन है। हमारे ही 
भाई और पड़ोसी इनमें काम करते हैं। वे हमारी समस्याञ्रों से भली भाँति 
परिचित हैं। उनकी और हमारी दोनों की समस्याये एक हैं। फिर भी 
उनसे हमें लाभ नहीं पहुँचता | इसका कोई न कोई कारण अवश्य है। 
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व्यक्तियों को हम दोषी इसलिये नहीं ठहरा सकते कि बारी बारी से सबको इनमें 
काम करने के अवसर मिलते हैं | यदि दो-चार व्यक्ति बुरे हुये तो यह 
सम्भव हो सकता है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन सस्थाश्रों में 
आते ही लोगों की दृष्टि बदल जाती है | सबसे बड़ी त्रुटि संगठन की होती 
है। जैसा संगठन होगा वैसी ही कार्य-पद्धति होगी। इन सस्थाश्रों के 
संगठन में कुछ ऐसे सुधार होने चाहिये जिससे इनमें आने वाले व्यक्तियों 
को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने का अ्रवसर मिले। श्रारम्भ में 
इनमें काम करने वाले कर्मचारी सरकार द्वारा नाम निर्देशित ('२०४७४॥४(९) 
किये जाते थे। उनका काम राज्य की सरकार की आशा को पालन करना 
था | परन्तु अब यह बुराई दूर कर दी गई है; लगभग सभी सदस्य जनता 
के प्रतिनिधि होते हैं | प्रत्येक ससथा का अलग-अलग वर्णन करने से इनके 
संगठन और काय-पद्धति की ठीक ठीक जानकारी हो सकती है। पहले 
ग्राम-स स्थाओ्ं पर विचार किया जायगा | 


' जिला मडली ( 96070 50970 ) की स्थापना १८७० ई० के बाद 
हुई है। पहले गाँवों का शासन पंचायतों द्वारा होता 
जिला मंडली था। शासन की बागडोर को एकत्र करने के लिये हर 
की स्थापना जिले में गाँवों के प्रत्नन्ध के लिये एक संस्था बनाई 
गई | इसी का नाम जिला मण्डली है। मण्डली शब्द 
से तीन मण्डलियों का आभास होता है | किसी भी संगठन का नाम मरण्डली 
रकक्‍खा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर जिले में जो मण्डलियाँ स्थापित की गई 
हैं वे तीन प्रकार की हैं :-- 
१--प्रत्येक जिले में गाँवों का प्रत्रन्ध करने वाला सबसे बड़ी सस्था 
जिला मण्डली कहलाती है। जिला मण्डली को मध्य- 
जिला मंडली या प्रांत में जिला कॉसल कहते हैं | 
डिस्ट्रिक्ट बोड 
२--इसे सबच्च-डिवीजनल मण्डली भी कहते हैं। इसका दर्जा जिला 
मण्डली से छोटा होता है। तालुका मण्डली सभी 
ताल्‍लुका मंडली राज्यों में नहीं पाई जाती है। ५० या १०० गाँवों के 
संगठन से इनकी उत्पत्ति होती है। 
३--प्रत्येक गाँव अ्रथवा दो चार गाँवों की देख रेख के लिये लोकल 
मण्डली बनाई जाती हैं। वास्तव में इन्हें ग्राम-पंचायत 
लोकल मंडली कहा जाय तो कोई गलती न होगी । 
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उत्तर प्रदेश में जिला मणडली और ग्राम-पंचायतें पाई जाती हैं। इनके 
शअ्रतिरिक्त कोई दूसरा स गठन गाँवों के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया 
गया है| भारत गाँवों का देश कहा जाता है। लगभग ७ लाख गाँव सम्पूर्ण 
भारत में पाये जाते हैं। ६० प्रतिशत व्यक्ति गाँबों में निवास करते हैं। 
केवल नौकरी पेशे वाले तथा व्यापारी नगरों में रहते हैं। यदि पता लगाया 
जाय तो उनका भी स्थान थेड़े दिन पहले किसी न किसी गाँव में मिलेगा । 
हमारे देशवासियों का मुख्य उद्योग खेती है। ७३ प्रतिशत जनता खेती 
करके अपना जीवन निर्वाह करती है। खेती की सुविधा गाँवों में द्वी है, 
क्योंकि खेत नभरों में नहीं लाये जा सकते | नगरों में तो रहने तक को भूमि 
नहीं मिलती, खेती करना तो दूर रहा | इसीलिये लोगों को गाँवों में रहना 
पड़ता है। कोई भी भारतीय सरकार गाँवों की अवहेलना नहीं कर सकती | 
उसकी शअआ्राय का मुख्य साधन भूमिकर है। किसानों की ही आय पर सरकार 
का खचचं निर्भर है। इन्हीं की देख-रेख तथा मलाई के लिये जिला मण्डली 
की स्थापना की गई है । 
भारत में कुल २०७ जिला मण्डलियाँ हैं | इनमें ५१ केवल उत्तर प्रदेश 
में हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ कर कुछ प्रान्तों में 
जिला मंडली जिला मण्दली के नीचे ताल्‍लुका मण्डली स्थापित 
का संगठन. की गई हैं। इनकी सख्या ४८४ है। मद्रास प्रांत में 
इन दोनों मण्डलियों के अतिरिक्त यूनियन मण्डली 
बनाई गई हैं, जिनकी संख्या ४५५ है । जिला मण्डली स्थापित करने का 
ग्रधिकार राज्य की सरकार को है । बिना उसकी आज्ञा के कोई जिला 
मण्डली अपना काम बन्द नद्दी कर सकती | 
१६१६ ई० के शासन सुधार में स्वायत्त शासन (,००॥। 56६- 
(0 एशधा76९7६0 ) का विभाग राज्य की सरकार के एक भारतीय मन्त्री को 
दे दिया गया | तन्र से इसके संगठन में और भी सुधार होते गये | वर्तमान 
समय में इसका संगठन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जिला 
मण्डली में नाम निर्देशन का नियम दूर कर दिया गया है। नगरों को छोड़ 
कर प्रत्येक जिला कुछ निर्वाचन ज्षेत्रों में बाँट दिया जाता हे। हर छेत्र से 
दो या तीन सदस्य चुन लिये जाते हैं। इस प्रकार ४० या ४४ के लगभग 
जो चुने हुए सदस्य आते हैं, उन्हीं को ज़िला मण्डली का सदस्य कहते हैं । 
इन्हीं की समिति जिला मण्डली कहलाती है। इनके साथ ही एक व्यक्ति 
मण्डली का प्रेसीडेंट भी चुना जाता है, जिसकी अवधि ४५ वर्ष रहती हे | 
जिला मण्डली का चुनाव ४ वर्ष के लिये होता है, परन्तु राज्य की सरकार 
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इसकी अ्रवधि को बढ़ा सकती है । गत महायुद्ध के समय प्रान्तीय स्वराज्य॑ 
की विफलता तथा युद्ध के कारण मण्डलियों की अवधि बढ़ा दी गई थी | जिला 
मण्डली के सदस्यों का चुनाव अब सम्मिलित निर्वाचन पद्धति से किया 
जाता है | हिन्दू और मुसलमानों के लिये निर्वाचकों की संख्या पृथक-पृथक 
नहीं होती । मुसलमान सदस्यों तथा ह।रजनों के लिये कुछ स्थान निश्चित 
कर दिये गये हैं । 

जिला मण्डली अपना सब्य काम समितियों द्वारा करती है। जब्र मण्डली 
की पहली बैठक होती है तो विभिन्न कार्या के लिये अलग अलग समितियाँ 
बना दी जाती हैं| दर समिति में ३ या ४ सदस्य रख दिये जाते हैं। मण्डली 
के सभी सदस्य एकत्र होकर समितियों का निर्माण करते हैं। दर समिति 
अपना एक सभापति रखती है । शिक्षा, स्वास्थ्य, सकाई, सड़क, पानी इत्यादि 
समितियाँ होती हैं। इन सत्रगे शिक्षा समिति बड़ी समझी जाती है। इसका 
सभापति शिक्षा विभाग का चेयरमैन कहलाता है। जिले भर के बेसिक तथा 
जूनियर हाई स्कूल इसी को देख-रेख में कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष कितने दी 
नये नये स्कूल और सैकड़ों अध्यापक इसकी इच्छा से खोले तथा भर्ती किये 
जाते हैं | इसीलिये शिक्षा विभाग का चेयरमैन जिले के कामों में बहुत बड़ा 
हाथ रखता है| # यदि यह योग्य और अनुभवी हो तो अपने जिले की 
अच्छी उन्नति कर सकता है । इसी तरद्द दर विभाग की देख-रेख के लिये 
एक समिति होती है। प्रेसीदेन्ट इन सन्रका प्रधान होता है। मण्डली के 
सदस्यों की बेठक महीने में एक बार होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह 
किसी भी समय बुलाई जा सकती है । 


प्रत्येक मण्डली का एक मंत्री होता है। वास्तव में सब्च कामों की देख- 
रेख यही करता है। मण्डली के कर्मचारी इसकी अध्यक्षता में कार्य करते 
हैं| इसका स्थान वैतनिक होता है। इसके अ्रतिरिक्त एक इंजोनियर, एक 
डाक्टर और एक स्वास्थ्य-निरीक्षक इत्यादि कर्मचारी मण्डली द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं | मण्डली के कार्यालय में: श्रनेक क्लाक॑ और चपरासी भी 
भर्ती किये जाते हैं। प्रेतीडेन्ट और सदस्यों को छुाड़कर शेष सभी वेतनिक 
होते हैं। जिले में दौरा करने के लिये इन्हें वेतन ऐ अतिरिक्त भत्ते भी 
दिये जाते हूँ । यद्यपि प्रेसीडेन्ट को वेतन नहीं दिया जाता फिगर भी दौरे के 
समय इसे प्रति मील के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। मण्डली के सदस्यों 


.... # नई शिक्षा योजना में चेयरमैन के अधिकार बहुत कुछ कम कर दिये 
गये हैं । 
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को ७५) मासिक तथा प्रेसीडेन्ट को ५००) मासिक पुरस्कार देने के लिये 
निश्चय किया गया है। जो भी व्यक्ति इस पद पर आते हैं उनकी इच्छा 
धन की नहीं होती । केवल पद के लोभ से अथवा काम करने की इच्छा 
से लोग प्रेसीडेन्ट बनने की लालसा रखते हैं। वास्तव में इस पद पर पहुँच 
कर योग्य व्यक्ति जिले की काफी सेवा कर सकते हें, परन्तु कुछ लोग इससे 
अनुचित लाम उठाने की इच्छा से वहाँ जाते हैं। उनका उद्दे श्य अ्रपने मित्रों 
अथवा सम्बन्धियों को नौकरी तथा ठेकेदारी दिलाना होता है। हर साल 
मण्डली में लाबों रुपये के ठीके दिये जाते हैं। इनमें काफी लाभ और 
बचत का रास्ता रहता हे। यद्यपि मण्डली का यह नियम है कि कोई 
सदस्य स्वयं ठीका नहीं ले सकता, फिर भी दूसरों के नाम पर लोग इससे 
अनुचित लाभ उठाते हैं। इन्हीं कारणों से मरडली के काम शिथिल पड़ 
जाते हैं। कभी कभी तो राज्य की सरकार को इन्हें सचेत करना पड़ता है | 
फिर भी यदि कोई सुधार न हुआ तो वह इसे जिले के कलेक्टर को त्रध्यक्धता 


में दे देती है । 


जिला मण्डली का सदस्य बनने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को कुछ शर्ते 
पूरी करनी पड़ती हैं। उसके लिये अपने निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक होना 
आवश्यक है। कुछ ऐसी भी शर्ते रकक्‍्खो गई हैं जिनसे कुछ व्यक्ति अ्रयोग्य 


ह गये हैं। मण्डली के सदस्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें ठहराई 
गई हैं :-- 


१--प्रत्येक निर्वाचक के लिये भारतीय नागरिक होना आवश्यक है | 
२--उसकी शआ्रायु कम से कम २१ वर्ष होनी चाहिये । 
३--उसे श्रपने जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये | 


सदस्यों के लिये जो निषेध बनाये गये हैं वे निर्वाचकों पर भी लागू होते 
हैं। पागल और दिवालिये इसके चुनाव में वोट नहीं दे सकते | जो पिछले 
साल का जिले का टेक्स न दिया हो वह वोट नहीं दे सकता। जिन्हें ६ महीने 
से अधिक की जेल की सजा मिली हो अ्रथवा देश निकाला दिया गया हो वे 
बोट नहीं दे सकते। जिन्हें नम्बर १० के अपराध में अपराधी ठहराया गया 
है वे वाट नहीं दे सकते । राज्य की सरकार को यह अधिकार है कि वह 
इन प्रतिबन्धों को हटा कर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान 
कर सके | 

कोई संस्था अपने कार्य में तभी सफल हो सकती है जब्च उसके पास 
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काफी पेसे हों । विशेष कर वह संस्था जिसे सभी काम 
जिला मंडली पेसे से करने हैं गरीब रह कर जनता की सेवा नही 
का आय कर सकती । जिला मण्डली के उत्तरदायित्व काक्तित्र 
ओर व्यय बहुत बड़ा हे। जिले में रहनेवाले सभी प्रकार के लोगों 
की उन्नति का उसे ध्यान रखना पड़ता है। सबके 
स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रत्रन्ध करना पड़ता है। ऐसी दशा में मण्डली के 
पास एक लम्भमी आय होनी चाहिये। वतंमान समय में इसकी आय के 
निम्नलिखित मार्ग हैं :-- 
१--सरकारी सहायता--राज्य की सरकार जितना रुपया भूमि-कर के रूप 
में जिले से वसूल करती है उस पर प्रति रुपया एक आना के हिसाब से वह 
जिला मण्डली को दे देती है । भूमिकर के साथ ही यह राशि वसूल कर 
ली जाती है और वाद में सरकार इसे मण्डली के पास भेज देती हे। 
उत्तर प्रदेश के जिला त्ो्डट अपनी आय का ४६"४८ भाग सरकारी सहायता 
से पाते हैं । 
२--कभा कभी राज्य की सरकार किसी विशेष योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये जिला मण्डली को कुछ धन दे दिया करती है। इस तरह 
की सहायता स्थायी नहीं होती | 
३--जिला मण्डली जिले के जमींदारों अथवा काश्तकारों पर कर लगा 
सकती है | कुछ निश्चित राशि से ऊपर जिनकी आय होती है उनसे मण्डली 
सालाना कुछ टेक्स वसूल करती है । 


४--देहात के बाजारों तथा प्रदर्शिनी पर टेक्‍्स लगाया जाता है। 


५--देहातों में चलने वाली सखवारियों पर टेक्स लगाये जाते हैं। मोटर 
गाड़ी, इका तथा अन्य सवारियों पर कुछ निश्चित दर से टेक्स लगा दिया 


जाता है । 

६--नदी, तालाब, घाट आदि की आय मण्डली की आय समभरी 
जाती है | 

७--जिले भर के स्कूलों से जो फीस आती है वह मण्डली की आय 
समभी जाती है | 

८--सड़कों के किनारे जो पेड़ होते हैं उनसे जो आय होती है वह 
मण्डली की आय समभी जाती है | 

६--हस आय के अ्रतिरिक्त जिला मरडली को जिले से कुछ और भी 
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थोड़ी बहुत आय हो जाया करती है। हर राज्य तथा इर जिले में इस प्रकार 
के मार्ग भिन्न-भिन्न होते हैं । 


इस प्रकार जिला मण्डली को अपने आधे व्यय के लिये राज्य की सरकार 
पर निर्भर करना पड़ता है और शेष के लिये जिले की ग्रामीण जनता पर | 
प्रकृति भी इन बोर्डों की आय में काफी सहायक दो सकती है। यदि जिले 
में बहुत सी नदियाँ, तालाब अथवा जंगल हैं तो इनसे उसकी आय शढ़ सकती 
है। जिला मण्डलियों के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २२ करोड़ से 
कुछ अधिक है। परन्तु इनकी कुल वार्षिक आय केवल १७ करोड़ रुपये हैं | 
अर्थात्‌ जिला मण्डली को प्रत्यक व्यक्ति लगभग १३ आना पैसे प्रति वर्ष 
देता है। व्यय को देखते हुये यह आय बहुत थोड़ी है। वैसे तो लोगों ने 
मण्डली की आय बढ़ाने के लिये तरह तरह के मार्ग सोच हैं, लेकिन 
हर मामले में जनता की जेब टटोलना ठीक नहीं है। कुछ लोग शअप्रत्यक्ष 
रूप से ग्रामीणों पर टैक्‍स लगाकर मण्डली की आय बढ़ाना चाहते हैं, 
लेकिन यह सिद्धान्त गलत है। गाँवों में रहंने वाले किसान और मजदूरों 
की दशा आज ऐसी नहीं है कि अप्रत्यक्ष टेक्‍्स लगाकर उनसे कुछ और 
लिया जाय । अच्छा होगा कि राज्य की सरकार जिला मण्डली को एक आना 
प्रति रुपया भूमि-कर न देकर चार आना प्रति रुपया देवे। इससे मण्डली 
की आय लगभग दूनी हो जायगी । इसके अतिरिक्त जन्न जिला मण्डली सभी 
प्रकार की सवारियों पर टेक्स लगाती है तो रेलवे पर भी एक लम्बी रकम 
टेक्स के रूप में लगाई जा सकती है। जिस जिले में जितनी कम या अ्रधिक 
रेल हैं, उसी हिसाब से मण्डली रेलवे से टेक्‍्स वसूल करे। राज्य की सरकार 
को रेलवे बोर्ड से इस राशि को दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये। मण्डली 
की आय का तीसरा मार्ग यह हो सकता दे कि जिले में कुछ औद्योगिक 
कार्यो' की बुद्धि की जाय | गाँवों में व्यवसाय की कमी है। जिला मण्डली 
तरह तरह के व्यवसाय खोले और उनसे यथा उचित टैक्स वसूल करे। इन 
मार्गों के अतिरिक्त बार-बार किसानों और मजदूरों की जेब्च टठोलना इस 
विकट गरीबी में एक बहुत बड़ा अन्याय है । 


जिला मण्डली को निम्नलिखित व्यय वहन करने पड़ते हैं :--- 
१---जिले में बेसिक तथा जूनियर हवाई स्कूल का व्यय । 


२--कृषि की उन्नति के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके 
लिये कुयें और तालाब बनवाने पढ़ते हैं । 


३--मणड ली के कमंचारियों को वेतन देना पड़ता है । 
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४«-स्वास्थ्य तथा बीमारियों के लिये अ्रस्पतालों और डाक्टरों का प्रबन्ध 
करना पड़ता है। 

४--सफाई की देख-रेख के लिये अ्रफसर नियुक्त करने पढ़ते हैं, तथा 
प्रदर्शिनी और मेलों का विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है | 

६--जिले में सड़कें बनवानी पड़ती हैं और उनके किनारे पेड़ तथा 
फल-फूल लगवाने पड़ते हैं । 

७--अकाल तथा महामारी के अवसरों पर विशेष रूप से व्यय का 
प्रबन्ध करना पड़ता है । 


८- इनके अतिरिक्त व्यवसाय की उन्नति के लिये कुछ रुपये व्यय करने 
पड़ते हैं । 
स्थानीय संस्थाश्रों के कतंभ्य का वर्शन करते हुये प्रो० कन्ददैयालालजी 
वर्मा लिखते हैं, “स्थानीय स्वराज्य की स स्थायें 
जिला मण्डली तरह-तरह के काम करती हैं| उन सब का अलग-अलग 
के कतेव्य हाल लिखने के लिये बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता 
है। अ्तएव सुविधा के लिये हम उनका वर्णुन निम्न- 
लिखित ४ समूहों में करें :--- 
( १ ) सावंजनिक स्वास्थ्य के काम ; 
( २ ) सावजनिक सुभीते के काम ; 
( ३ ) सार्वजनिक रक्षा के काम ; और 
( ४ ) साव॑जनिक शिक्षा के काम । 


प्रोफेसर वर्मा के इस कार्य-विभाजन से हम सवंथा सहमत हैं। जिला 
मण्डली के कतेंब्यों की कोई निश्चित सूची नही बनाई जा सकती | कारण 
यह है कि जो संस्था जनता की सेवा के लिये बनाई गई है उसके कतंव्य 
गिने नहीं जा सकते। यह बात मण्डली की शक्ति और काये कुशलता पर 
निर्भर है कि वह कहाँ तक अपने जिले की उन्नति कर सकती है। यदि कोई 
जिला मण्डली चाहे तो अपने उद्योग से जिले की अनेक प्रकार से उन्नति 
कर सकती है। भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रबन्ध के अनुसार इसके 
कतंब्य भिन्न भिन्न हैं। अध्ययन की सुविधा के लिये इसके कतंव्यों को हम 
दो भागों में बॉट सकते हैं। एक आवश्यक और दूसरे अनावश्यक | पहिली 
कोटि में वे कर्तव्य हैं जिन्हें करने के लिये प्रत्येक जिला मण्डली बाध्य है। 
यदि इनके करने की क्षमता उसमें नहीं है तो उसकी स्थिति दृढ़ नहीं रह 
सकती । राज्य की सरकार को विवश द्ोकर उसका प्रबन्ध अपने हाथों में 
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लेना होगा | दूसरे प्रकार के कतंव्य वे हैं जिनका करना और न करना 
मण्डली की इच्छा पर है। यदि वह इन्हें करती है तो उससे जिले की 
अच्छी उन्नति हो सकती है। 'लगमग सभी जिला मण्डलियाँ अनावश्यक 

कतंव्यों में से अधिक से अधिक करने का प्रयल करती हैं। कारण यह हे 
कि अनावश्यक कर्तव्य का तात्पर्य यह नहीं है, कि वे व्यर्थ हैं और उन्हें 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है; बल्कि इसका शअ्रर्थ यह है कि पहले 
आवश्यक कतंव्यों की ओर ध्यान दिया जाय और फिर अनावश्यक कतंन्य 
की तरफ | पहिले प्रकार के कतंव्यों को ठुकरा कर कोई मण्डली दूसरे प्रकार 
के कतंव्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकती | 

आवश्यक कर्तव्यों को निम्नलिखित ६ भागों में बॉट सकते हैं :--- 

( १ ) आवागमन के साधनों को बनाना । अथात्‌ जिले में सड़कों की 
व्यवस्था करना । 

( २ ) अस्पताल, औषधालय, बाजार, धर्मशाला, तथा अन्य सामाजिक 
जगहों को बनाना और इन्हें चलाने की व्यवस्था करना | 

( ३ ) सावंजनिक कुयें, तालाब तथा अन्य स्थानों की मरम्मत 
करना । 


( ४ ) बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूल चलाना | 

( ५ ) स्वास्थ्य, सफाई तथा बीमारियों के टीके दिलवाना । 

(६ ) सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना और इनकी देख रेख करना । 

इन आवश्यक कत्त व्यों के अतिरिक्त मण्डली को कुछ और भी काये 
लोकप्रियता के निमित्त करने पड़ते हैं। उसके पास यदि पैसे हैं और उसके 
कर्मचारी इन्हें करने की क्षमता रखते हैं तो वह इन्हें किये बिना नहीं रह 
सकती | मण्डली के सदस्यों का यही मन्तव्य होता है कि जनता की अधिक 
से अधिक भलाई करें। यद्द स्वाभाविक है कि सार्वजनिक कार्य सबकी 
आकर्षित करते हैं। थोड़ी भी जगह हुई तो सदस्य अनावश्यक कार्यो में से 
किसी को भी अपनाने में अपना गौरव समभते हैं। अनावश्यक कार्यो की 
सीमा अनन्त है। केवल समभने की सुविधा के लिये हम उन्हें ४ कोटि में 
रख सकते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त बहुत से कार्य जिले की भलाई के लिये 
किये जा सकते हैं। अनावश्यक कतंव्यों की ४ कोटियाँ :-- 

१-- अकाल तथा महामारी के समय जनता की सेवा करना। प्रत्येक 
मश्डली अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्य के कर सकती है। स्थानीय 
सस्‍था के नाते वह अपने पड़ासी को भूखे, नंगे तथा बीमार नहीं 
देख खकती । 
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२--यदि किसी जिले में बिजली और सड़कों का अच्छा प्रशन्ध है तो 
वहाँ की जिला मण्डली ट्रे मगाड़ी, टेलीफोन, छोटी मोटी रेलवे तथा रेडियो 
आदि का प्रबन्ध कर सकती है| 


३--मण्डली चाहे तो अपने जिले में अश्रच्छे प्रकार के अन्न के बीज, 
पशु, घोड़े तथा तरह तरह की उन्नति के काय कर सकती है। कृषि की 
उन्नति के लिये वह देहातों में खेती की प्रदर्शागी लगवा सकती है। 
किसानों की भलाई के लिये वह नमूने की खेती का प्रत्रन्ध कर सकती हे | 


४--जनता के सुख और उसकी उन्नति के लिये वह अन्य कार्यों को 
अपने हाथों म॑ ले सकती हे । 

कतंव्यों के इस विभाजन में जिला मण्डली के सभी काय आ जाते 
हैं। अपने को लोकप्रिय बनाने के लिये यह जितने कतेव्यों को चाहे कर 
सकती है ! इसी अध्याय के श्रन्त में इस बात पर थोडा विचार किया गया 
है कि कहाँ तक वतंमान मण्डली इन्हें कर रही है और क्या कारण है कि 
यह अभी तक लोकप्रिय नहीं है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अच्छे 
कर्मचारियों तथा एक लम्बी आय की आवश्यकता है। वतंमान मण्डलियों 
में इन दोनों की कमी है। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के कानों में जो 
बातें देर से पहुँच सकती हैं उन्हें तुरन्त करने का अवसर इन्हीं मण्डलियों 
के कम चारियों को मिलता है। हर सम्य जनता के धनिष्ठ सम्पक में रहने 
के कारण कोई भी कठिनाइयों को इनके सामने उपस्थित कर सकता है| 
थोड़ी भी असावधानी हुई कि मण्डली को इसकी सूचना पहुँचा दी जाती-हे । 
इसलिए मण्डली को जनता के सन्‍्तोष के लिए. बहुत ही सतक और तत्पर 
रहना पड़ता है | सरकार का जो विभाग जनता के जितने ही निकट होता है 
वह उतनी ही आलोचना का पात्र होता है, परन्तु साथ ही उसे यह भी 
अवसर रहता है कि वह जनता का सत्र से अधिक प्रीति-भाजन बन सके । 
इसके लिए उसे पवित्र और तल्लीन रहना पड़ता है। 


ग्राम की स्थानीय संस्थाओं में दूसश दर्जा ग्राम पंचायतों का है | 
इनका महत्व जिला मण्डली से कम नहीं हे। भारतीय 

ग्राम पंचायतें इतिहास में इन पंचायतों का वर्णन काफी किया गया 
है। यदि इस देश की प्राचीन राजनीति को ग्रामीण 

कहा जाय तो कोई शअश्रनुचित न होगा। कारण यह है कि ग्राम पंचायतों पर 
ही हिन्दू और मुसलमान बादशाह अपने शासन के लिए निर्भर थे। जो 
स्थान आज जिला मण्डली को प्रास है उससे कहीं बड़ा स्थान पंचायतों 
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को किसी समय प्राप्त था। ब्टिश शासन में इनका महत्व कम हो जाने से 
हम अपनी पुरानी राजनीति को नहों भूल सकते। वर्तमान विधान मण्डलों 
की चहल-पहल तथा कार्यालयों के आकर्षण में प्राचीन ग्राम पंचायतें हमारी 
दृष्टि से दूर नहीं हो सकतीं। केवल चुनाव और मताधिकार को देख कर हम 
एकता और समानता के सच्चे अर्थ को नहीं भूल सकते। जिस समय इन 
ग्राम पंचायतों का बोलबाला था, और शाउन की बागडोर सीधे जनता के 
हाथ में दी गई थो, उस समय वतंमान राजनीतिक विकारों का कहीं पता 
भी न था। प्रजातत्रवाद के नाम पर आज साम्राज्यशाही की स्थापना की 
जाती है और अधिकार का बहाना लेकर जनता की बची-खुची हस्ती पर 
भी श्राघात किया जाता है, परन्तु पंचायती राज्य में इस तरह के ढोंग का 
स्थान न था। प्रजा अपनी इच्छानुसार अपना शासन करती थी। प्रत्येक 
गाँव एक छोटे से राष्ट्र के रूप में था। वही के निवासी अपनी राजनीतिक, 
आधिक, सामाजिक तथा धार्मिक कठिनाइयों को सुलभाते थ। देश की 
सरकार इनसे अलग न थी | राजा हर तरह से इनकी सहायता करते थे । 
जिस प्रजातन्त्रवाद की खोज मे पाश्चात्य प्रदेश के निवात्ती आज सदियों से 
व्यग्न हो रहे हैं उसकी स्थापना हमारे देश में हजारों वर्ष पहले हो चुकी 
है। हमारी त्रुटियों से यदि वे सस्थायें आज नष्ट हो गई हैं तो हम फिर 
उन्हें स्थापित कर सकते है । य ग्राम पंचायतें क्या हैं और इनके क्या कतंव्य 
हैं, इसका वर्णन अ्रगले अ्रध्याय में किया गया हे । 
नगरों के प्रबन्ध के लिए चार प्रकार की स्थानीय ससस्‍्थाये' बनाई गई 
हँ--निगम, नगर पालिका, सुधार, प्रन्यास और पत्तन 
नगर की प्रन्यास । कुछ नगरों में निगम स्थापित किये गये हैं, 
स्थानोय संस्थाये' कहीं पर नगर पालिका हैं; कुछ शहरों में नगरपालिका 
ओर सुधार प्रन्यास दोनों हैं | लेकिन कोई ऐसा नगर 
नहीं हे जहाँ सुधार प्रन्यास हो किन्तु नगरपालिका न हो। नगरपालिका 
और निगम के अतिरिक्त कुछ बड़े-बड़े व्यापारी नगरों में पत्तन प्रन्यास 
बनाये गये हैं | पत्तन प्रन्यास प्रायः उन्हीं नगरों में बनाये जाते हैं जो समुद्र 
के किनारे हैं और जहाँ विदेशों से माल आते जाते हैं। इन चारों 
प्रकार की संस्थाओ्रों की स्थापना नगर की समस्याओ्रों को हल करने के लिए 
की गई है। इसलिये इनके संगठन और कतंव्यों की चर्चा करने के 
पहले हम नगर के जीवन की और थोड़ा दृष्टिपात करे | तभी हमें यह 
बात समझ में श्रा सकती है कि कहाँ तक ये सस्थाये अपने कतंव्य का 
पालन कर रही हैं | 
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भारत की अ्रधिकतर जनता गाँवों में रहती है | कुछ थोड़े से लोग 
नौकरी तथा व्यापार के लिए नगरों में निवास करते 
नगरों की वृद्धि हैं। ससार के अन्य देशों में ऐसी बात नहीं है। 
» और उनकी केवल चीन एक ऐसा देश है जहाँ की ८० प्रतिशत 
समसस्‍्याएँ जनता खेती का काम करती है। शेष अन्य देश 
व्यापारी है | उनका काम विदेशों के लिए चीजें बनाना 
है| यदि वे ऐसा न करे तो भूखों मर जायें। उनके यहाँ खेती के लिए 
भूमि नहीं हे | सर्दी और पथरीली भूमि होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो 
सकती । इसीलिये वे देश नवीन वेज्ञानिक साधनों का सहारा लेकर तरह 
तरह की चीजें बनाते हैं और उन्हीं को बेंच कर अपना जीवन निर्वाह करते 
हैं | यद्दी कारण है कि उन्हें विवश होकर बिजली तथा अन्य साधनों के 
लिये नगरों में ही रहना पड़ता है। फ्रांस मं लगभग ५० प्रतिशत लोग 
नगरों में रहते हैं | श्गंलेड की ८० प्रतिशत जनता नगरों में निवास करती 
है। इसी तरह अन्य योरोपीय देशों तथा अमेरिका में अधिक से अ्रधिक 
आदमी नगरों में निवास करते हैं। परन्तु भारत में ऐसी बात नहीं है | 
यहाँ केवल ११ प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं । शेष ८६ प्रतिशत जनता 
गाँवों में निवास करती है| बम्बई' राज्य में नगरों की जनसख्या भारत में 
सबसे अधिक है। वहाँ २२६६ प्रतिशत जनता नगरों में रहती है। बिहार व 
उड़ीसा में नगर की जनस ख्या सबसे कम है | वहाँ केवल १७ प्रतिशत 
लोग नगरों में रहते हैं। निम्नलिखित तालिका से यह बात और भी स्पष्ट 
हो जायेगी कि हमारे देश में नगरों की जनस ख्या कितनी कम है :--- 


प्रान्त प्रतिशत प्रतिशत 
नगरों की जन-स ख्या गाँवों की जन-स ख्या 

बम्बई २२"६ ७७४ 
मद्रास श्श्ष्द प््पा२ 
पंजाब १५'८ व््व्ःर 
उत्तर प्रदेश 2०९२ न 
मध्य प्रदेश हा ६१५ 
बंगाल ६५ ६३४ 
आसाम ३४ ६६६ 
बिहार व उड़ीशा १"७ ६८३ 


३६ नगरों की जनसंख्या ४ लाख से अधिक है। कलकत्ते की 
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जनसंख्या भारत के सभी नगरों से बड़ी है। इसकी जनसंख्या २१ लाख 
के लगभग दै। यह संसार के सात बड़े नगरों में माना जाता है। 
लंदन में लगभग ८४ लाख आदमी रहते हैं। न्यूयाक की जनसंख्या ८२ 
लाख से कुछ ऊपर है। संसार के तीसरे बड़े नगर टोकियो की जनसंख्या 
६६ लाख ६० दइजार है। बलिन की जनसंख्या ४३ लाख १२ हजार है। 
पेरिस की जनसंखया र८्;ल लाख ७७ इजार है। मास्को में २८ लाख आदमी 
रहते हैं | इन नगरों की जनसंख्या को देखते हुये यह स्पष्ट है कि भारत 
के नगर इनके सामने साधारण गाँव से हैं। फिर भी नगरों की समस्या हर 
जगह एक है | कहीं बड़े पैमाने पर और कहीं छोटे पेमाने पर निवासियों 
की रक्षा और उनकी सफाई आदि का प्रबन्ध सब्र को करना पड़ता है। 
जहाँ थोड़ी सी जगह में बहुत से लोग निवास करते हैं, और सभी व्यक्ति 
व्यापार से ही श्रपना जीवन निर्वाह करना चादइते हैं, उनकी सफाई और 
स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा | पिछुले वर्षी से प्रत्येक देश 
की जनसंख्या बढ़ती गई है। सत्रके सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि 
इतनी बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये भोजन तथा रहने की उचित व्यबस्था 
क्या हो। कुछु समय पहिले जापान ने एक १० वष की योजना बनाई 
थी | इसका उद्देश्य यह था कि १० व के अ्रन्दर प्रत्येक कुट्ठम्त्र में कम 
से कम ५ बच्चे श्रवश्य हो जाने चाहिये। जहाँ ससार के देश अपनी जन- 
संख्या को घटाने की चिन्ता में हैं, वहाँ जापान की यह नीति कुछ समझ 
में नहीं आती । दमारे देश की भी जनसंख्या काफी बढ़ रही है। १६२१ 
ई० में हम ३३ करोड़ के लगभग थे; परन्तु १६३१ में ३६ करोड़ के 
लगभग तथा गत १६४१ की गणना में हम ४० करोड़ के लगभग पहुँच 
गये | पाकिस्तान का बटवारा हो जाने पर भी इमारे देश की जनसंख्या 
३४ करोड़ से कुछ ऊपर है । 

जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो गाँव और नगर दोनों पर 
एक सा प्रभाव पड़ता है। गाँव के खेतों की सीमा निश्चित है| जब जन- 
सख्या बढ़ेगी तो यह स्वाभाविक है कि हर किसान को जोतने की भूमि कम 
मिलेगी । इससे गरीबी और बेकारी फैलेगी। आज भी किसानों के सामने 
यह समस्या उपस्थित है | हर किसान के पास भारत में अनुपात के हिसाब 
से एक एकड़ भी जमीन नहीं हे। फिर भी हमें इससे व्याकुल द्वोने की 
आवश्यकता नहीं है । जब कि जापान की १ करोड़ ७० लाख एकड़ 
जमीन ४ करोड़ ६० लाख आदमियों को भोजन और वस्त्र दे रही है तो 
हमारे देश को कया चिन्ता है। नगर की जनसंख्या पर इसका गहरा असर 
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पड़ा है। वर्तमान सम्रय में नगरों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है | 
इसके कई कारण हैं। व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि से अधिकतर लोग 
नगरों में रहते हैं। गाँवों में बेकारी और गरीबी के कारण लोग नगरों में 
चले आते हैं | वहीं नौकरी अ्रथवा व्यापार करके अ्रपना जीवन निर्वाह 
करते हैं। शिक्षा तथा शासन-प्रबन्ध की सभी संस्थायें नगरों में स्थापित 
की गई हैं। उदाहरण के लिये इलाहाबाद जिले को ले लीजिये। समूचे 
जिले में ५ हाईस्कूल और एक या दो छोटे मोटे कारखाने होंगे। परन्तु 
इलाहाबाद नगर में २२ हाई स्कूल, ६ कालेज और एक यूनिवर्सिटी है। 
इनके अतिरिक्त कचदरियों और कारखानों की तो कोई बात ही नहीं हैं । 
सभी तरह की सुविधायें नगरों में बनाई गई हैं। ब्ृटिश सरकार गाँवों से 
उदासीन रही है। उसकी नीति शहरी थी। इसलिये गाँवों की ओर कम 
ध्यान दिया गया है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि लोग नगरों का 
ही आश्रय लें। इस समय नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। रेल आदि 
के चलने से नये नये व्यापारी नगर बढ़ते जा रहे हैं | इनके प्रबन्ध के लिये 
सरकार को चिन्ता करनी पड़ती है | 

नगरों में अनेक समस्‍यायें हें। लाखों की संख्या में जहाँ एक दी 
जगह लोग रहते हैं वहाँ तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं । 
सब्मे पहले तो उनके रहने के लिये उचित घर चाहिये | यदि वे गन्दे 
घरों तथा गन्दी गलियों में रहते हैं तो नाना प्रकार की बीमारियां फैलेंगी । 
इसके बाद इक्के, गाड़ी, मोटर आदि के लिये अच्छी सड़के चाहिये । यदि 
सड़कें धूल से भरी हुई हों तो यात्रियों को अनेक असखुविधायें होंगी। गाँवों 
में तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी काम चल जाता है, क्‍योंकि न तो वहां मोटरें 
चलती हैं और न व्यापारी सामानों का आयात और निर्यात होता हे, 
लेकिन नगरों में तो २४ घंटे इक्‍्के, ताँंगे, मोटरे, ठेले आदि इधर से उधर 
दौड़ते रहते हैं। रोशनी और हवा के लिये विशेष प्रत्रन्ध करना पड़ता है। 
यदि रोशनी नहो तो रात में डाके पड़ सकते हैं। नगर की दुकानों में 
लाखों रुपये के सामान बन्द रहते हैं। इसको रक्षा के लिये प्रकाश का पूरा 
प्रबन्ध करना पड़ता है। हवा न मिलने से तरह तरह के रोग फैलेंगे। 
लोगों का स्वास्थ्य खरात्र होगा। इसलिये चाड़ी सड़कों और पार्क आदि 
की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोगों की रक्षा के लिये पुलीस आदि का 
प्रबन्ध करना पड़ता है | इतनी बड़ी जन संख्या के लिये कुये से पानी देना 
कठिन है। यदि किसी कुये का पानी खराब हुआ और पीने वालों में 
बीमारी फैली तो सारा नगर उसका शिकार बनेगा। इसलिये साफ और 
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स्वास्थ्य-वर्धक जल की व्यवस्था आवश्यक है । दूकानों के प्रबन्ध के लिये कुछ 
नियम उपनियम जब तक न बनाये जायें तब तक सफाई और स्वास्थ्य की 
व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकती | इस बात का ध्यान रखना होगा कि सड़ी- 
गली चीज़ें न बिकने पाये और एक प्रकार की दुकानें एक ही कतार में हों । 
नगरों में अपराधों की संख्या अधिक होती है। धनी और गरीब में 
बहुत बड़ा अन्तर होता है। एक ओर द्ृटी-फूटी भकोपड़ियाँ होती हैं, लोग 
जानवर की तरह ठेले खींच कर और सड़कें कूट कर अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं, लेकिन दुसरी ओर विशाल भवन होते हैं और लोग विलासिता 
का जीवन व्यतीत करते हैं। धनी वर्ग की मनोवृत्ति अधिक रुपये कमाने की 
होती है | अपने स्वार्थ के लिये कूठी बातों का प्रचार किया जाता है | इस- 
लिये मजदूरों और धनियों की समस्याये भी नगरों में कम नहीं हैं । सरकारी 
कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गरीबों और अ्नाथों 
का उचित प्रत्रन्ध हो और व्यापारी अनुचित रीति से रुपये न कमाये । 
इन्हीं समस्याओ्रों के अन्तगंत नगरों की कुछ और भी छोटी-मोटी समस्याये' 
हैं। इन्हें सुलकाये ब्रिना नागरिक सुख और शान्ति से नहीं रह सकते । 
इन्हीं समसस्‍्याओ्रों को हल करने के लिये कलकत्ता, बअम्बई, मद्रास आदि 
नगरों में निगम की स्थापना की गई है। भारत में कुल ३ निगम और 
७८१ नगरपालिका हैं।" उत्तर प्रदेश में नगरपालिका की जनसंख्या ८८ 
है | मारत की नगरपालिकाओं के अन्दर कुल २ करोड़ १० लाख आदमी 
रहते हैं। छोटे छोटे करत्रों में टाउन एरिया की स्थापना की गई है। छोटे 
पैमाने पर ये भी वही काम करती हैं जो नगरपालिका करती हैं। कुछ 
बड़े नगरों में नगरपालिका के अतिरिक्त सुधार प्रन्यास भी स्थापित किये 
गये हैं | कलकत्ता, अम्बई, मद्रास, में पत्तन प्रन्यास है। ये ससस्‍्थाये अपनी 
अपनी सीमा के अन्दर नगरों का प्रत्रन्ध करती हैं। यद्यपि इनके प्रयत्न से 
नगर की सभी समसयाये हल नहीं हो जातीं फिर भी यदि ये अपना काम 
बन्द कर दे तो नगर की जनता एक दिन भी नहीं रह सकती । 
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में निगम स्थापित किये गये हैं। इन 
नगरों में नगरपालिका नहीं हैं।निगम एक प्रकार 
निगम की नगरपालिका है| इसके काम वहीं हैं जो नगर- 
(007०४४४०१ ) पालिका के। चूँकि बड़े नगरों के प्रत्रन्ध के लिये 


१--उत्तर प्रदेश की सरकार कानपुर तथा लखनऊ में भी निगम 
स्थापित करने की व्यवस्था कर रही है । 
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एक प्रभावशाली अथवा दृढ़ संगठन की आवश्यकता है, इसलिये वहाँ 
निगम बनाये गये हैं। किसी एक निगम के संगठन से यह बात स्पष्ट 
हो जायेगी कि इनका संगठन कैसे किया गया है। जहाँ तक इनके कत्तव्यों 
का प्रश्न है, यह बात नगरपालिका के कतव्य से स्पष्ट। हो जायेगी । 
नगर चाहे छोटे हों अ्रथवा बड़े, सब की समस्या एक सी है। निगम और 
नगरपालिका के कतव्यों में कोई भेद नहीं है | इनके अ्रधिकारों में 
थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य है। 


कलकत्ते की जनसंख्या २९१ लाख के लगभग है। इसके प्रत्ंध के 
लिये यहीं के निवासियों की एक मंडली बनाई गई है, 
कलकत्ता जिसका नाम निगम है। कलकत्ता निगम में कुल 
निगम ६२ सदस्य हैं, जिनमें ७७ जनता द्वारा चुने गये हैं 
और १० को बंगाल की सरकार ने नाम निदेशित 
किया है। इन ८७ सदस्यों को कौंसिलर कहते हैं। ये ८७ सदस्य एक 
साथ बैठकर ५ अन्य अनुभवी शआआदमियों को चुनते हैं। इस प्रकार ६२ 
सदस्य नगर का सारा प्रबंध करते हैं। समी सदस्य ३ साल के लिये चुने 
अथवा नाम निर्देशित किये जाते हैं। निगम के सदस्य अपना सभापति 
ओऔर उपसभापति स्वयं चुनते हैं। ये दोनों पदाधिकारी इसके सदस्यों में 
से चुने जाते हैं। इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता है। सभापति तथा उपसभा- 
पति का नाम मेयर और डिप्टी मेयर है। इन पदाधिकारियों को वेतन 
नहीं दिया जाता | निगम सारे कामों की देख-रेख रखने तथा चलाने के 
लिए एक वैतनिक पदाधिकारी निथुक्त करता है, जिसे एक्जीक्यूटिव अ्रफसर 
कहते हैं | इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर, एक स्वास्थ्य श्रफसर, एक मन्त्री 
और एक सहायक एक्जीक्यूटिव अ्रफसर होते हैं। इन सबको निगम स्वयं 
नियुक्त करता है, परन्तु राज्य की सरकार से इनकी स्वीकृति लेनी पड़ती 
है। प्रतिवर्ष वह अपने सदस्यां की १० समितियों द्वारा अपना कार्य 
करता है । 


निगम के सदस्यों का चुनाव उसी प्रकार होता है जेसे नगरपालिका के 
सदस्यों का। नगर के सभी वयस्क व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त 
है। मतदाताओं के लिये टैक्‍स, आय, तथा शिक्षा का प्रतिबन्ध लगाया 
गया है। कलकत्ता निगम की आय २ करोड़ रुपये सालाना से कुछ अधिक 
है। यह आय विभिन्न मार्गों से होती है| इसके पहिले मेयर देश बन्धु 
चितरंजन दास थे। तब से बराबर यह संस्था राष्ट्रीय दल वालों के हाथ 
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में रही है। अन्य कार्या के अतिरिक्त शिक्षा में इसने अ्रद्वितीय उन्नति 
दिखलाई है | श्राज वेंहाँ २५० बेसिक स्कूल हैं, जिनमें ३०,००० विद्यार्थियों 
को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । 


बड़े नगरों में जो संस्थाये इनके प्रबन्ध के लिये स्थापित की गईं 

हैं उन्हें नगरपालिका कहते हैं । छोटे नगरों में, 

नगरपालिका जिन्हें कस्बा करते हैं, नगरपालिका नहीं होतीं । 

ओर उसका भारत में कुल ७८१ नगरपालिका हैं और इनके 

संगठन अन्दर २ करोड़ १० लाख आदमी रहते हैं । इनकी 

वार्षिक ग्रामदनी श्८ करोड़ रुपये से ऊपर है । 

७१ नगरपालिका की प्रत्येक की जनसंख्या ५० हजार से ऊपर है । राज्य 

की सरकार नगरों मेँ नगरपालिका की स्थापना कर सकती है । यदि किसी 

नगरपालिका का प्रबन्ध बुरा है, ऑर जनता उससे सनन्‍्तुष्ट नहीं है, तो 
सरकार उसे अपने हाथों में ले सकती है । 


नगरपालिका के सदस्यों के चुनाव के लिये नगर का कई निर्वाचन 
क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है | प्रत्येक क्षेत्र को वार्ड कहते हैं | दर वार्ड से 
रया ३ सदस्य चुने जाते हैं। इन्हीं को नगरपालिका का सदस्थ कहा 
जाता है| कुछ व्यक्ति अपने पद के कारण इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों 
का चुनाव ४ वर्ष के लिये होता है, परन्तु राज्य की सरकार इसकी कालावधि 
बढ़ा सकती है । सदस्यों के साथ ही सम्पूर्ण मताधिकारी इसके प्रेसीडेन्ट का 
भी निर्वाचन करते हैं | प्रेसीडिन्ट नगर का कोई प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्ति 
होता है। इनके अतिरिक्त नगरपालिका एक्जेक्यूटिव आफिसर, इन्जीनियर, 
वाटर वर्क्स सुपरिन्टेडेन्ट तथा सेक्रे टरी ग्रादि कम चारियों को नियुक्त करती 
है | इनकी योग्यतायें राज्य की सरकार की ओर से पहले से निर्धारित हैं । 


नगरपालिका अपने काय की सुविधा के लिये सारा प्रबन्ध समितियों 
द्वारा करती है। समितियों में प्रायः ६ से १० तक सदस्य होते हैं | सब 
काम कई विभागों में बाँठ दिया जाता है। प्रत्येक विभाग का उत्तरदायित्व 
किसी न किसी समिति को सोंप दिया जाता है। निम्नलिखित समितियां 
सभी नगरपालिका में होती हैं :--- 


१--अ्रथं समिति 
२--शिक्षा समिति 
३-- स्वास्थ्य समिति 
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४--सडुक, मकान आदि देख रेख करने वाली समिति 
५--पानी समिति 

६--चु गी समिति 

७--खाद्य पदार्थ देख-रेख समिति 

८- सवारी समिति 


जो नगरपालिका उन्नतिशील हैं, और नागरिकों की मलाई का अधिक 
ध्यान रखती हैं, वे और भी तरह तरह की समितियाँ बनाती हैं। इन सब्र 
में शिक्षा समिति का स्थान बड़ा समझा जाता है, परन्तु काये की दृष्टि से 
सबका मद्दत्व एक-सा है। कुछ लोगों का विचार है कि समितियों को श्रपने 
कामों में सहायता लेने के लिये अन्य जानकार व्यक्तियों को भी सम्मिलित 
करने का अधिकार मिलना चाहिये | 
नगरपालिका का कतंव्य नगर की आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक 
उन्नति करना है। वह नगर में श्रच्छी-से-अच्छी सड़के 
नगरपालिका बनवाये और उनकी देख-रेख का पूरा प्रबन्ध करे । 
के कतेव्य नगर में गन्दी और सड़ी गली चीजों को आने से 
रोके । जो दूकानदार गन्दी चीजें बेचे उसे वह उचित 
दंड दे। इन कतंव्यों का सभी नगरपालिका पालन करती हैं । इनके 
अतिरिक्त नगर में ये पानी और रोशनी का प्रबन्ध करती हैं । शिक्षा के लिये 
बेसिक श्रोर जूनियर हाई स्कूल खोलती हैं | सफाई के लिये कूड़े फेंकने के 
लिये कमंचारी नियुक्त करती हैं | बीमारी की देख-रेख के लिये श्रस्पताल 
ओर झआषधालय खोले जाते हैं । स्वास्थ्य की जाँच के लिये निरीक्षक नियुक्त 
किये जाते हैं | कुछ नगरपालिका अजायबधघर और नमूने के फार्म भी रखते 
हैं! हवा की नगरों में सब से अधिक कठिनाई होती है । नगरपालिका 
इसके लिये पाक और बगीचों का प्रबन्ध करती हैं। लोगों की शिक्षा के 
लिये पुस्तकालय और वाचनालय खोले जाते हैं। आर्थिक उन्नति के लिये 
तरह-तरह के व्यवसाय खोले जाते हैं। नगरों में बेकारों और अनाथों की 
संख्या अधिक होती है । इनके रहने के लिये सावंजनिक जगहों तथा काम 
के लिये कोई प्रबन्ध करना पड़ता है | 
नगर में सब से अधिक ध्यान सफाई का करना पड़ता है । हजारों की 
संख्या में लोगों के एक जगह रहने से बीमारी फैलने का डर अधिक रहता 
है। नगरपालिका शैाचालय आदि बनवाने की पूरी व्यवस्था करती है । 
उचित स्थान से बाहर जो किसी जगह को गन्दा करते हैं उन्हें कड़ा दंड 
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दिया जाता है । तात्पय यह है कि नगर के लिये जिन जिन प्रब॒न्धों की 
आवश्यकता होती है वे उसे करती हैं | मुहललों तथा सड़कों का नाम 
रखना, घरों का नम्बर लगाना, जगह-जगह पर धमंशालायें और प्याऊ 
बनवाना, आग से रक्ता का प्रत्रन्ध करना, जन्म और मृत्यु का हिसाब 
रखना, कब्र तथा स्मशानघाट की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य नगरपालिका 
को करने पड़ते हैं | इनमें कुछ कत्त व्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसके लिये 
अनिवार्य है, परन्तु शेष को उसके सामर्थ्य पर छोड़ दिया गया है। 
कुछ नगरपालिका, जिन्हें अपने नगर-निवासियों का अधिक ध्यान है, 
व्यापार भी करती हैं | इसे नगरपालिका व्यापार (शफांथंफए।। पफच्नवे॥ए) 
कहते हैं | इससे दो लाभ होते हैं, एक तो लोगों को अच्छी और शुद्ध 
चीजें उचित दाम पर मिल सकती हैं और दूसरे नगरपालिका की आय भी 
बढ़ती है। एक बड़ी संस्था के नाते वह चीजों को अधिक सुविधा पर 
खरीद सकती है | जो कुछु आय होती है वह शिक्षा तथा अन्य सावंजनिक 
कामों में व्यय की जाती है | परन्तु इससे थोड़ी हानि भी है । व्यक्तिगत 
व्यापार को इससे धका लगता है। जब नगरपालिका स्वय व्यापार करती 
है तो छोटे-मोटे व्यापारी उसके मुकात्रिले में अपनी चीजें नहीं बेच 
सकते । 
नगर के प्रबन्ध के लिये नगरपालिका को काफी धन व्यय करना 
पड़ता है। सड़कों के बनवाने तथा पार्को की रक्षा 
नगरपालिका का के लिये उसे अपनी आय का बहुत बड़ा भाग लगाना 
आय और पड़ता है। शिक्षा पर इसका व्यय सबसे अधिक 
व्यय होता है | इसके अ्रतिरिक्त सफाई, स्वास्थ्य और 
अ्रस्वतालों पर उसे काफी ध्यान देना पड़ता है। 
हर काम में उसे पेसे खच करने पड़ते हैं। असाधारण परिस्थिति में उसके 
खचे और भी बढ़ जाते हैं। इन खर्चा को चलाने के लिए! इसके पास 
आय के अनेक रास्ते हैं। सबसे अधिक आय नगर की चुँगी और टैक्स 
से होती है | ग्राय के निम्नलिखित ५ रास्ते हैं :-- 


१-चुँगी-नगर में आने वाली सभी चीजों पर टैक्स लगाया 
जाता है | 
२--टैक्स --प्रत्येक नगरपालिका की दो तिहाई आय इसी रास्ते से 


होती है। ये टैक्‍स पेशे, व्यापार, जानवर, सवारियों, पानी, रोशनी तथा 
सफाई पर लगाये जाते हैं । 
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३--नगरपालिका की निजी सम्पत्ति | 

४--राज्य की सरकार से सहायता | 

४ नगरपालिका व्यापार ( चिंप्रांट 9७) ॥7४4॥7४ ) 

इनके अ्रतिरिक्त आवश्यकता पडने पर वे अपनी स्थिति के अनुसार ऋण 
भी ले सकती हैं | टैक्‍स के नये-नये रास्ते भी वह निकाल सकती है। कुछ 
नगरपालिका ने यात्रियों पर भी टेक्स लगाने की व्यवस्था की है। कभी- 
कभी पुलों से भी कुछ आय होती है | यदि नगर किसी नदी के किनारे 
है तो घाट के ठेकों से उसे कुछ सालाना आय होती रहती है। नगर 
के गन्दे पानी से कभी-कभी अ्रच्छी आय होती है। यदि पास में कोई 
बड़ा खेती का फाम हुआ तो उसके गन्दे पानी का मूल्य काफी बढ़ जाता 
है | भारत की सभी नगरपालिकाश्रों का वार्पिक व्यय लगभल श्८ करोड 
रुपये हैं । इसमें १३ प्रतिशत स्वंसाधारण के कामों में, और इतनी ही 
पानी के प्रबन्ध में, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य और ११ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय 
होता है। उत्तर प्रदेश की नगरपालिकायें अपने व्यय का ४२ प्रतिशत 
स्वास्थ्य पर व्यय करती हैं। लेकिन इस शज्य में इसका शिक्षा-खचर बहुत 
ही कम है। केवल १३४८ प्रतिशत आय शिक्षा के ऊपर लगाई जाती 
है | कमंचारियों के वेतन पर इस राज्य की नगरपालिकाये ११४१ प्रति- 
शत व्यय करती हैं । उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाझ्ों की कुल आय 
१७४३६२३५४ रुपये सालाना है । श्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुपया ८ 
आना १ पाई वसूल किया जाता है। सरकार से जो सहायता इन्हें मिलती 
है वह बहुत ही कम हे । १६३५-३६ ई० में उत्तरप्रदेश की नगरपालिकाओं 
को कल ६३३७२६ रुपये राज्य की सरकार से मिले थे। अर्थात्‌ ४ 
प्रतिशत से भी कम इन्हें दिया गया था । जम॑नी में केन्द्रीय सरकार 
नगरपालिकाओश्रों को इनकी आय का लगभग ३० प्रतिशत सहायता के 
रूप में देती है । 

कुछ बड़े नगरों में नगरपालिका को प्रश्नन्ध का कार्य चलाने में 

काफी नहीं समझा गया | इसीलिये सफाई, हवा, 

सुधार प्रन्यास रोशनी श्रदि के प्रबन्ध के लिए. एक और स्थानीय 
(।797०एशशशा।) संस्था बना दी गई है। इसका नाम सुधार प्रन्यास 

पुएप४ा हे। कलकत्ता, अम्बई, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद 

आदि नगरों में इनकी स्थापना की गई है। यह 

संस्था श्रभी तक शहरी जनता के हाथ में नहीं हे | इसके सदस्य कुछ तो 
पद्‌ के कारण श्रोर कुछ सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं। 
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इलहिबाद सुधार प्रन्यास में कल ६ सदस्य हैं। इनमें ३ राज्य की सरकार 
द्वारा नाम निर्देशित किये गये हैं। नाम निदेशित सदस्यों में जिले का 
कलेक्टर अवश्य होता है। यह कोई लिखित नियम नहीं है, बल्कि एक 
प्रथा सी चली आती है । दो सदस्य नगरपालिका के प्रतिनिधि होते हैं । 
एक सदस्य इसका चेयरमैन होता है | इससे स्पष्ट हे कि ये सदस्य जनता के 
प्रतिनिध नहीं होते | सदस्यों की ।नयुक्ति ३ वर्ष के लिए की जाती है। 
इसकी बैठक प्रायः महीने में एक बार होती है। प्रन्यास एक बैतनिक मंत्री 
तथा अन्य कम चारियों को भी नियुक्त करता है। कलकत्ता सुधार प्रन्यास 
में कुल १२ सदस्य हैं । 

विज्ञान तथा कला-कौशल की बृद्धि के कारण आजकल लोगों की 
रइन-सहन में काफी परिवतंन हो रहे हैं | घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों 
में रहना लोग पसंद नहीं करते। उनके मकान साफ़-सुथरे, हवादार तथा 
किसी अच्छे वायुमण्डल में होने चाहिये। सड़कें भी चाड़ी और सन्दर 
होनी चाहिये। हर चीज में मनुष्य सोंदय और सफाई चाहता है। 
लेकिन हमारे देश के नगर पुरानी चाल के बने हैं। उनके रास्ते पतले हैं 
और घरों की बनावट बहुत ही सकड़ी है। जो नये मकान भी इधर बनाये 
गये उनमें स्वास्थ्य और रोशनी का ध्यान कम दिया गया है। भारत के 
कुछ नगरों की जनसंख्या लन्दन से भी घनी है | लंदन में १५२ प्रतिशत 
आदमी एक कमरे में ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन लखनऊ 
में ५०४ प्रतिशत व्यक्ति एक कपरे के मकान में अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं। बम्बई में ७४ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे के मकानों में रहते हैं | इतनी 
तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और इसका प्रभाव 
उनकी संतान पर भी पड़ता है। इसी का परिणाम है कि भारतवासियों 
की श्रोसत आयु अ्रन्य देश वासियों की अपेक्षा आधी द्वोती हे । हमारे 
देश के २० प्रतिशत बच्चे एक व की आयु में मृत्यु के ग्रास होते हैं। 
जितने भी आदमी इस देश में मरते हैं उनमें पाँचवाँ भाग दुषधर्मुहें 
बच्चों का है । 

सुधार प्रन्यास की स्थापना इसीलिये की गई है कि वह नगर को नये 
ढंग से बसाने का प्रयज्ष करे | जो भाग नये बसाये जायें वे किध्षी विशेष 
नकशे के अनुसार बनाये जायें। घरों की बनावट, हवा तथा रोशनी पर 
काफी ध्यान दिया जाय। नगर के जो भाग सिंकुड़े हुये हैं और जहाँ सूर्य 
की धूप कठिनाई से पहुँचती है, उन्हें चोड़ा करने का प्रयज्ञ किया जाय | 
सुधार प्रन्यास राज्य की सरकार के सामने अनेक योजनायें नगर को सुन्द्र 

खा० भा० शा०---दे ० 
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और आकर्षक बनाने के लिये उपस्थित करे और स्वीकृति मिलने पर 
उन्हें कार्यान्बित करे | नगर के भंगियों तथा गरीबो के रहने के लिये वह 
अच्छा से अच्छा ग्रत्रन्ध करे । पैसे की कमी और शिक्षा के अ्रभाव के कारण 
इनका रहन-सहन बहुत ही गन्दा होता है | किसी उचित स्थान पर प्रन्यास 
इनके लिये साफ खुला हुआ मकान बनाने की योजना बनावे। इलाहाबाद 
सुधार प्रन्यास ने कई हजार रुपये व्यय करके गरीबों के लिये कितने 
ही श्रच्छे मकान तैयार कराया है । यदि ये प्रन्यास अच्छी तरह काम करते 
रह॑ तो कुछ दिनों में भारत के सभी बड़े-बड़े नगर बहुत हो आकषक 
ओर खुले हुये दिखाई पड़ने लगेगे | नगरों को नये ढंग से बसाने में कुछ 
लोगों को काफी द्वानि उठानी पड़ती हे। उनके मकान गिरा दिये जाते 
हैं और बहुत थोड़ी राशि उन्हें बदले में दी जाती है| परन्तु य दोनों बातें 
नहीं हो सकतीं कि एक ओर कुछ हानि भी न हो श्लौर दूसरी ओर हमारा 
घर साफ और खुला हुआ्या दिखाई पड़े | इन योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिये सुधार प्रन्यासों के पास पेसे की कमी हे।या तो सरकार 
इन्हें श्रपनी आय का कुछ अंश दे अथवा नगरपालिका की कुछ आय 
इनके हाथ में कर दे | अन्न तक इन्हें त्रिकी हुई जमीनों, सरकारी सहायता 
और ऋण पर निर्भर करना पड़ता है | 


उन बड़े-बढ़े नगरों में जो समुद्र के किनारे हैं निगम, नगरपालिका, 
तथा सुधार प्रन्यास के अ्रतिरिक्त पत्तन प्रन्यास भी 
पत्तन प्रन्यास स्थापित किये गये हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 
( 207६ (0४४६ ) में भारत के प्रसिद्ध तत्तन प्रन्यास हं। कलकत्ते के 
अतिरिक्त सभी पत्तन प्रन्यासों में नाम निर्देशित सदस्यों 
की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक होती है। अबतक अधिकतर 
सदस्य योरोपियन होते रहे हैं | इन्हें भत्ता भी दिया जाता है। इनके कामों 
में सरकारी हस्तक्षेप अधिक होता है। पत्तन प्रन्यास का मुख्य काम समुद्र 
के किनारे घाट बनवाना, मालगोदाम बनाना तथा व्यापार के सुविधे के 
लिये नाव और जहाजों का प्रबन्ध करना है। बन्दरगाहों में विदेशों से 
तरह-तरह के माल आते हैं। प्रन्यास इन्हें उतारने तथा इनकी देखरेख 
का पूरा प्रबन्ध करता है ) इसीलिये इसे अपनी अलग पुलिस रखने का 
अधिकार दिया गया है। इसके सदस्य कमिश्नर वा ट्रस्टी कहलाते हैं। 
प्रन्यास की आय के मुख्य रास्ते निम्नलिखित हैं :--- 


माल की लदाई और उंतराई । 
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२--गोदाम के किराये तथा 
३--जहाजों के कर | 


ऊपर स्थानीय संस्थाओं के संगठन और उसके कार्यो पर विचार 
किण गया है। अब यह देखना है कि कहाँ तक इन्हें 
स्थानीय अपने उद्देश्य में सफलता प्राम हुई है। प्रोफेसर 
संस्थाओं पर राम और शर्मा के कथनानुसार स्थानीय सरकार 
अआलोचनात्मक के मुख्य ४ उदँ श्य हैं: -- 
हषिट 


१ स्थानीय विषयों की जानकारी 

२--शासन -  प्रचन्ध की कुशलता 

३--योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति 

४--समाज की बढ़ती हुईं आवश्यकताश्रों की पूर्ति । 

स्थानीय संस्थाश्रों को अपने उद्दे श्य में काफी सफलता प्राप्त हुई है । 
स्थानीय जनता के दिलों से विदेशी सरकार की भावना बहुत कुछ दूर 
हो चली है। कितनी ही स्थानीय संस्थाओं ने अपनी कार्यकुशलता का 
इतना अच्छा परिचय दिया है कि साइमन कमीशन ने मुक्त-कंठ से इनकी 
प्रशंसा की है | परन्तु साथ ही कुछ ऐसी भी संस्थायें हैं जिन्होंने अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इंगलेंड तथा अ्रमेरिंका आदि प्रजा- 
तन्त्रवादी देशों में भी स्थानीय संस्थाओ्रों में तरह-तरह की गन्दी बातें पाई 
जाती हैं। स्थानीय संस्थाओं ने अपने ज्षेत्र में शिक्षा का जो प्रचार किया है 
उसे हम नहीं भुला सकते | यह सच है कि हमारे देश में शिक्षित आदमियों 
की संख्या केवल १५७ प्रतिशव है। परन्तु इस कृपमंड्कता का उत्तरदायित्व 
राज्य की सरकार पर है । स्थानीय संस्थाओं के पास इतने पैसे नहीं हैं कि 
वे दर गाँव में एक स्कूल खोल सकें। स्थानीय संस्थायें हमारे देश में बहुत 
ही बदनाम हैं। कुछु व्यक्तियों के यहाँ तक कहते सुना गया है कि “स्थानीय 
संस्थायें बेकार हैं । जनता के अत्यन्त सम्पक में रहने के कारण इनकी 
टीका-टिप्पणी अनिवार्य है। इससे घबड़ा कर इनके लाभ को हमें नहीं 
भुलाना चाहिये। यदि हमें इसमें कुछु कमी दिखलाई पड़े तो हम उसे 
बार-बार सुधारने का यत्न करें | जिस स्वराज्य के लिये हम कितने वर्षो से 
चिल्ला रहे थे, उसके मूल का ही सम्हालने की क्षमता हम नहीं रखते तो 
इससे बढ़ कर हमारा अभाग्य और क्या होगा । स्थानीय स्वराज्य पूरे स्वराज्य 
की जड़ दे । 


३३६ आधुनिक भारतीय शासन 


स्थानीय संस्थाश्रों के पिछले इतिहास से स्पष्ट है कि उनकी श्रसफलता 
के मुख्य दो कारण हैं--वाह्य और आन्तरिक। इन संस्थाओं पर कुछ ऐसे 
सरकारी दबाव पड़ते हैं जिनके कारण इनकी स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। 
राज्य की सरकार और कमिश्नर इनके कामों में जब्च चाहें हस्तक्षेप कर 
सकते हैं | इनका सारा हिसाव्-किताब कमिश्नर की मुट्ठी में रहता है। बह 
इन्हें अपना व्यय घटाने की आज्ञा दे सकता है। सरकार स्वयं स्थानीय 
संस्थाश्रों के अपने हाथ में रखती है। वह इन्हें जन्न॒ चाहे तोड़ सकती है। 
स्थानीय शासन-प्रतन्ध में छसके कानूनों का प्रभाव गहरा पड़ता है| किसी 
स्थानीय संस्था का सभापति अथवा उपसभापति अपने आचरण तथा भूल 
के कारण राज्य की सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। इन संस्थाश्रों के 
कुछ कर्मचारी राज्य की सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्त नहीं किये 
जा सकते । इनके द्वारा बनाये गये नियमों के राज्य की सरकार से स्वीकृत 
कराना पड़ता है | यदि किसी नई योजना को कार्यान्त्रित करने के लिये 
स्थानीय संस्थायों कुछ ऋण लेना चाहें तो इसकी स्वीकृति राज्य की सरकार 
से लेनी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि इनकी असफलता का बहुत कुछ 
कारण इस प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप हैं | जब्र तक ये कम नहीं किये जाते तत्र 
तक स्थानीय स्वशासन अपने उदं श्य का प्राप्त नहीं कर सकता | 

स्थानीय संस्थाये की असफलता के कुछ आन्तरिक कारण भी हैं। 
अर्थात्‌ संस्थाये स्वय॑ इनके लिये उत्तरदायी हैं। इनके कुछ सदस्य अपने 
स्वार्थलाधन के लिये तरह-तरह की आन्तरिक बुराइयाँ फैलाते हैं | इसके कितने 
ही उदाहरण स्पष्ट हैं। थाड़ा-बअहुत पेसा सावंजनिक कामों में लगता है, 
आर शेष सदस्यों तथा कर्मचारियों की जेब में जाता है। स्थानीय संस्थाओं 
से यह आशा की जाती है कि वे योग्य से योग्य कमंचारी नियुक्त करें, लेकिन 
काय रूप में दलतबन्दियों के चक्कर में पड़कर कितने ही अयोग्य व्यक्ति 
केवल बातों का वेतन लेते हैं। एक नगरपालिका के शिक्षा विभाग के 
चेयरमैन से उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र दे देने के लिये कहा गया। उन्होंने 
तुरन्त जवात्र दिया कि “हमें अपने पद की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी 
उस एक अन्धे और एक लँगड़े की है जो नगरपालिका के कार्यालय में 
काम करते हैं ।” सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होती कि योग्य 
ब्यक्ति अपने पदों पर नियुक्त किये जाय | उन्हें अधिकतर चिन्ता अपने 
सम्बन्धियों और मित्रों की होती है। सदस्यों के चुनाव में कितने ही 
अयोग्य व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। नागरिक शिक्षा की कमी के कारण लोग 
राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समभते । ह्षणिक प्रयोजनों 
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ली 


और भ्ूठी प्रतिजशाओं के चक्‍कर में आकर वे स्वार्थी तथा अयोग्य 
व्यक्तियों के अपना मत देने पर तैयार हो जाते हैं । संस्थाश्रों के 
कार्यो में ब्यक्तिगत मनोभावों का प्रभाव पड़ता है, जिससे सावंजनिक 
हित में और भी बाधा पड़ती है। संस्थाओं के अन्दर घूसखोरी और 
बेईमानी की जो बीमारी फैली हुई है उसका कारण हमारी नागरिकता 


की कमी है| 
यदि स्थानीय स्वशासन के सफल बनाना है तो जनता का नागरिकता 


की शिक्षा दी जाय | इसके अ्रभाव में वह गन्दी बातों के प्रभाव से अपने 
आपको नहीं बचा सकती। सार्वजनिक कामों का महत्व हमारे हृदय में 
तब्र तक नहीं बैठ सकता जब्च तक हमें समाज-शास्त्र का थोड़ा ज्ञान न कराया 
जाय | मध्यम श्रेणी तक नागरिक शासत्र को अनिवाये विषय बना कर 
शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे स्थानीय संस्थाओं की 
भीतरी तज्रदियाँ बहुत कुछ दूर हो सकती हैं। जहाँ तक ऊपरी दबाव का 
प्रश्न है, राज्य की सरकार इसे कम कर सकती है। लेकिन इसी से ये 
संस्थाएँ अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकतीं। भारत की वर्तमान 
परिध्थिति इस बात की आशा करती है कि देश में तरह तरह के उद्योग- 
धन्धे खोले जायें। स्थानीय रुस्‍्थायें सफलता-पू्वक इन्हें कर सकती हैं । 
लेकिन इनके आगे कदम न बढ़ाने का कारण पैसे की कमी हे। या तो 
राज्य की सरकार इनकी सहायता और बढ़ाये या इन्हें कोई ऐसा रास्ता 
दे जिससे इनकी श्राय कम से कम ड्यौढ़ी हो जाय | यदि ये त्रटियाँ दूर 
कर दी जायें, तो स्थानीय संस्थाएँ अपनी बुराइयों को दूर करने के साथ, 
देश की अधिक भलाई कर सकती हैं । 


३०+--- “४३००३. >२०>कन्ककम>+कक किन टिनजनाजनणनबकी, 


अध्याय १६ 
ग्राम पंचायत 


ग्राम' शब्द के लिये कोष की आवश्यकता किसी को न होगी । यहाँ 
तक कि कचहरियों में भी इस शब्द के स्पष्टीकरण 
ग्राम की का प्रश्न नहीं उठ सकता | यह शब्द अत्यन्त 
परिभाषा प्रचलित है। जब काई विदेशी भारत की जानकारी 
प्रात करना चाहता है तो उसे पहिली सूचना यह 
मिलती है कि वह गाँवों का अध्ययन करे | जो भारत के गाँवों का जीवन 
नहीं जानता वह भारतीय सम्यता को नहीं पहचान सकता | जब्न देशी और 
विदेशी दोनों ही गाँवों से मली भाँति परिचित हैं तो इसकी परिभाषा की 
कोई आवश्यकता नही मालूम होती । परन्तु कुछ ऐसी श्रान्तियाँ फैली हैं, 
जिन्हें निवारण करने के लिये इसे दे देना अच्छा होगा | थोड़े दिन हुये 
एक पुस्तक" देख रहा था | उसमें लिखा था कि यदि कोई आदमी भारत 
में किसी एकान्त स्थान में पड़ जाय और कोई रास्ता मालूम न पढ़े तो वह 
नाक खोलक< चारों दिशाओं में साँस ले | जिधर से गन्दी हवा आती हो 
उधर को वह चल पड़े | कोई न कोई गाँव अवश्य मिल जायगा। यह 
बात प्रचलित है कि जो सरल हों और जिन्हें कोई भी ठग सके वे गाँव 
के रहनेवाले होते हैं। इधर दस ब्रीस वर्षों' से लोग गाँवों को छोड़ नगरों 
में अधिक आने लगे हैं | इसलिये नहीं कि गाँव बुरे हैं, बल्कि जीविका को 
खोज में उन्हें विवश होकर गाँव छोड़ने पड़ते हैं। कुछ लोग इससे भी यह 
अनुमान करते हैं कि गाँवों का जीवन सभी प्रकार से बुरा है, वहाँ कोई 
रहना नहीं चाहता । 
यदि हमारे देश के गाँव सचसुच बुरे होते, और लोगों को उनमें रहने 
की इच्छा न होती, तो अब तक कितने द्वी नये नये शहर बस गये होते । 
वास्तव में जो गाँवों के जीवन से परिचित नहीं हैं वे उसे पहचान नहीं 
सकते | एक छोटे से उद्धरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगी । 
श्री राय अपनी एक पुस्तक) में लिखते हैं कि “जब काई योरप निवासी 
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भारत की यात्रा करने के लिये प्रस्थान करता था तो कुछ बातें पहले से ही 
उसके मस्तिष्क में बैठा दी जाती थीं | लड़कपन से ही विदेशियों को इस 
बात की शिक्षा दी जाती थी कि भारत के रहने वाले अ्रसम्य होते हैं। उनके 
शरीर पर ठीक तरह का वस््र नहीं होता श्रोर वे हर समय जूते तथा 
दस्ताने नहीं पहने रहते। उनकी रहन-सहन निम्न श्रेणी की है। वे नंगे 
बदन किसी से भी मिल सकते हैं और हर समय एक ही बच्न में रहने के 
आदी होते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि जब्च कोई विदेशी इस 
देश में आता है तो वह उसी प्रकार का चित्र यहाँ देखता है। उसके मन 
में तुरुत यह बात बैठ जाती है कि सचमुच भारतवासी असम्य हैं। परन्तु 
सच तो यह है कि विदेशी भारतीय सभ्यता की गहराई को नहीं जानते । 
उनकी सभ्यता की नाप दस्ताने और रूमाल तक ही सीमित है। ठीक यही 
दशा भारतीय नगरों की है। नगर के लोग ग्रामीण जीवन को पिछड़ा 
हुआ समभते हैं | नई सभ्यता की चमक भें गाँवों का प्राचोन जीवन उन्हें 
नीरस मालूम पड़ता है| कोई भारतीय नगर ऐसा न होगा जिसकी आधी 
जनसख्या गॉँवो से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखती हो | नौकरी श्रथवा व्यापार की 
सुविधा के लिये लोग नगरों में रहते हैं, परन्तु उनका असली घर तथा 
कुटम्ब गाँव में ही होता है । 

यह कहना बड़ा कठिन है कि गाँव की ठीक-ठोक सीमा क्‍या है, 
उनमें कितने कुठम्ब्र होते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है। हमारे देश में ७ 
लाख से अधिक गाँव हैं। प्रत्येक का क्षेत्रल और जनसंख्या भिन्न भिन्‍न 
है । बौद्धायन और गौतम गाँवों की परिभाषा करते हुये लिखते हैं, “वह 
स्थान जहाँ सच्चे और पवित्र आदमी निवास करें गाँव कहलाता है ।” 
बौद्धायन के कथनानुसार, “कोई भो सत्पुरुष गाँव में ही रहना चाहेगा 
क्योंकि वहाँ खान-पान की चीजें बहुतायत से मिलती हैं। प्रत्येक गाँव चार- 
डाकुश्रों से सुरक्षित होता है। छोटे-छोटे राजनीतिक परिवततंनों का प्रभाव 
वहाँ नहीं पढ़ता | वहाँ के निवासियों का जीवन शान्त और सुखमय होता 
है |” कौटिल्य के शब्दों में “गाँव वह स्थान है जिसमें १०० से ५०० तक 
कुटुम्ब निवास करते हों । सबका घर सुरक्षित हो और उनका जीवन सम्मिलित 
तथा सहयोगी हो । गाँवों में जनसंख्या की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा 
सकती | ४००० से ऊपर मनुष्य जब एक जगह निवास करते हैं तो वह 
कस्बा कहलाता है। इससे कम जनसखझया वाले स्थान गाँवों की कोटि में 
गिने जाते हैं | कुछ ऐसे भी गाँव हैं जिनमें १०० या २०० आदमी निवास 
करते हैं और उनमें केवल ४० या ५० धर हैं, लेकिन कुछ गाँव करों 
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कक. 


की बराबरी करते हैं । हिन्दी साहित्य में ग्राम सम्त्नन्धी साहित्य की 
अभी कमी हे। जो सभ्यता हमारे गाँवों में छिपी हुई है उसका श्राभास 
अभी पढ़े लिखे लोगों को कम है। ऊपर से वे इसकी सराहना भले ही करें, 
परन्तु भीतर से वे नहीं जानते कि गाँवों की विशेषता क्‍या है। 
गाँव की परिभाषा अत्यन्त रोचक और सरल हे। आज कल कुछ 
विशेष कारणों से हमें इसमें सन्देह हो सकता है, लेकिन उसकी वास्तविकता 
हिन्दू काल से लेकर अमी तक मौजूद है। पेड़ों तथा बगाचें से घिरे हुये 
वे स्थान जहाँ कोलाहल का नाम भी न हो गाँव कहलाते हैं। प्रत्येक गाँव 
में प्रायः १०० या २०० घर होते हैं। इसके चारों ओर खेत या बगीचे 
होते हैं | यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती और गोपालन है। 
इनका जीवन अत्यन्त सरल और पवित्र होता है। ये चारी और फरेव का 
नाम नहीं जानते । स्वभाव से ही ये परिश्रम-शील और संयमी होते हैं। 
ग्रपनी सभी आवश्यकताओं के लिये ये अपने गाँव पर ही निर्भर करते हैं । 
प्रत्येक गाँव सस्‍्वतन्त्र और स्वावलम्बा होता है। यहाँ के लोग अपनी 
आवश्यकतानुसार सभी चोजे पैदा कर लेते हैं | गाँव ही ऐसी जगह है जहां 
बिना रुपये-पैसे के भो आदमो सुख से रह सकता है। शहरों की तरह 
यहाँ बीमारी ओर गन्‍्दगी का बाजार नहों रहता। सब लोग एक दूसरे 
का विश्वास करते हैं । जिसे हम मारतीय सम्यता कहते हैं, और जिसके 
ऊपर अन्न भी हमें नव है, वह गाँवों की चीज हैे। श्राज भी वह उसी 
जगह दिखलाई पड़ेगी। बटिश शासन में गाँवों की दशा में महान परि- 
वर्तन हुआ है | उनकी गरीबी और बेकारी की समस्या ने देश को चिन्ता 
के जाल में बाँध रक्‍खा है | इतने पर भी हमारे गाँव स्वर्ग की तुलना 
करते हैं | 
यदि गाँवों की चर्चा छोड़कर भारतीय शासन-प्रबन्ध पर विचार किया 
जाय तो यह बात वैसी ही बेतुकी हे जैसे प्राण को 
गाँव और छोड़कर शरीर का अध्ययन | शरीर में जो प्राण का 
भारतीय शासन स्थान है वह भारतीय राजनीतिक प्रबन्ध में गाँवों का । 
इस देश में कोई शासन-विधान तब तक सफल नहीं 
हो सकता जब्र तक इसकी जड़ गाँवों में न डाली जाय । बड़े बड़े राजनीतिश्ञ 
ओर सुधारक राजनीतिक अधिकारों की उघेड़ बुन में इस को भूल जाते हैं 
कि जब तक गाँवों को पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त न होगी, तब तक स्वराज्य की 
कोई सदुपयोगिता नहीं हो सकती | जिन गाँवों से ३४ करोड़ भारतवासियों 
का भरण-पोषण होता हे, और जिनकी उन्‍नति अ्वनति पर हमारी सम्यता 
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की दीवाल खड़ी की गई है, उन्हें हम कैसे ठुकरा सकते हैं। जिन ग्राम 
पंचायतों का चित्र काँग्रेस के मस्तिष्क में बैठा हुआ दै उसके महत्व को 
पश्चिमी प्रजातन्त्रवाद की श्राँधी में हम नहीं देख सकते | केवल केन्द्रीय तथा 
राज्य के कमंचारियों के अधिकारों तथा कौंसिल की बनावट से शासन-विधान 
का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। महात्मा गाँधी ने पूरी तौर से इसका 
श्रनुभव किया था | 

भारत गाँवों का देश है | यहाँ की ६० प्रतिशत जनता गाँवों में रहती 
है। उसका मुख्य व्यवसाय खेती है । जब तक शासन-विधान के अन्दर ग्राम 
संगठन की व्यवस्था न की जायगी, तब तक वह सवंथा अधूरा सिद्ध होगा । 
“हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिये होती है कि प्रजा के जन-घन 
की रक्षा और उन्नति होती रहे | जो शासन इन दोनों बातों में असफल 
हुआ, नेतिक रीति से उसने अपने को नष्ट कर दिया ।”* अनादि काल 
से गाँव शासन की जड समभे जाते हैं । हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों 
में इनकी स्वतन्त्रता और स्वावलम्त्नन में बाधा नहीं पड़ी | भारत के श्रन्द्र 
बड़े-बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुये, कितने ही विदेशियों ने इस देश पर 
आक्रमण किया, परन्तु ग्राम अपनी पंचायतों द्वारा स्वतन्त्र रूप से काम 
करते रहे | उन्हें इन परिवतनों का पता भी न चला | इन गाँवों का संगठन 
इतना दृढ़ और स्थायी था कि छोटे-मोटे राजनीतिक परिवर्तनों अथवा 
सामाजिक क्रांतियों के कारण उनकी नीव नहीं हिल सकती थी । यूरोप 
अपने प्रजातन्त्रवाद की डींग मारता है | ब्रिटेन हमें इस बात का आश्वासन 
दिलाता रहा है कि हमारे देश में सच्चे प्रजातन्त्रवाद की स्थापना होने ज/( 
रही है | पाश्चात्य प्रजातन्त्रबाद की जड़ में जो खोखलापन है उसका 
उदाहरण हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है हमारे देश सें जिस प्रजातन्त्रवाद के 
ग्रावश्यकता है उसका सम्बन्ध गाँवों से हे | पहले प्रत्येक गाँव को स्वतन्त्र 
आर स्वावलम्बी बनाना होगा । जब ७ लाख गाँवों को सभी प्रकार की 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी तो प्रजातन्त्रवाद अपने आप स्थापित हो जायगा। 
इस देश में शासन-विधान की उपयोगिता तभी है जन्न वह गांवों के जीवन के 
अनुकूल हो । जिस शासन-विधान का निर्माण विदेशी अथवा थोड़े से शहरी 
लोग सभा भवन में ब्रैठकर करेंगे उसकी उपयोगिता में हमें सन्देह हे । गाँवों 
के प्राचीन संगठन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शासन विधान में 
इसका कितना महत्व था । 








₹--हमारे गाँवों का सुधार और संगठन, श्रध्याय २७, पृष्ठ, ३०० 
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प्राचीन काल में गाँवों के संगठन की सराहना सभी विदेशियों ने 
मुक्तकंठ से की है। सर चाल्स मेटकाफ लिखते हें, 
ग्राम संगठन “आम पशद्चायतों के अ्रन्द्र प्रजातन्त्रबाद की सभी 
अच्छाइयाँ पाई जाती हैं | प्रत्येक गाव एक छोटा सा 
स्वतन्त्र देश है | बाहरी सम्बन्ध की इसे कोई आवश्यकता नहीं है। जिन 
खीजों की रक्षा की कहीं सम्भावना नहीं है उनकी रक्षा इन गाँवों ने की है । 
ग्राम पश्चायतों के इस संगठन से प्रत्येक गाव एक स्वतन्त्र राष्ट्र की भाँति 
है । उनकी स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन तथा प्रसन्नता के ऊँचे पैमाने को देखते 
हुये पदश्चायतों के महत्व को हम भली भाँति समझ सकते हैं ।”१ आज भी 
गाँवों का संगठन सर्वथा नष्ट नह्ठी हुआ है | कितनी ही बातें वहाँ ऐसी 
दिखाई पड़ेंगी जिन्हें सब लोग मिलकर करते हैं | खेती के काम में सब्र लोग 
एक दूसरे की सद्यायता करते हैं | तालाब, कुएं, नहर आदि बनाने के लिये 
वे एक साथ अपने घरों से निकलते हैं। यदि किसी के ऊपर किसी प्रकार 
की विपत्ति पड़ जाय तो सभी अपनी पूरी शक्ति से उसे दूर करने का 
प्रयत्न करते हैं। गाँवों के तीन चौथाई भगड़े आ्राज भी ग्राम पद्चायतों 
में तै होते हैं । बृटिश शासन के अन्दर ग्राम पंचायतों का कोई महत्व नही 
था | इसीलिये इनकी उपयोगिता कम दिखाई पड़ती है। कुछ लोभ तो 
इन्हें कहानी मात्र समभते हैं। . 
(ग्राम संगठन का स्वरूप भिन्न-भिन्न समयों में अ्रलग-श्रलग रहा है । 
ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से हम इसका क्रमिक विवरण नहीं दे सकते । 
हिन्दू काल में गाँवों का संगठन पंचायत के आधार पर किया जाता था । 
गाँव ही शासन की सबसे छोटी इकाई माने जाते थे। प्रत्येक गाँव का प्रत्नन्ध 
वहाँ की पंचायतें करती थीं। १० गाँवों को मिला कर एक दूसरी पंचायत ' 
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बनाई जाती थी । इस सगठन को संग्रहण कहा जाता था । फिर २०० गाँवों 
का एक दूसरा संगठन होता था, जिसे खरबालिका कहा जाता था। इसके 
ऊपर ४०० गाँवों का एक संगठन बनाया जाता था, जिनका नाम द्रोणमुख 
था। अन्त में ८०० गाँवों का एक स गठन होता था जो स्थानीय कहलाता 
था। मानव धम शाज्र में गाँवों का संगठन कुछ और बतलाया गया है । 
उसके कथनानुसार गाँवों का संगठन एक, दस, बीस, सौ, एक हजार के 
बीच में था | दो सौ, तीन सो और पॉच सौ गाँवों का अलग अ्रलग संगठन 
था | इस स गठन को मनु ने गुल्म कहा हे | 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इस देश का शासन 
गाँवों से आरम्भ होता था। श्रेणीतरद्ध इनका संगठन किया जाता था। 
सहिता के रचयिता ने कहा है कि देश शब्द का अर्थ है एक हजार गाँवों 
का संगठन | हर गाँव का क्षेत्रफल सामान्य रूप से २ वर्ग मील होता था । 
इसमें अलग-अलग मार्ग होते थे। इनका नाम पद्म, वीथी, मार्ग तथा 
राजमार्ग था। इनकी चाड़ाई क्रमशः ३, ५, १० और १४ फीट होती थी । 
राजमार्ग की चाड़ाई १६ से ३२० फीट तक होती थी। प्रत्येक गाँव में एक 
चैापाल ( 06४४ ि०प६९ ) होती थी | यात्रियों के ठहरने तथा भोजन का 
इसमें पूरा प्रबन्ध रहता था। शुक्राचार्य ने गांबों का संगठन एक से दस 
हजार गांवों तक माना है। प्रत्येक श्रेणी का संगठन सुदृढ़ और स्वावलम्बी 
था | ग्राम पंचायतें गाँवों का शासन करती थीं। परन्तु केन्द्रीय सरकार 
की ओर से भी उनकी देख-रेख का प्रबन्ध था। हर गाँव में एक सरकारी 
कम चारी रहता था, जो गोप कहलाता था। गाथा सप्तसती में इसका नाम 
ग्रामणी कहा गया है। एक से दस गाँव तक का उत्तरदायित्व इसे दिया गया 
था। प्रति वर्ष गाँवों की जनसंख्या की गणना की जाती थी। सरकारी 
कम चारी पंचायत द्वारा इस काय को करते थे और केन्द्रीय सरकार को 
इसकी सूचना देते थे। जनगणना के समय हर गाँव में घरों की स ख्या, 
आदमियों तथा पशुश्रों की संखया, उनकी जाति तथा आयु श्रादि भी दिखाये 
जाते थे। गोप या गाँव का मुखिया हिसाब-किताब्न का व्यौरा रखता था। 
शुक्रनीतिसार के अनुसार गोप या मुखिया ब्राह्मण जाति के होते थे । 
शासन-प्रतन्ध की दृष्टि से गाँबों में कोई भेद नहीं हैे। जो संगठन 
किसी छोटे गाँव में बना हुआ है वही बड़े में भी हे । 
गाँवों के भेद हिन्दू काल में कुछ गाँवों की आय मन्दिरों तथा 
पाठशालाशों को दे दी जाती थी। परन्तु उनके शासन- 
प्रबन्ध में कोई अन्तर नहीं पढ़ता था। गाँव का हिसाब-किताब रखने वाला 
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उनकी आय सरकारी कोष में न भेजकर किसी संस्था को भेज देता था। 
प्रजा के अधिकारों में कोई कमी नहीं पड़ती थी। कभी कभी विद्वानों को 
कुछ गाँव माफी में दे दिये जाते थे। सरकार उसकी आय से कोई मतलब 
नहीं रखती थी। लेकिन इसका तात्पयं यह नहीं है कि जो जितना चाहे 
गाँवों से वसूल कर ले। एक निश्चित आय से अधिक लेने का अधिकार 
किसी को तत्र तक नहीं था जच्च तक ग्राम पंचायत अथवा केन्द्रीय सरकार 
इसकी आशा न दे दे । गाव की आय चाहे जिस मद में खच्रे की जाय, 
उसके राजनीतिक प्रबन्ध में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। मुसलमानी काल 
में कुछ लोगों को जागीरें दी जाती थीं। कितने ही कर्मचारियों को वेतन के 
बदले दो एक गाँव दे दिये जाते थे । परन्तु शासन प्रत्रन्ध में वे कोई उलट 
फेर नहीं कर सकते थे | जब्न तक गाँवों के लोग एक निश्चित राशि सरकारी 
कोष में मेजते रह्दते थे तत्र तक बादशाह तक उनके कामों मे हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता था ।१ किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कमंचारी को प्रजा 
से एक पाई भी अधिक वसूल करने का अधिकार नथा। १०५४४ ई०» के 
एक शिलालेख से यह पता चलता है कि सरकार प्रजा के धन को उसकी 
एक सुरक्षित सम्पत्ति समकती थी । जिस प्रकार माली बगीचे से फल फूल 
चुन लेता हे परन्तु बगीचे की सुन्दरता और हरियाली में कोई अ्रन्तर नहीं 
पड़ता, उसी तरह सरकार प्रजा की आय का एक छोटा सा अंश वसूल करती 
थी | शिलालेख में एक स्री की कहानी लिखी गई है। गाँव के किसी कम - 
चारी ने किसी स्त्री से कुछ अनुचित रकम टेक्स के रूप में लेना चाहा । 
सत्रीने देने से इनकार कर दिया। कमंचारी ने उसे कुछ बुरा भला कहा । 
सत्री विष खाकर मर गई || आस-पास के गाँवों में इस विषय पर पंचायतें 
हुई। १७ जिलों के गाँवों की पंचायतों में इस मामले पर विचार किया 
गया | कर्मचारी अपराधी ठहराया गया और उसे कड़ा दंड दिया गया ।रे 


गाँवों की आय चाहे जिसके पास जाय, उसके शासन-प्रबन्ध में कोई 
अन्तर नहीं किया जाता था । गाँवों में पंचायतों का स्वरूप एक था। सरकारी 
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टैक्स सचसे एक सा लिया जाता था। गाँवों की रक्षा श्रौर शान्ति की चिन्ता 
सरकार को एक सी करनी पड़ती थी । इतना अवश्य है कि कुछ गाँवों की 
खोर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता था। इसका कारण यह था कि 
वहाँ के निवासियों का पेशा ऐसा होता था जिन्हें उत्साहित करना सरकार 
अपना कतंव्य समझती थी। उनके कला कौशल से सारे राज्य को लाभ 
पहुँचता था। निम्नलिखित उद्ध रणों से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । 
बौद्ध कालीन जातकों से यह पता चलता है कि एक गाँव में ५०० आदमी 
निवास करते थे और सभी बढ़ई का काम करते थे । दूसरा गाँव लुद्दारों का 
था | इसमें केवल लोहार ही बसते थे। १००० घर लुहारों के थे । इसी 
प्रकार एक तीसरा गाँव १००० लकड़िहारों का था। यदि इन्हें हम विभिन्न 
प्रकार के गाँव कहें तो कोई हानि नहीं है | सम्भव है इसी तरह किसानों, 
जुलाहों, मजदूरों तथा सुनारों आदि के गाँव रहे हों | परन्तु अधिकतर गाँव 
मिले-जुले पेशे वालों के होते थे। पेशों की भिन्नता होते हुये भी एक ही 
प्रकार की पंचायतें इन पर शासन करती थीं। उत्तर और दक्षिण भारत 
में ग्राम पंचायतों का रूप एक-सा था। चूँकि उत्तर भारत को बाहरी 
आक्रमण का अधिक सामना करना पड़ा और उसके ऊपर विदेशी वातावरण 
का अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिये पंचायतों के संगठन में कुछ परिवत॑न 
होना स्वाभाविक था | 

वर्तमान समय में गाँवों को दो प्रकारों में बाँदा गया है :-- 

१ -रैयतवारी गाँव 

२--जमीदारों के गाँव 

(१ ) पहिले प्रकार के गाँव वे हैं जो दक्षिण भारत में पाये जाते हैं । 
इनका आन्तरिक संगठन बहुत ही सरल है। प्रत्येक किसान या रैयत सीधे 
सरकार को अपना लगान देता है। प्रजा और सरकार के त्रीच में कर वसूल 
करने वाला कोई मध्यवर्ती नहीं है। जो जितनी भूमि अपने अधिकार में 
रखता है वह उतने का लगान सरकार को सीधे देता है। यदि गाँव में कोई 
पर्ती, जंगल, बंजर अथवा ऊसर भूमि है और उसे कोई जोतता नहीं, तो वह 
सरकारी समझी जाती है। लेकिन गाँव के रहने वाले इनसे लाभ उठा सकते 
हैं। यह सबके सम्मिलित लाभ के लिये होती हे। प्रत्येक खेत की अलग 
अलग लगान निश्चित रहती है | इससे प्रजा को लगान देने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । लगान के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से गाँव का सम्मिलित जीवन 
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नष्ट नहीं हुआ है | गाँव का मुखिया, जो पटेल या रेड्डी कहलाता है, सबका 
प्रधान होता है। नाई, धोचती, दर्जी, लोहार, कुम्हार सारे गाँव की सेवा करते 
हैं| गांव का चौकीदार सबके घरों की रखवाली करता है| मुखिया का पद 
पैजिक होता है। गाँव का लगान वसूल करने तथा शान्ति की व्यव्रस्था रखने 
का उत्तरदायित्व इसे दिया गया है। इस प्रकार के गाव अधिकतर मद्रास, 
बम्बई, बरार तथा मध्य भारत में पाये जाते हैं। जमींदारी प्रथा के पहले 
मध्यप्रान्त और बंगाल में भी इस प्रकार के गाँव थे । 

(२ ) दूसरे प्रकार के गाँव जमींदारों के गाँव कहलाते हैं। एक गाँव 
में एक या दो चार जमींदार होते हैं। कुछ जमींदार एक से अधिक गाँवों के 
मालिक होते हैं। लगान वसूल करने का भार इन्हीं जमींदारों को दिया गया 
है| सरकार प्रजा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती | वह जमींदारों से मालगुजारी 
वसूल करती है। यत्रपि मालगुजारी की दर निश्चित है फिर भी जमींदार 
अनुचित रीति से प्रजा से धन वसूल करते हैं ।* सरकार इस बात का ध्यान 
रखती है कि जो लगान प्रजा से वसूल द्वो उसका कुछ भाग जमींदार अपने 
पास रख ले और शेष सरकारी कोष में भेज दे । जमींदारों का भाग लगभग 
ब० माना गया है | लेकिन कार्य रूप में ऐसा नहीं होता है। जो मालगुजारी 
जमींदार सरकार को देते हैं उसका दूना और चोगुना प्रजा से वसूल करते 
हैं। गाँव की पर्ती और जंगल आदि उस गाँव के जमींदारों की सम्पत्ति 
समभी जाती है। हर गाँव में एक मुखिया और पंचायत होती है। प्राचीन 
काल में इनकी शक्ति अधिक थी, परन्तु बृटिश शासन में इन्हें कोई अधिकार 
प्रदान नहीं किया गया था | 

अनादि काल से भारत में गाव ही शासन की इकाई माने गये हैं। 

शासन-प्रत्रन्ध के लिये प्रत्येक गाँव में कई पश्चायतें 
ग्राम पंचायत होती थीं जिनका शासन और व्यवस्था में एक विशेष 
स्‍थान था।' राज्य तथा केन्द्रीय सरकार केजो जो 


१ जमींदारी प्रथा को तोड़ने के लिये प्रायः सभी राज्यों में विधेयक 
उपस्थित किये गये हैं | 

२--पश्चायत शब्द जितना ही पवित्र है उतना ही महत्व का है। 
इस शब्द से संसार एवं सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। पश्चतत्व 
और पश्च महाभूत इसके आधार हैं। पश्चशानेन्द्रिय और पश्चकेन्द्रीय 
के आधार पर मनुष्य के जीवन का संचालन होता है और पश्चपवन 
( प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ) की शक्ति से ही मनुष्य का 
जीवन है । यही पशञ्चररमेश्वर हे, जिसके राज्य की हमें आवश्यकता है | 


भ्रॉम पंचांयर्त १४७ 


विभाग आज हम देखते हैं, उनके लिये अलग अलग पश्चायते थीं। 
शिक्षा पशञ्मायत, रक्षा पञ्मायत, सेवा पद्चायत, सफाई पश्चायत आदि गाँवों 
का प्रबन्ध करती थीं | जब्च कोई नया गाँव बसाया जाता था तो ये सभी 
प्रकार की पश्चायते वहाँ बना दी जाती थीं | गाँव बसाने का अधिकार केवल 
राजा को था। तेरहवीं शताब्दी के शिला-लेखों से पता चलता है कि जब 
कोई गांव बसाना होता था तो यद्द पहले ही निश्चित कर लिया जाता था 
कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा और उसमें किस किस वर्ण के लोग कितनी 
कितनी संख्या में बसाये जायेंगे | प्रत्येक गाँव में कुछ भूमि पर्ती रक्‍्खी 
जाती थी। इसे कोई जोत नहीं सकता था। इस पर सभी लोग अपने 
जानवर चरा सकते थे | गाँव के बाहर जंगल होता था। लकड़ी आदि के 
लिए इससे सुविधा होती थी। गाँव के सभी लोग मिलकर एक या दो 
तालाब खोदते थे। बरसात के दिनों में इनमें पानी भर जाता था। साल 
भर लोग इसमें स्नान करते थे और सिंचाई का काम करते थे । जो भूमि 
गाँवों के लिये चुनी जाती थी उसमें सुन्दर सुन्दर रास्ते चारों ओर जाने के 
लिये बना दिये जाते थे | द्वावेल लिखता है, “चन्द्रगुप्त मौय के समय में 
शिल्पशास्त्र के नियमानुसार सेकड़ों गाँव बसाये गये थे | बृटिश सरकार 
ने पंजाब सें कितनी ही बंजर भूमि को बसाया था। 'कनाला उपनिवेश' 
इसी का परिणाम है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भी उत्तर प्रदेश और 
बंगाल में इस तरह के कितने द्वी गाँव बसाने का प्रयज्ञ किया है। यद्यपि 
इनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना है, फिर भी कितनी ही बंजर 
श्रोर उजाड़ भूमि उपजाऊ बनाई गई है। पूर्वी बंगाल में इन्होंने जो 
सनन्‍्थाल नामक उपनिवेश बसाया है उसका क्षेत्रफल १४ वर्गमील है। 
इसके अन्दर १० गाँव हैं और प्रत्येक का एक मुखिया होता है। पूरे 
उपनिवेश के प्रबन्ध के लिए इन्हीं ग्राम निवासियों की समिति बनाई गई 
है। आज वहाँ २५०० ईसाई निवास करते हैं | यदि कोई बाइरी आदमी 
वहाँ रहना चाहता है तो उसे उपनिवेश की सभी शर्तें माननी पड़ती हैं ।' 


ऊपर कहा गया है कि प्राचीन काल में गाँवों का प्रबन्ध पश्चायतों 
द्वारा होता था। दर गाँव में एक सर्वप्रधान पश्चायत होती थी। कुछ 
अंग्रेज लेखकों ने इन पश्चायत्रों को जाती पश्चायतें कद्दा है। लेकिन यह 
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उनकी भूल है | इस देश में पद्चायते सदा से दो उद्देश्यों से बनाई जाती 
रही हैं | या तो शासन-प्रबन्ध के लिये अथवा उद्योग-पन्धों की रक्षा के 
लिये | गाँव के सभी अनुभवी आ्रादमियों की एक बड़ी पश्चायत होती थी । 
मुखिया इसका प्रधान होता था। कार्य की सुविधा के लिये यह पश्चायत 
अपनी ओर से कई समितियों को बनाती थी। सफाई, रक्षा, शिक्षा आदि 
के लिये अलग अलग समितियाँ होती थीं। समिति अथवा पश्चायत के 
बनाने में जातीय अथवा पेशे के कारण कोई आदमी अछूत नहीं समभका 
जाता था। चारों वर्णों का विधान केवल पेशे के लिये बनाया गया था ।" 
लोहार, बढ़ई, जुलाहै, कुम्हार तथा सेानार समाज में सम्मान की दृष्टि 
से देखे जाते थे।१ आनन्द रंगा पिलाई , जो ड्रबले का एजेन्ट था, 
अपनी दिनचर्या में लिखता है, “एक गाँव में किसी मन्दिर के भागड़े 
का निपटारा करने के लिये पशद्चायत की बैठक बुलाई गई | इसमें ब्राह्मण 
से लेकर चांडाल तक सम्मिलित थे | १ 

पशञ्चायत शब्द के दो अर्थ लगाये जाते हैं | वह सभा जिसमें ५४ 
ग्रादमी काम करें पशञ्चायत कहलाती है। अ्रथवा गाँव के शासन -प्रतरन्ध 
के लिये सभी अनुभवशील व्यक्तियों की मंडली पश्चायत कहलाती है। 
वास्तव में पदश्चायत और ५ का केाई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । यह द्वो 
सकता है कि गांव की बड़ी पशद्मायत किसी मामले का श्रन्तिम निणुय 
करने के लिये ५ आदमियों की एक छोटी समिति बना देती रही हो। इस 
तरह की कितनी ही समितियाँ आजकल बनाई जाती हें। मनु के अन्थों से 
यह पता चलता है कि हर गाँव में शात्षन का पूरा उत्तरदायित्व पश्चायत 
की दे दिया जाता था। कुछ लेखकों ने इस तरह की पश्चायतों की तुलना 
टयूटन जाति के संगठनों से किया है। लेकिन इससे :नकी अदूरदर्शिता 
का परिचय मिलता है। दयूटन जाति में जो संगठन बनाये गये थे उनका 
उद्दे श्य लूट-मार करना था । इसके विपरीत ग्राम पश्चायतें शासन प्रबन्ध 
करने तथा शान्ति की रक्षा के लिये बनाई गई थीं। पश्चायतों का काम 
अत्याचार को दब्ाना था | इसके सदस्य चतुर और श्रनुभवशील दोते 
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थे | पश्चायत की आशा सबको माननी पड़ती थी। गाँव की सभी घटनायें 
इनमें उपस्थित की जाती थों। बारहवीं शताब्दी की एक घटना का उल्लेख 
मद्रास की एक सरकारी रिपोट में किया गया है। एक गाँव में किसी आदमी 
ने अपने पड़ोसी को जान से मार डाला | जिले भर की पश्चायतों ने यह 
निर्णय किया कि अपराधी की इच्छा प्राण लेने की न थी, अतएव इसे 
फाॉँसी का दंड नहीं मिलना चाहिये । अन्त में उसे यह सजा दी गई कि 
बह गाँव के मन्दिर में दीपक जलाये |" 


छोटी छोटी बातों का निर्णय पेशे की पश्चायतों में किया जाता था । 
गाँव की बड़ी पश्चायत के अतिरिक्त हर पेशे वालों की एक अलग पद्चायत 
होती थी । नाई, धोनी, दर्जी, कम्दार, लोहार, सानार आदि पेशे वाले अलग 
अलग पशद्चायतें रखते थे | इन्हीं पेशे की पश्चायतों के विदेशियों ने 
जाती पश्चायत कह कर पुकारा है। जब कोई भगड़ा या मतभेद उत्पन्न 
होता तो दोनों पक्त अपनी पेशे वाली पद्चायतों को सूचित करते थे। उन्हें 
यह अधिकार न था कि वे सबसे पहले सरकारी दफ्तर में इसकी सूचना 
दें। यदि जाती पश्चायत अथवा ग्राम की बड़ी पशग्चायत की अवहेलना 
करके वे सरकारी|दफ्तर की शरण लेते तो दोहरे अपराध के भागी ठदराए 
जाते थे। तामील जिले में एक ग्राम पश्चायत के सामने चोरी का मामला 
पेश हुआ | एक महीना पहले किसी ब्राह्मण के घर में चोरी हुईं थी। ब्राह्मण 
ने तुरन्त पुलीस को इसकी सूचना दे दी थी। पुलीस को जत्र चोरी का कुछ 
पता न चला तो उसने यह कह कर इस मामले से हाथ खींच लिया कि 
चोरी का मामला भूठा है | जब यह बात ग्राम पञ्मायत के सामने पेश की 
गई तो पश्चायत ने उस ब्राह्मण के २० रुपया इसलिये श्रर्थ-दंड दिया कि 
पञ्चायत की अवहेलना करके उसने पलीस को सूचना दी थी। यह रुपया 
ग्राम के सावंजनिक कामों में व्यय किया गया | इसके बाद चोरी की जाँच- 
पड़ताल आरम्म हुई। चार प्रधान व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा गया कि वे 
चोरी का पता लगावें और चाहे जैसे हो ब्राह्मण को ३०० रुपये का आभूषण 
वापिस करें | इसी तरह की घटना का वर्णन रूस की एक ग्राम पद्चायत में 
भी मिलता है | 

ग्राम पद्मायत के अतिरिक्त शासन-प्रतन्ध के लिये कछ और मी 
कमचारी नियुक्त किये जाते थे | गाव का मुखिया इनका प्रधान होता था । 
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सरकार और ग्राम पश्चायत के बीच में इसका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था। 
जब कोई सरकारी आशा दी जाती तो उसकी सूचना इसी के दी 
जाती थी। किसी अफसर को गाँव के मामले म॑ इसकी आज्ञा के विरुद्ध 
हथ्तक्षे प करने का अधिकार न था | सरकारी टेक्स वसूल करने का अधिकार 
इसी को दिया गया था । एक दूसरा कर्मचारी गाँव का हिसाब कितात्र 
रखता था | इसका काम खेतों की नाप पड़ताल करना तथा हर कुटुम्ब की 
आाय का हिसाब रखना था | गाँव के प्रत्येक घर से सालाना कछ अन्न इसे 
वेतन के रूप में दिया जाता था। यही करमंचारी आजकल पटवारी कहलाता 
है | गाँव का तीसरा कर्मचारी चाकोदार कहलाता था। चोाकीदार दो होते 
थे। एक का काम अपराधियों का पता लगाना था। गाँव में जन्न कोई 
नया व्यक्ति आता तो उसकी जाँच पड़ताल के लिये यह तैयार रहता 
था | इससे बाहरी यार-डाकृ गाँव में प्रवेश नहीं कर सकते थे। दूसरे 
चाकीदार का काम रात में पहरा देना था। वह खेती आदि की रक्षा 
करता था। पहले प्रकार के चाकीदार का दर्जा ऊंचा समभा जाता 
था। ये चाकीदार शूद्र जातियों में से नियुक्त किये जाते थे। इनका 
यह उत्तरदायित्व था किवे गाँव के प्रत्यक निवासी की रहन-सहन से 
परिचित हो। जब कोई चारो आदि होती तो उन्हें अपराधी का पता 
लगाना पड़ता था। प्रत्येक घर से सालाना अन्न उन्हे वेतन के रूप मे 
दिया जाता था | जब तक चारी का पता नहीं लग जाता तब्र तक उनका 
कार्य समाप्त नहीं होता था। ये गाँव से बाहर रहते थे और इनका पद 
पैत्रिक था। 

गाँव का चाथा कमंचारी अ्रमीन कददलाता था। इसका काम गाँव 
की सीमा ठीक करना था। यदि एक गांव के रहने वाले किसो पड़ोसी 
गाँव की कुछ भूमि पर अधिकार कर लेते तो दोनों गाँव के अमीन इस 
का निपटठारा करते थे । जनब्न कभी दो व्यक्तियों में अपने खेतों की सीमा 
के लिये झगड़े पैदा हो जाते तो अ्रमीन उसका निणंय करता था | 
इनके अ्रतिरिक्त गाँव का अ्रध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी तथा तालाब और 
पानी का निरीक्षक आदि कमंचारी गाँव की देख-रेंख के लिये रक्‍खे गये 
थे | इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था । या तो इन्हें गाँव की कुछ भूमि बिना 
लगान के दे दी जाती थी अथवा हर साल प्रत्येक घर से कुछ अन्न दिया 
जाता था| बढ़ई, कुम्दार, लोहार, धोची, नाई, ग्वाला, वेद्य, गायक, कवि, 
नतंक, भाँड आदि कर्मचारियों को सालाना अन्न दिया जाता था। ये 
अपने-अपने पेशे द्वारा गाँव की सेवा करते थे। किसी का स्थान एक दूसरे 
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से कम नहीं समझा जाता था। इन सब्र की अलग-अलग पश्चायतें थीं। 
सभी पेशे वालों के अनुमवशील व्यक्ति ग्राम की बड़ी पश्चायत में सम्मिलित 
किये जाते थे | इन पेशे वालों को देखते हुए स्पष्ट है कि प्रत्येक गाँव अपनी 
आवश्यकताओं के लिये स्वावलम्बी था। फिर भी आस-पास के गाँवों में 
एकता स्थापित करने के लिए पंचायतें बनाई गई थीं। राजराजा चोला 
प्रथम ( €८५-१०१३ ई० ) के एक शिला-लेख से पता चलता है कि ४० 
गाँवों की एक पंचायत थी जो इन सब्र पर शासन करती थी ।" एक अरगरेज 
विद्वान लिखता है, “गाँव का प्रत्रन्ध करने के लिये निम्नलिखित ६ 
समितियाँ होती थी; ये सत्र प्रधान पंचायत की अध्यक्षता में अपना कार्य 
करती थीं १--वार्षिक समिति, २--बाटिका समिति, ३- तालाब समिति, 
४--स्वर्ण समिति, ५--न्याय सप्तति और ६--पंचवार समिति ( यह अन्य 
समितियों की देख-रेख करती थी )।* 
वर्तमान प्रजातन्त्रवाद के अन्दर मत लेने की जो प्रथा प्रचलित है वह 
नई नहीं है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों से यह पता चलता 
ग्राम पंचायतों है कि ग्राम-पंचायतों में मत लेने की प्रथा प्रचलित 
का चुनाव थी | सभी व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बन सकते थे। 
इसके लिये आयु, शिक्षा, तथा सम्पत्ति की शर्त लगाई 
गई थी | जिसके पास अपना मकान होता, जो निश्चित मात्रा में सरकारी 
टैक्स देता, जो मनन्‍्त्रों का ज्ञान रखता, और कम से कम एक ध्मशास््र 
की पूरी जानकारी रखता वह पश्चायत का सदस्य बन सकता था। जिसे 
एक वेद का पूरा ज्ञान रहता बह भी पश्ञायत का सदस्य बनने का अधिकारी 
समभझा जाता था | इसके अतिरिक्त चरित्र और आयु का भी बन्धन लगाया 
गया था। ३५ वर्ष से कम और ७५४ वर्ष से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति 
पञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकता था | निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने से 
सवंथा अ्रयोग्य ठहराये गये थे :--- 
१--जो सदस्य किसी कारणवश एक बार अपराधी घोषित कर 
दिया जाता या उसके सम्बन्धी पश्चायत के सदस्य नहीं बन सकते थे, 
उसके भाई, बहिन, माता, पिता आदि के पश्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था। 
२--ब्रह्म हत्या करने वाला, शराबी, सेने की चारी करने वाला, अथवा 
व्यभिचारी पशञ्चायत का सदस्य नहीं बन सकता था। अर्थात्‌ पाँच महापातकी 
इस पद से वंचित किये गये थे | 
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३--चार तथा डाकू, नीचें की संगति में रहने वाले, और उतावले 
पश्चायत में सम्मिलित नहीं हो सकते थे | 


४---चरित्र हीन व्यक्तियों के लिये पगञ्चायत में कोई स्थान न था । 


४- >त्याज्य भोजन करने बालों को पद्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था | 


६--अ्रडयन्त्रकारी तथा गदहे पर चढ़े हुये व्यक्तियों के पश्चायत में 
सम्मिलित नहीं किया जाता था । 

चुने हुये व्यक्तियों में से सबसे चतुर तथा अनुभवशील १२ सदस्यों 
की एक समिति अन्य समितियों की देख-रेख के लिये बना दी जाती थी । 
इसे वार्षिक समिति कहा जाता था । दूसरे १२ सदस्यों की एक समिति 
बगीचां को देख-रेख के लिये और इन दोनों के अतिरिक्त ६ सदस्यों 
की एक तीसरी समिति तालाबों की देख-रेख के लिये बनाई जाती थी। 
इन समितियों का कोई सदस्य किसी अपराध में पकड़ा जाता तो वह 
अपने पद से हटा दिया जाता था। इनके अतिरिक्त जो अन्य समितियाँ 
गाँव की देख-रेख के लिये बनाई जाती थीं उनका चुनाव फिर से 
होता था । 

इन ३० सदस्यों का चुनाव इस वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था कि 
किसी के इसमें आपत्ति नहीं होती थी। गाँव के ३० बराबर भागों में 
बॉट दिया जाता था। प्रत्येक भाग में रहने वाले योग्य व्यक्तियों के एक 
एक टिकट दिया जाता था | वे इस पर अपना नाम लिख कर किसी एक 
जगह रखते थे | तीसों मुहललों की तीस ढेरियाँ लग जाती थीं | हर ढेरी पर 
मुहलले का नाम लिखा रहता था | फिर हर ढेरी के टिकट अच्छी तरह रस्सी 
से बाँध दिये जाते थे। यह सारा काम गाँव की सबसे बड़ी सभा के 
सामने, जिसमें गांव के लगभग सभी लोग सम्मिलित रहते थे, होता था । 
गाँव के छोटे बड़े समी पुजारी उपस्थित रहते थे | सबसे बड़ा पुजारी तीसों 
ढेरियों की अलग अलग बँधी हुईं गठरियों के एक मिट्टी के बतेन में रखता 
था | इसके पश्चात्‌ वह दोनों हाथों से बतंन के उठाकर आँख ऊपर किये 
किसी बच्चे को बुलाता था | बच्चे का यह मालूम नहीं था कि मिद्दी के बतंन 
में क्या रक्खा हुआ है| बच्चा बतंन से एक गठरी निकाल देता था। 
इसके बाद पुजारी उस गठरी के सभी टिकटों के इधर उधर फेर कर किसी 
दूसरे बर्तन में रख देता था | फिर वह बच्चा इनमें से एक टिकट निकालता 
था | एक मध्यस्थ दाहिना हाथ अ्रच्छी तरह खेलकर पाँचेों उँगलियों के 
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फैलाकर इस टिकट केा बच्चे से ले लेता था। जिस व्यक्ति का नाम इस 
टिकट पर लिखा रहता था वह पंचायत का एक सदस्य घोषित कर 
दिया जाता था। इसी तरह बारी बारी से तीसों सदस्यों का चुनाव होता 
था । स्त्रियां भी पंचायत अथवा समितियों की सदस्या बन सकती थीं |" 


५० 


मुसलमानी काल में बादशाहों का गाँवों के शासन में हाथ डालने 

की आवश्यकता कम पड़ती थी। जब तक उन्हें कर 

गाँव और राजा सरलतापूर्वक मिल जाता तत्र तक वे गाँवों की 

चिन्ता से सवंथा निद्वन्द थे। ग्राम पंचायत तथा 

समितियों का वे इतना आदर करते थे कि किसी सरकारी कम॑ंचारी केा 

उसमें द्वाथ डालने की कड़ी मनाही थी | परन्तु हिन्दू काल में यह बात न 

थी ।र राजा ग्राम पंचायतों का आदर करते हुये भी गाँव के प्रबन्ध का 

ध्यान रखता था| वह इसे अपने राज्य का एक अंग समभता था। 

राजा की ओर से अ्रनेक कमंचारी गाँवों की देख-रेख के लिये नियुक्त 

किये जाते थे। परन्तु इससे यह नहीं समभना चाहिये कि गाँव और 

केन्द्रीय सरकार के बीच में एक तीसरी राजनीतिक संस्था थी। गाँवों 

का सम्त्रन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार से था। हितोपदेश में एक स्थान पर कहा 
गया है कि :--- 


त्यजेत्कुलार्थ पुरुषं, ग्रामस्यार्थ कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थ, आत्मार्थ, पृथिवीं त्यजेतू | 


श्रर्थात्‌ कुटम्ब की भलाई के लिये व्यक्ति को, ग्राम की भलाई के लिये 
कुठुम्ब का, राष्ट्र की भलाई के लिये गाँव के और अपनी भलाई के लिये 
व्यक्ति इस पृथ्वी को छोड़ने के लिये सबंथा तैयार रहे | 

मनु के कथनानुसार गाँव और राजा का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ था। 
गाँव का मुखिया वही नियुक्त करता था।'* कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस 
विषय के अनेक वर्णन मिलते हैं कि राजा गाँवों के मामलों में सीधा हाथ 
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डाल सकता था।।" शुक्रनीति में राजा के अनेक कतेव्यों में एक यह भी 
बात आवश्यक ठहराई गई है कि वह वर्ष म॑ एक बार हर गाँव का भ्रमण 
करे | उसका यह भी कर्तव्य है कि वह प्रजा की कठिताइयों के स्वयं सुने, 
ओर केाई सरकारी कर्मचारी उस पर अत्याचार करता है तो उसे दंड देने 
की व्यवस्था करे | दक्षिण भारत के शिला-लेखों से पता चलता है कि ग्राम 
पशञ्चायतों और राजाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था | किसी गाँव की सभा 
ने ग्राम-बासियों का कुछ रुपया खा डाला | यह राशि किसी मन्दिर के लिये 
रकक्‍खी गई थी। मन्दिर के कमचारियों ने राजा से इसकी शिकायत की | 
राजा ने दोनों पन्नों की बुला भेजा और सभा को दोपी सिद्ध किया । सभा 
को जुर्माना किया गया और यह राशि मन्दिर को दे दी गई | १२६१ ई० 
में एक ग्राम की पश्चायत ने राजा से यह शिकायत की कि अमुक ब्राह्मण 
चरित्रहीन है और एक विधवा स्त्री रक्खे हुये है। इस मामले में राजा का 
क्या निर्णय रहा इसका वर्णान नहीं किया गया है ।? इन उदाहरणों से 
स्पष्ट है कि हिन्दू काल में राजा स्वयं गाँवों में जाते थे और प्रजा की दशा 
जानने का प्रयत्न करते थे। कुछ राजा तो वेष बदल कर गाँवों में घूमते 
थे जिससे प्रजा की ठीक ठीक दशा का ज्ञान हो | रात में राजा लोग प्रजा 
की दशा जानने के लिये गांवों का चक्कर करते थे। लेकिन जब उन्हें 
गाँव के मामलों में हाथ डालना होता तो वे ग्राम पश्चायतों द्वारा ऐसा कर 
सकते थे । 
स्थानीय शासन की व्यवस्था का अपहरण होने से ग्राम पद्चायतों 
का महत्व जाता रहा | गाँव के मुखिया, चौकीदार, 
ब्टिश राज्य में पटवारी, अमीन सबके अधिकार छीन लिये गये । इनमें 
ग्राम पद्चायतें से कछु तो सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिये गये और 
कछ सर्वथा शक्तिहीन कर दिये गये | इसका परिणाम 
इतना भयंकर हुआ कि गाँव असंगठित तथा अशिक्षिंत होते गये। जिन 
गाँवों के झगड़े पश्चायतों द्वारा निर्णय किये जाते थे वे थानों श्रौर कचहरियों 
का मुँह ताकते थे | छोटे छोटे झूगड़ों तक की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती 
थी | सरकारी कर्मचारियों की ओर से जच्र उन पर अनुचित दबाव डाले 
जाते थे तो उनकी सुनाई सरकारी विभागों में कम होती थी । जिले का 
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ग्राम पंचायत २५ 


कलक्टर और सुपरिन्टेडेन्ट, पलिस के विरुद्ध ग्रामवासियों की कोई शिकायत 
नहीं सुनते थे । पलीस के भय के कारण कोई गवाही तक करने के लिये 
तैयार नहीं था। यदि गाँव का जीवन संगठित होता, और सरकॉरी कर्मचारियों 
को अपनी अनुचित का्यवाहियों के लिये पञ्चायत का डर रहता, तो वे निहसत्थे 
ग्रामवासियों पर अनाचार और अत्याचार न करते। स्थानीय शासन की 
वृद्धि के साथ पञ्मायतों का फिर से श्रीगणेश किया गया है । लेकिन इसका 
तात्पर्य केबल ऊपरी ढाँचे से नहीं हे, बल्कि ग्राम पश्चायतों को वे सारे 
अधिकार प्राप्त होने चाहिये जो उन्हें हिन्दू और मुसलमानी काल में दिये 
गये थे | 

वरतंमान समय में पञ्मायतों की स्थापना फिर से की गई है। दक्षिण 
भारत में पग्मायतों ने अधिक सफलता दिखलाई है | इसका कारण यह है कि 
जमींदारी प्रथा न होने से प्रजा की कारवाइयों म॑ कोई अनुचित हस्तक्षेप 
करने का साहस नहीं करता । उत्तर भारत में पग्चायतों की स्थापना के लिये 
विभिन्न राज्यों में कितने ही कानून पास किये गये हैं | १६२० ई० में उत्तर 
प्रदेश में एक ग्राम पश्चायत ऐक्ट पास किया गया था। बिहार और पंजात्र 
में भी इसी प्रकार के पंचायत ऐक्ट पास किये गये थे | १६१६ ई० में 
बंगाल में एक ग्राम स्वराज ऐक्ट पास किया गया, तदनुसार बहुत से यूनियन 
भोड की स्थापना की गई | १६२० ई० में उत्तर प्रदेश में जो पंचायत ऐक्ट 
पास किया गया था उसके अनुसार जिले के कलेक्टर को यह अधिकार दिया 
गया कि वह ग्रार्मों में पंचायतें बना सकें गाँवों में एंचों को नियुक्त करने का 
अधिकार उसे दिया गया था। पंचें को संख्या कम से कम ५ और अधिक 
से अधिक ७ हो सकती थी | यह पंचायत या तो प्रत्येक गाँत्ों में हो सकती 
थी अथवा ४ ६ गाँवों के बीच में एक ही पंचायत बनाई जा सकती थी। 

पिछली पंचायत को दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के अधिकार 
दिये गये थे | २५४ रुपये तक के दीवानी मुकदमें का निणंय करने का अधि- 
कार इसे दिया गया था। यदि किसी ने जान बूक कर किसी का पशु पकड़ 
लिया अथवा ग्रामनिवासियों की सफाई में बद्दा पहुँचाया तो उसका मुकदमा 
पंचायत तय करती थी। जिसने १० रुपये तक की चारी की या किसी भी 
तरह से १० रुपये तक की हानि पहुँचायी तो उसका मुकदमा पंचात को दे 
दिया जाता था| साधारण मारपीट अथवा अपमान करने वाले फौजदारी के 
मुकदमे पंचायत में पेश किय जाते थे। वह फोजदारी के मामलों में १० 
रुपये तक, पशुश्रों के मामलो में ५ रुपये तक, और स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों 
में १ रुपये तक अर्थ दंड दे सकती थी । जिन व्यक्तियों को नम्बर १० घोषित 
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किया गया था उनके मुकदमों की सुनाई पंचायत में नहीं हो सकती थी। 
सरकारी कर्मचारियों के मुकदमे पंचायत में पेश नहीं किये जा सकते थे | 
पंचायत न तो किसी के जेल भेज सकती थी और न १० रुपये से अधिक 
अ्रथ-दंड दे सकती थी। इसका मुख्य काम गाँव की सफाई करवाना, कुएँ 
आर तालाबों की सफाई का प्रबन्ध करना तथा शिक्षा, खेल-तमाशे, 
रोशनी, बगीचे आदि की व्यवस्था करना था। 


स्व॒तन्त्र भारत में पंचायती राज्य की भावना बढ़ रही है। सभी राज्यों 
में पंचायतें स्थापित की गई हैं और ऐसी व्यवस्था 
पूर्ण स्वाधीनता की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज्य का 
ओर प्राचीन गौरव पुनः स्थापित हो जाय । देहात के लोग 
पंचायत राज्य अधिक ईमानदार और कम प्रपंचकारी होते हैं । 
उनके स्थानीय शासन की व्यवस्था उन्हीं के हाथों 
में सोंपना हर प्रकार से उचित है। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग ४०,००० 
पंचायतें बनाई गई हैं। प्रत्येक १००० जन-संख्या वाले ग्राम में एक ग्राम- 
सभा बनाई गई है | ग्राम-सभा में गाँव के सभी स्त्री और पुरुष नागरिक 
सम्मिलित किये गये हैं। इसी ग्राम-सभा की कार्यपालिका का नाम ग्राम 
पंचायत है। ग्राम पंचायत में एक हजार की जन-संख्या तक ३०, दो हजार 
तक ३६, दो से ३ इजार के बीच में ३६, तीन से चार हजार के 
बीच में ४५ और चार हजार से ऊपर की जन-संख्या पर ५१ पंच दोोते 
हैं | प्रत्येक पंचायत का सभापति और उपसभापति गाँव सभा द्वारा चुना 
जाता है | पंचायत के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं | गाँव सभा दो 
तिहाई वोटों से सभापति श्रौर उपसभापति को अ्रलग कर सकती है | 


प्रत्येक ग्राम सभा के सभी वयस्क र््री-पुरुष पंचायती श्रदालत के लिये 
५ पंच चुनते हैं | तीन से पांच ग्राम-सभाश्रों के चुने हुये पाँच-पाँच पंचें का 
एक पंच मण्डल होता हे | यही अपना सरपश्च चुनता है। सरपंच प्रत्येक 
मुकदमें के लिये पंच मण्डल में से ५ पंचां की एक समिति बनाता है। 
इसे कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं हे परन्तु यह १०० रुपये 
तक जुर्माना कर सकती है। १०० रुपये तक की सम्पत्ति का मुकदमा 
करने का इसे श्रधिकार दिया गया है। सरकार किसी पंचायती अदालत को 
५०० रुपये तक की सम्पत्ति का मुकदमा करने का अधिकार दे सकती है। 
छोटे-मोटे फौजदारी के भी मुकदमे पंचायत में निर्णय किये जाते हें । पंचायती 
अदालत की अवधि ३ वर्ष रक्खी गई है । 


ग्राम पंचायत २५७ 


ग्राम पंचायत और पंचायती श्रदालत की विस्तृत व्याख्या के लिये एक 
स्वतन्त्र ग्रंथ की आवश्यकता है। इनके अधिकार और काये-क्षेत्र देखने में 
छोटे हैं परन्तु वे व्यापक हैं | सरकार का विचार पंचायतों को शासन का 
क्रियात्मक केन्द्र बनाना है। ग्रामोन्नति के सभी कार्य पंचायत के हाथों में रकखे 
गये हैं। चूँकि यह व्यवस्था सदियों से विकृृत हो गई थी, इसलिये ग्राम 
निवासी इसे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं | सरकार और जनता दोनों को 
धेयंपूवंक इसे चलाना होगा। विदेशी शासन ने जनता को मनोबृत्ति को ऐसे 
साँचे में ढाल दिया है जो स्वतन्त्र वातावरण पेदा करने में कठिनाई उत्पन्न 
करती है । कुछ वर्षो के श्रभ्यास से ही इसका निराकरण होगा । 
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अध्याय १७ 
न्यायालय 
(०000048४89१ ) 


विधान-मण्डल और कार्यपालिका विभाग का कार्य विधि को बनाना 
ओर उन्हें कार्यान्वित करना हे। इनके अन्दर इस बात 
न्यायालय की योग्यता नहीं होती कि इन्हें कार्यान्वित करने में 
का महत्व. कहां तक न्याय वर्ता जा सकता है | इसीलिये सरकार 
का न्याय विभ[ग बनाया गया है कि वह राज्य में न्याय 
की रक्षा करे | राज्य के उद्दे श्य तत्र तक सिद्ध नहीं हो सकते जब्च तक वहाँ 
सब्र कामों में न्याय नहीं है। अफलातवून के कथनानसार न्याय राज्य का 
अन्तिम उदं श्य है ।? यदि विधान-मणडल किसी कार्य के लिये एक नाख 
रुपये स्वीकार करे, और कार्ययालिका विभाग केवल १० हजार व्यय करके 
शेष अपनी जेब में रकखे, तो इसकी देख रेख के लिये एक ऐसा विभाग 
आवश्यक है जो उसे उचित दंड दे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अ्रच्छाई 
आर बुराई का पारितोषिक और दंड मिलना चाहिये। जितने लोग कारागार 
की यातनायें भोग रहे हैं उनके साथ भी सरकार ने न्याय किया है। सच्चाई 
को असत्य से अलग करना इसी का कार्य हैे। जो सरकार अपने राज्य में 
छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, धनी-गरीब, का विचार कर कार्य करती है वह 
पक्षपाती और दोषी कहलाती है | इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिये न्याय 
विभाग बनाया गया है। कचहरियों का उद्देश्य केवल आँख मूँद कर 
विधि को बतंना नहीं हे, बल्कि उनके उचित प्रयोग से लोगों को इस बात 
की चेतावनी देना है कि सच्ची स्वतन्त्रता विधियों के पालन में है। 
नागरिकों के अधिकार, उनकी सुविधायें, उनकी स्वतन्त्रता तथा उनक्रे 
उच्च जीवन की रक्षा की परख न्यायालयों में होती है। यदि न्याय-विभाग 
द्वारा दंड प्रयोग न किया जाय तो निबल की रक्षा बलवान से नहीं हो 
सकती । इस विभाग की प्रधानता के कारण सरकार का बड़ा-से बड़ा कर्मचारी 
अपने कतंव्यों में सतक रहता है। न्याय का स्थान राज्य में जितना ही ऊँचा 
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होता हे उसी परिमाण में वहाँ सुख और शान्ति विराजती है। परन्तु न्याया- 
लयों म॑ं कार्य करने वाले पदाधिकारी योग्य और निष्पक्ष होने चाहिये। 
न्यायाधीश को अपने समय और परिस्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिये । 
उतावलेपन में आकर वह न्याय के बदले अन्याय कर सकता है। न्याय 
बत॑ने में उसे निभंय और निष्पक्ष दोना चाहिये, तभी बह विधि के वास्तविक 
अथे को समझ सकता है। सरकार को स्वयं ऐसे व्यक्तियों की खोज करनी 
चाहिये और उन्हें अपने, कर्तव्यपालन का एक समुचित वातावरण तैयार 
करना चाहिये | न्याय के लिये समानता और समता का होना श्रावश्यक है । 
न्यायाधीश को शान्त, निष्पक्ष, निर्भय और प्रभाव से ऊपर होकर अपना 
उत्तरदायित्व निबराहना होगा | वकीलों के तक-वितक को समभने के लिये 
उसमें पूरी योग्यता हो और मनुष्य तथा संसार दोनों का उसे अश्रधिक-से- 
अधिक अनुभव हो । पद और पैसे के लोभी व्यक्ति न्‍्याय-विभाग को दूषित 
किये घिना नहीं रह सकते । 
बृटिश-राज्य से पहले आजकल की-सी कचहरियोँ न थीं। हिन्दू काल 
में हमारे देश में छोटे-छोटे एकतन्त्र राज्यों का वर्णन 
न्याय की. मिलता है। इनमें कुछु तो वर्तमान नाजीवाद से भी 
प्राचीन बुरे थे, परन्तु अधिकतर प्रजातन्त्रवादी थे | राजा लोग 
ठ्यवस्था प्रजा की अनुमति का आदर करते थे। लोकमत की 
अवहेलना करने में उन्हें संकोच होता था। न्याय- 
विभाग यद्यपि अलग नहीं था, परन्तु इसके कर्मचारी स्थान-स्थान पर नियुक्त 
किये गये थे | बड़े-बड़े अभियोगों को राजा स्वयं सुनता था। अपराधियों को 
कारावात का दंड आजकल की तरह नहीं दिया जाता था। दंड की व्यवस्था 
समय-समय पर बदलती रहती थी । किसी काल में कड़े दंड का विधान था 
और किसी समय अपराधी को समझा बुकाकर अथवा आध्यात्मिक दंड 
देकर छोड़ दिया जाता था। कभी-कभी तो लोगों के हाथ-पेर तक काट लिये 
जाते थे। अभियोगों का निर्णय पंचायतों द्वारा होता था। लोगों को 
न्यायालयों की आवश्यकता नहीं होती थी। सरकार की ओर से जो कर्मचारी 
न्याय के लिये नियुक्त किये जाते थे वे धार्मिक और सा विक विचारों के होते 
थे | मुसलमानी काल में सूत्रों के गवर्नर अभियोगों का निर्णय करते थे | 
काजी और परिडत जिन मामलों को नहीं सुलझा पाते थे उनका निर्णय 
गवनेर करता था| 
प्राचीन काल की न्याय-पद्धति का पूरा वर्णन हमारे विषय से बाहर की 
वस्तु हे | इसकी चर्चा इसलिये की गई है कि प्राचीन न्याय-रुंसस्‍्थायें थोड़ी 
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थीं। उनका संगठन आजकल की तरह जटिल नहीं था। स्थानीय संस्थायें 
स्वयं अपना निर्णय कर सकती थीं। गाँव का मुखिया जज का भी काम 
करता था। लोगों को धर्म का इतना अ्रधिक भय था कि वे भ्ूठ बोलने 
तथा धोखा देने में भयभीत होते थे । उन्हें यह डर था कि किसी को धोखा 
देकर हम ईश्वर के सामने अपराध से नहीं बच सकते | धम-ग्रन्थां में यह 
भलीभाति स्पष्ट किया गया है कि परलोक की यातनायें इस लोक मे कहीं 
कड़ी हैं । इसी भय के कारण लोग अपने अपराध्दों को छिपाने का प्रयत्न 
कम करते थे | गंगा का पानी अथवा कोई धर्म-पग्रन्थ ज्योंह्टी उनके सामने 
रक्‍्खा जाता त्योंही बे साफ-साफ बातों को कह देते थे। ऊपरी वातावरण भी 
ऐसा था कि लोग अपने कतंव्यों का फल भोगने में अपना गारव समभते 
थे | किसी अपराधी की रक्षा करना पाप समझा जाता था। यही कारण है 
कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपराधियों को पहचान सकता था। कभी-कभी 
तो अ्रपराध करने वाले स्वयं परिडतों और काजियों के पास चले आते और 
अपना उचित दंड चाहते थे। न्याय-ग्रन्थां में इस प्रकार के भी दंड पाये 
जाते हैं जब कि अपराधी श्रपने आप किसी पेड़ के खेखले में, अ्रथवा पर्वत 
की गुफाओं में जितना अन्नजल के महीनों बेठकर प्राण त्याग देते थे । कुछ 
अपराधी अपने आपको अग्नि में जला लेते थे | दान और पुण्य का दँड 
अधिक दिया जाता था | ऐपे उच्च वातावरण में न्याय करने में सुविधा 
होती थी | 
वैज्ञानिक युग आरम्म होते ही विश्वास की भावना जाती रही । लोगों 
को धर्म का भय एक ढोंग मालूम पड़ने लगा। 
ब्ृटिश राज्य में विश्वास का स्थान तक ने ले लिया । लोग अपने 
न्यायालयों अपराधों को छिपाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते | 
का विकास इसीलिये न्याय-विभाग का संगठन नये सिरे से करना 
पडा । जो मशीन आज दिखाई पड़ रही है वह 
अधिक से अधिक १४० वर्ष पुरानी है। न्याय विभाग नीचे से ऊपर तक 
जिस रूप में आ्राज काम कर रहा है वह सत्र बृटिश सरकार की देन है। जत्र 
तक ईस्ट इंडिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी तब्च तक उसे न्याय करने 
का श्रधिकार नहीं था। परन्तु जब्र उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी 
अधीनता में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ गई तो उसे 
इस बात की आवश्यकता हुई कि अपने क्षेत्र में छोटे मोटे कगड़ों का निपठारा 
वह स्वयं करे | मुगल राज्य में न्याय की व्यवस्था कम न थी । 
कम्पनी को यह अधिकार सरलता पूर्वक नहीं मिल सकता था। उसके 
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कर्मचारी मुगल राज्य की प्रजा थे। अ्रतएवं उसका निर्णय नव्वात्रों और 
काजियों के हाथ से अलग कम्पनी को कैसे दिया जा सकता था | 
एलिजबेथ के समय में कम्पनी के जो आज्ञा पत्र मिला, उसमें उसे 
यह अ्रधिकार दिया गया था कि वह कार्थ को सुचारु रूप से चलाने के लिये 
अपने अधीन कर्मचारियों को दंड दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं था कि 
कम्पनी को न्यायालय बनाने की आशा मिल गई, बल्कि अपने व्यापार की 
सुविधा के लिये उसे कुछु साधारण अधिकार दिये गये थे। १६६१ ई० में 
फैक्ट्री के गवनरों को यह अधिकार दिया गया फि इंगलेंड के कानून के 
अनुसार वे अपने कर्मचारियों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का 
दंड दे सकते हैं। १६६६ ई० में जब्च अम्बई कम्पनी को सोंपा गया तो कुछ 
समय के लिये यहाँ दो कचहरियाँ बनाई गई । छोटो कचहरी में एक 
अंगरेज और दो भारतीय जज रक्‍खे गये | बड़ी कचहरी का नाम सुप्रीम 
कोर्ट ( $प77.॥6 (0077६ ) था, इसमें डिप्टी गबर्नर और एक कौंसिल 
मुकदमों का निरणंय करते थे। इसका निर्णय अन्तिम माना जाता था। 
१६८५ ई० में जेम्स द्वितीय के समय में मद्रास में एक म्युनिसिपल बोर्ड की 
स्थापना की गई | इसके अध्यक्ष मेघर तथा उसकी समिति ( #0९7760 ) 
को दीवानी और फौजदारी दंनों प्रकार के मुकदमों को निर्णय करने का 
अधिकार दिया गया। १७२६ ई० में इसी तरह की कचहरियाँ कलकत्ता और 
बम्बई में भी स्थापित की गई | इनके मुकदमों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की 
जाती थी | ४०० रुपये से ऊपर के मुकदमों की अपील सम्राद की कौंसिल में 
होती थी | 
१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल में एक प्रधान 
न्यायालय ( 5प्छ"-6४४ (00प्रा५ ० 7एवं०४४पा"८ ) की स्थापना की गई । 
१८६२ ई० तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रधान न्यायाधीश 
के अतिरिक्त इसमें ४ सहायक न्याश्राधीश रकखे गये। इन सनत्रकी नियुक्ति 
स्वयं सम्राद द्वारा की गई थी। इसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। 
बंगाल की प्रजा और कम्पनी के कम चारियों पर इस न्यायालय का अधिकार 
था | वारेन हेस्टिंग्ग और प्रधान न्यायालय में मतभेद आरम्म हुआ | यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ कि गवर्नर-जनरल और प्रधान न्यायालय इन दोनों में 
कौन बड़ा और कौन छोटा है। न्यायालय के अधिकार स्पष्ट नहीं किये गये 
थे। अन्त में पालियामेंट ने एक कानून पास करके इसका निपटारा किया । 
१७८१ ई० में यह बात स्वीकार कर ली गई की गवर्नर-जनरल और उसकी 
क्ॉंसिल का दर्जा प्रधान न्यायालय से ऊँचा हे। किसानों, जमींदारों और 
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पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर न्यायालय का कोई अधिकार नहीं ठहराया 
गया | इनका निर्शांय मुगल राज्य के न्यायालयों में किया जाता था। कम्पनी 
की अधीनता में हिन्दू और मुसलमान अपराधियों का निर्णय दोनों के नियमों 
के अनुसार क्रमशः किया जाता था | रीति-रवाजों तथा धार्मिक नियमों का 
ध्यान रकखा जाता था | 

१७६५ ई० में जन्न कम्पनी को बंगाल और बिहार प्रान्त की दीवानी 
मिली तो उसे मुकदमों के निर्णय करने का भी अ्रधिकार मुगल राज्य की श्रोर 
से दिया गया। वारेन हेस्टिंग्ज ने मुगल राज्य के न्यायालयों के आधार पर 
कचहरियों का निर्माण किया । टैक्स लेने तथा मुकदमों को निर्णय करने का 
कुल अधिकार अंगरेज कमंचारियों को दे दिया गया। हर जिले में एक 
अंगरेज कलेक्टर और एक भारतीय दीवान रक्‍खे गये। इन दोनों के मेल 
से दीवानी कचहरी बनाई गई | इसके अतिरिक्त हर जिले में एक फौजदारी 
कचहरी बनाई गई | इस कचहरी में एक काजी, एक मुफ्ती और दो मौलवी 
रक्‍खे गये। कलेक्टर भी इनके साथ बेठता था, लेकिन वह चुपचाप इनकी 
कारवाइयों को देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता था। दीवानी 
कचहरी की अपील सदर दीवानी कचहरी में होती थी । यह कचहरी कलकत्ते 
में थी । गवनंर और उसकी कॉंसिल और कुछ भारतीय अफसर मुकदमों का 
निर्णय करते थ। फौजदारी के मुकदमों की ग्रपील सदर निजामत श्रदालत 
में की जाती थी | एक दारोगा, एक मुफ्ती, एक काजी और एक मौलवी इसके 
जज होते थे | पहले यह कचहरी कलककत्ते में थी, परन्तु बाद में यह मुशिदा- 
बाद में कर दी गई | कचहरियों का कार्यक्रम वारेन हेस्टिंग्ज ने स्वयं निश्चित 
किया | यह पहला अवसर था जब कि अंगरेजी दंग के न्यायालय हमारे देश 
में स्थापित हुए | 

१७७४ ई० में माल और दीवानी के मुकदर्म एक दूसरे से अलग कर 
दिये गये | दोनों विभागों के कर्मचारी अलग-अश्रलग नियुक्त किये गये | 
दीवानी मुकदमों का निर्णय करने के लिये भारतीय अ्रमीन नियुक्त किये 
गये | १७८० ई० में १६ दीवानी कचहरियाँ बनाई गई | हर कच्इहरी का 
प्रधान सु३रिन्टेन्डेन्ट कहलाता था। इमें यह स्मग्ण रखना चाहिये कि 
न्याय विभाग के नये-नये प्रयोग और विभिन्न न्यायालय बंगाल प्रान्त से 
आरम्भ किये गये हैं | कम्पनी की जड़ पहले इसी प्रान्त में जमी थी। जच्न 
कार्नवालिस मारत का गवनर-जनरल हुआ तो न्यायालयों के संगठन में 
अनेक परिवर्तन किये गये | १७६० ई० में सदर निजामत अदालत मुशिदा- 
बाद से फिर कलकत्ता बुला ली गई। छोटे-मोटे फौजदारी के. मुकदमों को 
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निपटाने के लिये १७६३ ई० में ४ नई कचदरियाँ और स्थापित की गईं। 
इन्हें सरकुट कोर्ट (00प ०£ 07०पां६ ) कहते हैं । कानंवालिस ने 
कलेक्टर को फिर फौजदारी के मुकदमों का अधिकार दे दिया। इसी की 
देख-रेख के लिये ४ सरकुट कोर्ट स्थापित की गई थीं। कलकत्ते में एक 
सबसे बड़ी फौजदारी की कचहरी ( 594४7 'र72&78४ 09)80 ) खोली 
गई | गवनेर जनरल-स्वयं इसका सभापति होता था। दीवानी के मुकदमें 
विशेष जजों को दिये गये | इन्हें फौजदारी मुकदमें भी निरंय करने का 
अ्रधिकार था | इनकी अपील प्रान्तीय कचहरियों में होती थी | इन प्रान्तीय 
कचहरियों की संख्या ४ थी। दीवानी मुकदमों के अपील की सबसे बड़ी 
अदालत, सदर दीवानी अ्रदालत, स्थापित की गई। गवनंर-जनरल और 
उसकी कोंसिल इसके जजञ्ञ नियुक्त किये गये । 

लार्ड वेलजली के समय में दोनों श्रपील की कचहरियों ( 58087 
[छक्का धधते पि2878॥0 0880 ) में १८०१ में कुछ संशोधन किये 
गये। गवनेर-जनरल और उसकी कोॉंधिल के अतिरिक्त ३ या इससे कुछ 
अधिक जज इनमें नियुक्त किय जा सकते थे | लाड विलियम बेटिंग ने 
प्रान्तीय कचहरियों को भंग कर दिया और उनका कार्य जजों को सोंप दिया 
गया | कलेक्टर को फिर मजिस्ट्रेट के सारे अधिकार दे दिये गये | तब से 
आज तक कलेक्टर को ये दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। एक ओर तो 
वह अपने जिले में कार्यपालिका विभाग का प्रधान है और दूसरी ओर 
मुकदमों का निर्णय भी करता है। इसे अलग-श्रलग करने की चर्चा बहुत 
दिनों से चल रही है, परन्तु अमी तक यह काय अधूरा है। कुछ जिलों में 
अनुभव के रूप में ये अधिकार पृथक्‌ किये गये हैं और राज्य की सरकार 
क्रमश: अन्य जिलों में भी इसे लागू करना चाहती है। इन कचहदरियों के 
अतिरिक्त कुछु और भी छोटी-छोटी कचहरियाँ बनाई गई थीं | 

१८८६१ ई० में महारानी विक्टोरिया को यह अधिकार दिया गया कि 
वह कलकत्ता, अम्बई और मद्रास में हाईकोट की स्थापना करे। सुप्रीम 
कोट और अदालत कोट भंग कर दी गई | इस हाईकोर्ट ऐक्ट के अनुसार 
प्रत्येक हाईकोर्ट में एक प्रधान जज और अधिक से अ्रधिक १५४५ सहायक जज 
नियुक्त किये जा सकते थे | इनमें कम-से कम एक तिहाई जज बैरिस्टर हों 
झ्ौर एक तिहाई इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य हों। श्८६६ ई० में 
इलाहाबाद हाईकोट की स्थापना की गई और इसी साल लाहौर में एक 
चीफकोट खोली गई। १६११ ई० में एक दूसरा हाईकोट ऐक्ट पास किया 
गया। इसके अनुसार जजों की संख्या १३ से २० तक कर दी गई । 
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आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रान्त में हाईकोट की स्थापना की जा 
सकती थी | इसी ऐक्ट के अनुसार पटना, लाहोर और रंगून में हाईकोट 
की स्थापना की गई। अवध में एक चीफकोट खोली गई । मध्यप्रान्त 
पश्चिमोत्तर प्रदेश और सिन्ध में जुडीशियल कमिश्नर कोट की स्थापना 
की गई । 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक प्रिवी कॉंसिल भारत की सत्रसे बड़ी कचहरी 
रही है। द्ाईकोट तथा संत्र न्यायालय द्वारा निुय 
श्रिवी कोंसिल किये गये मुकदमें इस कोंसिल में अपील किये जा 
सकते थे। फौजदारी के मुकदमें किसी विशेष परिस्थिति 
में ही इसमें अपील किये जा सकते थे। दीवानी मुकदमें भी तभी अपील 
किये जा सकते थे जब्च इनका मूल्य किसी निश्चित राशि से ऊपर हो; १०,००० 
रुपये से कम मूल्य का कोई भी मुकदमा कॉोंसिल में श्रपील नहीं किया जा 
सकता था । दोनों प्रकार की अपीलों की आज्ञा हाईकोट् से प्राप्त करनी पड़ती 
थी | अपील के अतिरिक्त किसी नये मुकदमें की उत्पत्ति प्रिवी कोंसिल में 
नहीं हो सकती थी। १६३५ के शासन-विधान के अनुसार जो संघ-न्यायालय 
स्थापित किया गया था वह कानूनन प्रिवी कौंसिल से छोटा था। संघ- 
न्यायालय में फैसल किये गये मुकदमों की अपील ग्रिवी कौंसिल में दो 
सकती थी। 
प्रत्यके संघ शासन-विधान में संघ-न्यायालथ का होना अनिवायं है। 
संघ-शासन का निर्माण कई रियासतों अ्रथवा सूत्रों 
संघ न्यायालय के मेल से होता है। केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त 
ओर इसकी प्रत्येक इकाई अपनी स्थानीय सरकार रखती है | स घ- 
आवश्यकता शासन कीं योजना इन इकाइयों को संगठित कर 
इनकी शक्ति को और दृढ़ करने के लिए, बनाई जाती 
है। केन्द्रीय सरकार, जिसे संघ-सरकार भी कद्दते हैं, स्थानीय सरकारों को 
किसी भी तरह दबाने की अधिकारिणी नहीं हे। इसी कठिनाई को दूर 
करने के लिये संघ और स्थानीय सरकारों के विषय अलग-श्रलग बॉट 
दिये जाते हैं। दोनों ही अपने-अपने ज्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। रियासतों या 
सू्बों के घनिष्ठ सम्पक के कारण संघ की स्थापना होती है। किसी सीमा 
तक इनकी सद्दानुभूति और सहकारिता पहुँच जाने के बाद संघ का निर्माण 
किया जाता है। इतने पर भी दो प्रकार के भय सदैव बने रहते हैं । किनह 
भी दो सूबों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। विषयों के विभाजन में संघ 
झऔर स्थानीय सरकार को कोई-न-कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती हे | यह 
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भी सम्भव है कि शासन-विधान की किसी धारा के दो अर्थ निकाल लिये 
जायें | जब्र इस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हें.तो एक ऐसी 
सस्‍था आवश्यक है जो इन्हें सुलझाने की योग्यता रखती हो। सघ-न्याया- 
लय को स्थापना इसी.लये की जाती है | कोई भी संघ-शासन एक प्रधान 
न्यायालय के ब्रिना नहों चल सकता | 
संघ-न्यायालय संघ-शासन-विधान का स रक्षक होता है।१ इसमें काम 
करने वाले न्यायाधीशों को सूत्रों और संघ दोनों को एक दृष्टि से देखना 
पड़ता है | जिस प्रकार साधारण कचहरियाँ दो व्यक्तियों अथवा दो दलों में 
निष्पक्ष भाव से निर्णय करती हैं, उसी प्रकार संघ न्यायालय को संघ और 
प्रान्तीय सरकार दोनों के बीच में निर्णय करना पड़ता है। संघ-शासन-विधान 
की बारीकियों से इन्हें भली-भाँति परिचित रहने की आवश्यकता है। संघ- 
न्यायालय और अ्रखिल भारतीय न्यायालय में कुछ अन्तर है| एक का कार्य 
शासन-प्रतन्ध में वैधानिक कठिनाइयों को खुलकाना है और दूसरे का कार्य 
भारत में सभी प्रकार के मुकदमों का अन्तिम निणंय करना है| १६२५४ ई० 
में भारतीय असेम्बली में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि 
एक अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की जाय | सरकार के विरोध 
करने पर यह प्रस्ताव पास न हो सका। प्रिवी कौंसल के रहते इस तरह के 
न्याया ज्ञय बनाने में सरकार को कोई लाम नहीं जान पड़ा | जब १६१५ के संघ- 
शासन विधान को कारंब्राइयाँ आरम्म हुई तो फिर इस प्रकार की माँग की 
गई कि श्रखिल भारतीय न्यायालय स्थापित किया जाय | सफेद पत्र (५॥४६० 
/87९/ ) में संघ-न्यायालय और अखिल भारतीय न्यायालय दोनों की 
शिफारिश की गईं थी | संयुक्त पारलियामेंटरी कमेटी से संघ्र-न्यायालय को स्वीकार 
किया गया परन्तु अखिल भारतीय न्यायालय निरर्थक सिद्ध किया गया | 
१६३४ के संघ-शासन-विधान के अनुसार १ नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० 
को संघ-न्यायालय की स्थापना की गई | शासन विधान 
संघ-न्यायालय में यह स्पष्ट किया - मक्का था कि संघ-न्यायालय में 
का संगठन अधिक से अ्रधिक ७ जज रह सकते हैं | यदि इससे 
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अधिक जजों की आवश्यकता द्वोगी तो संघ-विधान-मंडल गवर्नर-ननरल 
के सामने इस आशय का प्रस्ताव रक्खेगा और अन्त में बृटिश सम्नाद 
से इसकी अन्तिम अनुमति ली जायगी | जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा 
की गई थी। चूँकि संघध-शासन-विधान पूरी तरद्द कार्यान्वित नहीं किया 
गया था इसलिये संघ-न्यायालय में केवल ३ जज रक्‍खे गये थे । 
जजों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने का श्रधिकार केवल सम्राद को 
था | अर्थात्‌ कार्य रूप में भारत-मन्त्री इसका सर्वेसर्वा रक्‍्खा गया था। 
देश का सबसे बड़ा न्यायालय एक विदेशी सरकार के हाथ में रहे, यह 
न्याय की दृष्टि से संगत नहीं था। लोगों का यह विचार था कि इस 
न्यायालय को संघ-विधान-मंडल और गवनर-जनरल के अधिकार में 
रक्‍्खा जाय, जजों को भर्ती करने और हटाने का अधिकार इन्हीं को दिया 
जाय, परन्तु पार्लियामेंट के सामने उनकी एक न चली | 


संघ न्यायालय इसके कतंब्य दो प्रकार के थे :-- 
के अधिकार 
और कतेव्य 


१--संघ-शासन की वेधानिक कठिनाइयों को सुलकाना | 
२-- प्रान्तीय हाईकोय से दीवानी मुकदमों की अपील सुनना । 


संघ-न्यायालय में नये और अपील दोनों प्रकार के मुकदमें आते 
थे| जन्न किसी प्रान्त और केन्द्रीय सरकार में कोई मतभेद होता तो 
इसका निपटारा संघ-न्यायालय में किया जाता था | यदि दो प्रान्तीय सरकारें 
आपस में लड़ बेठतीं तो उनका निर्णय संघ-न्यायालय करता था । 
जो रियासतें संघ-शासन में सम्मिलित होतीं उनके बीच में यदि किसी 
प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न होता तो न्यायालय इसका निणुय 
करता | तात्पय "यह हेन्बकि. नक्रे- छः में व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले 
न होकर सरकार से सम्बन्ध रखते । श्रर्थात्‌ संघ-शासन के अ्रन्दर 
केन्द्रीय अथवा स्थानीय जितनी भी सरकारें होतीं उनके आपसी भगड़े 
संघ-न्यायालय सें फैसल होते। इसलिये यह व्यक्तियों का न्यायालय न 
होकर सरकारों का न्यायालय था। संघ-न्यायालय जहाँ कहीं भी स्थापित 
किये गये हैं उनका मुख्य काम वैधानिक उलभ्कनों को सुलभाने के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है । इस न्यायालय का पद शासन विधान से ऊपर 
माना जाता है। शासन की प्रधानता द्वोते हुये भी इसे स्पष्ट करने का 
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शक 


अधिकार इसी न्यायालय को दिया जाता है। रुयुक्त राज्य अमेरिका में 
प्रधान न्यायालय (5776 00पा५ ) को जो स्थान प्राम है, वह 
भारतीय सघ-न्यायालय को नहीं दिया गया था। अमेरिका की सभी 
रियासतों पर प्रधान न्यायालय का एक सा अधिकार है, परन्तु भारतीय 
सघ-नन्‍्यायालय रियासतों और प्रान्तों पर समान अधिकार नहीं रख सकता 
था | प्रान्तों पर तो उसके अधिकार एक से थे, परन्तु रियासतों पर वे कुछ 
शर्तों के साथ लागू होते थे । 

उपरोक्त वैधानिक मुकदमों के अतिरिक्त सघ-न्यायालय में कुछ मुकदपों 
की अपील भी की जाती थी। जो मुकदमें प्रान्तों अ्रथवा रियासतों की 
हाईकोट में फैसल होते उनंकी अपील संघ-न्यायालय में होती थी, परन्तु 
इसकी आजा हाईकोट देती थी। सभी मुकदमों की अपील की आशा नहीं 
दी जा सकती थी | जिन मुकदमों में कोई कानूनी दांव पेच होता अथवा 
किसी ऐक्ट के स्पष्टीकरण की आवश्यकता द्वोती, उन्हीं की श्रपील सघ- 
ग्यायालय में होती थी | जहाँ ऐसे प्रश्न उपस्थित होते वहाँ हाईकोट दोनों 
पार्थियों को एक प्रमाण-पत्र देती थी कि इनमें कोई भी पार्टी संघ- 
न्यायालय में इसकी अ्रपील कर सकती है। इस तरह के मुकदमों की 
अपील सघ-न्यायालय को छोड़कर और कहीं नहीं की जा सकती थी। 
प्रिवी कॉसिल में ऐसे मुकदमें हाईकोर्ट से सीधे नहीं जा सकते थे। उन्हें 
संघ-न्यायालय से होकर गुजरना होता था। यदि स घ-न्यायालय इस प्रकार 
के किसी मुकदमें की अपील हाईकोरे से प्रिवी कौंसिल में करने की विशेष 
आज्ञा देता तब भी प्रिवी कौंसिल इनकी अपील नहीं सुन सकती थी । 

कानूनी मामलों के अतिरिक्त कुछ मुकदमों की अपील हाईकोर्ट से 
सघ-न्यायालय में होती रही है | परन्तु इसकी आशा केवल सघ-विधान- 
मंडल गकनर-जनरल की अनुमति से दे सकता था| यदि सघ-विधान-मंडल 
इस प्रकार की अपीलों का विधान बनाना चाइता तो वह गवनंर-जनरल 
की सलाह से सघ-न्यायालय के अधिकार को बढ़ा सकता था। ऐसी दशा 
में दीवानी के कुछ मुकदमें हाईको्ट से प्रिवी कॉसिल में न जाकर संघ- 
न्यायालय में श्रपील किये जाते थे | इनके लिये द्वाईकोर्ट के प्रमाणपत्र 
की आवश्यकता नहीं होती थी | परन्तु इसमें एक बहुत बड़ी शर्त यह थी 
कि आरम्भ में मुददमा कम से कम ४०००० झरुपये का और अपील के 
समय कम से कम ३४००० रुपये का होता था। इससे कम मूल्य के 
माल के मुकदमें संघ-स्यायालय में तभी श्रपील किये जा सकते थे जब 
संघ-न्यायालय इसकी विशेष आशा देता था | इस प्रकार की अपीलों को 
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कार्यान्वित करने के पहिले संघ-विधान-मंडल को एक कानून द्वारा इस 
बात का एलान करना पड़ता था कि अमुक-श्रमुक प्रकार के मुकदमें हाईकोट 
से सीधे प्रिवी कॉसिल में श्रपील न किये जाये | ऐसा करने से प्रिवी 
कौंसिल के अधिकार कुछ कम अवश्य हो जाते थे, परन्तु भारत से उसका 
नाता तोड़ा नहीं जाता था । 


भारतीय संघ-न्यायालय के कर्तव्यों को देखते हुए भली भाँति स्पष्ट 
है कि इसके कार्य केवल वैधानिक नहीं थे। यह 
संघ-न्यायालय वैधानिक न्यायालय कहलाने का अधिकारी नहीं कहा 
की त्रुटियों जा सकता था । दीवानी के मुकदमों की अपील भी 
इसमें नहीं होती थी। संसार के अन्य संघ-शासन- 
विधानों के अ्रन्दर संघ-न्यायालय प्रधान माने गये हैं। उनके निरंय की 
अपील किसी दूसरी कचहरी में नहीं की जा सकती | परन्तु भारतीय संघ- 
न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये मुकदमों की अपील प्रिवी कौंसिल में 
होती थी। ऐसी दशा में संघ-न्यायालय को संघ-शासन-विधान का संरक्षक 
कहना निरा श्रम था। इसीलिये कहा गया है कि, संघ-न्यायालय अ्रपील 
की अन्तिम कचहरी नहीं थी। न तो इसका दीवानी के मुकदमों पर ही 
अन्तिम अधिकार था और न शासन-विधान की संरक्षता ही इसे प्राप्त 
थी ।”१ बम्बई के गवर्नर ने इसे “महँगी विलासिता कहा था। इन 
सभी त्रटियों के रहते हुए भी लोगों को संघ-न्यायालय से बड़ी-बड़ी 
अ्राशायें थीं। उनका विचार था कि देशी रियासतों और बृटिश प्रान्तों में 
नैयायिक एकता स्थापित करने में यह सहायक सिद्ध होगा | 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जब्र बृटेन से सभी प्रकार के सम्बन्ध 
विच्छेद किये गये तो न्याय विभाग में भी सम्बन्ध 

उच्चतम न्यायालय विच्छेद हुआ । प्रिवी कॉंसिल का भारत से कोई सम्बन्ध 
( 5ए०7/०7९._ नहीं रद्दा | भारत में ही एक ऐसे प्रधान न्यायालय 
(0४४४ ) की आवश्यकता पड़ी जो न्याय के विषय में अ्रन्तिम 
निरणंय देता और जिसके द्वारा वैधानिक कठिनाइयाँ 

भी सुलभाई जाती | संघ-न्यायालय मंग कर दिया गया। इसी उद्द श्य की पूर्ति 
के लिये उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यही न्यायालय भारत का 


->-+-++.-_०--० -- ०*»_नन न जी अ नी -नननात- “ताकत “7+क्‍+०9००००५०००-०-०६ -०--०-२०००- -++नननकनन “नैनानन लक न. 343 ५..+++33+3०५७५.५५५५०००० »मम»- 3तकन्‍नममओभमन+, 


१-६४ ए88 70: एं6 गए 8) 80]0]8॥6 &प07]097-- (06 ]8४( 
ध्पां0वॉषा र९ [पवंथ्ंशं. प्राशफू<ंश' 0 6 ०00ा४ं्रपतंक, 
907 (6 प्राग्रात्र#0७ ते€2087९/० 07 ४06 ०ंशं। ।8ज़ 07 (06 870, 


न्यायालय २६६ 


सब प्रधान न्यायालय है | संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है 
कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा | इसमें मुख्य न्यायाधिपति के 
अतिरिक्त अधिक से अधिक ७ अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या 
निर्धारण का अधिकार संसद के प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम 
न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के नियुक्त करेगा । प्रत्येक न्यायाधीश ६५ वर्ष 
की श्रायु तक कार्य करने का अधिकारी माना गया है। मुख्य न्यायाधिपति से 
भिन्न अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति से सवंदा परामशं करेगा। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति के 
सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद के त्याग सकेगा । 
कोई न्यायाधीश अ्रपने पद से इठाया भी जा सकेगा | उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश के लिये निम्नलिखित योग्यतायें श्रावश्यक ठद्दराई गई हैं :--- 


१--उसे भारत का नागरिक होना चाहिये | 


२--किसी उच्च न्यायालय ( मरींशा 0077) का अथवा ऐसे 
दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम ४ वर्ष तक उसे न्यायाधीश 
रहना चाहिये। अथवा 


३--किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम १० वषं तक उसे अधिवक्ता ( #0१ए००४४९ ) 
रहना चाहिये। अथवा 

४--राष्ट्रपति की राय में उसे पारंगत विधि-वेत्ता होना चाहिये । 


उच्चतम न्यायालय का कोई _न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया 
न जायगा जब तक कदाचार अ्रथवा असमर्थता के लिये इटाये जाने के हेतु 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित 
और मतदान करने वाले. सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत 
द्वारा प्रस्ताव पास न कर दिया जाय | इस न्यायालय के न्यायाधीश होने के 
लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने से पूब॑ राष्ट्रपति के 
समक्ष शपथ अहण करेगा, जिसमें वह श्रद्धा पूवक अपनी पूरी योग्यता, 
शान और विवेक से अपने पद के कतंव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग 
या द्वष के बिना पालन करने की प्रतिज्ञा करेगा | कोई व्यक्ति, जो उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, भारत राज्य 
क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष 
वकालत या कार्य न करेगा । मुख्य न्यायाधिपति के ५००० रुपया प्रतिमास 
तथा अन्य न्यायाधीश केा।४००० रुपया प्रतिमास वेतन दिया जायगा। 
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प्रत्येक न्यायाधीश का बिना किराया दिये पदावास (0ग्रिलंश् ।६७९४0९॥०९) 
के उपयोग का इक होगा | उसे राज्य क्षेत्र के भीतर अपने कत॑ंव्य पालन 
में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे भत्ते दिये जायेंगे 
तथा ऐसी सुविधायें दी जायेगी जेसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित 
करे | उनकी अनुपस्थिति, छुट्टी तथा निवृत्ति वेतन के विषय में वही नियम 
लागू होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले संघ-न्यायालय के 
न्यायाधीशों के लागू थे | संसद्‌ के निर्माण के पश्चात्‌ न्यायाधीश के 
अधिकार, भत्ते, वेतन आदि संसद्‌ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। न्यायाधीश 
की नियुक्ति के पश्चात्‌ डसके अधिकार तथा वेतन आदि में कोई परिवतेन 
नहीं किया जायगा | दि 

जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब्र मुख्य 
न्‍्यायाधिपति, अनुपस्थित या अन्य कारण से, अपने पद के कत॑ंव्यों 
का पालन करने में असमर्थ हो, तत्र न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से 
ऐसा एक जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उसके कर्तंब्यों 
का पालन करेगा। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय ( (0प्रा५ रण 
९०००१ ) होगा तथा उसे अपने अवमान ( (070४9 7४ ) के लिये दंड 
देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियाँ होंगी। यह 
न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया है, परन्तु भारत का मुख्य न्यायाघि- 
पति राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसका स्थान परिवतंन कर सकता है | 

उच्चतम न्यायालय का अपील तथा नये दोनों प्रकार के मुकदमें सुनने 
का अधिकार होगा | भारत सरकार तथा किसी राज्य के बीच अथवा दो 
या अधिक राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर इसका 
निणंय सबके मान्य होगा। उच्च न्यायालयों में निशंय किये गये मुकदर्मों 
की अपील इसमें तभी की जायगी जब्च उन मुकदमा में कोई विधि प्रश्न 
अन्तग्र स्‍्त होगा । ऐसी अपील के लिये उच्च न्यायालय के प्रमाण की भी 
आवश्यकता होगी। उच्चतम न्यायालय अपने विशेषाधिकार से ब्रिना इस 
प्रकार के प्रमाण पत्र के भी मुकेदमां के अपील की आशा दे सकता है। 
उच्च न्यायालय द्वारा निशंय किये गये २०००० रुपये से अधिक के मुकदमें 
उच्चतम न्यायालय में अ्रपील के लिये भेजे जा सकते हैं। उच्च न्यायालय 
के एक न्यायाधीश के अन्तिम आदेश अथवा निणंय की अपील उच्चतम 
न्यायालय में तब तक न होगी जब तक संसद्‌ विधि द्वारा कोई ऐसा उपबन्ध 
न करे | यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की 
विमभुक्ति के आदेश का उलट दिया है तथा उसको मृत्यु दंडादेश दिया है 
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तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। उच्चतम न्यायालय स्वविवेक 
से भारत राज्यज्चेत्र में के किसी न्यायालय द्वारा किसी वादया विषय में 
किये हुए. किसी निर्णय, श्राजप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अ्रपील 
के लिये विशेष आजा दे सकेगा। उच्चतम न्यायालय के अपने द्वारा सुनाये 
गये निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा । 
इसके द्वारा घोषित विधि भारत राज्यज्क्षेत्र के भीतर सत्र न्यायालयों को 
बन्धनकारी होगी । 
यदि किसी समय राष्ट्रपति के प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई 
ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सावंजनिक महत्व का है, तो उसे वह उच्चतम 
न्यायालय को सौंप सकेगा । भारत राज्य-क्षेवर के सभी सैनिक और न्यायिक 
प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। जब केाई विधि 
प्रश्न इधके सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके निणंय के लिये बैठने 
वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या ४ द्ोगी। उच्चतम न्यायालय के सभी 
निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाये जायेंगे | प्रत्येक कायवाही न्यायाधीशों के 
बहुमत से निश्चित की जायगी | इस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
की नियुक्तियाँ भारत का मुख्य न्यायाधिपतति अथवा उसके द्वारा निर्देशित 
उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा। परन्तु राष्ट्रपति 
नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर 
संघ लोक-सेवा आयोग से परामश्श किये ब्रिना कोई व्यक्ति नियुक्त न 
किया ज्ञाय। इन पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें मुख्य 
न्यायाधिपति निश्चित करेगा; परन्तु इनके वेतन, भत्ते छुट्टी या निबृत्ति 
वेतन के सम्बन्ध में राष्ट्रति के अनुमोदन की अ्रपेक्षा होगी। 
सविधान के पांचवें अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा। 
राज्यों के उच्च इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पहले किशपती प्रान्त के 
न्यायालय सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च 
न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजन के लिए 
तत्स्थानीय राज्य के लिये होने वाला उच्च न्यायालय समझकका जायगा। 
आसाम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, 
बम्बई, उत्तर प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, तिर्वा कुर कोचीन, पटियाला 
तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ, मध्यमारत, मैसूर, राजस्थान, विन्ध्यप्र देश, 
सौराष्ट्र तथा हेदराचाद राज्यों में से प्रत्येक में एक उच्च न्यायालय का विधान 
बनाया गया है | इन राज्यों में जहाँ जहां उच्च न्यायालय पहले से द्वी कार्य 
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कर रहे हैं उन्हें उस क्षेत्र का उच्च न्यायालय मान लिया गया है। अज॑मेरं, 
कच्छु, कोच त्रिहार, कोड़गु ( कु्ग ) >पुरा, दिल्‍ली, बिलासपुर, भोपाल, 
मनीपुर तथा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य में उच्चन्यावालय स्थापित 
करने का अधिकार स सद्‌ को प्रदान किया गया है । अवध के लिये लखनऊ 
में जो एक चीफ कोट की स्थापना को गई थी उसे इलाहाबाद के उच्च 
न्यायालय में सम्मिलित कर दिया गया है । 

प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय ( (०००६ ० +६००००व ) 
होगा तथा उसे अपने अ्वमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे 
न्यायालय की सब्च शक्तियों होंगी । प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाघिपति 
तथा ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर 
नियुक्त करना आवश्यक सममझे। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 
अधिकतम सख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई 
है| भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा, मुख्य 
न्यायाधिपति को छोड़ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य 
के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामश करके राष्ट्रपति अपने 
इस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश 
को नियुक्त करेगा | न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जन्न तक कि वह 
६० वर्ष की आयु न प्राप्त करे। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति के सम्बोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा। उच्च 
न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब्र तक हटाण न जायगा जब 
तक उसके कदाचार या असमर्थता के लिये खसद्‌ का प्रत्येक सदन समस्त 
सदस्य सख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 
सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास न कर दे | 
इस प्रकार का प्रस्ताव पास हो जाने के पश्चात्‌ काई न्यायाधीश अपने पद से 
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा 
उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, श्रथवा राष्ट्रपति 
द्वारा उसे भारत राज्य क्षेत्र में के श्रन्य उच्च न्यायालय के स्थानान्तरित किये 
जाने पर, रिक्त कर दिया जायगा | 

किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई 
व्यक्ति तब तक अई ( 0ए७४॥7०८ ) न होगा जब तक वह भारत का 
नागरिक न हो; तथा भारत राज्य-्षेत्र में कम से कम १० वर्ष तक न्यायिक 
पद धारण न कर चुका हो; शअ्रथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी 
राज्यों में के उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दोया अधि+ न्यायालयों का 
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लगातार कम से कम १० वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका द्ो। किसी राज्य के 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, श्रपने पद 
ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा । 
इसमें वह इस बात की प्रतिज्ञा करेगा कि वह श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता, 
ज्ञान और विवेक से अपने पद के कतंव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या 
द्वेष के त्रिना पालन करेगा। काई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
का पद इस संविधान के प्रारम्म के बाद धारण कर चुका है, भारत राज्य- 
क्षेत्र मुं के किसी न्यायालय में श्रथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत 
या कार्य न करेगा । प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधिपति को ४००० 
रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीश को ३४०० रुपये मासिक वेतन दिये 
जायेंगे । इस खविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले यदि उच्च-न्यायालय के 
न्यायाधीश को इससे अधिक वेतन मिलता था तो वह उसके कार्यकाल में 
घटाया न जायगा । उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्यज्क्षेत्र 
के भीतर अपने कतंव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के 
लिये ऐसे भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधाये दी जायेंगी 
जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे। न्यायाधीरों के भत्ते, उनकी 
अनुपस्थिति, छुट्टी तथा निबत्ति वेतन के बारे में निर्णय करने का 
अधिकार ससद्‌ के प्रदान किया गया है। किसी न्यायाधीश के वेतन, 
भत्ते तथा निवृत्ति वेतन में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई परिवतन नहीं 
किया जायगा | 

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके भारत राज्य- 
क्षेत्र में के एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय को किसी 
न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा । जब्च किसी उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अ्रथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति 
या अ्रन्य कारण से अपने पद के कतंव्यों के पालन करने में अ्रसमर्थ हो 
तब न्यायालय के अ्रन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस 
प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा। जो 
उच्च न्यायालय इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले राज्यों में स्थापित 
किये गये थे उनके अ्रधिकार तथा उनकी प्रशासित विधि पूर्बबत्‌ बनी 
रहेगी । प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यज्क्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके सम्बन्ध में 
वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब्र न्यायालयों और न्यायाघिकरणों 
का अश्रधीज्षण ( 5पफ०णंणांशाते९१०९ ) करेगा | ऐसे न्यायालयों से वह 
विवरणी मेगा सकेगा उनकी कार्य प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन 

कआा० भा० शा०-- ३४, 
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के हेतु वह साधारण नियम भी बना सक्रेगा। उच्च न्यायालय उन फीसों की 
दर भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के समस्त लिपिकों, पदा- 
घिकारियों तथा इनमें वृत्ति करने वाले न्यायवादियों, अधिवक्ताश्रों और 
वकीलों को मिल सकेंगी | इन्हें स्थिर करने में राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन 
की अपेक्षा द्ोगी । 
यदि उच्च न्यायालय को समाधान हो जाय कि उसके अ्रधीन न्यायालय 
में लम्ब्रित किसी मामले में इस संविध्यन से सम्बन्धित कोई विधि-प्रश्न 
अन्तग्रस्त है, जिसका निर्धारित होना मामले को निपटाने के लिये झ्लावश्यक 
है, तो वह उस मामलें को अपने पास बुला लेगा। ऐसे मामले कोया तो 
वह स्वयं निपटा सकेगा या अपने निर्णय को प्रतिलिपि सहित उसी न्यायालय 
को लौटा देगा। उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ 
न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय 
का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा | परन्तु उस राज्य का राज्यपाल 
नियम द्वारा यह श्रपेकज्ञा कर सकेगा कि न्यायालय से ०म्बंधित किसी पद पर 
राज्य-लोक सेवा-आयोग से परामर्श किये बिना कोई व्यक्ति नियुक्त न किया 
जायगा । राज्य के विधान-मडल द्वारा निरमित विधि के उपबन्बे के अधीन 
रहते हुए उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी 
होगी जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायुधिपति नियमों द्वारा विहित 
करे। परन्तु वेतन, भत्ते, छुट्टो या निव्त्ति वेतन से सम्बन्धित विषय 
में उस राज्य के राज्यपाल के, जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है, 
अनुमोदन की श्रपेत्ञा होंगी | ससद्‌ विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार का विस्तार अथवा अपवर्जन कर सकेगी । 
उच्च न्यायालय से नीचे प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी की 
कचहरियाँ अलग अलग बनाई गई हें। जिले में 
जिले के फौजदारी को सबसे बड़ो कचहरी सेशन कोर्ट कहलाती 
न्यायालय है । इसका न्यायाघोश सेशनजज कहलाता हे। यह 
न्यायालय किसी अपराधी को मृत्युदंड दे सकता 
है, परन्तु इसका अन्तिम निर्णय उच्च न्यायालय में किया जाता है । 
मजिस्ट्रेट की कचहरी से निर्णय किये गय मुकदमों की अ्रपील सेशनकोर्ट 
में की जाती हे । सेशन कोट से नीचे फौजदारी की दूसरी कचहरी मजिस्ट्रेट 
कोट है| मजिस्ट्रेट ३ प्रकार के होते हैं। पहले दर्ज के मजिस्ट्रेट को दो 
वर्ष का कारावास और १००० रुपया श्रर्थ-दंड, दूसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट के 
६ महीने का कारावास और २०० रुपया श्रर्थे-दंड, तथा तीसरे दर्जे के 
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मजिस्ट्रेट के एक महीने का कारावास और ४० रुपये शअ्र्थ-दंड देने का 
अधिकार है | जिले का कलेक्टर पहले दर्ज का मजिस्ट्रेट होता है। प्रत्येक 
जिले की हर तहसील म॑ एक डिप्टी कलेक्टर होता है। अपने क्षेत्र में इसे 
भी फौजदारी के मुकदमें सुनने का अधिकार है । बढ़े नगरों में फोजदारी के 
मुकदमें सुनने के लिये घिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते हैं | इनके अतिरिक्त 
प्रत्येक जिले में कुछु अवेतनिक मजिस्ट्रेट भी रखे जाते हैं। जिलें में दीवानी 
की सबसे बड़ा कचहरी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट कह लाती है। दीवानी की छोटी 
कचहरियों द्वारा निणंय किये गये मुकद्म इसमें अपील किये जाते हैं । 
५००० रुपये से अधिक से सम्बन्ध रखने वाले किसी मुकदमें की ग्रपील इसमे 
नहीं की जा सकती | इसके नीचे दूसरी कचहरी मंसिफ कोट होती है, जिसमें 
२००० रुपये तक वे दीवानी के मुकदमं सुने जाते हैं । ५०० रुपये तक के 
मुकदर्म खफीफा कचहरी ( 599) (४८४९ (०४७ ) में सुने जाते हें । 
इसके निर्णय की अ्रपील कहीं नहीं की जा सकती | यह कचहरी केवल बड़े 
जिलों में होती है । 


किसी राज्य में जिला न्यायाघोश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति 
तथा उनकी पद-स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय 
से परामशं करके राज्य का राज्यपाल करेगा। कोई व्यक्ति जो राज्य की सेवा 
में पहले से ही नहीं लगा हुआ हे, जिला न्यायाधीश होने के लिये तभी पात्र 
होगा जब्र कि वह कम से कम ७ वर्षो तक अधिवक्ता या वकील रह चुका 
है तथा उसकी नियुक्ति के लिये उच्च न्यायालय ने सिपारिश की है। जिला 
न्यायाधीशों से श्रन्य व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल 
द्वारा, राज्य-लोक सेवा-श्रायोग तथा उच्च न्यायालय से परामश के पश्चात्‌ 
की जायगी । जिला न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को धारण करने 
वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और 
उनको छुट्ठी देने के सहित जिला न्यायालयों तथा उनके अधीन न्यायालयों 
का नियन्त्रण उच्च न्यायालयों में निहित होगा । 


१६४७ ई० के बाद ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत पंचायती अ्रदालतें 
स्थापित की गई हैं। पंचायत अदालत में १०या १२ 

पंचायत अदालत सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ग्राम पंचायत के 
सदस्य करते हैं | इस अदालत का गाँव के छोटे मोटे 

दीवानी और फोजदारी के मुकदमें सुनने का अधिकार दिया गया है। 
उसके निर्णय की अपील मुंसिफ के यहाँ ६० दिन के अन्दर की जा सकती 
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है। पंचायत अदालत को कारावास का दंड देने का अधिकार नहीं है। वह 
१०० रुपये तक जुर्माना कर सकती है। १०० रुपये मूल्य तक के माल के 
मुकदमें इसमें तय किये जा सकते हैं। पंचायत अदालत के सामने किसी 
वकील या मुख्तार को बहस क ने की आज्ञा नहीं दी गई है । यह अदालत 
२५ रुपये तक का जमानती वारन्ट जारी कर सकती है। 


अध्याय १८ 


सरकारी नोकरियाँ 


किसी देश का शासन-प्रजन्ध वहाँ के सरकारी कर्मचारियों की योग्यता 
पर निर्भर करता है। जनता के साथ जैसा अच्छा या 
सरकारी बुरा व्यवहार होगा, शासन-प्रबन्ध की महत्ता उसी मात्रा 
कमेचारियों में अच्छी या बुरी समझी जायगी | यदि सरकारी 
का प्रभाव कर्मचारी योग्य और सुशिक्षित हैं तो यह स्वाभाविक है 
कि वे शासन की मशीन को और अच्छी तरह चला 
सकेंगे | जच्र हम यह सुनते हैं कि अमुक देश में घूसखारी अधिक चलतो हे 
और अत्याचार बहुत होते हैं तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वहाँ 
के सरकारी कमचारी अपने कतंव्यों का ठीक-ठीक पालन नहीं करते। प्रत्येक 
देश की सरकार इस बात के लिये कलंकित है कि वह अपने कमचारियों को 
अधिक-से-अधिक वेतन और सुविधायें देती है। जिस काम के लिये व्यक्तिगत 
नौकिरयों में पचास रुपये वेतन है उसी के लिये सरकार सौ रुपये व्यय करती 
है | इसके अतिरिक्त वह पेन्शन तथा कुछ और तरह की सुविधायें भी देती 
है| सरकार के ऐसा करने में एक बहुत बड़ा कारण है। प्रजा के धन का 
वह दुरुपयोग नहीं करना चाहती | लम्बे-लम्बे वेतन वह इसीलिये देती है कि 
कमंचारी अनुचित ढंग से प्रजा से धन लेने की इच्छा न रखें | जिस 
कमचारी को आवश्यकता से कम पैसे मिलेंगे वह लगन से काम नहीं कर 
सकता ! पैसे के लोभ से तथा सुविधाओं के कारण सरकारी कर्मचारी अ्रधिक 
तत्परता और भय से काय करते हैं। कर्मचारियों से अलग सरकार कोई 
दूसरी वस्तु नहीं है | उनकी योग्यता, कार्य-कुशलता, सच्चाई तथा तत्परता का 
प्रभाव जनता के ऊपर गहरा पड़ता है ! 


कम चारियों को नियुक्त करते समय सरकार को कई बातों का ध्यान 
रखना पड़ता है। उनकी योग्यता के श्रतिरिक्त उसे सभी वर्गों की ओर 
एक दृष्टि रखनी पड़ती है। यदि किसी देश में एक ही वर्ग के लोग 
सरकारी नौकरियों में लिये जायें तो अन्य वर्ग इस पक्तपात को सइन नहीं कर 
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सकते | कम चारियों की नियुक्ति के लिये ऐसे ढंग बनाने पड़ते हैं जिसमें 
सभी लोगों को सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। इसीलिये प्रजा- 
तन्त्रवादी देशों में बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों के लिये परीक्षाओं का विधान 
बनाया गया है | रूप, रंग, जाति, अथवा धर्म के कारण किसी व्यक्ति को 
वंचित नहीं किया जाता | परीक्षाओं में जिन्हें सबसे अधिक नम्बर मिलते 
हैं वे सरकारी विभाग में लिये जाते हैं। इससे दो प्रकार के लाभ हैं। एक 
तो योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरियों में चले आते हैं; दूसरे प्रजा को यह 
कहने का अवसर नहीं मिलता कि उनकी सरकार किसी वर्ग-विशेष के साथ 
पक्षपात करती है | जिस विभाग में देश के योग्य से योग्य व्यक्ति काम करेंगे 
उसका प्रभाव साधा रण जनता पर पड़े बिना नहीं रह सकता | कुछ तो अपने 
पद के कारण और कुछ अपने चरित्र अ्रथवा व्यक्तित्व के कारण सरकारी 
कम चारी लोगों को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत योग्यताएँ हर जगह काम 
करती हैं | जिनमें योग्यता का आभास अधिक है और जो अपने व्यवहार से 
दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं वे सरकारी विभाग में रहते हुए. सावंजनिक 
कामों को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। शासन की मशीन अच्छी होने 
पर भी अयोग्य कम चारी इसे दूषित कर सकते हैं । स्थानीय संस्थायें अपने 
उद्द श्य में जो थोड़ी बहुत असफल हुई हैं इसका मुख्य कारण उचित 
कम चारियों का अभाव है | सरकारी विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने 
कतंव्यों का ठीक-ठीक पालन कर अपने देश की सभी प्रकार से उन्नति कर 
सकते हैं | 
जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना हमारे देश में हुई तो उसे अनेक 
कर्मचारियों की आ्रावश्यकता पड़ी | व्यापार से बढ़ते- 
भारतीय बढ़ते जब्र कम्पनी राजनीति में भाग लेने लगी तो 
सरकारी कमचारियों की आवश्यकता और भी बढ़ने लगी । 
नौकरियों का व्यापार कार्य गौण होता गया | शासन-प्रत्रन्ध को 
इतिहास चलाने के लिये नये नये पदों का निर्माण करना पड़ा | 
कम्पनी को अपना सब्र काम अंगरेजी भाषा में करना 
था| हमारे देश में अंगरेजी पढे-लिखे लोगों का स्वंधा अभाव था। 
यदि कम्पनी अयने कर्मचारियों को योरप से बुलाती तो उसे एक का तीन 
देना पड़ता । कम्पनी को अपना फौजी विभाग बहुत ही सुदृढ़ रखना था । 
जीते हुए देशों को रक्षा के लिये तथा नये-नये देशों को बृटिश राज्य में 
सम्मिलित करने के लिये उसे अपने सेना विभाग पर सबसे अधिक ध्यान 
देना पड़ता था| कुछ समय तक कम्पनी के कर्मचारी बोर्ड आफ डारइरेक्टर्स 
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द्वारा नियुक्त किये जाते थे, परन्तु जब कार्य अधिक बढ़ा तो गवनेर तथा 
गवनर-जनरल को इस बात का अ्रधिकार दिया गया कि वे आवश्यकतानुसार 
कर्मचारियों को स्वयं भर्ती कर लें। कम्पनी के कमचारियों के कारनामें 
भारतीय इतिहास में अ्रच्छो तरह वर्णन किये गये हैं। बृटेन निवासी कुछ 
दिनों के लिये भारत में कम्पनी की नौकरी करने के लिये आते और कुछ 
ही दिनों में मालामाल होकर अपने देश को लौट जाते थे । कहा जाता है कि 
१७८ से १८७१५ ई० तक अ्रथात्‌ ४८ वर्ष के भीतर कम्पनी के कम चारी 
पचीस करोड रुपया वेतन के रूप में अबने देश को ले गये। ब्रुक्स ऐडम्स 
के. कथनानुसार इन्हीं वचन-राशियों ने इंगलिस्तान के नवीन आपविष्कारों को 
फैलने का अवसर दिया । 

जब लाड कानंवालिस भारत का गवर्नर-जनरल हुआ तो उसका ध्यान 
बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों की शुद्धि की ओर आकर्षित हुआ | उसका कहना 
था कि बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियां भारतीयों को नहीं मिलनी चाहिये। 
कलकत्ता में सरकारी नौकरियों की ट्रनिंग तथा पूर्वी भाषाओ्रों की जानकारी के 
लिये एक कालेज की स्थापना की गई | १८०६ ई० में हेलल्‍स बरी नाम का 
एक दूसरा कालेज इंगलैन्ड में खोला गया । यहाँ के उत्तीर्ण विद्यार्थी भारत 
में कम्पनी की नौकरी में भेजे जाते थ। कम्पनी की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ 
भारतीयों को नहीं मिज्ञ सकतो थीं। वे केवल चपरासी और क्लक बन सकते 
थ्रे। १८३४ ई० के चाटर ऐक्ट के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों के 
निर्देशन का अधिकार डाइरेक्टरों से छीन लिया गया। बड़ी-बड़ी नौकरियों 
का द्वार अंगरेज और भारतीय दोनों के लिये एक समान खोल दिया गया | 
यह निश्चित किया गया कि इंगलेंड में बड़ी-बड़ी नौकरियों के प्रार्थियों की 
परीक्षायें ली जायेंगी | भारतीय प्रार्थी भी इसमें माग ले सकते थे । 

इंडियन सिविल सर्विस का द्वार भारतीयों के लिये खाल तो दिया 
गया परन्तु इसमें तरह-तरह की कठिनाइयाँ थीं। बहुत थोड़े से धनी- 
मानी प्रार्थी भारत से ६००० मील की दूरी पर जाकर एक नये वातावरण 
में रह सकते थे। इसके अतिरिक्त परीक्षा के लिये कुछ ऐसे प्रतित्रन्ध 
लगाये गये थे जिनकी पूर्ति दो प्रतिशत भी प्रार्थी नहीं कर सकते थे। 
रवीन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येन्द्रनाथ टेगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने लन्दन 
में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी । इनके बाद दो चार और 
भारतीयों ने परीक्षा में सफल होकर अपनी बुद्धि का परिचय दिया | बृटिश 
सरकार को यह बात खटकने लगी। अ्रत्न तक उसे यह आशा न थी कि 
भारतीय भी इंडियन सिविल सर्विस म॑ अगरेजों को बराबरी कर सकते हैं | 
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ज उसकी आशाओं के विरुद्ध कुछ लोगों को सफलता प्राप्त हुई और 
भविष्य के लिये भारतीयों को कुछ उत्साह मिला तो उनकी श्रवस्था की 
रोक २६ वर्ष से घटाकर १६ वर्ष कर दी गई। अथीत्‌ प्रत्येक भारतीय अभ्यर्थी 
को १६ वर्ष से अधिक शआ्रायु का नहीं होना चाहिए | इसने भारतीय 
अभ्यर्थियों का द्वार बिलकुल बन्द कर दिया। भारत-मन्त्री को अपने एक 
पत्र में लार्ड लिटन ने लिखा कि “जिन बातों को सुनकर भारतीयों को 
कुछ टाढ़स हुआ था उन्हे अस्वीकार कर हम लोगों ने उनक्नी कमर तोड़ 
दी | अथीत्‌ सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने की उनकी आशायें पिद्ठी में 
मिल गई । 

१८७० ई० म॑ एक ऐक्ट द्वारा भारतीय अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस 
की नौकरियां कुछु सरल कर दी गई | परन्तु बहुत थोड़े स्थान इस ऐक्ट के 
ग्रनुसार इन्हें दिये गए| १८७६ ई० में इंडियन सिविल सर्विस के नियमों 
पर.पुनः विचार किया गया। घनीमानी तथा प्रभावशाली नवयुवकों को 
विशेष सुविधाये प्रदान की गई | सरकार द्वारा इस बात के लिये कमीशन 
नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे मारतीयों को बड़ी- 
बड़ो नौकरियों मिल सके | १८८७ ई० में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत- 
सरकार को दी। इसमें कुछ आश्रावश्यक तिपारिशे की गई थों। इसके 
फलत्वरूप सरकारी नोकरियों तीन श्रणियों में विभाजित कर दी गई :--- 

१--इंडियन सिविल सर्विस (.[वा87 (४छ) 807ए|००७. ) 

२--प्रान्तीय सिविल सबिस ( 970फ0ए८ं॥। (ण) 567४706 ) 
२३-छोटो सिविल सर्विस ( $009०कांा8८९ (गए! 867ए०७ ) 


कार्यपालिका तथा न्याय विभाग की बड़ी-बड़ी नौकरियोँ प्रान्तीय सिविल 
सर्विस के सदस्यों को दी जाती थी। इनमें प्रवेश करने के नियम तथा 
उपनियम प्रान्तीय सरकार द्वार बनाये जाते थे और भारत-सरकार से इनकी 
स्वीकृति लेनी पड़ती थी। इन पदों के लिये नाम निर्देशन, परीक्षायें तथा 
छोटी नौकरियों से उन्नति--इन तीनों का विधान बनाया गया था| 
इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य तथा सभी विभागों के अखिल भारतीय 
पदाधिकारी लन्दन में ही चुने जाते थे। अन्य दोनों प्रकार की नौकरियों 
भारतनिवासियों को कुछ सरलता से मिल सकती थों | १६२२ में इलिंगटन 
कमीशन इस बात के लिये नियुक्त किया गया कि वह बड़े-बड़े सरकारी पदों 
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पर भारतीयों को नियुक्त करने की समस्या पर विचार करे | १६१७४ ई० की 
जम॑नी की लडाई के कारण १६१७ ई० तक कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ 


भी विचार नहीं किया गया | इसी बीच में १६१७ ईं० के अ्रगस्त महीने में 
भारत-मन्त्री ने इस बात की घोषणा की कि बृटिश सरकार की नीति भारतीय 
शासन में भारतीयों का अधिक से-अधिक सहयोग प्राप्त करना है। मांटेग्यू- 
चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट में इस बात की सिपारिश की गई थी कि लन्‍न्दन के अतिरिक्त 
भारत में भी विविल सर्विस के अभ्यर्थी भर्ती किये जाये । 
१६१६ ई० के शासन-सुधार से सरकारी मशीन का दाँचा बहुत कुछ 
बदल दिया गया। भारतीय नौकरियों पर भी इसका 
१६१६ इ० का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीयों की ओर से बहुत दिनों 
शासन-सुधार से इस बात की माँग की गई थी कि बड़ी-बड़ी नौकरियों 
ओर सरकारी उन्हें भी दी जायें। अंगरेज कमंचारी इस बात को 
नौकरियाँ. सहन नहों कर सकते थे कि वे भारतीय अफसरों की 
आशा को स्वीकार करें। चेम्स-फो्ड रिपोट में राय दी 
गई थी कि इंडियन सिविल सबविस में ३३ प्रतिशत पदाधिकारी भारतीय हों । 
इनकी संख्या प्रतिवर्ष डेढ़ प्रतिशत बढ़ाई जाय | कुछ जातीय भेद-भावों को 
भी दूर करने की सिपारिंश की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इंडियन 
सिविल सर्विस की परीक्षा १६२१ ई० से भारत में ली जाने लगी | दिल्‍ली 
इसका केन्द्र माना गया। इसमें भारतीय शअ्रभ्यथियों को अ्रपनी प्रतिभा 
दिखलाने का अ्रवसर मिला । 
यद्यपि सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में आरम्म की गई, परन्तु वेतन 
तथा नौकरी के नियम उपनियमों में अनेक सुधारों की आवश्यकता थी। 
योरप-निवासियों को जो सुविधायें इन नौकरियों में पहले से दी जाती थीं वे 
थोड़ी भी कम न की गईं | १६१६ के शासन-विधान में नौकरियों पर अलग 
विचार किया गया था। इसके अनुसार सिविल सर्विस के सदस्य तत्र तक 
अपने पद पर कार्य कर सकते थे जब तक सप्राद की इच्छा हो। जिस 
व्यक्ति को उन्हें भर्ती करने का अधिकार दिया गया था वह उन्हें निकाल भी 
सकता था | यद्यपि ये कमंचारी विभिन्न प्रान्तों में काय॑ करते थे, फिर भी 
इनका उत्तरदायित्व भारत-मत्री के प्रति था। वह जिसे चाहता उन्नत अथवा 
अवनत करता | ऊपर कट्दा गया है कि जिविले सर्विस के अँंगरेज कम्तचारियों 
को भारतीय अफसरों की बरात्री में विरोध था। साथ ही छोटे कर्मचारी 
भारतीयों की अधीनता में काम करना स्वीकार नहीं करते थे। १६१६ के 
शासन सुधार के अनुसार कुछ प्रान्तीय विभागों का प्रबन्ध भारतीय मंत्रियों 
झा० भा० शा०-- ३६ 
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को सौंप दिया गया | इसलिये यह अनिवार्य था कि उन विभागों के बड़े-बड़े 
कर्मचारी मंत्रियों की देख-रेख में काम करें| सिविल सर्विस के अंगरेज 
सदस्यों ने भारत-मंत्री से इस बात की माँग की कि उनके लिये शीघ्र से 
शीघ्र अपने पद से छुदटी मिल जाने की कोई योजना बनाई जानी चाहिये । 

मारत-मंत्री ने कुछ ऐसे नियम बनाये जिनसे पहली जनवरी सन्‌ १६२० 
ई० के पहले नियुक्त किये गये भारतीय सिविल सर्विस के अंगरेज पदाधि- 
कारियों को अपने पद से छुट्टी प्राप्त करने की विशेष सुविधायें दे दी गई । 
वे अपनी अवधि पूरी होने के पहले हो नोकरी से छुट्टी लेकर पूरी पेन्शन 
के हकदार बन सकते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि १६२४ ई० के 
लगभग करीब ३४५ भारतीय सिविल सर्विस के अंगरेज सदस्य अपने पद से 
अलग द्वो गये । यद्यपि इन पदाधिकारियों के चले जाने से भारत की कुछ 
हानि हुईं, परन्तु इसके लिये कोई दूसरा रास्ता न था । जिस सिद्धान्त से ये 
पदाधिकारी अपने सूत्रों में काम करते थे वे नये शासन-विधान में पुराने 
प्रमाणित किये गये | प्रान्तीय विधान-मंडल इन कमंचारियों की टीका-टिप्पणी 
करने लगे । राष्ट्रीय भावनाश्रों की दृद्धि के कारण भारतीय जनता पुरानी 
नौकरशाही की कड़ी आवाज नहीं सह सकती थी। १६२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन 
के कारण विदेशी कमंचारियों की श्रसुविधायें और भी बढ़ गई | इधर लड़ाई 
के कारण इंगलेंड में वस्तुओं का माव बढ़ जाने से अ्रंगरेज अभ्यर्थी भारतीय 
सिविल सर्विस के लिये कम लालायित होने लगे | इस उदासीनता को 
देखकर बृटिश सरकार बहुत ही चिन्तित हुईं। वह किसी भी प्रकार से 
भारतीय सिविल सर्विस में अंगरेजीपन को कम करने के पक्ष मेंन थी। 
दूसरी ओर अंगरेज अभ्यर्थी भारत में पैर रखना भय से खाली नहीं 
समभते थे । 

लार्ड मैकडानल की अध्यक्षता में एक समिति इस बात की जाँच के 
लिये नियुक्त की गई कि वह भारतीय सिविल सर्विस में अंगरेजी श्रभ्यथियों 
की उदासीनता का कारण खोज निकाले | बृटिश सरकार इतने ही से सन्तुष्ट 
न हुई। १६९२३ ई० में लार्ड ली की अध्यक्षता में एक दूसरा कप्तीशन 
नियुक्त किया गया। भारतीय लेजिस्लेटिव असेम्नली ने इस कमीशन का 
विरोध किया और इस पर एक पाई भी व्यय करना अस्वीकार कर दिया। 
उसकी समझ में कमीशन बिलकुल व्यर्थ था और इस पर व्यय करने की 
कोई आवश्यकता न थी | परन्तु वाइसराय ने अपने अधिकार से कमीशन के 
व्यय का धन भारतीय कोष से स्वीकार किया | १६२४ ई० में लो कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट दे दी | रिपोर्ट काफी विस्तार के साथ दी गई थी और इसकी 
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बहुत सी सिपारिशों को भारत-सरकार ने स्वीकार कर लिया। पइली बात 
जिसकी कमीशन ने सिपारिश की वह यह थी कि भारतीय सिविल सर्विस, 
भारतीय पुलीस सर्विस, भारतीय जगल सर्विस तथा सिंचाई विभाग की 
भारतीय इन्जीनियरिंग सर्विस भारत मन्त्री के हाथ में रकक्‍्खी जाय | भारतीय 
शिक्षा सर्विस, भारतीय कृषि सर्विस, भारतीय इन्जीनियर्रिंग सर्विस, भारतीय 
पशु चिकित्सा सर्विस तथा भारतीय औषधि सर्विस प्रान्तीय सरकार की 
ब्रधीनता में दे दी जाये | इन कमचारियों को नियुक्त करने तथा हटाने का 
अधिकार केवल प्रान्तीय सरकार को हो | 

ली कम्तीशन की दूसरी सिपारिश भारतीय सिविल सर्विस में भारतीयों 
को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित करने की थी | कमीशन की राय 
थी कि प्रान्तीय सिविल सर्विस के सभी पद भारतवासियों को दिये नाये। 
उनके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक 
अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सविस की बात थी उसमें कमीशन ने कुछ 
प्रतिशत भारतीयों के लिये निश्चित कर दिया। भारतीय सिविल सर्विस में 
२० प्रतिशत स्थान भारतीयों के लिये निश्चित किये गये। कमीशन ने 
भारतीयकरण पर बल देते हुये यह कहा कि १६३६ ई० तक भारतीय सिविल 
सर्विस और १६४६ तक भारतीय पुलीस सर्विस में भारतीय और अंगरेज 
दोनों की संख्या बराबर हो जानी चाहिये। कमीशन की राय में सिविल 
सर्विस में श्रंगरेज पदाधिकारियों का होना आवश्यक ठहराया गया | भारतीय 
जंगल सर्विस में ७४ प्रतिशत स्थान भारतीयों के लिये और २५ प्रतिशत 
अ्ंगरेजों के लिये उचित ठहराये गये | 

ख्रंगरेज अभ्यर्थियों को भारतीय सिविल सर्विस में श्राकर्षित करने 
के लिये कुछ सुविधाश्रों की राय दी गई | उन्हें कछ आरथिक भत्ते आदि 
की तिग्ारिश की गई | कमीशन का कहना था कि उनका वेतन बढ़ा दिया 
जाय तथा उनका कार्यकाल कुछ और सरक्षित कर दिया जाय; अश्रपने 
कार्यकाल में इंगलेंड आने-जाने के लिये चार बार छुट्टियाँ दी जाये | उनकी 
पेन्शन बढ़ाने की भी सिपारिश की गई | यदि सिविल सर्विस का कोई 
अंगरेज पदाधिकारी भारत में मर जाय तो उसके कुटम्ब के लिये कुछ 
विशेष सुविधाओं की सिपारिश की गई थी | कमीशन की रिपोर्ट में 
अखिल भारतीय सिविल सर्विस की रक्षा के लिये एक पब्लिक सर्विस 
कमीशन की सिपारिश की गई | 

१६१६ ई० के भारतीय ऐक्ट में इस बात का विधान बनाया गया 
कि पाँच सदस्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय | इसका सभा- 
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पति भारत मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाय। यह कमीशन सरकारी पदाधि- 
कारियों को नियुक्त करने के लिये बनाया गया था। इसका कार्य-विधान 
बनाने का अधिकार भारत-मंत्री और उसकी कौंसिल को दिया गया था। 
तदनुसार १६२५ ई० में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई | 
प्रान्तीय विधान-मंडल के ऐक्ट के अनुसार १६२६ ई० में मद्रास प्रान्त 
में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया | 


काँग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण भारतीय जनता की दृष्टि 
बदलने लगी । सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक 
१६३४५ का समझे जाने लगे। लोग इस बात की माँग करने 
शासन-विघान लगे कि भारत-सरकार के अन्दर छोटी और बड़ी 
ओर सरकारी सभी प्रकार की नौकरियाँ लोगों को इस दृष्टि से 
नोकरियोँ दी जाये कि वे भारतीय जनता की अ्रधिक से अधिक 
भलाई कर सके । लम्बे-लम्बे वेतन लेकर बाबू 
बनने का युग पुराना ठहराया गया | लोगों का कहना था कि जब ये 
कमंचारी भारतीय कोष से अपना वेतन लेते हैं तो इनका उत्तरदायित्व 
भी भारतीयों के प्रति होना चाहिये | इस बात की कड़े शब्दों में आलोचना 
की जाने लगी कि हमारे देश के बड़े-बड़े कर्मचारी भारतीय वातावरण 
से सवंथा अनभिज्ञ हैं।वे अपने आपको सेवक के बदले जनता का स्वामी 
समभते हैं| बड़े आश्रये की बात है कि जो प्रजा उनका भरण-शषण करे 
ओर जिसकी गाढ़ी कमाई से वे लम्बी-लम्बी तनखाहें लें, उन्हीं के ऊपर 
वे धोंस जमाये । ये बातें लोगों के मन में बहुत जोरों के खटकने 
लगीं | प्रजातन्त्रचबाद की स्थापना करने की घोषणा के कारण नौकरियों 
का विषय और भी जोर पकड़ने लगा। संघ-शासन-विधान के लिये 
जब साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई तो भारतीय नौकरियों का 
भी प्रश्न उसके सामने रकखा गया था। कमीशन ने नौकरियों के भारतीय- 
करण के सम्बन्ध में उसी तरह की सिपारिश की जेसी ली कमीशन ने की 
थी। प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने की 
सिपारिश की गई थी । 
संघ-शासन-विधान के अनुसार भारतीय नौकरियाँ दो भागों में विभाजित 
की गई :--- 
१--रक्षा सम्बन्धी नौकरियाँ ( [)0(०0०४ 567एा०08७ ) 
२---सिविल सर्विस | 


सरकारी नौकरियाँ र्८४ 


सिविल सर्विप्त फिर तीन भागों में विभाजित की गईं थी : -- 

अ--वे अखिल मारतीय नौकरियाँ जो भारत-पंत्री के हाथों में रक्‍्खी 
गई थीं । 

ब--संघ-शासन के अन्दर वे नौकरियाँ जो गवनंर-जनरल के द्वथों 
में रक्ली गई थों। 

स-प्रान्तीय नौकरियाँ जो गवर्नर के अधिकार में रक्खी गई थीं | 


संघ-शासन-विधान में रक्षा का विषय सरक्षित विभाग था। यह 
एकमात्र गवनर-जनरल के अधिकार में रक्‍्खा गया 
रक्षा सम्बन्धी था। भारतीय मन्त्रियों का इस पर कोई अधिकार 
नौकरियाँ. नहीं था। इसीलिये इस विभाग में कार्य करने वाले 
पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम 
बनाये गये थे | इस विभाग का सबसे बडा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चीफ 
कहलाता था | इसका वेतन और भत्ता सब्च कुछ मारतमंत्री और उसकी 
कौंसिल के हाथ में रक्‍खे गये थे। इस विभाग के सभी बड़े कमचारी 
भारत-मंत्री और उनकी कॉसिल द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इससे सम्राट 
के देवी अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रक्खे गये थे। सेना विभाग के 
सभी बड़े कम चारी भारतीय कोष से वेतन लेते हुये भी बृटिश सम्राद्‌ 
के प्रति उत्तरदायी थे। यद्यपि सम्राद्‌ को यह अधिकार रहा है कि वह 
संघ-मंत्रिमंडल को कछु पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अ्रधिकार 
दे दे, किन्तु कार्य रूप में इसकी सम्मावना कम थी। हवाई, हाजी और 
स्थल हर प्रकार की सेना के बड़े कमचारी भारत-मन्त्री के इंगित पर 
काम करते रहे हैं, अर्थात्‌ गवर्नर-जनरल द्वारा वह इन कर्मचारियों पर 
अधिकार रखता था । - 


सेना-विभाग में कुछ भारत-निवासियों को भी बड़े-बड़े पद दिये 
जाते थे। इसके लिये गवनर-जनरल भारतीय मन्त्रियों की राय से कार्य 
करता था | इस विभाग के अन्दर कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को 
यदि किसी तरह की शिकायत करनी होती तो वह सीधे भारत-मन्त्री से कर 
सकता था । भारत-सरकार की सेना बृटिश सम्राद की सेना समझी जाती 
थी। सेना का पूरा व्यय भारतीय संघ-सरकार सहन करती थी, परन्तु 
संघ-विधान-मण्डल का इस व्यय में कोई हाथ न था। वह इस विभाग 
के किसी कर्म चारी के वेतन श्रादि पर विचार नहीं कर सकता था। गवने र- 
जनरल अपने विशेष अधिकारों से इस विभाग की कारवाइयों को देखता 
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था। तात्पर्य यह है कि जो विमाग भारत की रखा के लिये बनाया 
गया था, और जिस पर प्रजा का सबसे अधिक धन व्यय किया जाता था 
वही जनता के हाथ से बाहर रक्‍कखा गया था । इस विभाग की थोड़ी- 
बहुत नौकरियाँ, जो इने-गिने भारतीयों को दी जाती थीं दाल में नमक 
के बराबर रही हैं | मालूम नहीं क्‍यों जहाँ अन्य विभागों में मारतीयकरण 
को नीति बर्ती गई थी वहाँ यह विभाग अपवाद में रक्खा गया था | 
किसी देश के शासन-प्रबन्ध में सिविल सर्विस के कम चारियों का 
क्या महत्व है इसका वर्णन इस अध्याय के आरम्भ 
सिविल सर्विस में ही किया गया है। उसे सामने रखते हुये यह 
भलीभांति स्पष्ट हे कि इस विभाग के कमंचारियों 
को नियुक्त करने और उन्‍हें हटाने की व्यवस्था बहुत ही ठीक होनी 
चाहिये | इनका कार्य-क्रम और वेतन आदि निश्चित करने का अश्रधिकार 
भारतीय प्रतिनिधियों को मिलना चाहिये। संघ-शासन-विधान में इनका 
कतव्य पहले से ऊह्दीं अधिक बढ़ा दिया गया था। सिविल सर्विस के 
कुछ सदस्य भारत-मन्त्री द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इन्डियन सिविल 
सर्विस, इन्डियन औषधि सिस तथा इन्डियन पुलीस सर्बिस--हस 
प्रकार के कम चारियों को नियुक्त करने का अधिकार मारतमन्त्र को था | 
वह बृटिश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 
की सिपारिश से इन्हें नियुक्त करता था। ये दोनों कमीशन अभ्यर्थियों 
की परीक्षा लेकर तथा उचित व्यक्तियों को चुनकर भारतमन्ती के पास 
मेज देते थे। १६१६ ई० से इन्डियन सिविल सर्विस में अंगरेजों की 
नियुक्ति नाम-निर्देशन द्वारा इस शतं पर होती रही है कि वे किसी बृटिश 
यूनिरवर्सटी की आने परीक्षा पास द्वों! सिविल सर्विस के जिन कर्म- 
चारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारत-मन्त्री को दिया गया था 
उनकी संख्या वह अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकता था | इसका पूरा 
ब्यौरा वह कामन सभा के सामने प्रति वर्ष उपस्थित करता था। इस 
तरह के नवीन स्थानों की आवश्यकता पड़ने पर गवरनर-जनग्ल का यह 
कत्त व्य था कि वह भारत-मन्त्र, को तुरंत सूचना दे दे । 
मभारत-मन्त्री के इस अधिकार की कड़े शब्दों में आलोचना की गई 
थी | भारत के किसी भी वर्ग को यह बात रुचिकर न थी कि किसी 
भारतीय सरकारी कमंचारी को उसे नियुक्त करने का अधिकार दिया 
जाय। यह बात प्रजातन्त्रवाद के बिलकुल विरुद्ध ठहराई गई। इसके 
बदले यह सिद्धान्त बनाया जा सकता था कि अखिल भारतीय पदाधि- 
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कारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारत-सरकार को दिया जाय; 
शेष सभी कम चारी प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें | कोई विदेशी 
हमारी आवश्यकताओं को उतना नहों समझ सकता जितना हम स्वयं 
समझ; सकते हैं। संघ-शासन-विधान में श्रन्य त्रुटियों की सूची में इसे भी 
सम्मिलित किया गया था । 

सिविल सर्विस" के अन्य कम चारियों को नियुक्त करने का अधिकार 
संघ तथा प्रान्तीय सरकारों को दिया गया था | अखिल भारतीय सिविल 
सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति, उनका वेतन तथा कार्य-काल आदि निश्चित 
करने का अधिकार गवनर-जनरल को दिया गया था । इसी प्रकार प्रान्तीय 
सिविल सर्विस के कर्मंदारी गवनंरों के संरक्षण में रकक्‍खे गये थे। इन 
पदाधिकारियों को जो व्यक्ति नियुक्त करते उन्हें छोड़कर किसी और 
को इन्हें हटाने का अधिकार नहीं था। धारा सभाये इनके वेतन आदि 
में हाथ नहीं डाल सकतीं। एक निश्चित सीमा के अन्दर इन्हें अपने 
अधीनस्थ कमंचारियों की टीका-टिप्पणी करने का अधिकार जरूर दिया 
गया था, परन्तु यदि इन कर्मचारियों के कामों में किसी तरह की श्रड़भचन 
डाली जाती तो इन्हें अधिकार था कि वे गवनर तथा गवर्नर-जनरल से सीधे 
करियाद कर सके। यदि इन पर किसी तरह का मुकदमा चलाया जाता या 
इनके विरुद्ध कोई कारंवाई को जाती तो वे गवर्नर और गवरन॑र-जनरल 
से अपनी रक्षा करा सकते थे । 

१६२४ ई० में जब ली कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट दी तो उसमें यह बात 
भली माँति स्पष्ट की गई थी कि भारतीय सिविल सर्बिस में भारतीयकरण 
इस प्रकार किया जाय कि १६३६ ई० तक इसमें आधे भारतीय और आधे 
अगरेज हो जायें। भारतीय श्रभ्यर्थी भारत और इंगलेंड दोनों स्थानों से 
सिविल सर्विस में आते रहें। परिणाम यह हुआ कि इन्डियन सिविल 
सर्विस में अँगरेज कम चारियों की संख्या घटने लगी। इसी कमी को पूरा 
करने के लिये यह विधान बनाया गया कि भारत-मन्त्री कुछ व्यक्तियों को 
बिना परीक्षा के ही इन्डियन सिविल सर्विस में नाम निर्देशित कर सकता 
है। इतने से भी भारतीय अ्रम्यथित्रों की सख्या कम न हुई और वे लन्दन 
में जाकर बराबरी के इम्तहान में सिविल सर्विस के पद को प्राप्त करते रहे । 
इसे रोकने के लिये जो नियम बनाये गये उनसे भारतीय अभ्यर्थियों की 
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१--अब इन्डियन सिविल सर्विस का नाम इन्डियन ऐडमिनिसट्रेटिय 
सर्विस ( [, ४. ७, ) रक्‍खा गया है। 


रैटे८ आधुनिक भारतीय शासंन॑ 


संख्या कम होती गई । जो विद्यार्थी बृटिश युनीवर्सिटी की आनस॑ परीक्षा 
पास हों वे ही लन्दन में इन्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठ सकते 
थे। यह नियम भारतीय दृष्टि से बहुत ही श्रसंगत था। किसी देश के शिक्षित 
नवयुवकों को सरकारी विभाग द्वारा अपने देश की सेवा करने का अवसर न 
देना घोर अन्याय नहीं तो और क्या था । 


सघ-शासन-विधान में लोक-सेवा-अयेिग ( पब्लिक सर्विस कमीशन ) की 
स्थापना का नियम बनाया गया था । अखिज्न भारतीय नोकर संघ लोक-सेवा- 
आयोग ( फेडरल पब्लिक सर्विस कप्तीशन ) द्वारा और प्रान्तीय विभाग के 
सरकारी कम चारी प्रान्तीय लोक-सेवा-आयोग ( पब्लिक सर्विस कमीशन ) 
द्वारा नियुक्त किये जाते थे | संघ पब्लिक सबविस कमीशन के अ्रतिरिक्त प्रत्येक 
प्रान्त में एक लोक-सेवा-श्रायोग ( पब्लिक सर्विद्च कमीशन ) बनाया गया 
था । पहले की स्थापना गवर्नर-जनरल द्वारा और दूसरे की गवर्नर द्वारा की 
गई थी | ये दोनों पदाधिकारी अपने विशेष अधिकार से इनके सदस्यों के 
नियुक्त करते थे | इनकी संख्या, वेतन, कार्यपद्धति तथा काल आदि निश्चित 
करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को दिया गया था | कमीशन के सदस्यों 
में कम-से-कम आधे व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो १० या १० से शब्धिक साल 
तक सम्नाद की अधीनता में भारत में नौकरी कर चुके हीं। विधान-मंडल 
इनके खच पर विचार नहीं कर सकता था। यह भी विधान बनाया गया था 
कि यदि दो प्रान्त चाहें तो एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा काम चला 
सकते हैं । सघ तथा प्रान्तों में इन कमीशनों की स्थापना कर दी गई थी 
बम्बई और सिंध प्रान्त के लिये एक ही लोक-सेवा-आयोग था, जो पाकिस्तान 
के बाद बदल दिया गया । 


सिविल सर्विस के कम चारी इन्हों लोक-सेवा-आयोगों द्वारा नियुक्त किये 
जाते थे | ये कमीशन परीक्षाओं तथा मैखिक चुनाव द्वारा अभ्यर्थियों को चुनते 
थे | कमीशन की यह योजना अत्यन्त सराहनीय हे। लेकिन इनकी बनावट 
में कुछ ऐसी कमी थी जिससे ये अपने उदहद श्य को पूरा नहीं कर सकते थे । 
अच्छा होता कि इन्हें भारतीय मन्त्रियों की अधीनता में रक्खा जाता। प्रजा 
के प्रतिनिधि इस बात को अच्छी तरह समभक सकते हैं कि देश में किस 
प्रकार के कम चारियों की आवश्यकता हे और उनके अन्दर कौन-कौन से 
गुण होने चाहिये | गवर्नर और गवनेर-जनरल को इसका ज्ञान नहीं हो सकता 
था। उनकी दृष्टि तो मेधावी लोगों पर जाती श्रथवा धनी मानी लोगों की 
रक्षा पर | यही कारण था कि दमारे देश की सिविल सर्विस में बहुत कम 
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ऐसे पदाधिकारी होते थे जो राष्ट्र की आवश्यकताश्रों को अनुभव कर अपनी 
पूरी शक्ति उनमें लगाते । 


हमारे देश की सरकारी नौकरियों में कुछ ऐसी त्रुटियाँ हैं जिन्हें दूर किये 
बिना हमारा राजनीतिक वातावरण शुद्ध नहीं हो 
सरकारी सकता । पहिले हम पाठकों का ध्यान उन इनीगिनी 
नौकरियों बातों की ओर दिलाना चाहते हैं जिन्हें जाने बिना 
में सुधार सुधार की योजना समभ में नहीं आ श्वकती | यह 
तो सभी जानते हैं कि भारत ससार के सबसे निर्धन 
देशों में है | यहाँ के निवासियों की गरीबी इतनी भयंकर है कि लाखों 
आदमियों को एक समय भी भरपेट भोजन नहीं मिलता | ऐसी दशा में 
कोई भी सरकार आँख मूं द कर अपने कर्मचारियों को मिट्टी की तरह चाँदी 
नहीं बॉँट सकती। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही हुआ है। बड़े-बड़े 
सरकारी कमंचारियों को इतना लम्बा लम्बा वेतन दिया जाता है कि ससार 
के धनी-से-धनी देश उसकी बराबरी नहीं कर सकते | जितना वेतन हमारे 
यहाँ गवनर-जनरल को दिया जाता रहा है उतना संसार के सबसे धनी 
देश सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के प्रेछीडिग्ट तथा सबसे बड़े साम्राज्य ( बृटिश 
साम्राज्य ) के प्रधान मन्त्री को भी नहों दिया जाता था। सरकारी विभागों 
के बड़े-बड़े कम चारी इतना अधिक वेतन पाते हैं कि देश की गरीबी को 
सामने रखते हुये अपव्यय का कोई दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता । 
इसलिये सरकारी नौकरियों में पहला सुधार वेदन का होना चाहिये। 
कांग्रेस ने ५०० रुपये मासिक का जो नियम बनाया था वह स्वथा ठीक था। 
हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में किसी भी कम चारी को ५०० रुपये से 
ग्रधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। यद्यपि वतंमान असाधारण महँगी के 
कारण राष्ट्रीय सरकार इस माप दण्ड को पार कर गई है, परन्तु उसका 
दृष्टिकोण लोकहित से त्रिचलित नहीं है। नवीन संविधान में पदाधिकारियों 
के जो वेतन निर्धारित किये गये हैं उनमें बहुत बड़े सुधार की आव- 
श्यकता हे। 


सरकारी नौकरियों की दूसरी कमी विदेशीपन है | इस राष्ट्रीय उद्गार 

के युग में भी बड़े-बड़े पदों पर विदेशी दिखाई पड़ते रहे हैं। मालूम 

पड़ता है मानो बड़ी-बड़ी नौकरियाँ उनके लिये सदा के लिए सुरक्षित कर 

दी गई थीं। बड़े-बड़े शहरों में जो पोर्ट विभाग की नौकरियाँ थीं उनमें 

हिसाब लगाने से पता चलता है कि १००० और १५००० रुपये मासिक 
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की नौकरियों में हर १०४ आदमी में केवल १२ भारतीय रहे हैं। शेष 
स्थान अंग्रेजों को दिये गये थे | २००० रुपये से ऊपर पाने वाले कम चारिय 
में केवल एक प्रतिशत भारतीय थे | इसी तरह सेना, जंगल तथा कुछ 
श्रन्य विभागों में भी अधिक-से-अधिक कर्मचारी अँग्रेज दिखाई पड़ते थे 
सूबों के गवनर लगभग सभी अंग्रेज होते थे। मुश्किल से १० प्रतिशः् 
कल्नेक्टर भारतीय दिखाई पड़ते थे | भारत-सरकार के अन्दर गवर्नर-जनरह 
के सलाहकार आदि अधिकतर अँग्रेज होते थे । इन विदेशी कम चारिये 
से दोहरी हानि उठानी पड़ती थी । एक तो हमारे देश के योग्य से योग्य 
व्यक्ति बेकार रहते थे, दूसरे विदेशी कम चारी अपनी सारी आय अपने 
देश में व्यय करते थे । जब तक वे भारत में रहते थे तब तक अ्रधि क-से 
अधिक पैसे बचाकर अपने देश को भेजते थे | पेंशन हो जाने पर उनके 
वेतन की एक पाई भी इमारे देश में नहीं खर्च होती थी। यदि मुगल- 
राज्य में कम चारियों का वेतन लम्बा था तो वह सब कुछ शअ्रपने ही देश 
में व्यय किया जाता था। अरब और फारस में उसे भेजने की आशा न 
थी | परन्तु प्रतिवर्ष जो पेंशन को एक लम्बी रकम इंगलेंड को भेजी जाती 
रही है वह हमारे ऊपर मानों सदियों का ऋण लदा हुआ था। अतएव 
नौकरियों में दूसरा सुधार भारतीयकरण का होना चाहिये । हर विभागों में 
सभी कम चारी भारतीय रकक्‍्खे जायें । राष्ट्रीय सरकार इस दिशा में प्रयक्षशील 
है। अंग्रेज कम चारी अपने देश को जाने लगे हैं । राज्यों के राज्यपाल तथा 
राजप्रमुख अब भारतीय हैं। 


वेतन और भारतीयकरण से बढ़कर एक और भी सुधार आवश्यक है। 
बड़े-बड़े कम चारी अपने आपको जनता का स्वामी समभते हैं। उनके 
द्ृदय में प्रजा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। थोड़े से धनी मानी 
लोगों से परिचय प्रास॒ कर लेने तथा दावतों और क्लबों में सम्मिलित 
होने के अतिरिक्त।वे गरीबों से मिलने में अपनी मानहानि समभते हैं। 
अपने भाइयों के बीच में रहते हुए. भी उनकी रहन-सहन विदेशी होती 
है। दुखिये और संकटग्रस्त लोग उनके बेंगलों के अन्दर पाँव नहीं रख 
सकते । एक समय वह था जब अशोक ने अपने राज्य में इस बात 
की घोषणा कर रक्‍खी थी कि शौचालय तक में उसे राज्य की सूचना दी जा 
सकती थी, और हर समय काई भी आदमी उससे मिल सकता था। 
जहाँगीर ने श्रपने दरबार में एक सोने की घंटी बाँध रकखी थी जिसे कोई 
भी खींचकर बादशाह से मिल सकता था। परन्तु बृटिश शासन में वह 
दिन दिखाई पड़ता था जब कलेक्टर और कमिश्नर के बैगलों फे अन्दर 
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साधारण आदमियों को जाने की आज्ञा न थी।१ गवनंर और वाइसराय 
की तो बात ही और थी। इसका कारण समय का अभाव नहीं, बल्कि 
सरकारी कम॑चारियों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कमचारियों को अब 
तक इस बात का उत्साह नहीं रहा है कि वे दीन-दुखियों की कठिनाइयों 
को सुनें और उन्हें दूर करने का प्रयल्ष करें । जिस परिस्थिति में भारतीयों के 
दिन कट रहे हैं उसमें बड़ी-वड़ी दावतों और मनोरंजन के लिये स्थान कम 
है | इसलिये कर्मचारियों को एक ऐसी ट्रेनिंग की आवश्यक्रता है जिसमें 
उनके अन्दर देश के गरीबों और दुखियों की कहानी कूट-कूट कर बैठा दी 
जाय, जिससे वे अपने माइयों की वास्तविक स्थिति से मुँह न मोड़ें । उनकी 
ट्रे निग एक सच्चे सेवक बनने की होनी चाहिये । 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी कर्मचारियों का दृष्टिकोण बहुत कुछ 
बदल गया है। जनता की सरकार नौकरशाही की 
राष्ट्रीय सरकार उस भावना को सहन नहीं कर सकती जिसके द्वारा 
ओर सरकारी सरकारी कर्मचारी अपने आपको जनता से प्रथक 
तोकरियाँ. समझें | केन्द्रीय तथा राजकीय सरकारों ने यह 
आशा घोषित की है कि सरकारी कपंचारी श्रपने 
आपको जनता का सेवक समझे । उनकी नियुक्ति जनता की भलाई 
के लिये की गई है | जो वेतन उन्हें दिया जाता है वह उसकी गाढ़ी कमाई 
का फल है प्रत्येक विभाग के कमंचारी जनता से नम्नता का व्यवहार 
करने लगे हैं | सरकार इस बात का अनुभव करती है कि भारतीय जनता 
अशिक्तित और सरल प्रकृति की है। बृटिश शासन की कड़ी पद्धति ने 
उसे ऐसा भयभीत कर दिया हे कि वह सरकारी कमंचारियों के सम्पर्क 
में आने से भय करती है। ऐसी दशा में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति तथा 
सरकारी पदाधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे जनता की इस 
भावना को दूर करे । यह कार्य तभी होगा जब प्रत्येक विभाग के कर्मचारी 
जनता से अ्रपना सम्पर बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। राष्ट्रीय सरकार ने यह 
भी निश्चय किया है कि सरकारी विभाग में कोई भी पद भारतीय नागरिक 
के अतिरिक्त किसी और को नहीं प्रदान किया जायगा। किसी विशेष 
यांत्रिक शिक्षा के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें थोड़े समय के लिये 
भले ही प्राप्त करली जायें, परन्तु उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया 


हा 


की विन ननननी कान 
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१--राष्ट्रीय सरकार ने यह आज्ञा दी है कि सरकारी कर्मचारी अपने 
आपको जनता का सेवक समझे और सबके साथ नम्नता का व्यवहार करें । 


२६२ आधुनिक भारतीय शासन 


जायगा । सरकार छाज्रवृत्तियाँ देकर सैकड़ों विद्यार्थियों को विदेशों में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये मेज रही है| जब ये विद्यार्थी किसी विषय की 
विशेष शिक्षा लेकर अपने देश को लौटेंगे तो उन्हें सरकारी विभागों में 
नियुक्त किया जायगा | बृटिश शासन में प्रायः सभी बड़े पदों पर अधि- 
कारियों को विशेषाधिकार द्वारा नियुक्त करने की प्रथा रही है । राष्ट्रीय 
सरकार ने इस पद्धति को बन्द कर दिया है| सभी सरकारी कर्मचारी लोक 
सेवा-श्रायोग ( ?प्र0० 867णं०४ 0०शज्ां४ष्छांणा ) द्वारा परीक्षा तथा 
प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे । भारतीय नौकरियों 
में संघ तथा राज्यों के लिये परथक्‌ पृथक्‌ लोक-सेवा-आयोग स्थापित किये 
गये हैं। सरकारी कर्मचारियों से यह आशा की जाने लगी है कि वे श्रधिक 
परिश्रम और लगन से कार्य करे गे। भारतीय राष्ट्र का नये सिरे से निर्माण 
हो रहा है । सरकार की ओर से नयी नयी योजनायें कार्यान्वित की जा रही 
हैं। इनकी सफलता बहुत कुछ सरकारी कमंचारियों की योग्यता और 
सच्चाई पर निर्भर करती दे। देश के नवयुवक सरकारी पदों को वेतन भोग 
के लिये ग्रहण न करे, बल्कि उनका भाव कठिन परिश्रम और लोक हित 
होना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों में शुद्ध विचारों की भी बड़ी आवश्यकता 
है | अ्रधिकार को प्राप्त कर वे लोभ और अहंकार के दास न बनें । राष्ट्रीय 
सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि कर्मचारी अपने पदों से 
कोई अनुचित लाभ न उठायें। 
संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संघ के लिये एक लोक-सेवा- 
आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक-मेवा- 
लोक-सेवा- श्रायोग होगा | दो या अधिक राज्य यह करार कर 
आयोग सकेंगे कि उनके समूह के लिये एक ही लोकसेवा- 
आयोग होगा, परन्तु इसका निर्णय राज्यों के विधान- 
मंडल के प्रत्येक सदनों से कराना होगा। लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष 
ओर अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोरी या संयुक्त आयोग 
है, तो राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य फ्रे 
राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायगी। प्रत्येक लोकसेवा-श्रायोग के 
सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम श्राघे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अ्रपनी 
नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन कम से कम १० वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। लोकसेवा- 
आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से ६ वर्ष की अवधि तक, 
अथवा यदि वह संघ आयोग है तो, ६४ वर्ष की आयु को प्रास होने तक, 
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तथा यदि वह राज्य आयोग या संयुक्त ग्रायोग है तो ६० वर्ष की आयु 
को प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, अपना पद धारण करेगा । 
कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता 
है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया 
जायगा । लोक-सेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद 
से केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उस आदेश पर 
ही हटाया जायगा, जो कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पच्छा 
किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा दिया गया है| यदि लोक-सेवा-आयोग का 
सभापति या अन्य कोई सदस्य दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, श्रथवा 
अपने पद के कतंव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी करता है अथवा राष्ट्रपति 
की राय में मानसिक या शारीरिक दौव॑ल्य के कारण अपने पद पर कार्य 
करने के लिये अयोग्य है, तो उसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपने पद से 
हटा सकेगा | 

संघ आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य के बारे 
में उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख आयोग के सदस्यों की संख्या 
तथा उनकी सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा | सदस्यों की नियुक्ति 
के पश्चात्‌ उनके वेतन तथा भत्ते आदि में कोई परिवत॑न नहीं किया 
जायगा । संघ तथा राज्य के लोक-सेवा-आयोगों का कर्तंन्य होगा कि क्रमशः 
संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं 
का संचालन करें | यदि संघ लोक-सेवा-आयोग से कोई दो या अधिक 
राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो वह उन राज्यों की सहायता कर सकता 
है | संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों को केवल असेनिक सेवाश्रों के 
लिये नियुक्तियाँ करने का अधिकार है । 


अध्याय १९ 
सरकारी आय-व्यय 
( [९॥)/0 ४ 7[]९ ५३४९, ) 

अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिये सरकार का प्रजा से धन वसूल करना 
पड़ता है। परन्तु ये सारे कतंव्य प्रजा के ही प्रति 
सरकार की होते हैं। जो सरकार अपनी प्रजा का धन व्यर्थ व्यय 
आशिक करती है, अथवा निष्प्रयोजन विदेशों में भेज देती 
आवश्यकतायें है, वह अपने कतंव्यों को पूरा नहों करती | सावं- 
जनिक कामों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता । 
सरकार की स्थापना इसीलिए की गई है कि वह व्यक्तिगत चिन्ता से ऊपर 
सम्पूर्ण समाज की भलाई सोचे । हर आदमी स्कूल और कालेज नहीं 
खोल सकता और न १०-२० आदमी रेल और तार का संगठन कर सकते 
हैं। दो-चार गाँव पूरे राष्ट्र की रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते। इस तरह 
के कामों को सरकार कर सकती है | उप्तकी शक्ति अनन्त है। यद्यपि यह 
शक्ति उसे जनता से ही मिली है, लेकिन वह इसे वापिस नहीं ले सकती | 
समाज में हम जिन वस्तुओं से लाभ उठाते हैं उन पर करोड़ों रुपये व्यय किये 
गये हैं | इस घन का कुछ अंश हमारी जेब् से भी लगा हुआ है। तभी 
अपना अ्रधिकार समझ कर हम उन्हें अपनी वस्तु समभते हैं| इन वस्तुश्रों 
पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि इन्हें बनाने तथा इनकी रक्षा के 
लिये जितने रुपये की आवश्यकता है उसका हम अनुमान भी नहीं कर 
सकते । आरक्षक, अस्पताल, रेल, तार, डाक, सड़क, पुल, जहाज, रक्षा आदि 
मदों में जो रुपये लगाये जा रहे हैं उनकी उपयोगिता हमारे लिये कम नहीं 
है। इन्हीं को संभालने के लिये सरकार को घन की श्रावश्यकता पड़ती है 

और उसे तरह-तरह के टेक्स लगाने पड़ते हैं । 
इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार को कुछ नियमों की 
आवश्यकता पड़ती हे | वह जिससे जितना रुपये चाहे वसूल नहीं कर 
सकती । प्रजा की स्थिति के अनुसार ही वह टेक्स ले सकती है। भोजन 
आर वस्त्र के श्रतिरिक्त जो राशि प्रजा के पास बच जाती है उसका कुछ 


सरकारी आयं-व्यय॑ ह १६४ 


अंश सरकार लेती है। यह कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लिया 
जाता है | सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गरीबों 
पर टैक्स का भार कम पड़े | जो राशि प्रजा से वसूल की जाती है उसके 
उचित व्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि १० रुपये वसूल करने 
में १५ रुपये का व्यय पड़ता है तो सरकार इस तरह कीं मूखंताः नहीं कर 
सकती । उसकी आवश्यकतायें प्रजा की इच्छानुसार बढ़ती हैं | जब धन 
की आवश्यकता अधिक होती है तो वह प्रजा की आय को बढ़ाने का 
प्रयक्ष करती है। प्रजा की भलाई के साथ सरकार को टेक्स वसूल करने में 
सुविधा होती है| जिस राज्य में प्रजा की आथिक स्थिति अच्छी होती है वहाँ 
की सरकार भी धनी समभ्री जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वह अधिक 
धन इकट्ठा कर सकती है। जिम प्रकार माली बगाचे से फूलों को चुन 
लेता है और फिर पानी देकर उसे हरा-भरा रखता है, उसी तरह सरकार 
अपनी प्रजा को सुखी और सम्पन्न बनाकर उसको आय का थोड़ा-सा अंश 
ले सकती है । 


भारत की विकट गरीबी को देखते हुये यह बात समझ में नहीं आती 

कि किस प्रकार यहाँ की सरकार प्रजा का पेट काटकर 

ब्ृटिश सरकार टेक्स वसूल करती थी।| लाखों आदमियों को भर पेट 
ओर भोजन तक प्राप्त नहीं होता था। प्रसिद्ध इतिहास 
भारतीय प्रजा लेखक सर विलियम हंटर लिखता है, “चार करोड़ 
भारतीय भ्रपर्याप भाजन पर अपने दिन काटठते हैं ।” 

सर चाल्त॑ इलियट का अनुमान है कि “किसान वर्ग में से आधे किसानों 
की भूख वर्ष के आरम्म से लेकर अन्त तक कभी भी पेट भर भोजन करके 
शान्त नहीं हुई। १ १८६१ की मनुष्य गणना की रिपोर्ट में यह बात 
उल्लित हैं कि “यह निश्चित प्रतीत होता है कि लगमग ७ करोड़ भारतवासी 
यह भी नहीं जानते कि दो बार भोजन किसे कहते हैं ।! भारत के लगभग 
१० करोड़ व्यक्ति श्८ बिस्‍्वे जमीन जोतकर अपना दिन काठते हैं। रैम्जे 
मेकडानल अपनी “भारत की जाणति” नामक पुस्तक में लिखते हैं, “५ करोड़ 
कुठुम्ब ( अर्थात्‌ २५ करोड़ मनुष्य ) साढ़े तीन आने की आय पर अपना 
निर्वाह करते हैं। इस तरह के उद्धरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा 
है । इतने पर भी बृटिश सरकार ने इन गरीबों से टेक्स वसूल करने में 
कोई कमी नहीं की थी। टेक्स लेना सरकार का कतंब्य है लेकिन जिसके पास 





१-- 7 प्र0५॥) ॥06९|76 | 70॥8- ऐ ॥/४78॥8. 


२६६ अ्राधुनिक भारतीय शासन 


भोजन और शरीर टकने तक का ठिकाना नहीं है उससे टेक्‍्स लेने की नीति 
अन्याय पूर्ण है । बृटिश सरकार को पैसे की आवश्यकता इसलिये न थी कि 
उसे भारतवासियों के हित के लिये तरह तरह के कार्य करने थे। उसका 
ध्येय भारतीय प्रजा को किसी प्रकार जीवित रखना था, जिससे वह बृूटेन का 
बना हुआ माल खपाती रहती | सरकारी आय का अधिकांश पदाधिकारियों 
के लम्बे वेतन और ग्रह सरकार के व्यय में लगाया जाता था। शिक्षा तथा 
उद्योग-घन्धें पर नाम मात्र की राशि व्यय की जाती थी। अस्र-शस्त्र का 
व्यय सबसे अधिक था | सेना में अंग्रेज सिपाहियों पर भारतीय सिपाहियों 
से ४ गुना व्यय किया जाता था। बृटिश साम्राज्य को फैलाने तथा उसे सुदृढ़ 
बनाने के लिये अफगानिस्तान, फारस, चीन, नैपाल तथा मिश्र में कितनी ही 
लड़ाइयःई भारतीय व्यय से लड़ी गई थीं। १८५७ ई० में भारतीय स्वतन्त्रता 
का जो युद्ध हुआ था उसका सम्पूर्ण व्यय प्रजा को देना पड़ा था। यद्यपि 
टैक्स के भार से भारतीय प्रजा की दशा श्रत्यन्त शोचनीय थी, फिर भी 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत के ऊपर ४० अरब रुपये का ऋण 
घोषित किया गया था। 
गतमहायुद्ध में भारत की अतुल सम्पत्ति काम में लाई गई थी। 
यद्यपि इस महायुद्ध का उद्धं श्य भारतीयों के लिये कुछ भी नहीं था, फिर 
भी बृटिश सरकार ने भारतीय सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग किया । भारतीय सेना 
विदेशों में भेजी गई और उसका सारा व्यय भारतीय कोष से दिया गया। युद्ध 
के व्यय को चलाने के लिये बृटिश सरकार ने ऐसी दोष पूर्ण मुद्रा की नीति 
का अनुसरण किया कि कागद के नोटों का चलन आवश्यकता से अधिक 
हो गया। इससे पैसे की क्रय शक्ति कम हो गई और वस्तुओं का मूल्य 
बढ़ गया | सावंजनिक हित के सभी कार्य बन्द कर दिये गये और सरकार 
की सब आय कई वर्षों तकयुद्ध में लगती रही। परिणाम यह हुआ 
कि भारत का सभी पिछला सरकारी ऋण चुका दिया गया और बृटेन के 
ऊपर भारत सरकार का १५४ अरब ४७ करोड़ रुपये ऋण हो गया। 
यदि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ब्रूटेन की सरकार भारत सरकार के 
इस ऋण को सोने के रूप में चुका दी होती तो भारत की आर्थिक 
स्थिति बहुत कुछ सुधर गई होती | परन्तु वह ऋण वस्तुओं के रूप 
में चुकाया जा रहा है जिससे भारत को कोई लाभ नहों है। यह सारी 
कठिनाई राष्ट्रीय सरकार को उठानी पड़ती है। प्रजा की आर्थिक स्थिति को 
देखते हुए. टैक्स लगाने में वह संकोच करती है, परन्तु देश के उत्थान 
के लिये नवीन योजनाओं के व्यय के लिये उसे प्रजा का ही मुंह 
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देखना पड़ता है। नोटों का चलन कम किया जा रहा है जिससे मुद्रा की 
क्रय शक्ति बढ़ जाय । विदेशी वस्तुओश्लों का आयात, जो भारत के शोषण 
का बहुत बड़ा द्वार रहा है, कम किया जा रहा है। सरकार ने यह भी 
घोषित किया है कि १६५१ ई० के पश्चात्‌ भोजन सामग्री का आयात नहीं 
किया जायगा। जनता की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिये उपज शक्ति 
बढ़ाई जा रही है और घरेलू उद्योग-धन्धों को चालू किया जा रहा है । 
राष्ट्रीय सरकार यह जानती है कि वर्तमान युग में सरकारी व्यय बढ़ रहा 
है और जब तक प्रजा की आथिक स्थिति अच्छी न होगी, तत्र तक वहद 
इस व्यय के भार को बहन नहीं कर सकती । 

बृटिश शासन के अन्तर्गत सरकारी आय-व्यय का संतुलन ठीक न 
था | सरकारी आय का ४० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष 'होम चार्जेज' के रूप 
में बटेन भेज दिया जाता था। सरकारी पदाधिकारियों को जो वेतन दिया 
जाता था वह अन्य देशों के पदाधिकारियों की अपेक्षा बहुत ही लम्बा था । 
जहाँ जापान के प्रधान मंत्री को ६९२ रुपया मासिक तथा गर्की के प्रधान 
अधिकारी को ३१८ रुपया मासिक वेतन दिया जाता था वहाँ भारत के 
वाइसराय तथा उसकी कॉसिल के सदस्यों को क्रमशः २१००० और ७००० 
रुपया मासिक वेतन दिया जाता था | सरकारी आय का ४० प्रतिशत केवल 
शासन प्रबन्ध पर व्यय किया जाता था । जहाँ संयुक्तराज्य अमेरिका शिक्षा पर 
घ५४ रुपया प्रति व्यक्ति और ग्रेटबृटेन २० रू० प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय 
करते रहे हैं, वहां भारतीयों की शिक्षा पर केवल ६ आने पैसे प्रति व्यक्ति 
प्रति वर्ष व्यय किया जाता था । वेशानिक साधनों के कारण प्रायः सभी 
देशों ने अपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि किया है। प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक 
आय एक निश्चित सीमा पर पहुँचा दी गई थी, परन्तु भारतीयों की आय 
में और कमी होती गई । संयुक्त राज्य श्रमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक 
श्राय १०८० रुपया, ग्रेट बृटेन में ७३० रुपया, जमनी में ४५० रुपया, 
जापान में १२० रुपया ऑकी गई है। एक भारतीय की वार्षिक आय 
केवल ६० रुपये मानी गई है | इन आँकड़ों को देखते हुए राष्ट्रीय सरकार 
को दो प्रकार के का4 करने होंगे | सबसे पहले उसे उन कार्यों को अप- 
नाना होगा जिनसे लोगों की श्राय में बृद्धि हो | अश्रर्थात्‌ सरकारी आय का 
अधिकांश उत्पादन-कार्यो' में लगाना होगा। जनता की आ्थिक स्थिति 
ठीक दोने पर उससे टेक्‍्स की मात्रा बढ़ानी होगी, जिससे नवीन योजनाश्रों 
को कार्यान्वित किया जाय । 

नवीन संविधान में राष्ट्रीय सरकार की आथिक नीति का स्पष्टीकरण 
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किया गया है जिसके अध्ययन से सरकारी आय-व्यय॑ 
राष्ट्रीय सरकार की पूरी जानकारी होती है। यह आय-व्यय किस 
की वित्तीय प्रकार संचालित किया जायगा और संघ तथा राज्य 
व्यवस्था . सरकारों में इसका कैसे वितरण होगा, इसकी भी 
जानकारी होती है। संविधान के १२वें भाग में 
वित्तीय प्रकरण ( थिण्यटंत्र] ?70शांआ०7६ ) की चर्चा की गई है। 
आरम्म में ही यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के सिवाय 
कोई कर न तो आरोपित और न संग्रहीत किया जायगा। भारत सरकार 
द्वारा प्राप्त सब राजस्व, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये 
गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सच 
धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “भारत की संचित निधि” कहलायेगी | 
इसी प्रकार राज्य की सरकार द्वारा पाया सब राजस्व, उधार द्वारा श्रौर 
अर्थेपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान 
में उस सरकार को प्राप्त सच्न धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “राज्य 
की संचित निधि” कहलायेगी। भारत की सरकार या राज्य की सरकार 
द्वारा प्रास अन्य सब सावंजनिक धन यथास्थिति भारत केया राज्य के 
लोक-लेखे ( ?प0॥0 &००००7४ ) में जमा किये जायेंगे | भारत की 
या राज्य की संचित निध में से कोई घन विधि की अनुकूलता से, तथा 
इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से, अन्यथा विनियुक्त 
( 870770०777४6 ) नहीं किये जायेंगे। संसद्‌ विधि द्वारा “भारत की 
शआ्राकस्मिकता-निधि के नाम से एक निधि की स्थापना करेगी जिसमें 
ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय समय पर डाली जाय गी । ऐसी निधि 
में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अ्रग्रिम धन देने के लिये राष्ट्रपति को योग्य 
बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायगी | इसी प्रकार 
राज्य का विधान-मंडल “राज्य की आकस्मिकता-निधि ” की स्थापना 
करेगा और वह निधि राज्य के राज्यपाल या राजप्रभमुख के द्वाथ में रखी 
जायगी | 
- ग्रनत्र तक केन्द्रीय और प्रान्तीय राज्यों का आशथिक सम्बन्ध कैसा रहा 
हे इसकी जानकारी आवश्यक हे। कारण यह है 
ऐतिहासिक कि नवीन संविधान में जो वित्तीय व्यवस्था की गई 
विवरण. है वह १६३४ ई० के संघ-शासन-विधान से बहुत 
कुछ मिलती जुलती है। १८५८ ई० तक बृटिश 
सरकार की नीति सभी ज्षेत्रों में शक्ति-संचय की थी। श्रार्थिक क्षेत्र में 
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भी प्रान्तीय सरकारों को कोई अधिकार न था । न वे कोई टेक्‍्स लमा सकती 
थीं और न कोई धन अपनी इच्छा से व्यय कर सकती थीं | वे केन्द्रीय सरकार 
की एजेन्ट मात्र थीं। केन्द्रीय सरकार की आशानुसार वे टैक्‍स वसूल कर 
उसे भेज देतीं और अपने व्यय के लिये उससे सहायता प्राप्त करती थीं। 
जान स्ट्रेची लिखता है, “यदि प्रान्तीय सरकार को कोई सड़क बन॑वाने के 
लिये २० पॉड की भी आवश्यकता पडती तो उसे केन्द्रीय सरकार से 
इसकी आशा लेनी पड़ती थी।” केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष प्रान्तीय सरकारों 
को एक बची हुई राशि व्यय के लिये देती थी। यह राशि सब्र प्रकार से 
अपर्यात थी। श्८७० ई०» में लार्ड मेयो के समय में आय के कुछ मार्ग 
प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। आरक्षक, शिक्षा, सड़क, रजिस्ट्री, जेल 
तथा श्रस्पताल आदि के व्यय के लिये उन्हें किसी सीमा तक स्वतन्त्र 
कर दिया गया। श्वू७७ ई० में ला्ड लिटन के समय में सरकारी आय 
को तीन भागों में बॉँद दिया गया--केन्द्रीय विषय, प्रान्तीय विषय और 
सम्मिलित विषय। अफीम, नमक, तार और डाक, देशी रियासतों से 
कर तथा रेलवे की आय केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखी गई । शेष विभागों 
की आय प्रान्तीय सरकार को दे दी गईं। भूमिकर तथा आय कर की श्राय 
दोनों सरकारों में बॉद दी जाती थी | प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने का 
अधिकार न था और न वे कोई नथा टेक्‍्स लगा सकती थीं। यह प्रबन्ध 
केवल ४ वर्ष के लिये किया गया था। श्यूयर ई० में लार्ड रिपन के 
समय में केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों की सहायता बन्द कर 
दी गई | १६०४ ई० में लाड कर्जन ने इसे पुनः संचालित किया। १६११ 
ई० में लाड हाडिज ने उपयेक्त प्रबन्ध को स्थायी कर दिया। 

१६१६ ई० के शासन सुधार में सरकारी आय-व्यय के प्रबन्ध में 
अनेक परिवर्तन किये गये। सम्मिलित आय का विषय तोड़ दिया गया 
आर सभी विषय केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों में बाँद दिये गये। शासन 
को कार्यान्वित हुए अ्रमी दो वर्ष मी व्यतीत न हुए थे कि १६२०--२३ 
के वजट में सरकार को ६८३ लाख़ रुपये की कमी पड़ गई। इसकी 
पूर्ति के लिये ला्ड मेस्टन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति 
ने यह रिपोर्ट दिया कि विहार और उड़ीसा प्रान्त को छोड़ कर शेष प्रान्तों 
से यह कमी पूरी की जाय | १६२२ ईं० में निम्नलिखित राशि प्रान्तों से 
ली गई ३-- क्‍ 
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प्रान्‍्त केन्द्रीय सरकार को दी गई राशि 
( लाख की संख्या में ) 
१--मद्रास . है ३४ट 
कु बम्बई हे न ५६ 
३--त्ंगाल हा के ६३ 
४--उत्तर प्रदेश ... नी २४० 
४--पंजाब डे 99५ १७५ 
६--ब्ह्मा सह न ६४ 
७--मध्यप्रान्त और बरार कर २२ 
८+- आसाम हम ३३५ १५ 





कल जोड़ &८३ लाख रुपया 


बिहार और उड़ीसा के इस लिये छोड़ दिया गया था कि उसकी 
अआथिक स्थिति अ्रच्छी न थी। यह व्यवस्था कई वर्षो' के लिये थी। पहली 
किश्त देने के बाद बंगाल प्रान्त ने यह असमथ्थता प्रकट किया कि वह आगे 
कोई राशि नहीं दे सकता | इसलिये यह निश्चय किया गया कि ६ वष् 
तक बंगाल से कोई किश्त न ली जायगी | राज्य विधान-मंडलों को नये कर 
लगाने की शक्ति दे दी गई | उन्हें ऋण लेने का भी अधिकार दे दिया 
गया । मेस्टन की योजना से कोई भी प्रान्त सन्तुष्ट न था। इसलिये श६र८ 
ई० में प्रान्तों की किश्त बन्द कर दी गई । नये टेक्स लगाकर केन्द्रीय 
सरकार ने अपनी कमी को पूरा कर लिया | इसी समय संघ-शासन की चर्चा 
चलने लगी । 

१६३५ के संघ-शासन-विधान के अ्रनुसार सरकारी आय-व्यय का नये 
सिरे से बंटवारा किया गया | ब्रह्मा के अलग हो जाने से केन्द्रीय सरकार की 
आय में ३ करोड़ रुपये की कमी हुई थी | सिन्ध को बम्बई से पृथक कर 
देने से बम्बई प्रान्त को ६० लाख रुपये की हानि हुईं थी । इसी प्रकार 
उड़ीसा के बनाने में मद्रास और बिहार प्रान्तों को क्रमशः २० लाख और 
८ लाख रुपये वार्षिक का घाटा पड़ा था । केन्द्रीय सरकार को इसे पूरा 
करना पड़ा । संघ-शासन को कार्यान्वित करने के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की 
आवश्यकता को भी पूरा करना पड़ा । कुछ विषयों की श्राय को केन्द्रीय 
सरकार ने अपने हाथ में रखा | ये विषय चुगी, कारपोरेशन टैक्‍स तथा इनकम 
टैक्स पर सरचाज थे | कुछ विषय ऐसे थे जिनकी श्राय संघ-सरकार वसूल 
करती, परन्तु उसे प्रान्तों श्रथवा रियासतों में बाद देती थी | ये विषय स्टैम्प 
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किक 


कर, चेक, सरखत, बीमा, रेल की वस्तुश्नों तथा यात्रियों पर कर थे । कुछ 
विषय ऐसे थे जिनकी आ्राय संघ-सरकार वसूल करती और उसका कुछ 
भाग वह प्रान्तों और रियासतों को दे देती थी । ये कर आयकर, जूट 
निर्यात कर, नमक कर, अफीम, आबकारी तथा निर्यात कर थे। इनके 
अतिरिक्त रेल, तार और डाक, देशी रियासतों से कर तथा टकक्‍्साल की आय 
सघ-सरकार की आय समभी जाती थी | जो प्रान्त अपने पैर पर खड़े नहीं 
हो सकते थे उन्हें कई वर्षों तक निम्नलिखित राशि देने की व्यवस्था की 
गई थीः--- 
१--पश्चिमोत्तर प्रदेश को १०० लाख रुपया वार्षिक | 


२--उद़ीसा प्रान्त को ४७ लाख रुपया वार्षिक १६४२ तक, ४३ लाख 
रुपया वार्षिक १६४२ से १६४६ तक, ४० लाख रुपया वार्षिक १६४६ के 
पश्चात्‌ । 

३--अआसाम को ४० लाख रुपया वार्षिक । 

४--उत्तर प्रदेश को २५ लाख रुपया वार्षिक १६४२ तक | 

५--सिन्ध प्रान्त को ५० वर्ष तक संघ सरकार कुछ वार्षिक सहायता 
देती रहती। 

प्रान्तीय सरकारों को आय के स्वतन्त्र साधन दे दिये गये थे | भूमि कर, 
कृषि कर, आन्रकारी, उद्योग कर तथा कुछ अन्य प्रकार के कर प्रान्तीय सरकार 
की आय समझे जाते थे | प्रान्तों की ऋण लेने का भी अधिकार दिया गया 
था | संघ शासन की व्यवस्था कार्यान्वित न होने के कारण उपयुक्त 
योजना पुस्तकों में ही रह गई । द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के कारण 
बृटिश सरकार को कितने ही प्रकार के नये नये टेक्‍्स लगाने पड़े | आय के 
सभी मार्ग केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में कर लिया था। यह व्यवस्था 
तब तक चलती रही जन्न तक भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं हो गया | 


नवीन संविधान में संघ तथा राज्यों की आय के मार्ग पथक्‌ पृथक 

कर दिये गये हैं| जो राज्य केन्द्र द्वारा शासित है 

नवीन संविधान और जिनका व्यय संघ-सरकार को बहन करना 
ओर पड़ता है उनकी आय संघ-सरकार की आय मानी 
वित्तीय उयवस्था गई है । निम्नलिखित शुल्क और कर संध-सरकार 
द्वारा आरोपित और संग्रहीत किये जायेंगेः--आआय 

कर, तम्बाकू तथा भारत में उत्पन्न श्रन्य मादक वस्तुओं पर कर, श्रफीम, 
कारपोरेशन टैक्‍स, आयात और निर्यात कर, औषधीय कर, कम्पनियों पर 
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साम्पत्तिक कर | इनसे उत्पन्न आय संघ-सरकार की आय होगी । केन्द्रीय 
सरकार द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर श्रन्य राज्यों की आय के 
निम्नलिखित मार्ग हैं:--भूमि कर, कृषि आय कर, कृषि सम्बन्धी भूमि 
पर पेतृक अधिकार कर, भूमि तथा भवन कर, खनिज पदार्था' पर कर, 
साधारण प्रयोग की मादक वघ्तुओं पर कर, चँगी, बिजली, पत्र-पत्रिकाश्रों 
को छोड़ कर श्रन्य वस्तुश्नों पर कर, पत्र-पत्रिकाश्रों में किये गये विज्ञापन 
को छोड़कर अ्रन्य विशापनों पर कर, सड़क तथा जलमार्ग द्वारा मेजी गई 
वस्तुश्रों तथा यात्रियों पर कर, सवारी कर, उद्योग कर, व्यवसाय तथा 
नियुक्ति कर, विलासिता सामग्रियों पर कर, मनोरंजन कर, सट्टा तथा 
जुश्नों पर कर, मुद्रांक शुल्क तथा आय कर का भाग | ह 

कुछ करों को लगाने का अधिकार केवल संघ-सरकार को है, परन्तु 
उन्हें संग्रहीत तथा व्यय करने का अधिकार राज्य की सरकारों को दिया 
गया है | इस प्रकार के कर निम्नलिखित हैं:--हुन्डियों पर मुद्रांक शुल्क, 
चेक, प्रामेजरी नोट, बीमा, हिस्सों की विक्री, औषधि कर तथा कुछ 
अन्य मादक वस्तुश्रों पर कर | निम्नलिखित कर संघ-सरकार द्वारा लगाये 
तथा संग्रहीत किये जायेंगे, परन्तु उनकी सम्पूर्ण आय उन राज्यों में वितरित 
कर दी जायगी जिनसे वह संग्रहीत की जायगी। इस प्रकार के कर 
निम्नलिखित हैं:---कषि भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषय कर, 
कृषि भूमि से अ्रन्य सम्पत्ति विषयक सम्पत्ति शुल्क, रेल, समुद्र या वायु 
से वाहित वस्तुश्रों या यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों और वस्तु भाड़ों 
पर कर, श्रेष्ठि चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक-शुल्क 
से अन्य कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों 
पर कर | कृषि आय से अ्रतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार 
द्वारा उग्हीत और संग्रहीत किया जायगा तथा नियमानुसार संघ और राज्यों 
के बीच में वितरित किया जायगा । जो राज्य केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में 
रखे गये हैं उनके करों को उणश्हीत, संग्रहीत तथा व्यय करने का श्रधिकार 
संघ-सरकार को है | जब तक वित्तीय आयोग ( 06 (०णा98807 ) 
की स्थापना नहीं हो जाती तब्न तक करों के वितरण का सिद्धान्त राष्ट्रपति 
द्वारा निर्धारित किया जायगा। जो कर संघ-सरकार द्वारा उग्हीत और 
संग्रहीत किये जायेंगे, परन्तु उनकी आय राज्यों को सौंप देनी होगी, उन्हें 
संघ के प्रयोजन के लिये किसी भी समय बढ़ाया जा सकेगा | 

पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुश्रों पर निर्यात कर के किसी भाग 
को आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य को सौंपने के लिये 
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उन राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में 
भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियाँ .भारित की जायँँगी जैसी कि 
विद्वित की जायें। पठटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब तक 
भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उग्रहीत करती रहे अथवा इस संविधान 
के प्रारम्म से १० वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो 
उसके होने तक, इस प्रकार विहित राशियाँ भारत की संचित निधि पर 
भारित बनी रहेंगी। कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क 
में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उसको आरोपित” या परिवर्तित करता है, 
राष्ट्रति की सिपारिश के बिना संसद्‌ के किसी सदन में न तो स्थापित 
आर न प्रस्तावित किया जायगा। ऐसी राशियों, जो संसद्‌ विधि द्वारा 
उपन्नन्धित करे उन राज्यों के सहायक अनुदान के रूप में प्रति वर्ष भारत 
की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद्‌ यह 
निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न भिन्न 
राज्यों के लिये भिन्न-भिन्न राशियाँ नियत की जा सकेगी | किसी राज्य के 
राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से 
ऐसी राशियाँ दो जायँगो जैसी कि उस राज्य को उन विकास योजनाश्रों 
के व्यय के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों | आ्रासाम राज्य 
के आदिम जातिक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अधिक राशि देने की व्यवस्था 
की गई हे । 

किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि, जो 
उस राज्य या किसी नगरपालिका, जिला मंडली, स्थानीय -मंडली श्रथवा 
उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिये व्ृत्तियों, व्यापारों, 
आजीविकाश्रों या नौकरियों के बारे में लागू होती है, इस आधार पर 
अमान्य न होगी कि वह आय पर कर है | राज्य को अथवा उसमें की किसी 
एक नगरपालिका, जिला-मंडली, स्थानीय-मंडली या अ्रन्य स्थानीय प्राधिकारी 
के किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाश्रों और< 
नौकरियों पर करों द्वारा देय सत्र राशि २५० रुपये प्रतिवषष से अधिक न 
होगी । जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहले किसी 
राज्य की सरकार द्वारा, अ्रथवा किसी नगरपालिका या श्रन्य स्थानीय 
प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिला अथवा श्रन्य स्थानीय 
क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत्‌ उग्रह्वीत किये जा रदे थे, वे कर, शुल्क, 
उपकर या फीस संघ सूची में वर्शित होने पर भी उण्हीत किये जाते रहेंगे 
तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे जब तक कि स सद्‌ 
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विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न करे । भारत सरकार जम्मू और 
काश्मीर, तिरुवांकुर कोचीन,. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ, मध्य 
भारत, मैसूर, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा हैदराबाद राज्यों के 
साथ कर उद्ग्रहण तथा संग्रह करने के लिये कोई करार कर सकेगी | इस 
प्रकार किया गया कोई करार अधिक से अधिक १० वष की कालावधि तक 
प्रभावी होगा । राष्ट्रपति के अधिकार है कि करार से ५ वष की अ्रवधि 
के पश्चात्‌ ऐसे किसी करार को समाप्त या परिवर्तन कर दे | 

इस संविधान के प्रारम्म से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक 
पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा उससे पहले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति 
ग्रावश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो 
राष्ट्रति द्वारा नियुक्त एक सभापति और ४ अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा । 
संसद्‌ विधि द्वारा उन अहंताओं का, जो आयेग के सदस्यों के रूप में 
नियुक्ति के लिये शअ्रपेक्षित होंगी और उस रीति का जिसके अनुसार उनका 
संवरण किया जायगा, निर्धारण कर सकेगी | आयोग का यह कर्तव्य होगा 
कि वह निम्नलिखित ब्वातों में राष्ट्रपति को सिपारिश करेः--- 

१--संब तथा राज्यों के बोच में करों के शुद्ध आगम के वितरण 
के बारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम के अंशों के बटवारे के 
बारे में: 

२--भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान 
देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में, 


३--भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार के बीच किये गये 
किसी करार के उपबत्न्धों के चालू रखने श्रथवा रूप भेद करने के 
बारे में; 

४--सुस्थित वित्त के ह्वित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सोंपे दुए 
किसी अन्य विषय के बारे में । 


आयोग अपनी प्रक्रिया ( 0270९6०४०४ ) निर्धारित करेगा तथा अपने 
कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियाँ होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा उसे प्रदान 
करे । राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के झ्रधीन वित्त-आयोग द्वारा को 
गई प्रत्येक सिपारिश को, उस पर की गई काय॑वाही के व्याख्यात्मक शापन के 
सहित, सखद्‌ के प्रस्येक सदन के समक्ष रखवायेगा | संघ या राज्य किसी 
सावंजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अ्रनुदान दे सकेगा, चाहे बह प्रयोजन ऐसा 
न हो कि जिसके विषय में यथास्थिति ससद्‌ या उस राज्य का विधान- 
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मंडल, विधि बना सकता है। भारत की संचित निधि और भःरत की 
आकस्मिकता-निधि की श्रभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उनसे 
धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन से अ्रतिरिक्त 
भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक-चन की अभिरक्ता, उनका 
भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेख से धन का निकालना 
तथा उपयुक्त विषयों में से ससक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनिय- 
मन ससद्‌ द्वारा निर्मित विधि से होगा | जब तक ऐसा उपबन्ध न किया 
जाय तब्न तक इनका सचलान राष्ट्रपति द्वारा निर्मित निथमों से होगा | इसी 
प्रकार राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता-निधि की 
अभिरक्ता आदि के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार राज्य के विधान- 
मंडल को दिया गया है। जब तक विधान-मंडल इस प्रकार का उपबन्ध 
नहीं बनाते तब तक इनका संचालन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
निर्मित नियमों से होगा। भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल 
किये गये या प्राप्त राजस्व या लोक धन को छोड़कर, सघ या राज्य के 
कार्यो के सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए. किसी पदाधिकारी को उसकी उस 
हैसियत में; अथवा किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा 
किये गये मारत के राज्य क्षेत्र के अ्रन्दर किसो न्यायालय को प्राप्य या निक्तिप्त 
सब घन यथास्थिति भारत सरकार के लोक-लेखे में या राज्य के लोक-लेखे 
में डाले जायेंगे । 

किसी राज्य द्वारा अथवा राज्य के अन्तगंत किसी प्राधिकारी द्वारा 
आरोपित सब करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी। राज्य की सम्पत्ति 
ओर आय संघ के कराधान से विमुक्त होगी। संघ सरकार अ्रथवा राज्यों 
की सरकार को उधार लेने को शक्ति प्रदान की गई है। भारत सरकार राज्य 
की सरकारों को उधार दे सकेगी। भारत के जल प्रांगण में, समुद्र के नीचे 
की सब भूमियाँ, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी 
तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी। भारत संघ के नाम 
से, भारत सरकार व्यवहार वाद ला सकेगी अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार 
वाद लाया जा सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार 
व्यवहार वाद ला सकेगी श्रथवा उसके विदुद्ध व्यवहार वाद लाया जा सकेगा | 
भारत राज्यज्क्षेत्र में सबंत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम श्रवाध होगा । 
ससद्‌ विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अ्रथवा भारत राज्य 
छत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतन्त्रता 
पर ऐसे निबन्घन आरोपित कर सकेगी जैसे लोक हित में अपेक्षित हों । 
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३०६ आधुनिक भारतीय शैींसन॑ 
अन्य राज्यों से श्रायात की गई वस्तुश्रों पर राज्य का विधान-मंडल विधिं 
द्वारा कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में निर्मित या 
उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो । राज्य का ब्रिधान-मंडल विधि 
द्वारा उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की 
स्वतन्त्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निबेन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे लोक- 
ह्वित में अ्रपेक्षित हों | ऐसे प्रयोजन के लिये कोई विधेयक या संशोधन 
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित 
या प्रस्तावित नहीं किया जायगा। यदि किसी देशी राज्य के शासक केा 
भारत सरकार ने कोई राशि देने का आश्वासन दिया है तो यह घन भारत 
की संचित राशि पर आधारित होगा और इस पर कोई आय कर नहीं 
लिया जायगा। किसी देशी राज्य का कोई भाग किसी स्वायत्त राज्य 
( 30प0307008 508(6 ) में सम्मिलित कर लिया गया है तो वह राज्य. 
उस कालावधि तक उस देशी राज्य फे शासक को एक ऐसी राशि देता 

रहेगा जिसे राष्ट्रपति निर्धारित कर दे | 

इस अध्याय के आरम्भ में वर्णन किया गया है कि बृटिश सरकार ने 
भारत की सम्पत्ति का किस प्रकार शोषण किया है और 
वतेमान उसके कारण राष्ट्रीय सरकार को क्या क्‍या कठिनाइयाँ 
अआय-उ्यय उठानी पड़ रही हैं। गत वर्ष भारत सरकार के १३० 
करोड़ रुपये की भोजन सामग्री विदेशों से मँगानी पड़ी 
थी | भारत सरकार की कुल आय ३०७ ७४ करोड़ रुपये थी और उसका कुल 
व्यय ३२२२-५३ करोड़ रुपये था । अर्थात्‌ सरकार के १४७६ करोड़ रुपये की 
कमी पड़ी | इसे पूरा करने के लिये सरकार के कछ नये कर लगाने पड़े हैं । 
सरकार ने, जनता की श्राथिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, उन्हीं वस्तुओश्रों पर 
कर लगाया है जिनका उपयोग धनी अथवा व्यापारी वर्ग के लोग करते हैं । 
मोटर के तेल पर जो १२ आना प्रति गैलन टैक्‍स लगा हुआ था वह १५४ 
आना प्रति गैलन कर दिया गया हे | इससे सरकार को लगभग ढाई करोड़ 
रुपये की बचत हुईं है | सुपारी पर जो १० आना सेर टैक्‍स लगता था वह 
१५ आना सेर कर दिया गया है। इससे एक करोड़ रुपये की बचत हुई 
है। सिगरेट का श्रायात कर १५ प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। जिससे 
६० लाख रुपये की बचत हुई है | चीनी, मोटर टायर तथा बहुमूल्य कपड़े 
पर कर की मात्रा पहले से श्रधिक कर दी गई है। इससे सरकार के कई 
फरोड़ रुपये की बचत हुई है। देश की आन्तरिक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति के कारण सरकार को एक बहुत बड़ी राशि श्रस्र-शस्त्र तथा सुरक्षा 
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पर व्यय करनी पड़ती है। गतवष यह राशि १४७ ३७ करोड़ थी । 
शरणार्थियों पर सरकार को लगभग ५४३ करोड़ रुपये व्यय करने पड़े थे | 
भारत सरकार ने राज्यों को लगभग २७ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में 
ओर ४६ करोड़ रुपया उधार के रूप में विकास योजनाओं के रूप में 
दिया था| अख्र-शसत्र निर्माण सम्बन्धी कारखाने तथा मुद्रा निर्माण की 
संस्थाएँ भारत में ही होने के कारण पाकिस्तान में इसी तरह की संस्थाओं 
की स्थापना के लिये भारत सरकार ने ६ करोड़ रुपया पाकिस्तान सरकार 
को दिया । 

ऐसी कठिन परिस्थिति में इतने बड़े व्यय का भार बहन करते हुए भी 
राष्ट्रीय सरकार ने कितने ही करों को*बन्द कर दिया है तथा कुछ करों 
की मात्रा कम कर दिया है। पूंजी लाभ टैक्‍स, ( (४ (४ छथां78 ''85 ) 
जिससे भारत सरकार को एक करोड़ रुपये की हानि हुई है बन्द कर दिया 
गया है। इसके बन्द करने का उद्दे श्य यह हे कि देश में व्यापारिक स स्थाश्रों 
का उत्साह बढ़े। आय कर तथा अतिरिक्त आयकर की मात्रा कम कर 
दी गई है। इससे भारत सरकार को ५४ करोड रुपये की हानि हुई है। 
सरकार की इस नीति केा देखते हुए यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार 
अपनी आय-व्यय को इस प्रकार संतुलित करना चाहती है जिससे कर का 
भार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़े जो इसे बहन कर सकते हैं | उद्योग-धन्धों 
की वृद्धि के लिये कम्पनियों तथा कल कारखानों को कितनी ही प्रकार 
की सुविधायें दी गई हैं | सरकार के इस वर्ष के बजट के देखते हुए 
यह पूरी आशा की जाती है कि देश की आर्थिक स्थिति शीघ्र ही सुधर 
जायगी। सरकार ने कुछ ऐसी लम्बी योजनाओं को भी अपने हाथ में 
लिया है जिनसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि होगी। इन्हीं योजनाओं 
की पूर्ति के लिये उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से ऋण भी लेना पडा हे। 
भोजन और वस्त्र के उत्पादन की बृद्धि में तललीन होने के कारण ये 
योजनायें अभी मन्‍्द गति से चलाई जा रही हैं । 


अध्याय २० 


शिक्षा 


मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने की चिन्ता में निमम्म रहता है। 
इसके लिये वह समाज को अपना साधन बनाता है। 
शिक्षा की उससे अलग द्वोकर वह सांसारिक सुख का अनुभव नहीं 
आवश्यकता कर सकता । जब्च यही आवश्यकता सम्पूण समाज की 
है तो उसके कार्यो तथा विचारों में एक प्रकार की 
समता लानी होगी | इसी के आधार पर मानव-समाज एकत्र होकर अपने 
सुख-दुःख का अनुमव कर सकता है | इसी उद्देश्य से जो वस्तु सम्पूर्ण 
समाज को एक सूत्र में बाँधती हे उसे शिक्षा कहते हैं | हम कुत्ते, बिल्ली 
तथा चिड़ियों की विचार-धारा से परिचित न होकर उनके सुख-दुःख का 
अनुभव नहीं कर सकते | उनकी उन्नति-अवनति की प्रगति हमारी बुद्धि से 
बाहर की वस्तु है। यदि हमारे और उनके बीच में विचारों के आदान- 
प्रदान का कोई साधन होता तो मानव-समाज से बृहत्‌ एक प्राणी समाज 
की स्थापना हुई होती । शिक्षा के कारण मनुष्य अपने आपको मानव-समाज 
का एक अंग समभता है। समाज में रहने तथा लोगों के साथ व्यवद्दार 
करने की सामग्री उसे प्रचलित शिक्षा से प्रास होती है | अपनी उन्नति के 
साथ वह समाज की प्रगति को जानने में अपने को समर्थ पाता है। शिक्षा 
उसकी मस्तिष्क शक्ति को इतनी व्यापक बना देती है जिससे एकान्त में 
बैठे हुए. भी वह मानव-समाज को देखता है | शिक्षित मनुष्य के नेत्र 
दूर तक देखते हैं; उसके कान उड़ते हुए शब्दों को भी सुनते हैं और उसकी 
बुद्धि अदृश्य पर भी विचार कर सकती है। 
शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाने की कंजी है। डेविडसन 
लिखता हे, “शिक्षा द्वारा मनुष्य अपने अ्रन्दर एक ऐसे संसार की रचना 
करता हे जो उसे वाह्म संसार में रहने के योग्य बनाता है ।” शिक्षा द्वारा 
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मनुष्य की आन्तरिक शक्तियाँ बाह्य जगत को भली भाँति पहिचानने लगती 
हैं। समय प्रति क्षण बदलता रहता है। जिसे इसका ज्ञानन होगा और 
जो समयानुकूल अपने विचारों को बनाने में समर्थ न होगा वह दुःख और 
कठिनाइयों के जाल से नहीं निकल सकता | शिक्षा समय के परिवतन का 
ठीक-ठीक ज्ञान कराती है | किस समय हमें केसे विचार रखने चाहिये, किन 
वस्तुओं को प्राचीन समझ कर छोड़ देना चाहिये तथा किन पुरातन वस्तुओं 
की पुनः अपनाना चाहिये-इन सब का ज्ञान प्रचलित काल की शिक्षा 
द्वारा होता हे | विचारों में पीछे रह कर जैसे कोई व्यक्ति अपनी और समाज 
किसी की भी भलाई नहीं कर सकता, उसी तरह कोई राष्ट्र अशिक्षित तथा 
कूपमंड्रक रह कर दुनिया के सामने अपना सिर ऊँचा नहीं कर सकता। 
जो देश अपनी उन्नति करना चाहता है वह उचित शिक्षा को ग्रहण करे । 
मनुष्य स्वभाव से ही रूढ़िवादी है | जिन वस्तुओं को वह एक बार ग्रहण 
करता हे उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। शिक्षा ही एक ऐसा साधन हे जो 
उते प्रतिक्षण नवीनताश्रों का पाठ पढ़ाती रहती हे। यह एक साधारण 
कहावत है कि “जिस जाति को जैसा बनाना है उसे उसी प्रकार की शिक्षा 
दी जाय ।” 


शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी, आवश्यकताश्रों को भली भाँति पहचान 
सकता है । इसी से स्वावलम्बनन तथा स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है। उसके 
अन्दर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाती 
है। जिस युग में हम रहते हैं उसे समझने के लिये भूत और भविष्य की 
थोड़ी जानकारी आवश्यक है। शिक्षा द्वारा हम अपने आपको पहिचान 
सकते हैं कि सृष्टि के आरम्भ से हम कितनी दूर पर खड़े हैं। शरीर को 
सुडौल बनाने के लिये व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे मस्तिष्क 
में कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका विकास शारीरिक अवयवों से कम 
अ्रावश्यक नहीं है। बाह्य पदार्थ हमें जितना सुख और आनन्द दे सकते 
हैं उससे कहीं बढ़कर सुख हमारे आन्तरिक विचार देते हैं। इन आन्तरिक 
शक्तियों को बढ़ाने का एक मात्र साधन शिक्षा हे। आत्मबल के सामने 
शारीरिक बल तुच्छु सी वस्तु है। श्रतएव इमारा ध्यान आन्तरिक 
विकास की ओर सबसे अधिक होना चाहिये | जीवन के आआरम्म में हमें जिस 
प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी उसी प्रकार के कार्य हम करते रहेंगे। इसीलिये 
शिक्षा में सबसे अधिक छानबीन की आवश्यकता है । 


जिस शिक्षा में इतने अधिक गुण हैं श्रोर जिसे हमारी उन्नति-अवनति 
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का मापदंड होने का श्रेय प्राप्त है उसकी बुराई से 
लचित शिक्षा हमें बचना होगा । जिस प्रकार शरीर पर जलवायु 
का प्रभाव पड़ता है और दमारी सारी रहन-सहन 
अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बन जाती है, उसी प्रकार शिक्षा 
का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। उल्टी और बुरी 
शिक्षा किसी देश को अवनति के गडढे में डाल सकती है | इसके विपरीत 
आवश्यकता और श्रनुभव के आधार पर दी गई शिक्षा किसी पिछड़े हुए 
देश को उन्नतिशील बना सकती है। यह कहना असम्मव है कि उचित 
शिक्षा का ठीक-ठीक स्वरूप क्‍या है । प्रत्येक देश या समाज को विभिन्न 
प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता दह्ोती है। एक ही समाज में व्यक्तियों की 
आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न होती हैं| सबके विचार अलग-श्रलग होते हैं। 
इसी के अनुसार उचित शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है | एक ही 
शिक्षा किसी समय उचित और किसी समय अ्रनुचित हो सकती है । जैसे-जैसे 
हमारा विकास होता है उसी प्रकार शिक्षा में भी परिवर्तन की आवश्यकता 
पड़ती है । 
उचित शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होती हैं| हमें यह मालूम नहीं है कि किन-किन घटनाओं का प्रभाव 
हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, किस प्रकार की परिस्थिति का सामना 
हमें समय-समय पर करना होगा | हो सकता है कि किसी असाधारण 
परिस्थिति में पड़कर हमारे देशवासी आलसी और निरुद्यममी हो जायें और 
उनके अन्दर आशा और उत्साह लेशमात्र भी शेष न रहे | उस अवसर 
पर हमारी शिक्षा का ढाँचा आजकल से भिन्न होगा। वर्तमान समय में 
हमारे देश की शिक्षा कोरी कितातषी है। इसे प्रा कर लोगों के अन्दर 
रचनात्मक बुद्धि का विकास नहीं होता । देश के शिक्षित नवयुवक तथा 
नवयुवतियाँ बेकारी का शिकार बनती हैं। इसीलिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
पर टिप्पणियों की बौछार उड़ायी जाती हैं। यह बात सर्व॑ंसम्मति से मान ली 
गई है कि भारत की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली समय के अनुकूल नहीं है । 
इस समय हमारे देश को एक ऐसी शिक्षा की आ्रावश्यकता है जो हमारे 
हाथों को चलायमान करे श्रर्थात्‌ हमारी बुद्धि किताबी न होकर व्यावसायिक 
आर रचनात्मक हो । उचित शिक्षा वह है जो व्यक्ति की सम्पूर्ण 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति करे। 
उचित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी और पर निमंर करने की 
आवश्यकता नहीं है | जो शिक्षा समाज की आवश्यकताओ्रों से परे होती 
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हैं. वह नंवयुवकों के श्रन्दर एक प्रकार का विकार पैदा करती हे | जब शिक्षा 
का तात्पय॑ समाज को खुखी और सम्पन्न बनाना है तो इसका विधान 
समय और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये। उचित शिक्षा समयानुकूल 
बदलती रहती है । वाह्य तथा आन्तरिक कारणों से कभी-कभी सामाजिक 
संगठन ढीला पढ़ जाता है | उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिये शिक्षा की 
प्रणाली बदलनी पड़ती है। उचित शिक्षा प्रतित्रन्धों से रहित होती है। 
जो शिक्षा केवल थोड़े से लोगों के लिये ग्राद्मय है उसकी उपयोगिता उतनी 
नहों हे जितनी उस शिक्षा की जिसका द्वार छोटे और बड़े सब के लिये 
एक-सा खुला हुआ है । उदाहरण के लिये हम अगरेजी शिक्षा की ओर 
देखें । यह शिक्षा केवल थोड़े से धनीमानी लोगों के लिये किसी विशेष 
उद्दें श्य से बनाई गई है | इसके वर्तमान ढाँचे को देखते हुये यह निश्चित 
है कि ६० प्रतिशत भारतीय इसे ग्रहण नहों कर सकते | अतएव यह 
शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं कही जा सकती | जो शिक्षा सत्र को इस बात 
का अ्रवसर दे कि वे इसे प्राप्त कर अ्रपने जीवन की समस्याञ्रों को इल 
करें वह्दी उचित शिक्षा कहलाने की अधिकारिणी है। जब हम किसी देश 
की समस्याओ्रों को विकट देखे और उन्हें सुलभाने का कोई मार्ग दिखलाई 
न पड़े तो इसका निष्कष यही निकाला जा सकता है कि वहाँ उचित 
शिक्षा का अभाव है । जीवन के प्रश्न बड़े द्दी गम्भीर होते हैं | यह कहना 
अत्यन्त कठिन है कि किस वक्तु से और किन उपायों से इमारा जीवन 
सुखी बन सकता है। इस प्रश्न को सुलझाने में शिक्षा सबसे अधिक 
सहायक होती हे, परन्तु उसका आकार बहुत ही अनुभव के साथ बनना 
चाहिये । शुभमूर्ति सरोजनी नायड्ूडू ने केन्द्रीय शिक्षा बोड' में भाषण 
देते हुये यह व्यक्त किया था कि “कोई भी शिक्षा-नीति हम क्‍यों न कार्यान्बित 
करें, किन्तु उसमें सत्य -की दृढ़ता और घ॒णा-निवारण पर सबसे अधिक बल 
दिया जाय |” 
हमारे देश में शिक्षा के इतिहास को देखते हुये यह पता चलता है कि 
इसमें परिव्तेनों की कोई गणना नहीं की जा सकती | 
शिक्षा में एक ऐसा समय था जब कि यहाँ की शिक्षा बहुत ही 
परिवर्तेन - बढ़ी-चढ़ी थी, उसका द्वार सबके लिये खुला हुआ था । 
राजा-महाराजा विद्वानों का आदर करते थे ; शिक्षित 
वर्ग अपने आपको समाज का सेवक समझता था | परन्तु एक ऐसा भी समय 
आया जनत्र पुस्तकालय जलाये गये; पुरानो पाठशालाश्रों का अवशेष जाता 
रहा । किसी समय हमारे देश का एक-एक घर स्कूल था, प्रत्येक मन्दिर 
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तथा मसजिद शिक्षा का केन्द्र था लेकिन आज वह दिन भा इमें देखने पड़े 
रहे हैं जत्र कि हमारे देश में केवल १४ प्रतिशत आदमी लिख-पढ़ सकते 
हैं| कभी तो हमारी शिक्षा धर्म से मिली हुईं थी और कभी उससे अ्रलग | 
कभी इमारे देश के शिक्षित व्यक्ति समाज के सेवक रहे और कभी उन्हीं 
के व्यसन से जनसाधारण को कष्ट उठाने पड़े | कभी शिक्षित व्यक्तियों का 
ग्राचरण श्राद्श माना जाता था और समाज में उन्हें हर तरह की सुविधायें 
प्राम थीं, लेकिन एक ऐसा भी दिन आया जनब्र पढ़े-लिखे लोग च रित्रहीन, 
निस्णयमी और भार-स्वरूप समझे जाने लगे। किसी समय हमारे देश 
के पढ़े-लिखे लोगों को भारतीय सम्यता पर गर्व था लेकिन आज वह 
दिन भी हमें देखने पड़ते हैं जब कि शिक्षित वर्ग अपनी सम्यता की जड़ 
अपने ही हाथों से काट रहा है | किसी समय ऋषि-महर्षियों के आश्रम 
विद्या के केन्द्र कहलाते थे श्रोर किसी समय कालेज और विश्वविद्यालयों 
के बड़े-बड़े विशाल भवन बनवाए गए। इतना परिवतंन किसी सभ्य 
देश के इतिहास में शायद ही मिलेगा । 
जिस भारत की चर्चा विदेशों में की जाती है उसका चित्र आजकल 
से भिन्न है | यहाँ की सभ्यता की प्रशंसा विदेशियों 
प्राचीन ने मुक्त कंठ से की है | यह तो सभी जानते हैं ि किसी 
भारत में देश को सभ्य बनाने का मूल कारण वहाँ की शिक्षा है | 
शिक्षा हिन्दूकाल की शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषतायें 
पाई जातो हैं जो संसार के किसी भी देश में दिखाई 
नहीं पड़तों | व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चार भागों में बॉँद दिया गया था । 
आरम्म के पहले २५ वर्ष केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये रक्‍खे गये थे | 
६ वर्ष की आयु में ही माता-पिता बच्चे को किसी गुरु के पास छोड़ देते 
थे | गुरु का स्थान ही गुरुकुल कहलाता था । यह प्रणाली ब्राह्मणकाल में 
प्रचलित थी । २५ वर्ष की आयु तक बच्चे को गुरु के पास रहकर शिक्षा- 
प्रात करनी पड़ती थी | बौडधकाल में इसका स्वरूप कुछ बदल गया। शिक्षा 
के लिये बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये | इन्हें विहार ग्रथवा मद्दाविहार 
कहते थे | इसमें किसी विशेष आयु तक लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे । 
प्रयाग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम आञ्राजकल के किसी विश्वविद्यालय 
से कम न था | विहारों में गुरु के अतिरिक्त शिक्षित सन्यासी भी रहते थे। 
वे घूम घूम कर आस पास के गाँवों में लोगों को शिक्षा देते थे। नालन्दा 
मद्दाबिहार में १०,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। उपरोक्त 
दोनों प्रणालियों में विद्याथियों की रहन-सहन पर कड़ी दृष्टि रकक्‍्खी जाती थी | 
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हिन्दूकाल की शिक्षा उपयोगी और सार्थक थी। श्राजकल की - तरद 
वह विलासिता की सामग्री न थी। चारों बर्णा को उनकी श्रावश्यकता- 
नुसार शिक्षा दी जाती थी। इससे समाज के धार्मिक, आर्थिक “तथा राजनीतिक 
संगठन में सदेव एकता रहती थी ।जो व्यक्ति जिसके लिये सबसे अधिक 
उपयुक्त होता वह उसी प्रकार की शिक्षा का भागी समकका जाता था। 
शिक्षालयों में घनी और गरीच का कोई मेद-भाव नहां किया जाता था । 
कृष्ण और सुदामा की कहानी सबको ज्ञात है। विद्यार्थियों के खान- 
पान, व्यवहार तथा वेष भूषा की समानता को भी ध्यान रक्खा जाता था। 
जीवन के आरम्भ में विद्यार्थियों कः ऐसा कठिन श्रभ्यास कराया जाता था 
जिसे प्राप्त कर वे किसी भी परिस्थिति में अपने आपको रख सकते थे। 
लड़कियों की शिक्षा लड़कों से भिन्न होती थी | दोनों की आवश्यकतानुसार 
उनके विषय भिन्न-भिन्न होते थे। लड़कों की शिक्षा का उद्दश्य उचित 
नागरिक बनाना था और लड़कियों को सुग॒हिणी। इन दोनों की शिक्षा 
साथ साथ नहीं होती थी। इन दोनो के स्कूल अलग-अलग होते थे। 
शिकज्षाकाल में जीवन की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता था | इसीलिये 
विद्यार्थियों को बार-बार घर आने का आज्ञा न थी । किसी विशेष अ्रवसर 
पर वर्ष में एक बार वे किसी गुरु की अध्यक्षता में अपने घर जा सकते थे । 
गुरु और शिष्य के व्यवहार आजकल के से न थे । 
प्राचीन शिक्षा एकाज्ी न थी। साहित्य, न्याय, धम, दशंन, राजनीति 
इत्यादि विषयों के अतिरिक्त विद्याथियों को कलाकौशल का भी शान 
कराया जाता था | संगीत, पत्चीकारी और वास्तुकला में कितने ही विद्यार्थी 
इतने कुशल होते थे कि उनकी कीर्तियाँ अ्रभी तक ऐतिहासिक स्थानों में 
पाई जाती हैं | श्रजन्ता की गुफा में जो चित्रकारी दिखाई पड़ती है वह 
उस काल की शिक्षा का प्रमाण है। तात्पयं यह है कि शिक्षा का निर्माण 
समाज की आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था। दैनिक आवश्यक- 
ताओं के सभी विषय विद्यार्थियों को सिखला दिये जाते थे। शिक्षालयों से 
निकल कर वे स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकते थे | क॒छ विद्यार्थी विद्या में 
इतने निमम हो जाते कि उन्हें गाहंस्थ्य जीवन रुचिकर मालूम नहीं पड़ता 
था। ऐसे विद्यार्थियों के सम्पूर्ण जीवन के लिये विद्याष्ययन का विधान 
बनाया गया था। देश के विभिन्न स्थानों में विशेष प्रकार की शिक्षा देने 
का प्रबन्ध किया गया था। काशी में दर्शनशासत्र, साहित्य तथा धरम की 
विशेष शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त 
विद्यार्थियों को मोजन और वस्त्र भी दिया जाता था। तक्नशिला विश्वविद्यालय 
गाए भा० श[०-४० 
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में संस्कृत व्याकरण की विशेष शिक्षा दी जाती थी | इसी विश्वविद्यालय 
ने पाणिनि और कौटिल्य जैसे विद्वानों के पेढा किया था। कण््व विश्व- 
विद्यालय में वेदों को विशेष शिक्षा दी जाती थी । उज्जैन में ज्योतिष की 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया था । 
मुसलमानों काल की शिक्षा-प्रणाली हिन्दूकाल से कुछ भिन्न थी । 
शिक्षा के मुख्य दो प्रकार के केन्द्र थे । णक को 
मध्ययुग की मकतबच्च और दूसरे को मदरसा कद्दते थे। दर मसजिद 
शिक्षा-प्रणाली में एक मकतब होता था | लगभग दस वर्ष की 
आयु तक हर एक मुसलमान का बच्चा इसमें शिक्षा 
ग्रहण करता था । यह शिक्षा अधिकतर धार्मिक होती थी। कुरान की 
आयतें सबको कण्ठस्थ करा दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त गणित, भूगोल 
ओऔर इतिहास का भी साधारण ज्ञान करा दिया जाता था | इन मकतबों 
का व्यय कुछ व्यक्तिगत चन्दे और दान से चलता था और कुछ सरकार 
देती थी | मुसलमानी काल में धर्म के नाते मसजिदों को सरकार की 
ग्रोर से सहायता दी जाती थी | इसी सहायता से मकतब का व्यय चलाया 
जाता था। मकतत्र के अ्रतिरिक्त जगह-जगह पर मदरसे खोले गये थे। 
इनमें उच्च शिक्षा का प्रत्रन्ध किया जाता था| सरकार इन्हें सहायता देती 
थी | बदाय, श्रागरा, जौनपुर, दिल्ली, मुल्तान श्रादि शहरों में मदरसे 
खोल्ले गये थे । इनमें केवल मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकते 
थे | हिन्दुश्रों की शिक्षा के लिये श्रलग संध्थायें स्थापित की गई थीं । 
सरकार की और से सहायता नहीं दी जाती थी। सेठ-साहुकारों की सहायता 
से इनका व्यय चलता था । पंडित लोग अपने घर पर विद्यार्थियों को 
शिक्वा देते थे । संस्कृत-शिक्षा की उन्नति के लिये सरकार की ओर से कोई 
उत्साह नहीं दिया जाता था | केवल थोड़े से इने-गिने बादशाहों को छोड़ 
कर हिन्दुओं की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किसी के समय में भी नहीं किया 
गया था | 
मध्ययुग में मुगल बादशाह शिक्षा तथा कला-कौशल के विशेष प्रेमी 
थे। हुमायूं बादशाह के पास बहुमूल्य पुस्तकों का भंडार था । अकबर 
स्वयं विद्वानों की मण्डली में बैठकर विद्या की चर्चा करता था। औरंग- 
जेब कवियों का सम्मान करता था। हुमायूं की बहिन को लिखने का 
बड़ा चाव था। हुमायू नामा ग्रन्थ उसी का लिखा हुआ है। कला- 
कौशल में इन मुगल बादशाहों ने भारतीय इतिहास में जो स्थान प्राप्त 
किया हे उसकी बराबरी संसार का कोई भी देश नहीं कर सकता | 
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जीवन के सभी क्षेत्रों में इन बादशाहों की श्रमर कीर्तियाँ देश के कोने- 
कोने में पाई जाती हैं। इन उद्धरणों से हमारा तात्पर्य इतना ही 
नहीं है कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल योरप के मध्ययुग की तरह 
अशानित और कुव्यवस्था का युग नहीं था बल्कि देश में शिक्षा का प्रचार 
था; फारसी और अरबी के अच्छे-अच्छे विद्वान्‌ इस काल में विद्यमान 
थे; समाज में विद्वानों का आदर था। विद्या के क्षेत्र में मुगल बादशाई 
जाति का पक्षपात कम करते थे। हिन्दी के धुरन्धर विद्वान्‌ इसी काल 
में पैदा हुये । मुसलमान सूफियों ने हिन्दू और मुसलिम सम्यता को 
मिलाने का जो सराहनीय प्रयत्न किया उसका प्रभाव आज भी दिखाई 
पड़ता है । मसलमान युग की शिक्षा हिन्दू काल से भिन्न होते हुये भी 
एकता और समानता की विरोधी न थी। दोनों के सम्पर्क से एक नई 
सभ्यता का जन्म हुआ | अरबी और फारसी के गूढ रहस्य हिन्दुओं को 
और संस्कृत की गम्भीर बातें मुसलमानों को मालूम हुई । 


ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना के बाद भारत की राजनीतिक 
परिस्थिति डावॉडोल होने लगी । इसका प्रभाव 
आधुनिक शिक्षा शिक्षा संस्थाओ्रों पर बड़ा गहरा पड़ा। जब कम्पनी 
का विकास की दशा कुछ खुदढ़ हुई तो उसे शिक्षा की 
ओर ध्यान देना पड़ा । कम्पनी को पहली 
श्रावश्यकता कर्मचारियों की थी । गोदाम और कारखानों में काम करने 
के लिये वह इंगलेंड से कमंचारी नहीं बुला सकती थी। उसके पास 
इतना रुपया नहों था कि वह छोटी-छोटी जगहों पर लम्बे-लम्बे वेतन 
वाले श्रेगरेजों को रखती । वारेन हेस्टिंग्ग का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ। १७८१ ई० में उसने कलकत्ता-मदरसा नामक एक 
स्कूल खोला । इसमें विद्यार्थियों को फारठी की शिक्षा दी जाती थी | यह 
स्कूल केवल मुसलमानों के लिये था। १७६१ ई० में लाड कानंवालिस 
ने बनारस में एक संस्कृत कालेज की स्थापना की। इसमें केवल हिन्दू 
विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा-संस्थाओ्रों से कम्पनी को 
दो प्रकार के लाभ पहुँचते थे। एक तो कम-से-कम वेतन पर भारतीय 
क्लक मिल जाते, दूसरे पाश्चात्य निवासियों को पूर्वीय विचारों को समभने 
में सुविधा होती | कम्पनी के श्रधिकारी इन्हीं शिक्षालयों द्वारा भारत के 
रीति रिवाजों की जानकारी प्रास करते थे। इनके निकले हुये विद्यार्थी 
कम्पनी के न्यायालयों में मुकदमा निर्ण॑य करने में भी उनकी सहायता 
करते ये। 
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उपयेक्त संस्थाओ्रों के अतिरिक्त ईसाई मिशनरी भी शिक्षा का प्रचार 
करते थे | उनका उद्देश्य हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना 
था | हिन्दू समाज में इन मिशनरियों को किसी सीमा तक सफलता प्राप्त 
हुई | पैसे तथा पद के लोभ के कारण कितने द्दी व्यक्ति ईसाई होने लगे । 
परन्तु मुसलमानों ने अभ्रपने को इनसे अ्रलग रक्खा। श्८१३ ई० में 
पालियामेंट ने कम्पनी को एक चार्टर में यह आदेश दिया कि वह भारत 
की भलाई के लिये कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा पर व्यय करे। 
श्रम तक जो शित्ता कम्पनी की ओर से लोगों को दी जाती थी उसका 
माध्यम संस्कृत या फारसी था | परन्तु अब यह प्रश्न उठा की शिक्षा का 
माध्यम कया हो । लाड्ड मेकाले ने ( १८३५ ई० ) अ्रपना विचार प्रकट 
करते हुये यह कहा कि शिक्षा का माध्यम अँगरेजी होना चाहिये। कुछ 
इसाई मिशनरियों ने भी इसका समर्थन किया | राजा राममोहनराय ने भी 
इसका समर्थन किया | अन्त में लाड विलियम वेन्टिंग के समय में यह 
निर्णय किया गया कि शिक्षा का माध्यम अंगरेजी होगा । इसमे कम्पनी को 
शासन-प्रतरन्ध में श्रनेक सुविधायें प्राप्त हुईं | साथ ही कम्पनी ने यह भी 
घोषित किया कि धामिक मामलों में उसकी नीति निष्पक्ष रहेगी | 

१८१६ ई० में कलकत्ते में एक हिन्दू कालेज की स्थापना की गई। 
राजा राममोहनराय तथा डेविड हेयर के उद्योग से इसकी नींव डाली गई 
थी | १८१८ ई० में बंगाल में सिरामपुर नामक स्थान में पहिला मिशनरी 
कालेज खोला गया। श्थ्षूर ई० में सर चार्ल्स उड की अध्यक्षता में 
पालियामेंट ने एक सनिति इस बात के लिये नियुक्त किया जो 
भारतीय शिक्षा की जाँच करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रारम्मिक, 
माध्यमिक और युनिवर्सिटी शिक्षा को अलग-अलग करने की सम्मति दी। 
सर चाल्स उड का कहना था कि सरकार अपने ही बनाये हुये कालेजों 
पर रुपया व्यय न करे | छोटे-छोटे स्कूलों तथा कालेजों को सहायता देने 
का भी नियम बनाया जाय | रिपोर्ट का यह परिणाम हुआ कि शिक्ता 
का एक अलग विभाग ( 0679ध7"ए९ण४ ० #प्र॥0 वंजर/एप्र८ा0णा ) 
बनाया गया। साथ ही अंगरेजी भाषा के साथ देशी माषाश्रों को पढ़ने- 
पढ़ाने की सम्मति दी गई। इसी के फलस्वरूप श्द्ू५७ ई० में कलकत्ता, 
मद्रास और बम्बई नामक स्थानों पर तीन विश्वविद्यालय खोले गये। 
श्य७- ई०» में भमात्त-सरकार ने शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे 
दिया | परन्तु इसका व्यय केन्द्रीय सरकार से प्रात्त होता था। श्दणर इ० 
में इन्टर कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने प्रारम्मिक शिक्षा की दृद्धि 
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पर बहुत ही बल दिया | लाड रिपन के समय में जब स्थानीय स्वशासन 
की व्यवस्था की गई तो प्रारम्भिक शिक्षा का भार नगर-पालिका तथा 
जिला-मंडली को सौंप दिया गया | 


१६०२ ईं० में लार्ड कर्जन के समय में यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त 
किया गया | इसकी रिपोट के आधार पर १६०४ ई० में यूनिवर्सिटी 
ऐक्ट पास किया गया । इससे सरकार का अधिकार यूनिवर्धिटियों के 
ऊपर और कड़ा कर दिया गया। साथ ही इनका क्षेत्र निश्चित करके स्कूल 
तथा कालेजों पर इन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया। १६१० ई० में भारत- 
सरकार ने एक शिक्षा विभाग बना कर इसका भार शिक्षा मेम्बर को 
सौंप दिया । इसका उद्देश्य प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा में सलाह देना 
था | १६१७ ई० में भारत-सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की 
नियुक्ति की। इसकी रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी शिक्षा को फिर से संगठित 
करने का अच्छा विवरण दिया गया है। १६१६ ई० में भारतीय राज- 
नीतिक सुधार के अनुसार शिक्षा का विषय पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों 
को सौंप दिया गया । केन्द्रीय सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती थी प्रान्तों में मारतीय मंत्रियों को यह विषय सौंप कर उन्हें इस 
बात का अवसर दिया गया कि वे अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा संस्थाओं 
में सुधार करें। १६२७-२८ ई० में एक कमीशन की नियुक्ति की गई। 
सरफिलिप हरटाग इसके सभापति नियत किये गये। इसका उद्देश्य 
भारतीय शिक्षा की जाँच करना था। समिति की रिपोर्ट में जो बातें कद्दी 
गईं उनसे हम लाभ उठा सकते हैं। 

१६३७ में जब प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना हुई तो काँग्रेस का ध्यान 
शिक्षा-सुधार की ओर आकर्षित हुआ । प्रारम्मिक शिक्षा में अनेक सुधार 
किये गये । प्रौह्द तथा रात्रि पाठशालायें खोली गई | जगह-जगह 
पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये । शिक्षा के प्रचार के 
लिये शिक्षा-सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई। माध्यमिक शिक्षा 
सुधार करने पर अ्रभी विचार किया जा रहा था कि कॉग्रेस सरकारों को 
त्यागपत्र दे देना पड़ा | फिर भी कितने ही प्रान्तों में हाई स्कूल तक की 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर दिया गया | उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो 
एफ० ए० में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी घोषित कर दिया । विद्यार्थियों 
को यह स॒विधा दी गई किंवे प्रश्नों का उत्तर हिन्दी या उदू में भी दे 
सकते हैं । यूनिवर्सिटी शिक्षा पर भी कॉग्रेस का ध्यान गया था। 
उत्तर प्रदेश में एक समिति इस पर विचार करने के लिये बनाई गई थी । 
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इन सधारों के अतिरिक्त कॉग्रेस का ध्यान बुनियादी शिक्षा की ओर 
दिलाया गया था। तत्र से यह नई योजना कितने ही राज्यों में काम में 
लाई जा रही है। यदि इस योजना में सफलता मिली और उपरोक्त सुधारों 
को काये रूप में परिणत किया गया तो शिक्षा में एक महान्‌ क्रान्ति की 
सम्मावना है । 
अभी तक शिक्षा की प्रगति का वह इतिहास वर्णन किया गया है 
जिसका सम्बन्ध एकमात्र सरकार से है, परन्तु इसके अतिरिक्त हमारे 
देश में अनेक सार्वजनिक संस्थायें शिक्षा के प्रचार में लगी हैं। इनका 
प्रयन्त सरकार की योजनाओं से कम महत्व नहीं रखता । प्रारम्मिक, 
माध्यमिक तथा उच्च श्रेणी की शिक्षा का प्रबन्ध करने में इन संस्थाश्रों 
ने सरकार को भी मात कर दिया है। कुछ तो साम्प्रदायिक भावनाओं 
के कारण और कुड सेवा की लगन से आज कितनी ही शिक्षा-संस्थायें 
हरी-भरी दिखलाई पड़ रही हैं। हजारों लड़के और लड़कियाँ इनमें 
शिक्षा प्राप्त करती हैं। आय समाज ने शिक्षा को फैलाने में जो सफलता 
प्रात की है उसकी बराबरी किसी देश की सरकार भी नहीं कर सकती। 
शायद ही कोई जिला या नगर शेष हो जिसमें डी० ए० बी० स्कूल 
न हों | मुसलमानों के प्रयल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 
ईसाई मिशनरियों के कितने ही स्कूल आज चल रहे हैं| सिख ओर 
हिन्दुओं की कितनी ही शिक्षा-संस्थायें काम कर रही हैं | परिडत मदन- 
मोहन मालवीय के प्रयत्न से हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। रवीन्द्र 
नाथ टेगोर ने शान्ति निकितन और विश्व भारती की स्थापना की है। इनके 
अतिरिक्त संस्कृत की हजारों पाठशालायें और मुसलमानों के मकतब 
विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। अमी तक शिक्षा का जो विकास हमारे 
देश में हुआ है, उसका संक्षिपत इतिहास यहीं समाप्त किया जाता है। 
वर्तमान .शिक्षा किन-किन श्रेणियों में विभाजित की गई है और उसका 
प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है इसका वर्णन आगे किया गया है। 
ऊपर कटद्दा गया है कि १६१६ ई० में शिक्षा का पूरा प्रबन्ध राज्य की 
सरकारों को सौंप दिया गया | राज्य के मन्त्रि-परिषद्‌ 
वतेभान में शिक्षा मन्त्री इसका प्रधान होता है | इसका 
शिक्षा- विभाग शिक्षा-विभाग कहलाता है। यह मन्त्री अपने 
संगठन कार्यो' के लिये राज्य के विधान-मंडल के प्रति उत्तर- 
दायी होता है। शिक्षा मन्त्री के नीचे राज्य में एक 
शिक्ष-संचालक ( 76007 ० 70४०८४४०) ) होता है। इसका कार 
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राज्य के शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों की देख रेख करना तथा शिक्षा- 
मन्‍त्री को उचित सम्मति देना है। प्रत्येक राज्य कुछ विभागों में बॉँट 
दिया जाता है। हर विभाग का प्रधान रीजनल इन्सपेक्टर कहलाता है । 
इसकी सहायता के लिये असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर तथा डिप्टी इन्सपेक्टर 
होते हैं | प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर द्वोता है। उसके नीचे 
सब-डिप्टी-इन्सपेक्टस होते हैं । योरोपियन स्कूलों की देख-रेख तथा 
स॒स्‍्कृत पाठशालाश्रों के निरीक्षण के लिये अलग इन्सपेक्टर होते हैं। 
जो ससथायें किसी विशेष कला अ्रथवा कृषि आदि की शिक्षा देती हैं 
उनकी देख-रेख शिक्षा-विभाग से अलग उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
विभागों द्वारा की जाती है। सरकार शिक्षा-सस्थाश्रों को कई प्रकार से 
सहायता देती है। कुछ को तो वह स्वयं चलाती है और कुछ को सहायता 
देती है । 
वर्तमान शिक्षा तीन श्रेणियों में विभाज्ञित की गई है :- प्रारम्मिक, 
माध्यमिक तथा यूनीवर्सिटी। अब तक माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य दो 
प्रकार की सस्थाश्रों गे “दा है, हिन्दी और अ्रंगरेजी | हिन्दी के मिडिल 
तक की शिक्षा को ग्णध्यमिक शिक्षा कहते रहे हैं। अँगरेजी में हाई स्कूल 
तक की शिक्षा भी माध्यमिक शिक्षा कहलाती थी। राष्ट्रीय सरकार ने 
इस तरह के भेदभाव को मिठा दिया हे | कई राज्यों में शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी घोषित कर दिया गया है | हिन्दी एक अनिवारय विषय है। हिन्दी 
और श्रेंग्रे जी स्कूलों का श्रन्तर भी हटा दिया गया। सभी स्कूल प्रारम्मिक, 
जूनियर हाई स्कूल तथा हाइयर सेकेन्द्री स्कूल कहलाते हैं। माध्यमिक 
शिक्षा में हिन्दी और अंगरेजी स्कूलों में जो पाख्यक्रम में अन्तर रहा हे, 
वह भी दूर कर दिया गया है। इन तीनों श्रेणियों का वर्णन अ्रलग-अलग 
किया गया है । 
हमारे देश में शिशु शिक्षा का प्रायः अभाव है| यदि जड़ ठीक कर 
दी जाय तो सरकार का बहुत-सा धन व्यथे न होगा। 
प्रारम्धिक साथ ही प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त करने: के बाद 
शिक्षा लोग अपने अध्ययन से कुछ लाभ भी उठा सकेंगे । 
शिशु शिक्षा का प्रबन्ध बिला-मंडली तथा नगर-. 
पालिका करती हैं | कुछ तो श्रपनी आय से और कुछ राज्य की सरकार 
की सहायता से इनका व्यय चलता है। प्रारम्मिक शिक्षा ककया पाँच तक 
होती है । १६११ ई० में लेजिस्लेटिव कोसिल में गोखले ने भाषण देते 
हुए कहा था कि प्रारम्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। शअ्रनिवार्य 
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शिक्षा का विधान तभी सफल द्वो सकता हे जब यह नि:शुल्क कर दी 
जाय | पैसे की कमी के कारण सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 
मद्रास राज्य में ६ से १० वर्ष की आयु तक कुछ विशेष जगहों में शिक्षा 
अनिवाय और निःशुल्क की गई है | उत्तर प्रदेश और बम्बई में भी इसका 


अनुभव किया जा रहा है। कहीं-कहीं यह नियम लड़के और लड़कियों 
के लिये एक सा बर्त्ता जाता है| 


प्रारस्मिक शिक्षा का निरीक्षण राज्य की सरकार के कमंचारी करते हैं । 
राज्य के शिक्षा-विभाग द्वारा पाज्य पुस्तक आदि निश्चित की जाती हैं। 
कहा भाता हे कि प्रारम्मिक शिक्षा की बहुत-सी राशि व्यर्थ चली जाती है। 
हिसाब लगाने से पता चला है कि केवल १५ प्रतिशत लड़के प्रारम्मिक 
शिक्षा को समाप्त कर पात हैं। अर्थात्‌ ८५ प्रतिशत लड़को पर जो घन 
व्यय किया जाता है वह व्यर्थ चला जाता है। कारण यह है कि प्रारम्मिक 
शिक्षा से कम दरजे पास करने पर विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं पहुँचता। 
यहाँ तक कि इसे समाप्त करने पर भी कुशलता नहीं आती कि विद्यार्थी 
अपने देनिक जीवन में कुछ सफलता प्राप्त कर सके | इस शिक्षा का श्राधार 
कोई-न-कोई व्यवसाय होना चाहिये। परन्तु अभी तक बच्चों को केवल 
पुस्तकीय ज्ञान कराया जाता है। बुनियादी शिक्षा में इस बात पर बल दिया 
गया है कि आरम्म से बच्चों को हाथ के काम सिखाये जायें | प्रारम्मिक 
शिक्षा में कृषि एक अ्रनिवाय विषय होना चाहिये। इस कक्षा तक उन्हीं 
अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बाल-विज्ञान से परिचित हों | लेकिन 
आज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-कम पैसे देकर अयोग्य अध्यापक 
प्रारम्मिक स्कूलों में रक्‍्खे जाते हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि एक स्कूल 
खोलने का श्रथे एक जेल को तोड़ना है। प्रारम्भिक शिक्षा लेने वाले 
विद्याथियों की संख्या भारत में १ करोड़ से ऊपर है। १६४७ ई० में 
प्रारम्भिक स्कूलों की कुल सख्या २ लाख से कुछ ऊपर थी । 
माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार की है। ६ से ८ तक जो हिन्दी की श्रेणियाँ 
हैं वे माध्यमिक शिक्षा के अन्तगत गिनी जाती हैं । 
माध्यमिक इनका प्रबन्ध स्थानीय ससस्‍्थायें करती हैं। हाई स्कूल 
शिक्षा तक की शिक्ष् को भी माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। 
इनका प्रत्रन्ध विभिन्न राज्यों में अलग-श्रलग टंग से 
किया जाता है। कुछ राज्यों में ये स्कूल यूनिवर्सिटियों के अधिकार में रक्खे 
गये हैं। कार्यकर्ताओं की नियुक्ति तथा इनका पाख्यक्रम आदि सब कुछ 
ये ही बनाती हैं। कुछ प्रान्तों में इनका प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाता 
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है। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल तथा इन्टरमीजियट के लिये एक अलग बोर्ड 
की स्थापना की गई है। यूनिवर्सिटियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | ये 
द्वाई स्कूल दो प्रकार के होते हैं। कुछ को सरकार स्वयं चलाती है और 
शेष जनता द्वारा चलाए जाते हैं। परन्तु इनकी स्वीकृति प्रान्तीय सरकार 
के शिक्षा विमाग से लेनी पड़ती हे । सरकार इन्हें कछ सहायता भी देती 
है। इन स्कूलों का निरीक्षण इन्सपेक्टर तथा असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर द्वारा 
किया जाता है। कुछ हाई स्कूल उन्नति करते-करते इन्टरमीजियट कालेज 
भी हो सकते हैं | परन्तु इसकी स्वीकृति बोर्ड से लेनी पड़ती है | 

प्रायः प्रत्येक जिले में एक गवनंमेंट द्वाई स्कूल होता है। कहीं-कहीं पर 
इसे इन्टरमीजियट कालेज भी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। इस शिक्षा के विपय में लोगों की अनेक 
सम्मतियों हैं | कुछ लोगों का कह्दना है कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए जो विद्यार्थी के अन्दर सभी व्यावहारिक बातें बैठा दे | संसार के अन्य 
देशों में इस श्रेणी तक के विद्यार्थी अपने आपको पूर्ण सममते हैं। हमारे 
देश में हाई स्कूल पास लड़कों को साधारण व्यावद्यारिक बातों का भी ज्ञान 
नहीं होता । पुस्तकीय शान पर सत्रसे श्रधिक बल दिया जाता है। जन्र तक 
शिक्षा का माध्यम अँगरेजी था इन स्कूलों से निकले हुये विद्यार्थी भारतीय 
वातारण के सर्वथा अयोग्य द्ोते थे | परन्तु इधर थोड़े दिनों से कुछ सुधार 
के कारण इसमें थोड़ी उन्नति दिखाई पडती हे | फिर भी इसका स्वरूप 
सन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। माध्यप्तिक शिक्षा प्रारम्भ करने वाले 
७४ प्रतिशत विद्यार्थी इसी श्रेणी तक चल पाते हैं | इतनी बड़ी संख्या के 
देखते हुए यद्द नितान्‍न्त आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा बहुत ही 
सुलकी हुई द्वोनी चाहिए। इसके बाद ही देश के अधिकतर नवयुवक 
जीवन में प्रवेश करते हैं। सुधार की जितनी आवश्यकता यूनिवर्सिटी- 
शिक्षा में है उससे कहीं अधिक आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा में है | 


शिक्षा की सबसे ऊँची चोटी यूनिवर्सिटी कहलाती है। इस समय 

भारत में कुल १६ यूनिवर्सिटियाँ हैं| कानपुर, गोरखपुर 

यूनिवर्सिटी तथा बनारस में भी नई यूनिवर्सिटी खेलने पर विचार 

शिक्षा किया जा रहा है। कुछ कालेजों के यूनिवर्सिटी को 

शिक्षा की बरात्ररी में लाया जा रहा है। लखनऊ तथा 

इलादहाबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शिक्षा के लिये बढ़ाया जा रहा है । 

पाठकंगण यह भी याद रकक्‍़्खें कि जापान में जिसकी जनसंख्या बंगाल 
आ० भा० शा०--४१ 
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से कुछु ह्दी अधिक है, ४६ यूनिवर्सिटियाँ हैं| केवल टोकियो शहंर में श्८ 
यूनिवर्सिटी हैं । १८५७ ई० में पहले-पहल कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 
३ यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई | इसके बाद श्पूूर में पंजाब यूनिवर्सिटी, श्टय्प्प्छ 
में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १६१६ में बनारस तथा मैसूर यूनिवर्सिटी, १६१७ 
में पटना यूनिवर्सिटी, १६१८ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, १६२० में अलीगढ़ 
ओर लखनऊ यूनिवर्सिटी, १६२१ में ढाका यूनिवर्सिटी, १६२२ में दिल्ली 
यूनिवर्सिटी, १६२३ में नागपुर यूनिवर्सिटी, १६२६ में आन्ध्र यूनिवर्सिटी, 
१६२८ में आगरा यूनिवर्सिटी, और १६२६ में अनामली यूनिवर्सिटी 
की नींव पड़ी | 
यूनिवर्सिटियाँ अपने प्रबन्ध के लिए! सभी प्रकार से स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक 
यूनिवर्सिटी का प्रधान चान्सलर कहलाता है। यह प्रायः राज्य का राज्यपाल 
होता है । इसके नीच वाइसचान्सलर होता है। यह पदाधिकारी यूनिवर्सिटी 
की कार्यपालिका द्वारा चुना जाता है। सारा प्रबन्ध सिनेट द्वारा किया जाता 
है। ये यूनिवर्सिटियां दो प्रकार की होती हैं | कुछ तो केवल परीक्षायें लेती हैं, 
उनमें पढ़ाई नहीं होती । शेष यूनीवर्सिटियाँ पढ़ाई का भी प्रत्नन्ध करती हैं । 
कुछ वर्षा से यूनिवर्सिटी-शिक्षा विल्ञासिता की एक कुंजी सप्रक्ी जाने लगी 
हैं। जिनके पास पैसे हैं वे अपना समय व्यतीत करने के लिये वर्षो उसमें पड़े 
रहते हैं | विद्यार्थी और अध्यापक पढ़ने-पढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते 
जितना वेष-भूषा और मनोरंजन पर। ऊँची शिक्षा का उद्दं श्य जहाँ 
सरलता श्रौर चरित्र संगठन ठहराया गया था वहीं आज विलासिता की 
सारी सामग्रियाँ इकट्ठी हो गई हैं | सारा वातावरण नौकरियों की चर्चा से 
आओओत-प्रोत रहता है | सबकी इच्छा सरकारी विभाग में कोई-न-कोई पद प्राप्त 
करने की रहती हे । 
प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी-शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों 
को कुछ ह्वाथ के काम सिखलाने के लिये भी स्कूल 
ओऔद्योगिक खेले गये हैं। कृषि की शिक्षा देने के लिये सभी 
शिक्षा राज्यों में स्कूल तथा कालेज स्थापित किये गये हैं। 
अन्धों, गूंगों और बाहरों के लिये भी स्कूलों का 
प्रबन्ध किया गया है | बड़े-बड़े नगरों में संगीतालय खेले गये हैं | डाक्टरी, 
इंजीनियरिंग, जंगल विभाग की शिक्षा देने के लिये अलग स्कूल और 
कालेज खेले गये हैं | हवाई जहाज तथा मशीनों की विशेष जानकारी के 
लिये श्रभी हाल में प्रबन्ध किया गया है। इमारे देश में औद्योगिक शिक्षा 
की जितनी आवश्यकता हे उनके सामने इन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या 
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कोई महत्व नहीं रखती | इन कालेजों से निकले हुए. विद्यार्थी नौकरी के 
अतिरिक्त हाथ के कामों से संकोच करते हैं । 
कुछ भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं । १६३०- 
३१ में उनकी संख्या २१०६ थी। परन्तु १६३२-३३ 
विदेशों में में वह घट कर १९०० के लगभग हो गई। शिक्षा 
भारतीय ग्रहण करने के लिये विदेशों में जाना कोई बुरा 
विद्यार्थी नहीं हैं। परन्तु जिस उद्देश्य से भारतीय विद्यार्थी 
विदेशों में जाते हैं वह एक-मात्र नौकरी है।अ्रधिकतर 
विद्यार्थी इंगलेंड में जाते हैं। कहा जाता है कि विदेशों में शिक्षा ग्रहण 
करने वाले विद्यार्थियों में भारतीय विद्यार्थो सबसे अधिक पाये जाते हैं। 
इनका उद्दे श्य यह होता है कि वे इंगलेंड से कोई उपाधि लेकर जल्दी-से- 
जल्दी अपने देश को लौटें और किसी सरकारी विभाग में नौकरी करे । 
१४०० से श्रधिक विद्यार्थी इंगलेंड में अ्रध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक 
विद्यार्थी का व्यय २४०० रुपये वार्षिक रख लिया जाय तो ३८ लाख के 
लगभग राशि प्रतिवर्ष इस पर व्यय की जाती है | हम यह न समर बैठें कि 
अपने विषयों में विशेष अध्ययन करने के लिये ये विद्यार्थी विदेशों में 
जाने का कष्ट करते हैं| जिन विषयों का प्रबन्ध हमारे देश में हो सकता है 
उन्हें भी वे बिदेशों में जाकर सीखते हैं। यदि इनके साथ विदेशियों का 
व्यवह्दार अच्छा होता तो कोई बुरा न था, परन्तु विदेशों की कितनी ही शिक्षा 
संस्थायें इन्हें प्रवेश तक की आज्ञा नहीं देतीं। उनमें रूप रंग तथा जाति 
का भेद-भाव किया जाता है। भारतीय विद्यार्थी जिन दर्जों को यहाँ से 
पास करके इंगलेंड में जाते हैं उन्ही में उनका प्रवेश किया जाता है। क॒छ 
वर्षों से विदेशों में जाने की प्रथा कम हो चली है। यह भी इमारे देश का 
एक सौभाग्य है | 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विदेशी उपाधियों की मनोबृत्ति कम हो गई । 
राष्ट्रीय सरकार दासता की इस भावना को उत्साहित नहीं करना चाहती। 
भारत सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि जिन विषयों की शिक्षा का 
प्रबन्ध इस देश,में किया गया है उनके लिये विद्यार्थियों को विदेशों में जाने 
की अ्रनुमति न दी जायगी | कुछ विद्यार्थियों के छात्र-बक्ति देकर सरकार 
ने विदेशों में विशेष अ्रध्ययन के लिये भेजा हे। सरकार का विचार है कि 
जो देश विज्ञान में उन्‍नति कर गये हैं उनकी वैज्ञानिक शिक्षा से लाभ 
उठाना चाहिये । विद्यार्थियों के विदेशों में जाने से सांस्कृतिक समन्वय भी 
होता है । विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थियों का सम्मान किया 
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जाने लगा है | कितने ही विदेशी विद्यार्थी भारत में संस्कृत तथा दर्शन 
की शिक्षा के लिये आने लगे हैं। कुछ देशों ने भारत सरकार को विशेष 
रूप से लिखा है कि वह अपने देश के विद्यार्थियों को वहाँ मेजे। मशीनों 
की उन्‍नति तथा उद्योग-धन्धों के अनेक यन्त्रों का अध्ययन करने में 
भारतीय विद्यार्यियों के विदेशों में सुविधायें मिलने लगी हैं। भारत सरकार 
यह अनुभव करने लगी है कि जच्र तक कुछ बड़े बड़े कारखाने स्थापित न 
किये जायेंगे तब्र तक कुटीर उद्योगों का प्रचार नहीं हो सकृता। इमारे देश 
में यंत्र बनाने की कला का ज्ञान नहीं हे। भारतीय विद्यार्थी इसी उद्देश्य 
से विदेशों में भेजे गये हैं कि वे यन्त्र उत्पादन का ज्ञान प्राप्त करे | यदि 
हमारे देश में मशीने बनने लगें तो करोड़ों रुपया विदेशों में जाने से बच 
जाय, साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि हो | वर्तमान ,वैजञानिक युग में यन्त्रों की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । यूनिवर्सिटी शिक्षा बहुत कुछ वैज्ञानिक उन्‍नति का 
केन्द्र बनाई जा रही है। 
अँग्रेजी शिक्षा के कुपरिणाम को देखते हुये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का 
ध्यान शिक्षञा-सधार की ओर आकर्षित हुआ । लोगों 
बुनियादी को यह मालूम पड़ने लगा कि शिक्षित लोगों की 
शिक्षा संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई है। परन्तु 
दूसरी ओर जब श्रशिक्षितों की सख्या पर ध्यान दिया 
गया तो पता चला कि ६० प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं । केवल २२ 
प्रतिशत लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं| यह बात लोगों के और खटकने 
लगी कि पढ़े-लिखे लोगों की संख्या दाल में नमक के बराबर होते हुये 
भी शिक्षित लोगों में इतनी बेकारी क्‍यों कर है। अ्रन्त में यह बात निश्चित 
८हराई गई कि जो शिक्षा हमारे देशवासियों को दी जा रही है उसकी इसमें 
आवश्यकता नहीं हे। वह हमें दास और अ्रकर्म्य बनाती है। जाकिर 
हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति इस पर विचार करने के लिये बनाई 
“गई । इसकी रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट की गई कि हमारी शिक्षा में उद्योग 
धन्धों का कोई स्थान नहीं है। सिद्धान्त की बड़ी-बढ़ी बाग पढ़कः 
लड़कों की बुद्धि तो बढ़ जाती है, परन्तु उनके मस्तिष्क से क्रियाश्मक शक्ति 
निकल जाती है। हाथ और पैर दोनों से वे बेकार हो जाते हैं। श्रतएव 
समिति ने बुनियादी शिक्षा को प्रारम्म करने की सिपारिश की | 
बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य व्यावहारिक शान से है। हमें जितनी 
अ्रवश्यकता श्रपनी बुद्धि को बढ़ाने की है उससे बढ़कर आवश्यकता श्रयनी 
रोटी और वस्त्र की है। वह शिक्षा निरर्थक है जो हमारी साधारण आव 
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श्यकता की भी पूर्ति नहीं कर सकती । बुनियादी शिक्षा में शरीर के सम्पूर्ण 
श््रबवयवों की उन्‍नति पर बल दिया गया है। इसका तात्पय यह है कि 
प्रत्येक विद्यार्थी को शरीर और मस्तिष्क दोनों से काम लेना चाहिए। 
जब हम ६ घन्टे अपने मस्तिष्क से काम लेते हैं तो कम-से-कम ४ घन्टे हमें 
शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिये। प्रत्येक विषय का ज्ञान किसी व्यवसाय 
द्वारा कराना चाहिए | शिक्षा स्वावलम्ब्ी होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा 
प्राप्त कर विद्यार्थी अपने पेर पर खड़ा हो सकता है | सारांश यह है कि उस 
ज्ञान से हमें कोई लाभ नहीं जिसे हम कार्य रूप में परिणत नहीं कर 
सकते । बुनियादी शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस सरकारों ने 
इसकी सफलता पर काफी बल दिया था और आज भी यह योजना 
कार्यान्त्रित की जा रही है , भविष्य में इसे कहाँ तक सफलता प्रास्त होगी यह 
नहीं कह सकते । 


हमारे देश में स्त्री-शिक्षा का कभी भी अभाव नहीं रहा है । इतना 
अवश्य है कि उनकी शिक्षा पुरुषों से भिन्न रही है। 

सत्री-शिक्षा इधर कुछ वर्षो से स्त्रियाँ भी कालेजों और यूनिवर्सिटियों 

में जाने लगी हैं और उनकी संख्या काफी बढ़ रही 

है। बड़े-बड़े नगरों में मदिला-विद्यापीठ, सेवा-सदन, शिल्प-भवन श्रादि 
खोले गये हैं। जिला-मंडली तथा नगर-पालिका भी लड़कियों की शिक्षा 
पर बल देने लगी हैं। आये समाज ने स्त्रियों की शिक्षा के लिये 
कन्या-गुरुकुल स्थापित किया है। इतना प्रयत्न करने पर भी अभी तक 
स्त्रियाँ केवल ३ प्रतिशत पढ़ी लिखी हैं। कुछ तो पर्दे के कारण और 
कुछ धनाभाव से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से कहीं आवश्यक है, परन्तु दोनों की शिक्षा 
में अन्तर होना चाहिये। दोनों की आवश्यकतायें अलग-श्रलग हैें। 
समाज के दोनों दो अंग हैं। एक का क्षेत्र बाह्य उद्योग है और दूसरे 
का कुठम्ब्र को सुखमय बनाना। इसलिये दोनों को एक ही प्रकार की 
शिक्षा से समाज को हानि के बदले कोई लाभ नहीं हो सकता। अंगरेजी 
शिक्षा के प्रचार से इमारे कुटुम्बों का संगठन विकृत हो गया है। स्त्रियों 
की शिक्षा का सम्बन्ध गह-प्रजन्ध और शिशुपालन से होना चाहिये। कोरा 
पुस्तकीय शान उन्हें पुरुषों से अधिक द्वानि पहुँचायेगा | पाश्चात्य सम्यता 
के श्रनुकरण से हमें काफो हानि उठानी पड़ी हैं। शिक्षा हमारे जीवन 
का आधार है | इसके सभी पाये अपनी भौगोलिक तथा सामाजिक 
आवश्यकताओं पर टिकने चाहिये। हमारी बतंमान आवश्यकता उद्यमी 
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आर कार्यशील बनने की है| अंगरेजी शिक्षा ने हमें काहिल और निष्क्रिय 
बनाया है। 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल बौद्धिक है । स्वास्थ्य को खोकर मस्तिष्क 
को बढ़ाया जाता है | इसमें पहिला सुधार यह होना 
शिक्षा में चाहिये कि शारीरिक परिश्रम को स्थान दिया जाय। 
सुधार की इससे कार्य का महत्व बढ़ेगा और बेकारी भी दूर 
आवश्यकता इहोगी। उद्योग-धंधों से सम्बन्ध रखने वाले तरह-तरह 
के स्कूल और कालेज खोले जायें। इनमें विद्यार्थियों 
को ऐसी व्यात्रह्मरिक शिक्षा दी जाय जिसके द्वारा वे अपनी जीविका सरलता 
पूवंक कमा सकें । ऊँची शिक्षा पर जो राशि व्यय की जा रही है उसे कम 
किया जाय और वह धन गाँवों में छोटे-मोटे उद्योग-घन्धों की वृद्धि में 
लगाया जाय | जितनी शिक्षा-संस्थायें आज नगरों में खुली हुईं हैं उनसे 
रुपये और समय की हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । शिक्षा-विभाग 
को चाहिये कि अधिकतर स्कूल गाँवों में खोले और कृषि उनमें एक अनिवाये 
विषय हो । सरकार हाथ के कामों का मूल्य उतना ही समझे जितना बौद्धिक 
कामों का। हमारे समाज में यह कमी है कि एक हाई स्कूल पास क्लक॑ 
१०० रुपये मासिक पाये और दिन भर दौड़ने वाले चपरासी को भर पेट 
भोजन भी न मिले । यदि शिक्षा में परिश्रम को स्थान दिया जाता तो यह 
अन्तर नहीं रहता । 
शिक्षा लोगों को आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिये | वर्तमान परिस्थिति 
को देखते हुये 'शिक्षा ज्ञान के लिये' वाला सिद्धान्त नहीं चल सकता । 
शिक्षित वर्ग की भयकर बेकारी इस बात को पुकार कर रही हैकि शिक्षा में 
एक महान्‌ क्रान्ति की आवश्यकता है। राज्य की सरकार को जनता की 
आवश्यकता जाननी चाहिये श्ौर उसकी संतान को वही शिक्षा देनी चाहिये 
जो उन्हें वतंमान आर्थिक संकट से निकाल सके । किसी भी विद्यार्थी को तत्र 
तक कोई प्रमाण पत्र न दिया जाय जब तक उसे कम-से-कम एक उद्योग का 
पूरा शान न द्ो। सूत कातने से लेकर महल बनाने तक का काम उसे सिखाया 
जा सकता है | लड़के और लड़कियों की शिक्षा के पाग्यक्रम अलग-श्रलग 
हों; दोनों को दो प्रकार की शिक्ता दी जाय | प्रचलित विषयों का साधारण 
शान दोनों को कराया जाय, परन्तु इनकी आवश्यकताश्रों और उत्तरदायित्व 
को देखते हुये इनके स्कूल एक दुसरे से अलग हों और उनमें भारतीय 
वातावरण की पुट हो | 


अध्याय २१ 
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बाह्य आक्रमण से देश की रक्चा करना तथा आन्तरिक शान्ति रखना 
सरकार का प्रमुख कतंव्य है | जो सिद्धान्तवादी 
रक्षा और शान्ति सरकार के कर्तव्यों को न्यूनतम स्तर पर मानते हैं उनकी 
सूची में भी ये कतंव्य प्रथम स्थान रखते हैं। यदि 
देशवासी बाह्य आक्रमण से भयभीत रहते हैं और उनकी सरकार उन 
आक्रमणों को रोकने में अपने को असमर्थ पाती है तो इसका प्रभाव देश 
की ग्राथिक और सांस्कृतिक स्थिति पर बुरा पड़ता है।न तो ऐसी स्थिति 
में देश का उत्पादन बढ़ सकता है और न विभिन्न प्रकार के संगठन बनाये 
जा सकते हैं । व्यापारी एवं व्यवसायी अपनी पूंजी तभी लगाते हैं जन्न उन्हें 
सुक्षा और लाभ की आशा दिखाई पड़ती है। श्राक्रमण के भय से कोई 
भी नागरिक स्थिर बुद्धि मे कार्य नहीं करता | देश की पाशविक शक्तियाँ इस 
अशान्त वातावरण से अनुचित लाभ उठातो हैं। चोरी, डाका, लूट-खसोट 
--इनकी मात्रा बढ़ जाती है | सरकार के सामने आन्तरिक शान्ति का विकट 
प्रश्न उपस्थित हो जाता है। अपराधों की संख्या बढ़ जाने से शासन प्रबन्ध 
टीला पड़ जाता है। शिक्षा तथा सांस्कृतिक उन्नति से सम्बन्धित संस्थाये 
छित्र भिन्न हो जाती हैं। चित्त अशान्त होने से लोगों का मन अध्ययन 
अध्यापन में नही लगता | देश की उन्नति के लिये सरकार कोई बड़ी योजना 
कार्यान्वित नहीं कर सकती | उसकी दुबंलताओं से लाभ उठाकर नागरिक 
उसका सहयोग नहीं करते और उसे पर्यास साधन भी उपलब्ध नहीं होता | 
यद्यपि इसका कुपरिणाम नागरिकों को स्वयं भोगना पड़ता है, फिर भी 
सरकार की जगडोर दीली हो जाने से उनकी बुद्धि मन्द पड़ जाती है। 
इसीलिये देशवासियों को, चाहे वे किसी भी पक्ष के क्‍यों न हों, सरकार 
की टीका-टिप्पणी वहीं तक करनी चाहिये जहाँ तक वह उसे सुदृढ़ बनाती 
है। उसे दुर्बंल एवं कलंकित करने के लिये जो आलोचनायें की जाती हैं वे 
राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होती हैं । 


श्श्ध श्रांधुनिक भारतीय शासन 


बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिये सरकार सदैव तत्पर रहती है। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार वह रक्षा का साधन एकत्र करती है | उसे 
नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा अखर््र शस्त्र की विभिन्न सामग्रियों का ध्यान 
रखना पड़ता है | वह देखती रहती है कि अन्य देशों की तुलना में उसकी 
रक्षा के साधन पिछड़े हुए तथा अपर्यात्त न हों । वतंमान युग में प्रत्येक 
उन्नतिशील देश एटम बम तथा इससे भी भयंकर शस्त्र बनाने की तैयारी में 
हैं । उसका विश्वास है कि इसी से उसका राष्ट्रीय सम्मान बढ़ेगा और किसी 
महायुद्ध के छिड़ने पर उसकी विजय होगी | इसीलिये प्रत्येक राष्ट्र अपनी 
आय का बहुत बड़ा अंश शिक्षा तथा उद्योग-घन्धों पर व्यय न कर अरसत्र- 
शस्त्र पर व्यय करता है | इससे कई प्रकार को द्वानियाँ हैं और यह सत्र भार 
नागरिकों को ही सहना पड़ता है। थोड़ा समय भी व्यतीत नहीं होता कि 
एक विश्वव्यापी युद्ध की आशंका बनी रहती है। उन्नतिशील राष्ट्र श्रपनो 
शक्तियों का जो दुरुपयोग करते हैं उससे अन्य राष्ट्रों की भी ह्वानि होती है । 
जो भी हो प्रत्येक राष्ट्र वाद्य रक्षा के निमित्त अपनी सैनिक शक्ति का संगठन 
करता है | सैनिकों को तरह-तरह के अख्त्र-शरस्त्र दिये जाते हैं और समय-समय 
पर उनका प्रदर्शन किया जाता है | देश की सीमा पर रक्षा के प्रचुर साधन 
तैयार रखे जाते हैं | जल, थल तथा विमान बल में बृद्धि की जाती है | 
आन्तरिक शान्ति के लिये आरक्षक बल ( ।?०॥0० ।" 7०8 ) का संगठन 
किया जाता है | यह आरच्षक बल देश में इतने विस्तृत रूप से फैलाया 
जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति तथा गाँव की गति विधि की सूचना सरकार को 
मिलती रहे । इतने पर भी कुछ व्यक्ति ग्रान्तरिक शान्ति में वाधा उत्पन्न 
करते हैं | उन्हें दण्ड देने के लिये न्यायालयों का संगठन किया जाता है 
और कारागार बनाये जाते हैं। सरकार अपनी इन दोनों शक्तियों से यह 
प्रभावित करना चाहती है कि कोई आक्रमण॒कारी अथवा देशद्रोही अपनी 
कुचेष्ठाओं में सफल नहीं हो सकता | अवसर आने पर वह उन्नति एवं 
विकास की सभी योजनाओं को बन्द कर सकती है, परन्तु अ्रपनी सैनिक एप 
सुरक्षा की शक्ति में कमी नद्टीं कर सकती । 
भारत का वतंमान सैनिक संगठन बृटिश शासन में निर्माण किया गया 
था | थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वह संगठन आज 
भारतीय सेना भी काय कर रहा है । स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा 
पाकिस्तान की स्थापना से इसमें जो उल्लट फेर की 
गई है, उसका सैनिक संगठन पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। फिर भी 
इसकी जानकारी के लिये बृटिश शासन के अन्तगंत किये गये इसके संगठन 
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का इतिहास जानना आवश्यक है | लार्ड किचनर के समय में १६०४ ई० 
में सेना का संगठन नये सिरे से किया गया | सम्पूर्ण देश सैनिक संगठन के 
लिये ३ भागों में विभाजित कर दिया गया--उत्तरी कमाथ, पूर्वी कमान 
आर पश्चिमी कमान | १६०७ ई० में इस विभाजन को दोषपूर्ण साना गया 
ओर इसे तोड़कर सम्पूर्ण सेना उत्तरी और दछिणी कमानों में बाँट दी गई । 
प्रत्येक कमान का एक अध्यक्ष ( ००४०-४ (0#0०2/) नियुक्त किया गया । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ १६१८ ई० में सेना का पुनः संगठन किया गया | 
दोनों कमान के अध्यक्षों के अधिकार बढ़ा दिये गये और उनके कर्मचारियों 
की संख्या में भी बृद्धि कर दी गईं | १६२० ई०» में कमानों की संख्या ४ 
कर दी गई और प्रत्येक का एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। १६३८ ई० 
में पश्चिमी कमान फिर तोड़ दिया गया। १६४७ ई०» में, जनच्न पाकिस्तान 
की स्थापना हुई, यह आवश्यक ठहराया गया कि भारत और पाकिस्तान 
दोनों ही अपनी सैनिक शक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ रखें | रायल इन्डियन नेवी, 
इन्डियन आर्मी तथा रायल इन्डियन एयर फोस॑ दोनों देशों में विभाजित 
कर दिये गये | इनका एक तिहाई पाकिस्तान को दिया गया और दो तिद्दाई 
भारत को मिला । पाकिस्तान ने इन तीनों शक्तियों का नाम रायल पाकिस्तान 
नेवी, पाकिस्तान आर्मी तथा रायल पाकिस्तान एयरफो्स रख लिया । दोनों 
के सहयोग और बंटवारे के लिए एक सुप्रीम कमान्डर की नियुक्ति की 
गई | यह कार्य समास द्वो जाने पर १६४८ ई० में संयुक्त रक्षा परिषद्‌ 
( 7०7५ 72९07008४ (०णातली ) तथा उसका पद समाप्त कर दिया गया १ 
भारत तथा बृटिश सम्राट की सरकार में एक सन्धि की गई कि शासन 
सत्ता हस्तान्तरित होने के पश्चात्‌ बृटिश सेना भारत से हटठा दी जायगी। 
इसके फलस्वरूप १७ अगस्त १६४७ को लगभग १७४०० बृटिश सैनिक 
अपने देश का चले गये। र८ फरवरी १६४८ ई० तक सभी बृटिश सैनिक 
भारत से बिदा हो गये, भारत सरकार ने निर्णय किया कि अन्य सेवाओं 
की तरह सैनिक सेवा का भी राष्ट्रीयरण किया जायगा। राष्ट्रीयकरण के 
लिये श्री गोषालस्वामी अ्रयंगर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई 
जिसने श्रपनी रिपोर्ट १६४७ के अन्त तक दे दी | सेना में अग्रेज पदाधि- 
कारियों की संख्या १६४८ ई० में सब स अधिक थी। इनकी कुल संख्या 
२५७ थी। धीरे-धीरे ये सभी पदाधिकारी अपने देश को चले गये। १४ 
जनवरी १६४६ ई० को अन्तिम बृटिश कमान्‍डर इन-चीफ एक भारतीय 
कमान्डर इन-चीफ के अपना काय भार देकर देश से बिंदा द्वो गये। विशेष 
शिल्पी जानकारी के कारण लगभग १४० अंग्रेज पदाधिकारी आज भी 
झा०ण्भा० शा ०-४ २ 
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भारतीय सेना में कारय कर रहे हैं। मारत॑य विमान बल में एक भी अंग्रेज 
पदाधिकारी नही है। भारत सरकार ने लगभग एक दर्जन पदाधिकारियों 
को इस बल में उधार के रूप में नियुक्त किया है| जल सेना में भारतीय 
पदाधिकारियों का सवंथा अभाव है | जानकारी के अ्रभाव के कारण सेना 
के इस विभाग में बृटिश पदाधिकारियों से ही कार्य चलाया जा रहा है | 
सम्पूर्ण भारतीय सेना भारत सरकार के रक्षा-मंत्री के अन्तंगत रखी 
गई है । सैनिक प्रशासन के लिये कई समितियों का निमार्ण किया गया 
है | इन समितियों में रक्ता-मत्री की समिति सचत्नसे ऊपर है । कमान्डर 
इन-चीफ सेना विभाग का सत्रसे बड़ा पदाधिकारी है। भारतीय सेना 
कई शाखाओं में विभाजित की गई है। संगठन की दृष्टि से सेना को ३ 
कमानों में विभाजित किया गया है | प्रत्येक का प्रधान लेफ्टिनेन्ट जनरल 
कहलाता है । प्रत्येक कमान न्ेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 
क्षेत्र का कमान मेजर जनरल कहलाता है। प्रत्येक क्षेत्र छोटे क्षेत्रों में 
विभाजित किया गया है । प्रत्येक छोटे क्षे+ का प्रधान ब्रिगेडियर 
कहलाता है । सेना का उत्तरी कमान पाकिस्तान सरकार को दे दिया 
गया हे । पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी कमान भारत में स्थापित किये 
गये हैं। उत्तरी सीमा को रक्षा के लिये एक नये कमान की स्थापना की 
गई है जिसे दिल्‍ली तथा पूर्वी पंजाब कमान कहते हैं । जम्मू और 
काश्मीर के युद्ध का संचालन यही कमान करता रहा है। १६४८ ई० में 
यह कमान पश्चिमी कमान के साथ जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि 
भारतीय सेना का संगठन वेज्ञानिक नहीं है। इसीलिये जुलाई १६४८ ई० 
से एक समिति भारत सरकार की ओर से बनाई गई है जो सेनिक संगठन 
को वैज्ञानिक रूप देने पर विचार कर रही है। सेना में तीन श्रेणी के 
पदाधिकारी नियुक्त किये जाते हैं | पूना में एक नेशनल वार एकेडमी की 
स्थापना की गई हे, जहाँ इन तीनों प्रकार के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग 
दी जा रही हे | सैनिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये जालन्धर, अ्रजमेर, 
बेलगाँव तथा बंगलोर में पहले से ह्वी सस्थायें काय कर रही 'हैं | देहरादून 
में भौ एक सैनिक कालेज की स्थापना की गई है। सैनिक पदाधिकारीयों 
को विदेशी भाषाओं का शान कराने के लिये पहली फरवरी १६४६ ई० 
से दिल्‍ली में एक सस्‍्था की स्थापना की गई है। प्राय. २०० पदाधिकारियों 
को उसमें फ्रच, चीनी, श्ररबी, जमंन तथा रूसी भाषा सिखलाई जा रही 
है। सैनिक पदाधिकारियों को प्रशासन तथा शिल्पी ट्रेनिग देने के लिये 
पूना के निकट किरकी में एक ससस्‍्था की स्थापना की गई है। पूना में एक 
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सैनिक मेडिकल कालेज की भी स्थापना की जा रही है। विमान-बल में 
पदाधिकारियों की शिक्षा के लिये एक ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की जा 
रही है । जल सेना के पदाधिकारियों के लिये कोचीन में एक संस्था की 
स्थापना की गई है। 
कुछ देशों में विद्यार्थियों के लिये सैनिक शिक्षा एक अनिवाय विप्य 
है | भारत सरकार ने भी राष्ट्र की रक्षा का ध्यान रखते हुए शिक्ता को एक 
अनिवार्य विषय निर्धारित किया है। हाई स्कूल के बाद सभी कक्षाश्रों में 
सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जायगी। देश की रक्षा का भार सभी 
नागरिकों पर समान रूप से है। जब्च तक देश के नवयुवक रक्षा सम्बन्धी 
विषयों का ज्ञान नहीं रखते तब तक आवश्यकता पड़ने पर वे सरकार 
की पूरी सहायता नहीं कर सकते । वतंमान वैज्ञानिक युग में शारीरिक बल 
का महत्व नहीं के बरातर है । नत्र तक सैनिकों को शिल्पी शिक्षा न दी 
जायगी, उन्हें विदेशी भाषात्रों का शान न कराया जायगा, नये शास्त्रों का 
उपयोग उन्हें न सिखाया जायगा, तबत्र तक उनकी सेवाश्रों की रक्षा नहीं 
हो सकती | इसी ध्येय से तरह-तरह की संस्थाओं का निर्माण किया जा 
रहा है | भारतीय सेना में सैनिक्रों की सख्या कया है अथवा अस्त्र-शस्त्र की 
मात्रा कितनी है--यह विषय गोपनीय है| कोई भी देश अपने इस गोपनीय 
विषय की जानकारी दूसरों को नहीं करा सकता | इससे विपक्षी देश अनुचित 
लाभ उठा सकते हैं । 
लोगों की यह धारणा गलत है कि आरक्षक का काम जनता को 
डरवाना और कष्ट पहुँचाना है । गांवों में मातायें 
आरक्षक अपने बच्चों को सिपाही कह कर डरवाती हैं । लाल 
( ?0॥0७ )  पगड़ी' देखकर अबच्च भी अशिक्षित ग्रामीण भय खाते 
हैं। इधर पिछली शताब्दी में आरक्षक का व्यवहार 
इतना बुरा था कि लोग इन्हें मनुष्य कोटि से बाहर गिनने लगे थे। 
घूसखोरी की बीमारी जितनी इस विभाग में चलती रही है उतनी सरकार 
के किसी भी विभाग में नहीं थी | आज भी, जब कि लोगों में राष्ट्रीय मावना 
काफी जाणत हो गई है, आरक्षक निर्दोष और सेवक की दृष्टि से नहीं देखे 
जाते । जब किसी गाँव में थाने के दारोगा या आरक्षक पहुँच जाते हैं तो 
लोगों को यह सन्देह हो जाता है कि देखे किसकी तलाशी द्ोोती हे 
आर कौन चोरों अथवा बदमाशों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता 
है । आरद्धाक का किसी गाँव में जाना अशुभ समझा जाता दे । पढ़े-लिखे 
लोगों का विचार क कि इस विभाग में देश के नवयुवक तो भर्ती किये 
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जाते हैं, परन्तु वे इतने श्रशक्तित और सकुचिल विचार के होते हैं कि 
इनसे लाभ के बदले हानि होती है । अधिकतर व्यक्ति रुपये कमाने को 
इच्छा से इसमें भर्त्ती होते हैं। चूँकी इनका सम्पर्क सीघे जनता से होता 
है, इसीलिये वे अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाते हैं । 
वास्तव में आरक्षुक का काम रक्षा करना है। सरकार लोगों के धन- 
जन की रक्षा इसी विभाग द्वारा करती है। राज्य में अच्छे और बुरे सभी 
प्रकार के लोग होते हैं | आरक्षुक का कतंव्य है कि वह गुडे तथा दुराचारियों 
पर कड़ी दृष्टि रक्खे | उसकी थोड़ी सी असावधानी से अशान्ति बढ़ सकती 
है | यदि यह विभाग इतना तत्पर और कठोर न द्ोोतो अच्छे और 
भलेमानुष लोग सुख की नींद नहीं सो सकते । चोरी, व्यभिचार, डाका, 
फौजदारी अथवा किसी भी प्रकार का अपराध सबसे पहले आरक्षक के 
सामने आता है | इसी की जाँच पर न्यायालयों में वादविवाद और निर्णय 
किये जाते हैं | यदि इस विभाग के कम चारी अपने 3त्तरदायित्व को समझें 
तो राज्य में दुष्ट लोगों की श्रनुचित कार्यवाहियाँ न हों । आरक्षक 
गाँवों और नगरों की रखवाली के लिये बनागे गये हैं | थोड़ा वेतन लेकर 
८ और १० घन्टे तक पूरी वर्दी पहन कर इन्हें अपने कतव्य का पालन 
करना पड़ता है। इनकी नियमत्रद्धता बड़ी ही कठोर होती है । छिपी-से-छिपी 
कारवाइयों का इन्हें पता लगाना पड़ता है। चार डाकुओ्नों के गिरोहों का 
सामना करने के लिये इन्हें अपनी जान पर खेल जाना पड़ता है। राज्य 
के सभी व्यक्ति अपने प्रति किये गये अपराधों की रिपोर्ट पहले थानों मं 
करते हैं | आरक्षक इस बात का प्रयत्ञ करते हैं कि उनके हल्के में किसी 
प्रकार के लड़ाई-झंगड़े न हों, कोई किसी को कष्ट न पहुँचाये और सब्र 
लोग सरकारी नियमों का पालन करे! | ज३ कभी हम अपने पड़ोसी द्वारा 
सताये जाते हैं तो आरक्षाक हमारी रक्षा करते हैं। यदि देश के पढ़े-लिखे 
लोग सेवा का थोड़ा भी भाव लेकर इस विभाग में सम्मिलित हों तो उनसे 
दीन-दुखियों की अधिक सेवा हो सकती है | 
लाड कानंवालिस पहला गवनंर-जनरल था जिसने आरक्षक विभाग 
की नींव डाली। इसने जमींदारों को रक्षा और 
भारतीय ओरक्षक रखवाली के मार से मुक्त कर दिया। लेकिन उनके 
का विकास साथ जो इस्तमरारी बन्दोतस्त किया गया, उसमें इस 
विभाग का व्यय जोड़ दिया गया। हर जमींदार से 
भूमिकर के साथ कुछ राशि वसूल कर आरक्षक विभाग को दी जाती 
थी | कानवालिस ने १७६३ ई० में बंगाल प्रान्त के जिला-न्यायाधीशों 
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को आ्रादेश दिया कि वे अ्रपने-अपने जिले में हर ४०० मील की दूरी पर 
एक थाना बनावें | इससे जो अधिकार अ्रत्र तक जमींदारों को मिले हुये 
थे वे सब जिले के कलेक्टर को दे दिये गये। प्रत्येक थाने में थानेदार 
और कुछ आरक्षक रक्‍खे गये | मुखिया और चाकीदार भी अपना काम 
करते रहे, परन्तु धीरे-धीरे इनके अधिकार कम दोने लगे। कहने के 
लिये तो आज भी ये दोनों कमंचारी बने हुये हैं और जब्र कभी थानेदार 
को किसी गाँव में आना पड़ता है तो इन दोनों से उसे सहायता मिलती 
है, लेकिन इनकी बातों का वह मूल्य नहीं रहा जो पहले था। विभिन्न 
प्रान्तों में इसका संगठन एकही साथ नहीं हुआ। मदरास में थामस 
मनरो ने श्८१६ ई० में इसे संगठित किया | इसी प्रकार ज्यों-ज्यों कम्पनी 
का राज्य बढ़ता गया, यह विभाग नये सिरे से संगठित होता गया। 
१८०१ से श्य६० ई० तक सभी प्रान्तों में यह विभाग अच्छी तरह संगठित 
कर दिया गया | १८४७ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम ने अंगरेजों को सचेत कर 
दिया | उन्हें फिर इस बात का अनुभव हुआ कि इसका नये सिरे से 
संगठन किया जाय । 

१८६० ई० के अ्रगस्त के महीने में भारत-सरकार ने एक आयोग 
नियुक्त किया | इसका काम सम्पूर्ण भारत के आरक्षक संगठन का अध्ययन 
करना था और इस पर अपनी सम्मति प्रकट करनी थी। श्८६१ ई* में 
इसकी रिपोर्ट तैयार हुई और उसी आधार पर ऐक्ट बनाया गया जो 
बृटिश शासन के अन्त तक काम में लाया जाता रहा है। आरक्षुक विभाग 
में संगठन का जो सिद्धान्त निश्चित किया गया वह आज भी प्रचलित है। 
आयोग की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरक्षक विभाग 
प्रान्तीय बना दिया जाय | इसी के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक इंसपेक्टर- 
जनरल नियुक्त किया गया | पुलीस विभाग का यह सबसे बड़ा पदाधिकारी 
था | इससे नीचे हर जिले में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस और सहायक 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस होते थे। ये तीनों पद केवल अगरेजों को दिये जाते 
थे। थाने पर एक थानेदार और एक सहायक थानेदार रक्‍खे गये। 
कुछ आरक्षक भी रहते थे | १८०६ के आयोग ने इस बात की सिपारिश 
की थी कि हर एक मील के घेरे में एक थाना बनाया जाय अथवा एक 
हजार जनसंख्या के ऊपर एक थाना हो | सरकार ने इतने थानों की 
आवश्यकता न समका और आज २४ या ५० मील तक के घेरे में इसकी 
संख्या एक रक्‍्खी गई है । 

१६०२ ई० में आरक्षक विभाग के पुनर्संगठन के लिये एक दूसरा 
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आयोग नियुक्त किया गया | इसकी रिपोट में बहुत-सी नई बातों की 
सलाहें दी गई थीं | इनमें से ऋछ त्रार्ते निम्नलिखित थीं :-- 


१--गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की जाय। 
२--भार तीय थानेदार बनाये जाये । 
२--हर जिले में आरक्षक भर्ती हों और उन्हें उचित ट्रेनिंग दी जाय । 


रिपोट की अधिकतर सलाहें मान ली गई | लगभग सभी प्रान्तों ने 
इससे लाभ उठाया | वर्तमान आरक्षक संगठन इसी के अनुसार काम कर 
रहा है। 


आरक्षक विभाग अखिल भारतीय नहीं है। यह विभाग राज्य की 
सरकारों को सौंप दिया गया है । प्रत्येक राज्य में आरक्षक 
वतेमान आरक्षक और कारागार विभाग की देख-रेख के लिये एक 
संगठन मंत्री होता है। अपने कार्यो, के लिये वह राज्य के 
विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है। शांति और 
रक्षा ( 7,8ए 2४7५ ()त९7 ) विभाग के मंत्री को इसका उत्तरदायित्व 
दिया गया। राज्य का सबसे बड़ा आरक्षक पदाधिकारी इंसपेक्टर जनरल 
(. 6. ) कहलाता है। इसी की शअ्रधीनता में इस विभाग के कमंचारी 
कार्य करते हैं । प्रत्येक राज्य कई भागों में विभाजित किया गया हैे। 
प्रत्येक भाग रेंज (700902० ) कहलाता है । रेज का प्रधान डिप्टी 
इन्सपेक्टर-जनरल होता है । इन्सपेक्टर जनरल की शञ्रधीनता में यह काय 
करता है | एक रेंज में प्रायः ८या १० जिले होते हैं। जिले में आरक्षक 
विभाग का प्रधान सपरिल्‍्टेन्देन्ट पुलीस (5. ?. ) कहलाता है । इसकी 
सहायता के लिये एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस रहता है। इन दोनों 
कर्मचारियों का उत्तरदायित्व दोहरा होता है। एक ओर तो ये इन्सपेक्टर- 
जनरल और डिप्टी इन्तपेक्टर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होते हैं श्रौर दूसरी 
ओर जिले के कलेक्टर की सम्मति से कार्य करते हैं | सुपिरिन्टेन्डेन्ट पुलीस 
का कतंव्य है कि वह जिले भर की शानिति सम्बन्धी सूचना कलेक्टर को 
देता रहे | जहाँ कहीं कलेक्टर को आवश्यकता हो वह आरक्षक की सहायता 
ले सकता है | सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस उसकी आशाओं को टाल नहीं सकता । 


प्रत्येक जिला पाँच या सात क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन्हें 
सरकिल कहते हैं। इर सरकिल का प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है। एक 
सर्किल में ८या १० थाने होते हैं। थाने का प्रधान सब-इन्सपेक्टर कहलाता 
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है । हर थाने पर एक मुशी और मुदर्रिर होते हैं। इनका काम अपने 
क्षेत्र की रिपोट लिखना और कागजों को रखना दे । इनके अतिरिक्त वहाँ 
१० या १५ आरक्षक रहते हैं। चेकीदारों के यह आदेश दिया गया है कि 
वे श्रपने गांवों की साप्ताहिक रिपोर्ट थाने में लिखवाते रहें। लगभग १०० 
बर्ग मील घेरे में एक थाने की व्यवस्था की गई हे । जिले पर कुछ सुरक्षित 
आरक्षक रक्‍खे जाते हैं जिनकी संखया २०० के आस-पास होती है। इनमें 
से कुछ आरक्षक दर समय सशस्त्र तैयार रकखे जाते हैं। जब् कहीं कोई 
आवश्यकता पड़ती है और थाने के आरक्षक पर्याप्त नहीं होते तो ये वहाँ 
मेजे जाते हैं | हर जिले में सरकारी कोष द्ोता है जिसकी रक्षा का भार 
इसी सरक्षित आक्षरक पर रहता है | आरक्षक की भर्ती जिले पर 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस द्वारा की जाती है। गत वर्ष आरक्षक तथा कारागार 
विभाग पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग ८ करोड़ रुपया व्यय 
किया था । 


व ५८ 


नगरों में कोतवाल द्वोते हैं | इनकी अधीनता में कुछ आरक्षक और 
दस-बीस छोटे-छोटे थाने होते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मदरास नगरों में 
आरक्षक का प्रधान पुलीस-कमिश्नर कहलाता है। यह इन्सपेक्टर-जनरल 
की अधीनता में नहीं होता | इसका सम्बन्ध सीधे राज्य की सरकार से होता 
है। रेलवे विभाग अपना अलग आरक्षक रखता है । इनका प्रबन्ध जिले 
की पुलीस से भिन्न होता है| यद्यपि इन दोनों का सहयोग रहता है, परन्तु 
इनके पदाधिकारी अलग-अलग होते हैं । खुफिया पुलीस (0. 4. 0. ) 
का विभाग इन दोनों से अलग होता है। लार्ड कर्जन के समय में 
१६०३ में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके कर्मचारी डिप्टी इन्सपेक्टर- 
जनरल की अधीनता में कार्य करते हैं। इनका कार्य छिपी हुई बातों 
का पता लगाना और गुप्त संगठनों तथा अ्रपराधों की सूचना देना है । 
सरकार इस विभाग में काफी विश्वास करती हे, इसीलिये इसके कर्मचारी 
किसी भी व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। सरकार को इनके द्वारा 
छोटी-छोटी बातों की सूचनायें मिलती रहती हैं। बहुत से अपराध इतने 
गुप्त रीति से किये जाते हैं कि वर्षो अपराधी का पता नहीं चलता । फिर 
भी इस विभाग के कमंचारी तरह-तरह के उपायों से इन्हें खोज निकालने 
में समर्थ होते हैं | 


जनता की रक्षा और भलाई के लिये सरकार ने आरक्षक का जाल-सा 
फैला रक्‍्खा हे | बीहड़ से बीहड़ जगहों में बसे हुये गाँव इससे बाहर 
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नहीं रकखे गये हैं। लेकिन पत्र-पत्रिकाश्रों' तथा 
आरक्षक के कचहरियों में कुछ ऐसी बातें देखने में आती हैं जो 
अनुचित मनुषत्व से बाहर होती हैं। कमी-कभमी तो कूठे 
कारये मुकदमे चलाकर लोगों को आरक्षक कष्ट देते हैं । 
शारीरिक यातनाये अभी तक लोगों को दी जाती हैं । 
हमारे देशवासियों की श्रशिक्षा और सादगी का अनुचित लाभ इस विभाग 
के कर्मचारी भलीभांति उठाते हैं | जब कहीं कोई मामला हुआ तो उसकी 
जाँच आरम्भ होती है। आरच्षक अपनी सफाई के लिये तथा अपने उत्तर- 
दायित्व से बचने के लिये कितने ही निर्देषि आदमियों को फँसा देते 
हैं । इसके सैकड़ों उदाहरण विद्यमान हैं| यह सच है कि उसे अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हे और लोग सरलता पूर्वक सच्ची 
बातों को खोल नहीं सकते, लेकिन इस स्वतन्अता और समानता के युग 
में सच्चे श्रौर मलेमानुष व्यक्तियों को अपराधी ठहराना स्वथा अन्याय है | 
आरक्षक को इसे रोकना चाहिये । शिक्षा की वृद्धि से कालेजों और 
यूनिवर्सिटियों के उत्तीण विद्यार्थी अब इस भाग में जाने लगे हैं। आशा 
है वे इन त्रुटियों को काफी अंश तक दूर कर सकेंगे । 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदर्श आरक्षक का भी प्रबन्ध किया है। 
लखनऊ जिले म॑ यह योजना काम में लायी जा रही है। इसका उदं श्य यह 
है कि जहाँ तक संभव हो लोगों को समझा बुकाकर अपराधों की सखया 
कम की जाय। आरक्षक अपने को जनता का सेवक श्रौर उसी का एक 
अंग समझें । बृटिंश शासन के अन्तगंत जनता में आआरक्षक के प्रति 
अविश्वास और भय उत्पन्न हो गया था। राष्ट्रीय “सरकार उसे दूर करना 
चाहती दे । आरक्षक विभाग में शिक्षा का माप दंड बढ़ा दिया गया है। 
सब-इन्स्पेक्टर होने के लिये कम से कम एफ० ए० तक की शिक्षा होनी 
चाहिये | साधारण आरक्षक के लिये लिखने पढ़ने की जानकारी आवश्यक 
है । उत्तर प्रदेश की सरकार आरद्ाक विभाग का पुनसेंगठन करना 
चाहती है | कुछ नगरों में आरक्षक कार्य दो श्रेणियों में विभाजित कर दिये 
गये हैं | कुछ आरक्षक केवल रखवाली तथा रक्षा कार्य के लिये होते हैं 
आर कुछ प्रशासन कार्य में सहायता देते हैं। आरक्षक के साथ जनता का 
सहयोग बढ़ रहद्दा है । इस विभाग के कुछ पुरानी मनोदृत्ति के कर्मचारियों 


स्वतन्जता के पश्चात्‌ सरकारी कमंचारियों का दृष्टिकोण बदल रहा 
है। श्रारदक के श्रनुचित कार्य अरब दूर हो रहे हें । 
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की शिकायतें आज भी सुनी जाती हैं। परन्तु सरकार ऐसे कर्मचारियों को 
बुरा समझती है। 


कारागार 


आधुनिक कारागार का इतिहास कोई पुराना नहीं हे। ब्रटिश काल में 
इनकी नींव आज से १०० वर्ष पहले डाली गई थी। 
कारागार का उससे पहले भी जेल थे, परन्तु उनका वर्णन करना 
एतिहासिक हमारे विषय से ब्राहर की वस्तु है। इतना अवश्य 
विकास ध्यान रखना चाहिये कि ऐतिहासिक युग में कोई भी 
ऐसा राजनीतिक प्रत्रन्थ नहीं मिलता जिसमें कारागार 
की व्यवस्था न रहो हो । अपराधियों के दंड की व्यवस्था भिन्न-भिन्न होते 
हुये भी कारागार का वर्णन हर समय निलता है। श्०३६ ई० में एक 
समिति कारागार-सुधार के लिये बनाई गई। लाडे मेकाले इसके एक 
सदस्य थे | १८६४ और १८८६ ई० में दो और समितियाँ नियुक्त की गई । 
१८६२ ई० में चाथी समिति फिर नियुक्त की गई। इन सबकी रिपोर्ट 
के आधार पर एक कारागार कानून ( ।?४४०7 8८४ ) पास किया गया। 
इसी के अनुसार आजकल भारतीय कारागारों का संगठन किया गया है। 
आरक्षक की तरह यह विभाग भी उसके साथ ही राज्य की सरकार के अन्तगंत 
रक्‍खा गया हे | 


बतमान कारागार ३ प्रकार के होते हैं :--- 
संगठन 


१--केन्द्रीय जेल--इ्नमें लम्नी-लम्बी सजाञों के श्रपराधी रक्‍खे जाते 
हैं । एक साल से कम के अ्रपराधी इनमें नहीं रकखे जाते | इस प्रकार के 
कारागारों की वर्तमान संख्या ५१ हैं । 

२--जिला-कारागार---प्रत्येक जिले में एक कारागार होता है। इनकी 
संख्या इस समय श्८२ है | हर तरह के श्रपराधी इनमें रक्‍खे जाते हैं । 

३--हवालात--इन जेलों भें श्रधिकतर वे कैदी रक्‍खे जाते हैं 
जिनका मुकदमा कचदहरियों में आरम्म होता हे। इनमें कोई भी अपराधी 
२४ घंटे से श्रधिक नहीं रखा जा सकता । इनकी संख्या ६७० है । 

इनके अतिरिंक्त जब्र कभो कैदियों की सखया बढ़ जाती दे तो सरकार 
कैम्प जेल स्थापित करती है । राज्य में जेल विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी 

आा० भा० शा०---४ हे 
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इंसपेक्टर-जनरल कहलाता है। यह प्रायः इंडियन मेडिकल सर्विस का 
सदस्य होता है । केन्द्रीय कारागार सुपरिन्‍्टेन्डेंट की देख-रेख में रहते हैं | 
इसके नीचे जेलर तथा वार्डर आदि अनेक कमंचारी द्वोते हैं | जिला कारागार 
का प्रधान सिविल सर्जन होता है। वह नित्य इसका निरीक्षण करता है। 
जो कर्मचारी २४ घंटे कैदियों की देख-रेख करते हैं उनमें जेलर सर्वप्रधान 
होता है | उसके नीचे सहायक जेलर, वाड्डर तथा अन्य छोटे-छोटे कर्मचारी 
होते हैं | र्त्रियाँ पुरुषों से अलग रकक्‍खी जाती हैं। एक ही कारागार में 
इनकी बैरेक पुरुषों से अलग होतो हे। इसकी देख-रेख के लिये स्तियाँ 
बाडर नियुक्त की जाती हैं। जिन कैदियों को लम्बी सजाये दी गई होती 
हैं उन्हें प्रायः वार्डर आदि बना दिया जाता है और ३ या ४ रुपया मासिक 
वेतन भी दिया जाता है | 
लोगों की धारणा है कि भारतीय कारागार संसार के और देशों के 
कारागारों से बुरे हैं । हमारे यहाँ कैदियों को पशु से भी 
कारागारों का निकृष्ट समझा जाता है | कारागार के कमंचारी इन्हें 
सुधार सुधारने के बदले और बत्िगाड़ देते हैं। कैदी सुविधाओं 
की कमी के कारण चोरी, व्यभिचार तथा भूठ बोलने की 
आदत सीख जाते हैं | कारागार का तात्पयं यह नहीं है कि वहाँ कैदियों को 
पशुओं की तरद कुछ दिन तक बाँध रकखा जाय और अवधि पूरी होने पर 
उन्हें छोड़ दिया जाय । हमारे देश में इनका यही तात्पर्य समझा जाता है। 
यही कारण है कि अधिकतर व्यक्ति बार-बार अपराध करते हैं और कारागार 
उनका घर हो जाता है। लेकिन सरकार का यह उद्देश्य कदापि नहीं है 
कि कुछ लोग इसे धमंशाला या बेठक समभ लें। कारागार केवल सुधार 
की दृष्टि से बनाये जाते हैं | कुछ लोग अपने कत्तव्यों का पालन करना 
नहीं जानते | वे अपने जीवन में कुछ ऐसी भूलें करते रहद्दते हैं जिनसे 
उनकी और दूसरों की द्वानि होती है । इसी से बचने के लिये उन्हें कारागार 
का दंड दिया जाता है| सुधार के अतिरिक्त यहाँ पर एक प्रकार की चेतावनी 
भी दी जाती है। कारागार का जीवन बहुत ही नियमित होता है । हर काम 
ठीक समय पर किया जाता है। खाना, सोना, नित्य कर्म, काम करना 
इत्यादि कार्मों के लिये ठीरु समय निर्धारित होते हैं। उद्योग-धंधों के तरह- 
तरह के कार किये जाते हैं। कैदियों को इस बात का अवसर दिया 
जाता है कि वे तरह-तरह की कलायें सीख कर कारागार से बाहर मिकलें 
ओर यदि चाहें तो उनसे भ्रपनी जीविका कमा सकें | भारतीय कारागारों को 
अभी इतनी सफलता प्राप्त नहीं है । 


सेना, आरक्क और कारागार ३१६ 


राष्ट्रीय-आनन्‍न्दोलन की बृद्धि के कारण सरकार को विवश होकर 
कारागारों के सधार के ऊपर ध्यान देना पड़ा। जच् राजनीतिक कैदी 
कारागारों में गये और उन्हें वहाँकी सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं तो 
उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १६१६ ई« में 
एक कारागार समिति भारत सरकार की ओर से बनाई गई । इसे यह 
कार्य सॉपा गया कि वह भारतीय कारागारों का निरीक्षण करके इस बात 
की रिपोट८ दे कि इनमें किस-किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। 
वास्तव में कारागार की यह पहली समिति थी | इसने बड़ी गहराई के 
साथ कारागारों का अध्ययन किया और सरकार को इस बात की सलाइ 
दी कि भारतीय कारागारों की दशा बड़ी ही शोचनीय है | रिपोट में 
कैदियों के सुधार के लिये कुछ नई नई योजनायें रक्खी गई थीं | इनमें से 
एक सलाह यह भी थी कि फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के कैदी 
अलग-अलग रक्‍खे जायें। तनहाई और शारीरिक दण्ड देने'की व्यवस्था 
को दूषित ठहराया गया था। कितने ह्वी राज्यों ने इन सलाहों को स्वीकार 
किया और तदनुसार कारागारों में अनेक सुधार किये गये | लेकिन इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय कारागारों की समस्‍यायें हल हो गई । 


हमारे देश के कारागार कैदियों का सुधार नहीं करते | उनके अन्दर 
उन्हें ऐसी शिक्षायें नहीं दी जातीं जिनसे वे अपने जीवन को सधार सकें। 
जिस निर्दंयता के साथ आंखें बन्द करके उनके साथ व्यवहार किये जाते 
हैं उन्हें सामने रखते हुये जीवन को सुधारने की अभिलाषा उनके द्वदय 
से जाती रही है | कर्मचारियों की घौंस इतनी कड़ी होती है कि उनसे कछ 
सीखने की बात असंगत हो जाती है| छोटी-छोटी भूलों के लिये तनहाई 
ओर चक्की का दंड दिया जाता है | इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने 
कारागारों में कुछ व्यवसाय सिखलाने का प्रत्रन्ध किया है, परन्तु कारागार 
से निकल कर लोगों के पास इतने पेसे नहीं होते कि वे उन्हें अपनी जीविका 
का साधन बना सक्रे। अपराधी होने के नाते कैदियों को हम मनुष्य की 
कोटि से बाहर नहीं कर सकते । जिस प्रकार हमें मनोरंजन और विश्राम 
की आवश्यकता है उसी प्रकार कैदियों को भी वे मिलने चाहिये। इतनी 
सुविधायें-तो दूर रहीं, गुड़ और मिचें के लिये भी भारतीय कैदी तरसते 
रहते हैं । जो तुला हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है उसके अन्दर न तो 
कोई स्वाद है और न पौष्टिकता | 


१६३७ ई० में जब कांग्रेस ने मंत्रिपद ग्रहण किया तो उसका ध्यान 


३४० ग्राधुनिक भारतीय शासन 


कारागारों की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ | उनकी कठिनाइयों का 
उन्हें पूरा-पूरा अनुभव था। उत्तर प्रदेश की कॉग्रेस सरकार ने एक ऐसी 
सोसाइटी ( 9#'ठ॥"ए९९वें ?िलंडजणाश'5 अथैंवे 5020०५ए ) प्रत्येक जिले 
में स्थापित की जो छूटे हुये कैदियों की हर तरद्द से सहायता करे । सोसाइटी 
का प्रधान कार्यालय लखनऊ रक्‍खा गया | इसकी ओर से प्रतिमास एक 
पत्रिका जेल सुधारों पर निकाली जाती थी | कुछ विशेषज्ञों की एक समिति 
इस बात के लिये नियुक्त की गई जो कुछ ऐसे टंग खोज निकाले जिनसे 
कारागारों का जीवन बदल दिया जाय | इसकी कुछ सलाहें तो तुरन्त मान 
ली गईं, परन्तु बड़ी-बड़ी बातों के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई । 
समिति ने इस बात पर बल दिया कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के कारागार 
खोले जायें जिनमें बार-बार अपराध करने वालों का सुधार किया जाय | 
१रागार के कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिये विशेष प्रचन्ध किया जाय । 
कारागारों में पंचायते' स्थापित की जाय और श्रपढ़ सयानों को शिक्षा दी 
जाय | इस प्रकार की राये' इसी बुनियाद पर दी गई कि जेल एक आध्यात्मिक 
संस्था होनी चाहिये और उसके चलाने वाले आध्यात्मिक पुरुष होने चाहिये। 
अमेरिका, इंगलेंड तथा अन्य देशों में कारागारों का उपयोग इसी दृष्टि से 
किया जाता है । कारागारों के सुधारने के लिये तथा कर्मचारियों को ट्रेनिंग 
देने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा कालेज स्थापित 
करने का विचार किया था। इसके लिये एक जगह चुन ली गई थी | रुपया 
भी स्वीकृत कर दिया गया और यहाँ तक कि उस कालेज के प्रिंसिपल की 
भी नियुक्ति हो गई थी | परन्तु इसी बीच में सरकार को त्याग-पत्र दे देना 
पड़ा था । कांग्रे स-सरकार फिर इस पर विचार कर रही है | 

बच्चों के लिये कारागार की अलग व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर जिले 
में बच्चों का एक कारागार ध्थापित किया गया है। अवयस्क व्यक्ति इन्हीं 
कारागारों में रकखे जाते हैं और उन्हें उचित शिक्षा दी जाती दे । राजनैतिक 
कैदी साधारण कैदियों से अलग रकक्‍लजे जाते हैं | इन्हें श्र, ब और स॑ तीन 
श्रेणियों में रक्‍खा जाता है | पहिली दो श्रेणियों में जो सुविधायें शग्हेँ दी 
गई हैं वे काफी अच्छी हैं, परन्तु तीसरी श्रेणी के कैदियों को किसी भी 
प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। हमारे देश में कुछ लोगों को आजन्म 
अपराधी घोषित कर दिया गया है| यहाँ तक कि इनके लड़के बच्चे जन्म 
से ही अपराधी गिने जाते हैं। ये लोग विशेष प्रकार के कारागारों में रक्खे 
जाते हैं| इन्हें अपराधी जाति ( (ररंग78) "70७४ ) कहते हैं । 


द्वितीय भाग 


अध्याय २२ 


हमारा सामाजिक जीवन 


समाज में जो एकता और पारस्परिक सम्बन्ध दिखाई पड़ता है उसके 
मूल में कुछु संगठन और संस्थायें हैं। उन्हीं के अध्ययन से सामाजिक 
जीवन की जानकारी होती है। भारतीय समाज में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में बढ़ा मतभेद हे । कुछ विदेशियों ने उनकी कड़े 
शब्दों में आलोचना की है। विद्यार्थियों की उनकी ठीक जानकारी कराने की 
अवश्यकता है | वर्तमान युग प्रगतिशील है | इसमें विचारों की गति श्रत्यन्त 
तीव्र है| समाज-शास्त्र के विद्यार्थियों की अपने समाज का अध्ययन बड़ी ही 
लगन से करना चाहिये जिससे वह इसकी उन्नति में सहयोग दे सके | 
लोगों का कहना है कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास में राजनीतिक 
सामग्री कम है। भारतीय ऋषि-महर्षियों तथा विचारकों 
वबरण-ठयवस्था ने धार्मिक चिन्तन मनन पर सब्र से अधिक ध्यान दिया 
है| वे राजनीति को कोई महत्व नहीं देते थे । राजनीति 
की जो थोड़ी बहुत चचा पाई जाती है वह घमं का अंग-मात्र हे | परन्तु यह 
उनका कोई दोप नहीं है| राजनीति का उद्देश्य एक व्यवस्थित समाज का 
निर्माण करना है | राजनीतिशञ इसे वेधानिक रीति से सरकारी संगठनों द्वारा 
स्थापित करना चाहते हैं। भारत के प्राचीन विचारकों का भी उद्देश्य 
एक सुब््यवस्थित समाज का निर्माण करना था | इसकी पूर्ति वे धार्मिक रीति 
से करना चाहते थे | इसीलिये प्राचीन काल में जो स्थान धर्म को प्रास था 
बह आज राजनीति को प्रात है | समाज की व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण जन 
संख्या ४ वर्णों में विभाजित कर दी गई थी | ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का 
कार्य करते थे; क्षत्रिय देश की रक्षा का भार ग्रहण करते थे ; वैश्य व्यापार 
तथा उत्पादन की वृद्धि करते थे ; और शूद्र सत्र वर्णों की सेवा करते थे । यह 
व्यवस्था इसीलिये की गई थी कि प्रत्येक वर्ण अपने अपने कार्य में पूर्ण 
अम्यस्त और अनुभवी होगा । यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति के उत्थान में 
बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है । प्रत्येक वर्ण अ्रपने कार्य को सम्मान की दृष्टि 
से देखता है और एक दूसरे के कार्यो' में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं कर 
सकता | 


३४४ भ्राधुनिक भारतीय शासंने 


वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में दो प्रकार की धारणाये' हैं। कुछ लोग कर्म 
से और कुछ जन्म से इसका आधार मानते हैं | आरम्भ में वर्ण व्यवस्था कम 
पर ही आधारित थी | जो जिस वर्ण का कार्य करता था वह उसी वर्ण के 
साथ गिना जाता था। कुछ समय पश्चात्‌ कर्म का सिद्धान्त लुप्त हो गया 
आर जन्म से इसका निश्चय किया गया | एक वर्ण के लोग कोई भी कार्य 
करते हुए जन्म के कारण उसी वर्ण के गिने जाने लगे । इससे दो प्रकार की 
हानियाँ हुई | कार्यो की विशेषता और कुशलता जाती रही तथा एक वर्ण 
के लोग दूसरे वर्ण को छोटा समभने लगे | उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी 
विकृत हो गया । कार्या का विभाजन न रहने से समाज की व्यवस्था भी शिथिल 
हो गई | जब्च वर्ण व्यवस्था के साथ भारतीय समाज की अ्रन्य संस्थायें जुटी 
हुई थीं तो एक के शिथिल हो जाने से सत्र की हानि हुई। श्राज भी वर्ण 
व्यवस्था पाई जाती है, परन्तु इसमें अनेक दोप दिखाई पड़ते हैं। यदि इस 
व्यवस्था को जीवित रखना है तो इन दोषों का निराकरण करना होगा। 
परन्तु इसकी सम्भावना बहुत ही कम है। संसार की सामाजिक व्यवस्था बदल 
रही हे और भारत भी नये समाज का निर्माण कर रहा है। जब पठन पाठन, 
रक्षा, व्यवसाय तथा सेवा का मार्ग सत्र के लिये समान रूप से खुला हुआ है 
और कोई व्यक्ति इसमें विशेषज्ञ होने का दावा नहीं रख सकता तो वर्ण 
व्यवस्था की रक्षा की क्‍या आवश्यकता है? इसे जीवित रखने में समाज 
की हानि है | उच्च वर्ण के लोग उच्च कर्म न करते हुए भी दूसरे ब्ं वालों 
को हेय दृष्टि से देखते हैं | उनके मन में बड़प्पन का झूठा अभिमान है। 
एक ब्राह्मण संध्या पूजा तथा अध्ययन अध्यापन न करते हुए भी श्रपने 
आपको विद्वान्‌ और पवित्र समझता है। इससे वह कितनी ही सामाजिक 
संस्थाओ्रों से अनुचित लाभ उठाता है। अ्शिक्षित तथा सीधी-सादी भारतीय 
जनता को देवी देवताश्ों का भय दिखाकर उसका शोषण करता है। तीर्थ 
स्थानों, मन्दिरों, संध्कारों तथा कितने ही अन्य स्थानों एवं श्रवसरों पर वह 
अपने स्वार्थ की ही सिद्धि करता है। कोई भी विचारक समाज के कल्याण 
का ध्यान रखते हुए इस विकृत संगठन की रक्षा नहीं कर सकता | 

समाज में सेवा का स्थान सबसे बड़ा है । सेवक और त्याग्री इसके 
कणुंधार होते हैं | हमारे देश में सेवकों की संख्या सबसे अधिक है । हमारे 
पूवंजों ने समाज का संगठन इस ठग से किया था कि सेवकों की संख्या में 
कमी न हो | भारती जिन्हें हम शूद्र कहते हैं उनकी अनेक जातियां सेवा के 
क्षेत्रों में लगी हुई हैं । समाज की यह दुर्बलता है कि उसने मूल उद्देश्य के 
भुला कर इन सेवकों को घ॒णा की दृष्टी से देखने लगा । इनके साथ सम्पक 
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और सहयोग की बात तो दूर रही, इन्हें छूने तक को पाप॑सममने लगा। 
छुआ-छूत की इस बुराई ने समाज में श्रनेक कुरीतियों को जन्म दिया जिससे 
सामाजिक उन्नति में बाधा पड़ी । इसीलिये महात्मा गाँधी का कहना था कि, 
४ यदि हिन्दू समाज छुआ्रा-छूत को नथ्ट नहीं करता तो वह स्वयं नष्ट हो 
जायगा ।” जो व्यवस्था समाज के सुख और शान्ति के लिये की गई थी 
उसी से घुणा और विषमता का भाव बढ़ने लगा। दरिजन आन्दोलन ने 
इस दिशा में सराहनीय प्रयक्ष किया हे। इसका ध्येय समाज से छुआ-छूत 
का भाव मिटा देना है।साथ ही वह हरिजन वर्ग की आथिक तथा 
सांस्कृतिक उन्नति पर भी बल देता है। वर्ण व्यवस्था प्रत्येक दृष्टिकोण से 
दोषपूर्ण दिखाई पड़ती है। इसके मूल निर्माण में कोई दोष नहीं हे और 
इसके द्वारा भारतीय विचारकों की बुद्धि का ऊँचा परिचय मिलता है, 
परन्तु इसकी विक्ृत अवस्था को देखकर इसे जीवित रखना उचित नहीं 
है , देश के सभी नागरिकों में स्वतन्त्रता और सहयोग की समान भावना 
होनी चाहिये। उनका सामाजिक स्तर समान रूप से ऊंचा बनना चाहिये | 
जब तक हम वर्ण व्यवस्था के जाल से नहीं निकलते तब तक हमारे देश में 
ठोस नागरिकता का निर्माण नहीं हो सकता | व्यवसाय की दृष्टि से मनुष्यों में 
कोई भेद भाव नहीं किया जा सकता और न इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया 
जा सकता है। भारतीय संविधान में जोविकोपाजं॑न की स्वतन्त्रता सबको समान 
रूप से प्रदान की गई है । 
महात्मा गाँधी के शब्दों में अस्पुश्यता हिन्दू जाति पर कलंक है। 
संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं हे जहाँ मनुष्य-मनुष्य 
अरप्ृश्यता को छूने में हिचक करता हो। भारत में अ्रछ्ूतों, जिन्हें 
आज हरिजन कद्ा जाता है, की संख्या ६ करोड़ 
के लगभग है। इतनी बड़ी संख्या भारतीय समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक 
तथा सामाजिक क्षेत्र में हर प्रकार से गिरी हुई हे। इन हरिजनों के पास 
अपनी कोई निजी सम्पत्ति नहीं होती। विचारे दैनिक मजदूरी पर अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं। नगर और गाँव दोनों जगह उनके रहने का स्थान 
बस्ती से बाइर होता है । सवर्ण हिन्दू सामाजिक व्यवह्ारों में उनसे कोई 
सम्पक नहीं रखते | त्यौह्दारों पर भी उनके साथ कोई सहयोग नहों किया 
जाता । मन्दिर, स्कूल, पंचायत तथा अन्य संस्थाश्रों में उन्हें प्रवेश करने 
की आजा नहीं दी जाती। सावजनिक वस्तुओं का उपयोग भी वे नहीं कर 
सकते | कुये, तालाब तथा मनोरंजन की संस्थाश्रों का उन्हें उपयोग नहीं 
करने दिया जाता | इतने पर भी उनसे कठिन शारीरिक परिश्रम लिया 
भ्र/० भा० शा०--४४ 
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जाता है और उसके बदले में मोटा अन्न, फटे पुराने कपड़े तथा थोड़े से 
पैसे दे दिये जाते हैं। परिश्रम के अतिरिक्त भारतीय समाज उनके जीवन 
का और कोई उपयोग नहीं समभता | प्रत्येक अवसर पर उन्हें छोटा स्थान 
दिया जाता है जो कभी-कभी मनुष्य कोटि से निम्न होता है। यद्यपि यह 
व्यवहार बहुत ही घणित है, परन्तु सबर्ण भारतीयों को इसका अभ्यास है 
आर इसी म॑ वे अ्रपना सांस्कृतिक-गौरव समभतते हैं । 

दरिजन हिन्दू समाज का एक प्रधान अंग है। १६३१ ई० में जब 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पृथक्‌ निर्वाचन देने का निर्णय किया तो महात्मा 
गाँधी ने आमरण अनशन आरम्म किया था जिससे सरकार को बाध्य होकर 
इरिजनों को हिन्दू समाज का अंग मानना पड़ा और पृथक निर्वाचन की 
योजना स्थगित करनी पड़ी | हरिजनों में कई उपजातियाँ हैं जो देश के 
विभिन्न भागों में कई नामों से सूचित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हें 
भंगी, चमार, डोम, भर, दुसाध, बसफ्रोर आदि नामों से पुकारते हैं । 
महाराष्ट्र में इन्हें महार, बंगाल में नामशूद्र, मलावार में तियास तथा मैसूर 
में श्रोकालिगस कह्दते हैं | इनके श्रतिरिक्त अछूतों को दज्ञनों उपजातियाँ 
हैं, जिनका उल्लेख बहुत कम किया जाता है। इन विभिन्‍न उपजातियों की 
अलग-अलग पंचायतें हैं, जो इनकी सामाजिक समस्याञ्रों को हल करने के 
लिये बनाई गई हैं। जब् कोई व्यक्ति अपने किसी सामाजिक नियम का 
उल्लंघन करता है तो यह पंचायत उन्हें दंड देती हे | यद्द दंड बहुत ही 
कड़ा होता है जिसे अपराधी के सहन करना पड़ता है | शारीरिक दंड के 
अतिरिक्त भ्रपनी बिरादरी के दावत देने का दंड सब्ससे अ्रधिक दिया जा 
सकता है । जन्र एक हरिजन किसी दूसरे हरिजन की स्त्री से विवाह कर 
लेता है तो वह अपनी बिरादरी के दावत देकर इस अपराध से मुक्त होता 
है। दरिजनों में परदे की प्रथा नहीं है। परन्तु इनमें छुआ-छूत का भाव 
उतना ही बड़ा है जितना सवर्ण हिन्दुओं में | हरिजनों की एक उपजाति का 
व्यक्ति दूसरी उपजाति के साथ न भोजन कर सकता है और न जल ग्रहण 
कर सकता है। उनका वैवाहिक सम्बन्ध भी अपनी ही गिरोह तक सीमित 
है । इनकी आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इनमें तरह- 
तरइ की परिपाटियाँ हैं जो अध्ययन की दृष्टि से बड़ी ही मनोरंजक हैं। 
प्रायः सभी सामाजिक अवसरों पर इनमें नाचने और गाने की प्रथा है । 
नाच में स्त्री, पुरुष, बालक, बृद्ध सभी सम्मिलित होते हैं। इनके गाने 


बहुत ही भावपूर्ण दोते हैं । 
हिन्दू समाज से पृथक्‌ होने के कारण द्रिजनों में कई प्रकार की 
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दुर्बलतायें उत्पन्न हो गई हैं | जब्र सवर्ण हिन्दुओं ने उनका तिरस्कार किया 
आर उनके सहयोग तथा सम्पर्क का परित्याग किया तो इरिजनों को अपनी 
बुद्धि और स्थिति के अनुसार एक नये समाज का निर्माण करना पड़ा। 
जब्र इनके बच्चों को शिक्षा-दीक्षा नहीं दी गई तो इन्हें तरह तरह की 
बुराइयों का शिकार बनना पड़ा। हरिजनों की कुछ उपजातियाँ चोरी को 
अपना व्यवसाय समभती हैं | डोम जाति में यह बुराई सत्रसे अधिक पाई 
जाती है | इसीलिये इन उपजातियों में से कुछ को आजन्म ही नहीं, बल्कि 
पैतृक रूप से अपराधी घोषित कर दिया गया है। इनके लिये कुछ स्थानों 
पर सरकार की श्रोर से विशेष प्रकार के कारागार बनाये गये हैं। दिन में 
इन्हें स्वन्त्रता रहती है कि जहाँ चाहें जायें और अपनी जीविका का कोई 
साधन निकालें, परन्तु सन्ध्या समय से प्रातःकाल तक इन्हें अनिवार्य रूप 
से कारागार में रहना होता है। मांस और मदिरा का चलन हरिजन 
जातियों में अधिक पाया जाता है। यद्यपि इनकी आधिक दशा बहुत ही 
शोचनीय है फिर भी सामाजिक कार्यों तथा धार्मिक अवसरों पर ये ताड़ी, 
शरात्र, गांजा, चरस, तम्बाकू तथा मांस मछली का पूरा उपयोग करते हैं। 
ऋण लेकर वे इन वस्तुओ्रों में घन व्यय करते हैं। स्त्रियों के परित्याग की 
प्रथा इनमें सबसे अधिक है | एक हरिजन अपने जीवन काल में कितनी ही 
स्त्रियों से विवाह करता है और कितनी ही स्त्रियों का परित्याग करता है। 
वैवाहिक स्त्रियों के भगाने की प्रथा भी इनमें पाई जाती है। कुट॒म्ब्र परिवार 
का मोह इन्हें श्रधिक होता है | दरिद्रता में भी वे अपने स्थान को छोड़कर 
कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं रखते। भूत, प्रेत, टोना, नजर, आदि में 
वे अधिक विश्वास करते हैं। बीमारियों तक को ये किसी देवी देवता का 
प्रकोप मानते हैं | 

हरिजनों में कुछ विशेषतायें भी हैं। इनमें शारीरिक श्रम का भाव 
अधिक होता है | यदि गाँव में खेती के कार्या' का निरीक्षण किया जाय तो 
पता चलेगा कि इनका परिश्रम उनमें सत्रसे अ्रधिक है | यद्यपि इनक्की मजदूरी 
बहुत कम होती है और इनके साथ व्यवहार भी ऊँचा नहीं होता, फिर भी 
अपने परिश्रम में ये किसी प्रकार को कमी नहों करते। इनकी खस्त्रियाँ 
उतना ही परिश्रम करती हैं जितना पुरुष | इनका व्यवहार सवर्ण हिन्दुओं 
के साथ शअ्रत्यन्त नम्न और भक्ति पूर्ण होता है। अपनी इन दुर्बलताश्रों के 
लिये वे हिन्दू समाज को दोषी नहीं मानते । यद्यपि ये अशिक्षित हैं फिर भी 


कर्म सिद्धान्त में इनका इतना श्रधिक विश्वास है कि अपनी दशा को अपने 
क्रर्णो" का शो फल पावतने हैं | वे यह आनणवय वकमम्ने हैं कवि रत डहासेल्रमसाओं छेः 
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कारण वे सवर्ण हिन्दुओं से घ॒णा के पात्र हैं। हिन्दू धर्म में इनका अर 
विश्वास है | ईसाई मिशनरियों ने तरह तरह के प्रलोभमन देकर इन्हें ईमाः 
बनाने का प्रयत्न किया था, परन्तु वे सफल नहीं हुए | यह भी सुना गया वि 
जाड़े की भयंकर सर्दी से व्याकुल होकर शीत का निवारण करने के लिये 
कम्बरल तथा बस्त्र के लिये कुछ हरिजन जाड़े में ईसाई हो जाते थे। ईसाई 
मिशनरी उन्हें कम्बल और कुछ गर्म कपड़े दे देते थे | सर्दी बीतते ही वे 
हरिजन उन कपड़ों को ईसाई मिशनरियों को लौटा देते थे और हिन्दू हो 
जाते थे | सरकारी नियमों से बढ़कर वे अपनी जातीय पंचायत का आदर 
करते हैं | इनमें कछ सन्त मतावलम्बी होते हैं जिनका जीवन बहुत ही पवित्र 
होता है | यद्यपि बाहरी रहन सहन से ये असम्य जान पड़ते हैं, परन्तु इनमें 
सच्चाई और ईमानदारी का भाव सवर्ण हिन्दुश्रों से कम नहीं होता। इनका 
व्यवहार शाब्दिक होता है, क्योंकि ये लिखना पढ़ना नहीं जानते | इन 
शाब्दिक व्यवहारों में ये कूठ नहीं बोलते और अपने वचन का ध्यान रखते हैं | 

हरिजनों के उद्धार के लिये कुछ भारतीय नेताओ्रों ने सराइनीय प्रयल 
किया है। स्वामी श्रद्धानन्द ने दलितोद्धार आन्दोलन और लाला लाजपत 
राय ने अछुतोद्धार आन्दोलन चलाकर इनका क॒छ सुधार किया । वैसे तो 
ईसाई मिशनरियों ने भी इनके सुधार के लिये सराहनीय प्रयत्ञ किया हे, 
परन्तु उनका उद्देश्य इन्हें ईसाई बनाने के अतिरिक्त और कुछ न था। 
थआ्रार्य समाज ने इनके सुधार के लिये एक विस्तृत कार्य क्रम तैयार किया था । 
छुआह्वूत को इतने अहुत ही निनदनीय ठहराया | बंगाल में ब्रह्मसमाज ने 
भी इनके सुधार का प्रयज्ञ किया | इनकी शिक्षा तथा आरथिक उन्नति के 
लिये व्यक्तिगत रूय से कुछ्ठु सेवकों ने सराहनीय कार्य किया है। श्री गोपाल 
कृष्ण गोखले ने १६०३ ई० में अस्पुश्यता को व्यर्थ ठहराया था। रुढ़िवादी 
हिन्दुओं ने इन सुधारों को कोई महत्व नहीं दिया और १६१० ई० की 
मनुष्य गणना में यद्द प्रस्ताव किया कि हरिजन हिन्दुओं से पृथक गिने जायें | 
जब् महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन अपने हाथ में लिया 
तो उनका पहला ध्यान हरिजनों के उद्धार की ओर हुआ था । उन्होंने इसे 
स्व॒राज्य का एक साधन बताया था। उनका कहना था कि भारतीय 
समाज की शक्ति इसीलिये कम है कि हरिजन सवर्ण हिन्दुश्रों से पृथक 
सममे जाते हैं । दरिजनों की समस्या को महात्मा जी ने हिन्दू मुस्लिम समस्या 
का आधार बतलाया था। १६२१ ई० में अ्रद्मदाबाद में भाषण देते हुए 
उन्होंने कद्दा था कि उनके अन्तःकरण में दो रच्छायें हें--दृरिजनों का 


उद्धार और गो की रक्षा । 
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१६३२ ई० में महात्मा गांधी ने हरिननों के उद्धार के लिये एक देश 
व्यापी आन्दोलन आरम्म किया । इसी के लिये उन्होंने १६३२ तथा १६३३ 
ईं० में उपवास किया था। इसका प्रभाव सवर्ण हिन्दुओं पर इतना श्रधिक 
पड़ा कि कई स्थानों पर हरिजनों को मन्दिर प्रवेश की आजा दे दी गई । 
कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों के साथ भोजन, स्नान तथा सफाई का 
प्रदर्शन भी आरम्भ किया | महात्मा जी ने हरिजन सेवक संध की स्थापना 
की | पंजाब के आये समाज ने दलितोद्धार सभा की स्थापना किया । छोटे 
छोटे कितने ही संगठन विभिन्न राज्यों में बनाये गये । इन सच्च का प्रमाव 
भारतीय समाज पर बहुत ही गहरा पड़ा | इसी का परिणाम है कि देश में 
छुआछूत की भावना बहुत कुछ नथ दो गई है । लोग यह अनुभव करने 
लगे हैं कि हरिजन उन्हीं के भाई-बन्धु हैं और उन्हें सभी सामाजिक सुविधायें 
मिलनी चाहिये | स्वयं हरिजनों में सुधार की भावना कम नहीं है। वे श्रपनी 
कुरीतियों को दूर करने के सराहनीय प्रयत्ञ कर रहे हैं। जो सस्‍्थायें हरिजनों 
के लिये प्रवेश की आज्ञा नहीं देती थीं उनमें उन्हें प्रवेश की स्वतन्त्रता दे 
दी गई है। कितने ही राज्यों में मन्दिर प्रवेश अधिनियम” पारित किये गये 
हैं जिनके द्वारा हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई 
है | भारतीय स विधान में अस्पृश्यता अवैध ठहराई गई है | सभी सावंजनिक 
स॒स्‍्थाये समान रूप से सबके लिये खोल दी गई हैं। इतने पर भी हरिजनों 
के नेता डा० अम्वेदकर ने हरिजनों से यह अपील की है #ि अपने उद्धार 
के लिये वे बुद्धधर्म ग्रहण कर ले | इस धर्म परित्रतंन से कोई विशेष 
लाभ नहीं है । जब्र हिन्दू समाज हरिजनों को सभी सुविधायें प्रदान कर 
रहा है और उनकी उन्नति के लिये सरकार की ओर से विशेष सुविधायें 
दी जा रही हैं, तो उन्हें असन्तुष् होने का कोई कारण नहीं है | 

हिन्दुओं में विव्राह की प्रथा अपनी एक विशेषता रखती है । इसीलिये 

इसका अध्ययन थोड़ा आवश्यक है। इसकी अनभिशता 

विवाह प्रथा से हिन्दुओं की सामाजि ६ व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा | 

ह हिन्दू धर्म के अनुसार विवाह एक ससस्‍्कार है। इसी 

के द्वारा दो आत्माश्रों का आन्तरिंक मिलन होता है | विवाह ससस्‍्कार में 
स्‍त्री-पुरुष का जो सम्बन्ध होता हे उसकी समाप्ति मृत्यु से ही द्ोती है।। स्त्री 
परित्याग की प्रथा भारतीय सभवाज में निनिदित ठहराई गई है । विवाह प्राय: 
अपनी जाति में किये जाते हैं, परन्तु समान गोत्र में नहीं किये जाते । वर्तमान 
समय में अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा कछ कुछ चल रही हे। विवाह में 
लड़के और लड़की की सम्मति उतनी नहीं ली जाती जितनी दोनों पक्ष के 
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अभिभावकों की | बाज-विवाह की प्रथा इतनी अधिक है कि माता पिता 
अपनी रुचि के अनुसार अपने लड़के लड़कियों का विवाह करते हैं | बहु 
विवाह की प्रथा हिन्दू समाज में वर्जित है। विशेष अवस्थ। में ही इसकी 
आशा दी गई है। विधवा विवाह की प्रथा नहों के बरात्र है। यद्यपि इस 
पर कोई कानूनी रोक नहीं हे फिर भी समाज इसे उनसाहित नहीं करता । 
एक पुरुष दो स्त्री से विवाह कर सकता है, परन्तु एक स्त्री दो पुरुषों से 
विवाह नहीं कर सकती । 

हिन्दू समाज में विवाह का उद्दे श्य केबल भोग और सन्‍तान उत्पति 
नहीं हे । विवाह के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण माना गया है। हमारे 
धार्मिक ग्रन्थों में सनन्‍्तानोत्पत्ति एक बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। वैवाहिक 
सम्बन्ध की पवित्रता इतनी अधिक है कि इसमें वाह्मय सौन्दर्य को बहुत कम 
स्थान दिया गया है | विवाहों में जितना ध्यान लड़के और लड़की के सौन्दर्य 
पर दिया जाता है उससे अधिक ध्यान उनके कुल परिवार, श्राचार विचार 
तथा गोत्र की शुद्धता पर किया जाता है । विवाहों में ज्योतिष तथा धमंशास्त्रों 
का पूर्ण पालन किया जाता है | यदि गणना में कोई त्र॒टि है तो समर कुछ 
ठीक होते हुए. भी वैवाहिक सम्बन्ध नहीं किया जाता | विवाह सस्क्रार की 
क्रियाओं को देखने से यह ज्ञात होता है कि इसमें कितना ऊँचा भाव रखा 
गया है । स्त्री और पुरुष विवाह के समय इस बात की प्रतिशा करते हैं कि वे 
जीवन पर्यन्त एक दूसरे के साथ रहेंगे और मन, बचन और कर्म तीनों 
से एक दूसरे के प्रति विश्वास और आदर का भाव रक्‍्खेगे। कन्यादान 
महादान कहा गया है | जिन्हें लड़की नहीं होती वे अपने पारलौकिक जीवन 
को सफलता के लिये दूसरों की लड़कियों का कन्यादान देते हैं। एक स्ट्रो 
के रहते हुए किसी दूसरी स्त्री से विवाह करने की आजा उसी अवस्था में 
दी गई है जन्र पहली स्त्री से कोई सनन्‍्तान न हो श्रथवा उसे कोई ऐसा रोग 
हो जिसके फैलने का भय हो। इतने पर भी कोई पुरुष दूसरा विवाह तभी 
कर सकता है जब पहली स्त्री उसकी आज्ञा दे दे। तात्पयं यह है कि वैवाहिक 
जीवन की महत्ता हमारे समाज में सब से ऊँची ठहराई गई है। यह संस्कार 
बड़े ही सजधज के साथ महीनों में समाप्त होता है। 

इस सस्कार में अनेक कुरीतियाँ भी प्रचलित हैं । बाल-विवाह की प्रथा 
इनमें सबसे बुरी है | छोटी अवस्था में ही लड़के और लड़कियों का विवाह 
कर दिया जाता है। इससे उनके विकास में बाधायें पड़ती हैं । विवाह का 
महत्व भी उन्हें मालूम नहीं होता | इससे सन्‍्तान दुर्बल होती हे और 
विधवाओं की समस्या उत्पन्न होती है | जब हिन्दू धर्म विधवा विवाह 
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की आशा नहीं देता तो इन विधवाओं की दशा और भी शोचनीय होती 
है। स्वामी दयानन्द सरस्त्रती ने विधवा विवाह को आवश्यक ठहराया हे। 
यह भी सुना जाता है कि कुछ माता पिता अपने लड़के लड़कियों का विवाह 
सन्‍्तान उत्पन्न होने के पहले हो निश्चित कर लेते हैं | शिक्षित लोग प्रायः 
बड़ी आयु में विवाह करते हैं। जो वर्ग जितना ही पिछुड़ा हुआ दे उसमें 
वाल विवाह की प्रथा उतनी ही अधिक है | दहेज की प्रथा विवाह को और 
भी गम्भीर बना देती है। लड़के का पिता विवाह के समय रुपये तथा श्रन्य 
वस्तुश्रों की उसी नरह माँग करता है जैसे एक व्यापारी माल का सौदा 
करता है। इससे कितने ही माता-पिता ऋण लेकर विवाह करते हैं और 
अधिक समय तक कष्ट सहन करते हैं। विवाह के लिये आथिक कठिनाइयों 
के कारण कुछ लोग आत्म ह॒त्यायें तक कर लेते हैं। गहने की प्रथा विवाहों 
में अधिक पाई जाती है । इसके साथ ही नाच, गाना तथा भोज का भी 
चलन है । इन सब में काफी धन व्यय करना पड़ता है। विवाहों में प्रायः 
सैकड़े। की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और उनके लिये कई दिनों तक 
खान पान का प्रबन्ध किया जाता है| कहीं कहां पर लेन देन के लिये दोनों 
पक्त में मारपीठ तथा बैरविरोध की नौत्रत आ जाती है| इन सब्र कुरीतियों 
से विवाह संस्कार का महत्व बहुत कुछ कम हो गया हे। 

विवाहों में सुधार के लिये प्रयत्ञ किये जा रहे हैं | अन्तर्नातीय विवाह 
के चलन से विवाह की कठिनाइयाँ कुछ कम हो रही हैं । दहेज की प्रथा 
हटाने का प्रयल् किया जा रहा है, परन्तु अमी इस दिशा में सफलता प्राप्त 
नहीं हुई हे । बाल विवाह को रोकने के लिये सारदा कानून पास किया 
गया है जिसके अनुसार १४ व से कम आथु की लड़की और श१्८् व से 
कम आयु के लड़के का विवाह नियम के विरुद्ध माना गया है। यद्यपि 
कड़ाई के साथ इस नियम का पालन नहीं हो रहा है फिर भी इस दिशा 
में काफी सुधार हुआ है । हिन्दू विवाह अ्रधिनियम केन्द्रीय सरकार के 
विचाराधीन है। इसके अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों के एक दूसरे के 
परित्याग की स्वतन्त्रता दी गई है| हिन्दू समाज इस अधिनियम का विरोध 
कर रहा है परन्तु कुछ राष्ट्रीय नेता इसे पारित कराने के पक्ष में हैं। इस 
अधिनियम के पारित हो जाने से विवाह संस्कार की मर्यादा बहुत कुछ 
कम हो जायगी। सरकार गम्मीरता पू्वंक इस अधिनियम पर विचार कर 


रही हे । 
भारतीय समाज में को टुम्बिक जीवन का विशेष महत्व है। वैसे तो यदद 


संस्था प्रायः सभी देशों में पाई जाती हे, परन्तु हमारा पारिवारिक जीवन 
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औरों से भिन्न है । हमारे देश में संयुक्त परिवार 
काटुम्बिक जोवन की प्रथा है। एक कुटुम्ब में माता पिता, स्त्री, पुरुष 
तथा दो दो, तीन तीन पीढ़ी के लोग रहते हैं । सन्न का 
भोजन एक जगह बनता है और सत्र लोग सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं । 
परिवार की सम्पत्ति भी सम्मिलित होती है। जिस परिवार में लोग व्यक्तिगत 
लाभ की चेष्टा करते हैं उसकी निन्दा की जाती है। परिवार का शासन 
आन्तरिक और वाद्य श्रणियों में विभाजित किया गया है | सबसे वयोवृद्ध 
और पद में ज्येष्ठ पुरुष कुटठुम्ब का स्वामी होता हे | उसी के द्वाथ में परिवार 
का आय व्यय होता है | वही लोगों में कार्य का बैटवारा करता है और 
परिवार के कार्यों की व्यवस्था करता है | किसी भी कार्य में उसका निणव 
अन्तिम होता है। परिवार के सब्र प्राणी उसके अ्रनुशासन में कार्य करते हैं | 
कुठुम्ब की मर्यादा, उसकी आशिक स्थिति तथा उसके सम्बन्ध का वह पूरा 
ध्यान रखता है। उसी की इच्छा से एक परिवार दूसरे से सहयोग या संधर्ष 
करता है। कटठ॒म्ब में उसका स्थान वही है जो राज्य में प्रधान शासक का 
है । आन्तरिक प्रत्रन्ध सबसे ढुृद्धा स्त्री के हाथ में होता हे | वह कुटुम्ब 
की स्त्रियों तथा बाल बच्चों की देख-रेख करती है | भोजन सामग्री का प्रत्नन्ध 
करना तथा घर में आई हुई सभी सामग्रियों की रक्षा और व्यवस्था करना 
उसका प्रधान काय हे । जिस प्रकार परिवार में पुरुष वर्ग स्वामी की आशज्ञाश्रों 
का पालन करता है और उसके अनुशासन में रहता है उसी प्रकार कूटुम्ब 
की स्त्रियाँ उस वयोदद्वा स्त्री के अनुशासन में रहती हैं । परिवार के इस 
संगठन को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि इसमें राष्ट्रीय स गठन की 
सभी बातें पाई जाती हैं। इसीलिये कुछ विद्वानों ने राज्य को कृठुम्ब का 
बूहत्‌ रूप कहा है । जिस प्रकार राजकीय संगठन में नियमों की प्रधानता 
होती है उसी प्रकार कौटुम्बिक जीवन में अनेक परिपाटियाँ और रीति रिवाज 
पाये जाते हैं । 
संयुक्त पारिवारिक जीवन में अ्रच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। जब्र 
एक ही कुटम्ब में कई पीढ़ी तक के लोग रहते हैं तो उनकी संख्या अ्रधिक 
होती हे । बड़े कुटम्न्रों में प्रत्येक में 5० अथवा ४० व्यक्ति तक रहते हैं । 
इन सबके सहयोग से कुटुम्ब की शक्ति अधिक होती है | जत्र सभी लोग 
विभाजित प्रणाली से कार्य करते हैं और सब पर उचित अनुशासन होता 
है तो परिवार की आय बढ़ जाती है। भोजन की व्यवस्था एक स्थान पर 
होने से कुठुम्न का व्यय भी कम रहता है | एक दूसरे के बल से किसी को 
कोई चिन्ता नहीं रहती | जब परिवार में दो एक प्राणी बीमार पड़ जाते हैं 
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तो उंसंकां परिवार के कार्यो' पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । उनका कार्य दूसरे 
लोग़ बाँटकर करते हैं । बड़े कुटम्तों में प्रायः कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 
शरीर और बुद्धि दोनों से कार्यहीन होते हैं, फिर भी परिवार में उनकी 
जीविका का कोई प्रश्न नहीं उठता । अश्रच्छे कुटठुम्बों में इस बात का ध्यान कम 
रखा जाता है कि किसकी प्रतिभा से कुटुम्ब की आय अधिक होती है। 
कुटठम्ब में सबका सम्मान बराबर होता है | सम्मिलित सम्पत्ति होने के कारण 
आय के मार्ग भी अधिक दूोते हैं | जब्न परिवार में एक-दो व्यक्ति किसी 

अच्छे पद को प्राप्त कर लेते हैं अ्रथवा कोई विशेषता रखते हैं तो उनके 
कारण सम्पूर्ण परिवार का सम्मान बढ़ जाता है। सम्मिलित जीवन में रचा 
की भी सुविधा रहती है | ऐसे परिवार से लोग भय करते हैं और उसे हानि 
पहुँचाने का साइस नहीं कर सकते। यदि कुटुम्ब की आथिक दशा अच्छी 


है और लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो संयुक्त परिवार की प्रणाली 
अत्यन्त सराहनीय है । 


वर्तमान आर्थिक संकट तथा व्यक्तिगत सुष्ष के आक्ंण के कारण 
संयुक्त पारिवारिक जीवन में अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं | जच्च परिवार 
में लोगों की संखया अधिक हे और उसको आय के मार्ग कम हैं तो सभी 
प्राणी चिन्तित दिखाई पड़ते हैं। आथिक संकट के कारण आज भारतीय 
परिवार अत्यन्त दुखी है। परिवार की आय इतनी भी नहीं होती जिससे 
वह अपनी साधारण आवश्यकताश्रों को भी पूरा कर सके | जब्न लोगों की 
आवश्यकतायें पूरी नहों होतीं तो कुट्ठम्बर का अनुशासन दीला पड़ जाता 
है। कुछ लोग कुट्म्ब से प्रथक हो जाते हैं और जीविका की खोज में दूसरे 
स्थानों को चले जाते हैं | इसीलिये संयुक्त परिवार धीरे धीरे छोटे परिवारों 
में विभाजित होने लगे हैं | परिवार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिश्रम 
से जी चुराते हैं। जब उनके भोजन वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति हो जाती हे तो वे कार्य की चिन्ता नहीं करते। इससे कुठुम्ब के व्यय 
का सब भार केवल दो चार व्यक्तियों के बहन करना पड़ता है। कुछ 
लोग अपने पद तथा आयु का अनुचित लाम उठाकर आय की कोई 
चिन्ता नहीं करते । कुठुम्ब में स्त्रियों की संख्या अधिक बढ़ने से आपसी 
मत भेद भी बढ़ता है। स्त्रियाँ कई परिवारों से आती हैं। उनके विचारों 
तथा रहन-सहन में काफी श्रन्तर होता है। जब उन्हें एक परिवार में एक 
प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता है तो उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। 
इससे पारिवारिक जीवन कलह का घर बन जाता है। ऐसे परिवारों में सब 
कुछ रहते हुए. भी कभी कभी लोगों के भेजन तक बन्द कर देना पढ़ता 
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है । जब कटम्ब में एक यांदो व्यक्ति किसी अच्छे पद को प्राप्त कर लेते 
हैं और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो जाता है तो दूसरे भो उनका अनुकरण 
करते हैं| इससे कुटुम्ब का व्यय तो बढ़ जाता है परन्तु श्राय नहीं बढ़ती। 
देश में उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से परिवार के केवल खेती को 
आय पर निर्भर करना पड़ता हे | इससे बेकारी और काहिली के श्रतिरिक्त 
निर्धनता की वृद्धि होती है। आवागमन के साधनों में वृद्धि होने से 
परिवार के लोग जीविका की खोज में नगरों में जाने लगे हैं | इससे संयुक्त 
परिवार की प्रणाली धीरे धीरे टूटने लगी है। शिक्षा के अ्रभाव के कारण 
शिक्षित और अ्रशिक्षित प्राणियों में मतभेद होता है। जब परिवार के एक 
दो व्यक्ति शिक्षित हो जाते हैं तो उनकी रहन-सहन औरों से भिन्न हो जाती 
है। ऐसे व्यक्ति प्रायः उस कुठम्ब्र से पृथक्‌ हो जाते हैं । 
हमारे पारिवारिक जीवन के हास से हमारा सामाजिक जीवन संकट- 
ग्रस्त है । इससे हमारे सामने अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हुई हैं । जिस प्रकार 
सुधार की हम और योजनायें बना रहे हैं उसी प्रकार हमें कोटुम्बिक 
जीवन में भी सुधार करना चाहिये। संयुक्त पारिवारिक जीवन कोई बुरा 
नहीं है । यदि घरेलू उद्योग-धन्धों की वृद्धि हो और सब लोग शिक्षित हों 
जायें तो पारिवारिक जीवन की विषमता दूर हो जायगी | जब बड़े कुठ॒म्ब 
एक या दो कूटम्बों में विभक्त हो जाते हैं तो उनसे कोई ह्वानि नहीं होती, 
परन्तु छोटे परिवारों के विभाजन से कई प्रकार की द्वानियाँ होती हैं। उनकी 
सम्पत्ति थोड़ी होती है और उनमें बटवारा होने से उनका आथ्िक महत्व 
नष्ट हो जाता है | इससे परिवार का कष्ट बढ़ता है और देश में दरिद्रता 
की वृद्धि होती है। शिक्षित लोग जीविका के लिये कहीं भी जार्य, उन्हें 
परिवार के भरणु-पोषण तथा उसकी स्थिति का ध्यान रखना चाहिये । 
यदि वे क॒ठ॒म्ब से श्रपने के पृथक्‌ कर लेंगे तो कुटम्ब की बहुत बड़ी हानि 
होगी । लोगों में स्वार्थ-परता की वृद्धि होगी और देश का सांस्कृतिक हास 
होगा | सामाजिक कार्यकर्ताओं को संयुक्त पारिवारिक जीवन का समर्थन 
झौर सुधार करना चाहिये | 
समाज में स्त्रियों का स्थान वही है जो पुरुषों का। हिन्दू धर्म के 
अनुसार स्त्रियाँ अर्द्धाज्लिनी कही गई हैं | यदि पुरुष वर्ग 
खी-समाज शिक्षित एवं उन्नतिशील हो जाय और स्त्रियाँ अशिक्षित 
रह जायें तो वह समाज उन्नतिशील नहीं होगा। जब 
किसी समाज का एक साधारण अंग भी पिछड़ जाता है तो उसकी उन्नति 
रुक जाती है स्त्रियों की संख्या प्रत्येक समाज में ४० प्रतिशत से कम 


हमारा सामाजिक जीवन ३५५ 


नहीं होती । यदि इनकी उन्नति पर ध्यान न दिया जाय तो समाज की 
अवनति अवश्यम्भावी होगी। प्राचीन काल में भारतीय समाज में स्त्रियों 
का स्थान पुरुषों से कम ऊँचा न था। यद्रपि संस्कृत साहित्य में कुछ स्थलों 
पर इनकी निनन्‍दा की गई है, परन्तु अधिकार की दृष्टि से इनमें पुरुषों 
से कोई भेद नहीं किया गया है | मुसलिम काल में कुछ कारणों से पर्दे 
की प्रथा चलाई गई | मुसलमान पर्दे की प्रथा में विश्वास करते हैं और 
उन्हीं का प्रभाव हिन्दुओं पर भी पड़ा है। पर्दे के कारण स्त्रियों की शिक्षा 
तथा उनकी रहन-सहन में कमी आने लगी जिससे उनका स्थान पुरुषों से 
छोटा गिना जाने लगा | 

स्त्रियों के सुधार के लिये उन्‍नीसवीं शताब्दी में सरकार तथा समाज 
की ओर में प्रयत्त आरम्म किये गये | आयय॑ समाज ने स्त्रियों के उत्थान के 
लिये कन्या गुरुकुल की स्थापना की | योरपीय समाज के प्रभाव से मारतीय 
स्त्रियों में एक नई जागृति दिज्णाई पड़ने लगी। कुछ स्त्रियों ने अंग्रेजी 
शिक्षा ग्रहण किया और उनका प्रभाव स्री वर्ग पर अच्छा पड़ा। यद्रपि आज 
भी आमवासी स््री-शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं, परन्त शिक्षित व्यक्ति उनकी शिक्षा 
का समर्थन करते हैं । सैकड़ों संस्थायें, कन्या गुरुकुल, विद्यापीठ आदि स्त्रियों 
की शिक्षा का प्रचार कर रहे हैँ | के विश्वविद्यालय की स्थापना केवल स्त्रियों 
की उच्च शिक्षा के लिये की गई है। बड़ोदा तथा वनध्थली विद्यापीठ में 
स्त्रियों को कला-कोशल के अ्रतिरिक्त व्यायाम करना, घोड़े पर चढ़ना तथा 
अस्त-शस्त्रों का प्रयोग करना सिखलाया जाता है। जो लड़कियाँ इन स्थानों 
में शिक्षा ग्रहण करती हैं वे देश के कार्यो में सुयोग्य सेविका के रूप में हाथ 
बटाती हैं| १६४४ ई० में महात्मा गाँधी की धर्मं पली श्रीमती कस्तूरबा गाँधी 
की मृत्यु पर उन्हीं की प्रेरणा से एक 'कस्तूरबा कोष की स्थापना की गई 
थी । इस कोष में लगभग दो करोड़ रुपया एकत्र किया गया। इसका एक 
मात्र उद्दे श्य स्त्रियों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करना है जिससे वे राष्ट्रीय 
उन्नति में सहयोग दे सकें। सैकड़ों ग्राम सेविकायें ट्रेलिंग लेकर आमीण 
स्त्रियों के उत्थान के लिये कार्य कर रही हैं। 

अखिल भारतीय स्त्री संगठन का कार्य भी चल रहा है। प्रतिवर्ष इसकी 
झोर से एक महासभा का आयोजन किया जाता हे और उसमें स्त्रियों की 
समस्याओ्रों पर विचार किया जाता है | स्त्रियों में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं 
उन्हें निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 
स्त्रियों के पुरुषों के समान ही राजनीतिक अ्रधिकार प्रदान किये गये हैं। 
हिन्दू कोड बिल में स्त्रियों के अधिकार की कितनी ही बातें निह्वित हैं। 
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कहा जाता हे कि हिन्दू समाज में स्त्रियों के सांपकत्तिक अधिकार न होने के 
कारण उनकी दशा दास के समान है | पिता की सम्पत्ति में लड़की का कोई 
अधिकार नहीं होता । उन्हें यह भी अ्रधिकार नहीं है कि पति के अ्रयोग्य 
तथा अत्याचारी होने पर वे उनका परित्याग कर सकें | हिन्दू कोड त्रिल 
में ये दोनों त्रुटियाँ दूर की गई हैं । लडकियों का माता पिता की सम्पत्ति में 
लड़कों के समान हक द्ोगा । स्त्रियाँ अपने पति का परित्याग कर सकेंगी | 
हिन्दू समाज इस त्रिल का विरोध कर रहा है। उसका कहना हे कि इसके 
पारित हो जाने पर हिन्दू धर्म की मर्यादा नष्ट हो जायगी और सामाजिक 
संगठन भी बिगड़ जायगा। यह बिल भारत सरकार के विचाराधीन है । 
इसका भविष्य चाहे जो भी हो परन्तु यह स्पष्ट है कि स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे 
नहीं रह सकतीं । राष्ट्रीय निर्माण में उनके सहयोग से शीघ्रता होगी और वह 
निर्माण ठोस होगा | आज कितनी ही भारतीय स्त्रियाँ देश विदेशों में ऊँचे 
पदों पर कार्य कर रही हैं । 


मुसलमानों की संख्या हमारे देश में कम नहीं है। पाकिस्तान की 
स्थापना के पूर्व सम्पूर्ण भारत में इनकी संख्या ६ 
मुसलिम समाज करोड़ के लगभग थी। पाकिस्तान की स्थापना के 
बाद भी भारतीय समाज में मुसलिम समाज एक 
स्थान रखता है | हिन्दू और मुसलिम समाज की रीति-रिवाज में बहुत बड़ा 
अन्तर है | मुसलमानों में हिन्दुश्रों की तरह जाति प्रथा नहीं है। सम्पूर्ण 
मुसलिम जाति शिया और सुन्नी दो वर्गो' में विभाजित है। सुन्नी ताजिया 
रखते हैं और शिया इसमें विश्वास नहीं करते | इन दोनों वर्गो' में शेख, 
सैयद, पठान, रांकी आदि उपजातियाँ हैं। इनमें शेख, सैयद और पठान 
ऊँचे गिने जाते हैं और शेष जातियाँ निम्नश्रेणी की समभी जाती हैं | कहा 
जाता है कि मुसलमानी राज्य में कितनी ही छोटी जातियों के हिन्दू प्रलोमन 
में आकर मुसलमान बन गये । ऊँचो जाति के मुसलमानों ने उन्हें अपनी 
जाति के अन्दर स्थान नहीं दिया। इसीलिये छोटी जातियों के मुसलमान 
संख्या में अधिक पाये जाते हैं। ये छोटे छोटे व्यवराय करते हैं और 
इन्हीं के द्वारा हिन्दू जातियों से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध हे। बाजा बजाना, 
रूई धुनना, दर्जी का,.काम करना, चूड़ी बेचना, कपड़े बुनना इनका मुख्य 
व्यवसाय हैं । 
मुसलमान हिन्दुओं से कम धार्मिक नहीं दोते। सन्ध्या और गायत्री 
जपने वाले बहुत थोड़े हिन्दू दिखलाई पड़ेंगे, परन्तु शायद ही कोई ऐसा 
मुसलमान होगा जो नुमाज़ न पढ़ता हो। इनका धर्म अ्रत्यन्त सरल है। 
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सभी मुसलमान एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनके धर्म में तक को 
कोई स्थान नहीं है | ये मूर्तिपूजा की उपासना नहीं करते और न अवतार 
बाद को मानते हैं। मुहम्मद साहब इनके धर्म गुरु हैं और अरब इनका 
मूल स्थान है। इसलाम में समानता की भावना हिन्दुओं से अ्रधिक पाई 
जाती है । एक धनी मुसलमान कुरान के अनुसार क्रिसी निधन मुसलमान 
से व्याज नहीं लेता | इसलाम में व्याज लेना पार ठहराया गया है | कुछ 
कट्टरपंथी मुसलमान आज भी डाकखाने तथा बैंकों में इसलिये रुपया नहीं 
जमा करते हैं कि उन्हें सूद लेना पड़ेगा । एक निष्रेन मुसलमान अपने 
समाज में बरात्ररी के भाव से देखा जाता है। छुश्राछ्डत की प्रथा न 
होने के कारण ये खान-पान में उदार होते हैं। एक ही थाली में कई 
मुसलमान एक साथ भाजन करने में हिचक नहीं करते। इनकी सम्पत्ति 
का कानून इनके धर्म के आधार पर बनाया गया है। इनमें लड़के और 
लड़कियों को माता पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। यद्यपि 
स्‍त्री परित्याग इनके नियमानुकूल है, परन्तु समाज में यह आदर की दृष्टि 
से नहीं देखा जाता | एक मुप्ततमान ४ या ६ स्त्रियों से विवाह कर सकता 
है | शिया लोग स्थायी और अस्थाई दो प्रकार के विवाह कर सकते हैं। 
अस्थायी विवाह वह है जो एक दिन, एक माह तथा एक वर्ष के लिये किया 
जाता है | मुसलिम समाज में मदिरा वर्जित ठहगई गई है, परन्तु माँस 
मछली का चलन अधिक है । बकरीद के अवसर पर गो-हत्या करना इनके 
धर्म का एक अंश माना गया है। 


आधिक दृष्टि से मुसलमानों की दशा वैसी ही शोचनीय है जैसी हिंदुश्ों 
की है। उद्योग-धन्धों के नष्ठ हो जाने से इनकी भी जीविका का प्रश्न बहुत 
ही जटिल है। पर्दे की प्रथा होने से इनकी स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार 
नहीं है । धर्म के अतिरिक्त हिन्दू और मुत्तलिम समाज को स्थिति में कोई 
श्रन्तर नहीं है। दोनों का हित-अहित एक दूसरे से मिला हुश्रा है। 
बृटिश शासकों ने इन दोनों समाजों के एक दूसरे से पृथक्‌ करने की नीति 
का निर्माण किया जिसके कारण आज पाकिस्तान की स्थापना की गई। 
दोनों देशों के विचार॒क यह अनुभव कर रहे हैं कि इनकी उन्नति दोनों 
के सहयोग पर ही निर्भर है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर हिन्दुओं 
से संघर्ष का बीज बोया गया | नवीन संविधान में प्थक्‌ निर्वाचन की यह 
प्रथा समाप्त कर दी गई है। मुसलिम समाज की स्थिति वैसी ही दे जैसी हिन्दू 
समाज की | मुसलमानों के सुधार के लिये उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 
जो प्रयज्ञ किये गये उनका वर्णन सामाजिक आन्दोलनों के प्रसंग में अ्रगले 
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अध्याय में किया गया है | मुसलिम समाज की कोई ऐसी समस्या नहीं है 
जो हिन्दू समाज से भिन्न है | 
सरकार का कतंव्य यही नहीं है कि वह जनता से कर वसूल करे और 
उससे थोड़े से कमंचारियों द्वारा देश की रक्चा तथा 
सरकार ओर व्यवस्था का प्रबन्ध करे | एक विदेशी सरकार इतने 
सामाजिक सेही सन्‍तोष कर सकती है, परन्तु कोई राष्ट्रीय सरकार 
जीवन ऐसा नहीं कर सकती । भारतीय इतिहास में ये दोनों 
उदाहरण पाये जाते हैं| ब्रिटिश शासन के अन्तगंत 
सामाजिक उत्थान की इतनी अवहेलना की गई कि सरकार को प्रजा के सुख 
दुख का कोई ध्यान न रहा । थोड़े से नगरों को सरकारी कार्यालयों का केन्द्र 
बनाकर सम्पूर्ण देश पर शासन किया गया। सरकारी पदाधिकारी एवं 
कमंचारी अपने आपको जनता से पुथक्‌ समभते थे और श्रपनी स्थिति को 
स्वामी की तरह मानते थे | सरकार ने जनता का हर प्रकार से शोषण किया 
और उनकी दशा को दरिद्रता की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । सामाजिक 
रहन सहन तथा रीति रिवाज की अवहेलना की गई और विदेशी बातों 
का उनमें प्रचार किया गया | कोई भी राष्ट्रीय सरकार अपनी जनता के साथ 
इस प्रकार निर्देयता का व्यवहार नहीं कर सकती। समाज के उत्थान में 
सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। सामाजिक कुरीतियों को वह वैधानिक 
रूप से हटा सकती हे। जनता की आर्थिक उन्नति के लिये उद्योग-धन्धों 
की वृद्धि कर सकती है। यदि देश का धन किसी प्रकार से विदेशों में जा 
रहा है तो उसे रोकने की व्यवस्था कर सकती है। नागरिकों की शिक्षा के 
लिये वह संस्थाश्रों की स्थापना कर सकती है | स्वास्थ्य के सुधार के लिये नई 
योजनाओं का संचालन कर सकती है। सरकार की आय के मार्ग बहुत ही 
व्यापक होते हैं, इसलिये उसे इन कार्यो में कोई विशेष कठिनाई नहीं हो 
सकती | यदि समाज का कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है अथवा राज्य के किसी 
भाग में उन्नति की विशेष योजना की आवश्यकता है तो सरकार अपना 
कर्तव्य समझ कर इनके सुधारों का प्रबन्ध करती है। इसी से देश की जनता 
सरकार को अपनी वस्तु समझती है । 
विदेशी प्रभुता के समाप्त होने पर कांग्रेत ने शासन का भार अपने 
ऊपर लिया है । काँग्रेस के ही त्याग और कष्ट सहन से देश की स्वतन्त्रता 
प्रास हुईं है । इसीलिये वह अपना कतंव्य समझती है कि भारतीय समाज 
की अ्रधिक से अधिक उन्नति करें। कांग्रेस सरकार शासन व्यवस्था के 
अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में पूरा हाथ बठा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता 
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समाज के उत्थान के लिये श्रनेक कार्या' में लगे हुये हैं और सरकार उनकी 
पूरी सहायता कर रही है | सरकार की यह नीति है कि देश की उन्नति के 
लिये जो भी कार्य किया जायगा उसके लिये वह हर तरह से सहायता दे 
सकती है। यद्यपि पद और अधिकार के लिये कांग्रेस कार्य कर्ताश्रों में 
काफी संघर्ष हो रहा है, परन्तु चोटी के नेता, जिनके हाथ में शासन की 
बागडोर है, यह अनुभव कर रहे हैं कि कांग्रेस से बढ़कर देश के द्वित में 
कोई दूसरा संगठन सहायक नहीं हो सकता। इसीलिये वे समय समय 
पर जनता से अपीज्ञ करते हैं कि वह कांग्रेस सरकार को शक्तिशाली बनाये 
जिससे वह सामाजिक कार्यो को और अधिक कर सके। समाज से पृथक 
सरकार की स्थिति भय कर होती हे। केवल शासन करने के लिये कोई 
दल उस पर हावी होता है तो वह लोकप्रिय नहीं बन सकता । काँग्रेस 
सरकार ने छोटे-बड़े सभी कमंचारियों को यह आदेश दिया है कि वे 
अपने आपको जनता का सेवक समझें और उसके साथ नम्नता का 
व्यवहार करें इस नीति से सरकार और ज्नता का भेदभाव बहुत कछ 
दूर हो रहा हे। जनता को यह विश्वास होने लगा है कि हमारी सरकार 
हर प्रकार से हमारी उन्नति में लगी हुई है। सरकार की इस नीति 
से सामाजिक कायकर्ताश्रों का भी उत्साह बढ़ता है। भारतीय समाज 
में आज जो असन्तोष' की ज्वाला फैल रहद्दो है वह देश की उन्नति का 
सूचक है | 
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भारतीय समाज में श्रनेक विषमताश्रों के होते हुए भी एकता की 
भावना पाई जाती है। इसका शअ्रय भारतीय संस्कृति 
भारतीय एकता को है। भारत का इतिहास विदेशी आक्रमण और 
शासन से परिपूर्ण है। कितनी ही विदेशी जातियाँ 
इस देश में आई और यहीं बस गईं। भारतीय समाज ने उन्हें अपने 
अन्दर पचा लिया | सब से अधिक प्रभाव मुस्लिम जाति का कहा 
जाता है। मुसलमानों ने इस देश पर कई शताब्दियों तक शासन किया 
और अपने धर्म तथा अपनी सभ्यता को फैलाने का पूरा प्रयतज्ञ किया । 
हिन्दू समाज के कितने ढ्वी व्यक्ति प्रलोभन में आकर मुसलमान बन गये | 
फिर भी भारतीय संस्कृति ग्रबाघध रूप से चलती रही । इसकी संकट की घड़ी 
को देखकर भारतीय सनन्‍्तों ने ऐसे साहित्य का सूजन किया जिससे भारतीय 
संस्कृति की मर्यादा बनी रहे। बृटिश शासन के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा, 
वेश-भूषा तथा अंग्रेजी रहन-सहन का अधिक प्रचार हुआ | समाज के 
जिस वर्ग ने इसे जितना ही अधिक अपनाया वह बृटिश शासकों की दृष्टि 
में उतना ही सम्मानित समझा जाने लगा। भारतीयता का निरादर करने 
में बृटिश शासकों ने सभी साधनों का उपयोग किया | इसी के लिये पदवियों 
प्रदान की जाती थीं, सरकारी विभागों में उच्च स्थान दिये जाते थे तथा 
प्रत्येक स्थान पर लोगों की पूछ होती थी | देथ में एक ऐसी धारा बहने 
लगी जिसमें मरतीय जीवन का कोई स्थान न था | स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
प० मदनमोहन मालवीय तथा महात्मा गाँधी ने भारतीय जीवन के मद्दत्व 
के प्रसारित किया। इन्हीं प्रयक्"ों से भारतीय समाज में विचारों की एकता 
कभी भी नष्ट नहीं हुईं । भारतीय संस्कृति ने कितने ही प्रलोभनों का सामना 
किया और कुछ अवसर पर इसे महान कष्ट भी सहन करने पड़े | इसीलिये 
भारतीय इतिहास सेवा और त्याग की कहानियों से भरा हुआ हे । 


भारत की प्राकृतिक बनावट इसकी एकता को और भी सुदृढ़ करती 
है देश के ३ श्रोर श्रथाद समुद्र हें और उत्तर में गगन चुम्बी हिमालय 
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पव॑त है। उत्तर में गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
बहती हैं और दक्षिण में महानदी, कृष्णा और गोदावरी हैं। गंगा नदी की 
मर्यादा सम्पूर्ण भारत में एक सी है । उत्तर भारत की कितनी ही बचस्त्॒ये 
दक्षिण भारत में अत्यन्त पवित्र समझी जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत 
की कुछ वस्तुयें सारे देश में सम्मान सूचक समभी जाती हैं। सुपारी, नारियल, 
हल्दी तथा कदली फल मुख्यतया दक्षिण भारत के फल हें, परन्तु प्रत्येक 
भारतवासी अपने सभी संस्कारों में इन्हीं वस्तुओं का उपयोग करता है | कितने 
ही प्राकृतिक स्थानों की मान्यता सम्पूर्ण भारत में एक सी है। काशी, प्रयाग, 
गया, हरद्वार, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम , चित्रकूट, बदरिकाश्रम 
आदि तीथे सभी भारतीयों के लिए समान रूप से पूजनीय हैं। देवी-देवताओं 
की महिमा भी थेड़े बहुत अन्तर के साथ सम्पूर्ण देश में एक सी पाई 
जाती है| जीवन की शुद्धता तथा लोक-परलोक की भावना में सभी भारत 
वासी विश्वास करते हैं। आश्रम जीवन तथा संस्कारों की मर्यादा सत्र 
एक सी है | विवाह, यज्ञोपवीत तथा मृत्यु सस्कार की प्रथायें एक सी 
पाई जाती हैं | प्रत्येक हिन्दू का चिन्ह शिखा और सूत्र हे। इसमें वर्णाश्रम 
धर्म के अनुसार कोई भेद नहीं किया गया है। स्वर्ग और नरक की कल्पना 
में प्र्येक भारतीय विश्वास करता है | वर्तमान वैज्ञानिक युग में धार्मिक 
रूढ़ियों को कोई स्थान नहीं हैं, फिर भी देश की एकता में इन क्रियाओ्रों का 
बहुत बड़ा हाथ रहा है । 

विषमता की दृष्टि से भारतीय समाज अनेक श्रेणियों में विभाजित किया 
गया है | नीच ऊँच तथा छोटे बड़े का भेद अधिक पाया जाता है | पव॑त, 
नदी तथा जंगलों से देश कई छोटे-छोटे भागों में विभक्त है। प्राचीन 
संस्कृति के श्रनुसार प्रत्येक भारतवासी का जीवन ४ श्रेणियों में विभाजित 
किया गया है । ब्रह्मचयं, णहस्थ, वाणप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम ४ 
प्रकार के जीवन की स्वतन्त्र रूप-रेखा रखते हैं। कितने द्वी त्यौहार विभिन्न 
जातियों के लिये अलग श्रलग मान्य है। इतनी विषमतायें रहते हुए भी 
देश की एकता में कोई अन्तर नहीं आया । जिस देश के मह्र्षियों ने 
एक अद्वितीय ब्रह्म, एक जगत, एक पृथ्वी, एक स्वग तथा एक नरक की 
कल्पना से सम्पूर्ण विश्व की एकता का सूजन किया उन्हें भारतीय एकता 
को सुदृढ़ बनाने में क्‍या कठिनाई थी। सभी धार्मिक परम्परायें सामाजिक 
इकाई को दृढ् बनाती हैं | कुछ लोग शुद्रवर्णं की स्थापना से भारतीय समाज 
की कड़ी आलोचना करते हैं। यद्यपि ऐसी कल्पना यूनान के कुछ दाशंनिकों 
ने भी की हे, परन्तु उच्च वर्ण के साथ इनका जो समन्वय भारतीय समाज में 
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किया गया है वह किसी और समाज में नहीं मिलता | एक सवर्ण भारतीय 
सन्यास ग्रहण करने पर इस बात का कोई ध्यान नहीं करता कि।कोन मनुष्य 
किस जाति का है | उसकी दृष्टि में एक ब्राह्मण और एक शूद्र समान हें। 
बौद्ध दर्शन में इस मर्यादा का विस्तृत वर्णन किया गया है| जब कभी कोई 
ख्रान्दोलन भारतीय समाज में विषमता के पोषण के लिये चलाया गया तो 
उसका विरोध एक ऐसे आन्दोलन से किया गया जो एकता की भावना को 
जागत करने में अधिक सफल हुआ | भारतीय नागरिक जीवन विषमताश्रों 
के रहते हुए भी एकता को भावना से ओऔत प्रोत है । 


यह सभी जानते हैं कि भारत अपनी संस्कृति के लिये संसार में सबसे 
प्रसिद्ध है । इस संस्कृति का विशद्‌ वर्णन भारतीय 

सांस्कृतिक दर्शन में पाया जाता हे । यहाँ के दाशंनिकों की 
पृष्ठ भूमि विचार धारा जीवन के उन गूढ़ रहस्यों पर प्रवाहित 
होती है जिनका चिंतन मनन संसार के अ्रन्य दाश॑निकों 

की बुद्धि से परे है। इसीलिये कहा जाता है कि जहां संसार के दर्शन 
समाप्त होते हैं वहाँ से भारतीय दशन आरम्भ होता है। इन दर्शनों ने 
भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के अतिरिक्त देश देशान्तरों में भारतीय 
गौरव की वृद्धि की है। अपनी संस्कृति से अलग हो कर भारतीय जीवन 
शल्य है। यद्यपि यह दछिद्धान्त प्रायः सभी देशों पर लागू होता है, 
परन्तु भारतीय जीवन पर इसका प्रभाव सत्नसे अधिक पड़ता है। भारतीय 
संस्कृति में लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के जीवन की कल्पना की गई 
है | लौकिक जीवन सांसारिक वस्तुओ्रों के भाग का जीवन है | इन वस्तुओ्रों 
के उपभाग के लिये मनुष्य को नाना प्रकार के कलह और संघर्ष करने पड़ते 
हैं| सम्पत्ति तथा संग्रह की भावना से मनुष्य के विचारों में ईर्ष्या, द्वेष, 
कलह आदि घर बनाते हैं। परिणाम यह द्वोता हे कि मनुष्य जीवन की 
बास्तविकता को भूल कर क्षणिक एवं नश्वर पदार्थों में लिप्त हो जाता 
है। समाज में श्रनेक समस्याश्रों की जन्म देने का दोष इसी भावना को 
है | पारलौकिक जीवन शुद्ध श्राध्यात्मिक जीवन है। उसी जीवन में मनुष्य 
यह विश्वास करता है कि अच्छे कर्म से ही सद्गति होगी । बुरे तथा नीच 
कर्मों की निन्‍्दा की जाती है और मनुष्य राग, द्वेष से परे होने का 
प्रयल करता है। इस जीवन में सदाचार, व्यवद्वार, दान, पुण्य, दया, 
धर्म को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसीलिये पारलौकिक जीवन में 
कोई संघर्ष नहीं होता और पूर्ण शान्ति रहती है। भारतीय दाशंनिकों ने 
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पारलौकिक जीवन को लौकिक जीवन से श्रेष्ठ माना है। पारलौकिक जीवन 
मनुष्य को त्याग और कष्ट सहन की शिक्षा देता है। 

मनष्य जीवन का ध्येय सांसारिक भोग नहीं है। जन्म और मृत्यु के जाल 
से मनुष्य तमी निकल सकता है जब उसके अन्तःकरण से साग की इच्छा 
दूर हो जाय | आवागमन के बन्धन से वह तभी मुक्त हो सकता हे जब 
सांसारिक वस्तुश्रों के बन्धन से उसे छुटकारा मिले | जब तक लौकिक जीवन 
में मनुष्य त्याग का अभ्यास नहीं करता तत्न तक वह मुक्ति अथवा निर्वाण 
को प्राप्त नहीं कर सकता । बौद्ध दशंन में इस बात की विस्तृत व्याख्या की 
गई है कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य का जीवन दुःख से भरा हुआ 
है | वास्तविक सुख आशा और तृष्णा के परित्याग में है। इसी तरह की 
शिक्षा अ्रन्य दर्शनों तथा उपनिषदों में भी दी गई है। मनुष्य जीवन 
की वास्तविकता पर इनमें गम्भीर विवेचना की गई है। इन ग्रन्थों के पठन 
पाठन से हमारा नागरिक जीवन अत्यन्त उन्नत और उज्ज्वल हो सकता है। 
कितने ही विदेशी विद्वानों ने अपने श्रन्तिम समय में यह अनुभव किया 
है कि उनके जीवन में जो शान्ति गीता और रामायण के अ्रध्ययन से हुई हे 
वह अन्य पुस्तकों से नहीं हुई है । गीता और रामायण भारतीय दशनों के 
निचोड़ हैं। भारतीय दाशंनिकों ने जीवन को बहुत ही उच्च दृष्टिकोण से 
देखा है । उसे समझने के पश्चात्‌ मनष्य की कुवासनायें नष्ट हो जाती हैं । 

भारतीय संस्कृति हमारे नागरिक जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का 
सबसे बड़ा साधन है । प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्म मुहूत में प्रातःकाल उठने 
का विधान बनाया गया है। प्रातःकाल जब्च २ घंटा रात्रि रहती है, यह 
मुहूर्त आरम्म द्योता है | प्रातः काल की वायु अत्यन्त शुद्ध और विचार 
वद्धक होती हे। उस समय उठने से शरीर और बुद्धि दोनों को लाभ 
होता है | नित्य कर्म से निन्वत्त होने के पश्चात्‌ संध्या और स्वाध्याय की 
क्रिया आवश्यक ठहराई गई है | सन्ध्या से मनुष्य का चित्त एकाग्र होता है । 
दूसरों की पढ़ाई हुई बातों से हमें उतना लाभ नहीं होता जितना उन 
पर स्वयं चिंतन और मनन से होता है। स्वाध्याय से हमें स्वतन्त्र रूप 
से विषयों पर विचारने का अवसर मिलता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
कहना था कि, “ अध्ययन से तभी लाभ है जब्न स्वाध्याय किया जाय। ” 
इतनी क्रियाञ्रों के पश्चात्‌ मनुष्य कार्य आरम्म करता है। भोजन करने 
की क्रिया का भी विधान बनाया गया है। भोजन का स्थान स्वच्छु और खुला 
हुआ होना चाहिये। मोजन आरम्म करने से पहले जल गअहदण करने का 


नियम है। कोई भी वस्तु स्लाने के पश्चत्‌ शुद्ध जल से मुख को स्वच्छ 
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करने का विधान है | इसी प्रकार बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के 
प्रति ग्रादर तथा सद्भाव आवश्यक ठहराया गया है। तात्पय॑ यह है कि 
हमारे नागरिक जीवन को शुद्ध तथा उन्नत बनाने के लिये छोटी से छोटी 
बातों का विधान भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। केवल ऊपरी आचार 
विचार तथा साधारण व्यवहार की बातें नागरिक जीवन के लिये पर्याप्त 
नहीं मानी गई हैं । 
यह प्रश्न विचारणीय है कि जीवन की इतनी गूढ़ विवेचना के रहते 
हुए हमारा नागरिक जीवन आज उन्नत क्‍यों नहीं है | भपनी त्रटियों को 
प्रकट करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। भारतीय नागरिक जीवन 
में कुछ ऐसी त्र॒टियाँ हैं जो उसमे संस्क्ृतिक जीवन को कलंकित करती है। 
इन त्रूटियों का यूक्षम वर्णन इसी अध्याय के अन्त में किया गया है। 
भारतीय दर्शन कितना भी ऊँचा क्यों न हो हम उससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। 
कुछ कही सुनी रूढ़ियों को हमारे नागरिकों ने भारतीय दशन का अंग 
समझा है। इन दर्शनों का न हम अध्ययन करते हैं न स्वाध्याय । इसीलिये 
हम उनके मूल्य को नहीं समझते | इनमें कही हुई बातों की मान्यता जो 
प्राचीन काल से चली आ रही है उसी पर हम भी सन्‍्तोष कर लेते हैं। 
इससे हमारे नागरिक जीवन में शुद्धता और उन्नति की वह भात्रना नहीं है 
जो हमारे दशनों में पाई जाती है। जहाँ हम अन्य देशवासियों से ज्ञान की 
अनेक बातें सीखने के लिये लालायित हैं वहाँ हमें इन दर्शनों के स्वाध्याय 
में मी लगना चाहिये। इन्हीं से चरित्र निर्माण की प्रेरणा होती है, जो 
भारतीय जीवन की विशेषता है । 
नागरिक जीवन का तात्पर्य उन्नतिशील जीवन से है। जो देश 
उन्नतिशील है वहाँ का नागरिक जीवन ऊँचा माना 
नागरिक जीवन जाता है | अन्य देशवासी उन देशों का बहुत सी 
में बाधायें बातों में अनुकरण करते हैं। सदाचार एवं व्यवहार की 
ऊँची कल्पना करते हुए भी भारतीय नागरिकों का जीवन 
श्रेष्ठ एवं क्रियाशील नहीं है। यदि थोड़े से व्यक्ति विशेष आचार विचार से 
रहते हैं तो उन्हीं से ३४ करोड़ नागरिकों का जीवन ऊँचा नहीं माना जायगा। 
समाज निर्माण में थोड़े से व्यक्तियों का हाथ भले ही हो परन्तु उसकी पूर्ति 
तभी होती है जब सभी व्यक्ति उन्नतिशील दिखाई दें। भारतीय समाज में 
चारों ओर शिक्षा तथा जीवन की सामान्य उपयोग की सामग्रियों का अभाव 
दिखलाई पड़ता है। करोड़ों व्यक्ति भोजन और वस्त्र की कमी के कारण 
ऊँची बातें सोचने में असमथ हैं। उनके अ्रन्दर न कोई उत्साह है और न 
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कार्य करने की शक्ति | पेट पालने के लिये वे शारीरिक परिश्रम भले ही 
कर लें, परन्तु किसी कार्य में उनका मन नहीं लगता । शिक्षा के शअ्रभाव ने 
देशवासियों को पंगु बना दिया है| जो अंग्रेजी शिक्षा १५ या २० प्रतिशत 
लोगों को दी गई है उसका उद्दश्य जीवन-निर्माण न होकर केवल 
जीविकोपाज॑न है। उससे केवल बौद्धिक शान बढ़ता है। विचार और 
शरीर की उन्नति के लिये उसमें कोई सामग्री नहीं हैे। इस शिक्ञा से 
इतनी ही हानि नहीं हे कि ८० प्रतिशत भारतीय आज अशिक्षत हैं, 
बल्कि शिक्षित व्यक्तियों को यह बेकार और विलासी बनाती है | 

निर्धनता तथा अशिक्षा के अतिरिक्त हमारे नागरिक जीवन में कुछ 
श्रौर भी बाधायें हैं | हमारे देश में रूढ़ियों का साम्राज्य अधिक है। जो 
परम्परायें आज से सदियों पहले चलाई गई थीं, उन्हें भारतीय समाज में 
आज भी स्थान दिया गया है । समय के प्रवाह में सामाजिक जीवन के 
परिवर्तित हो जाने के कारण इन परम्पराओ्ं में भी परिवर्तन की 
आवश्यकता है, परन्तु हमारे देशवासी उनमें परिवर्तन 'करने के पक्ष में 
नहीं हैं। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियाँ, जिनमें अनेक त्रुटियाँ अपना 
घर कर गई हैं, समाज को जकड़ी हुई हैं | तीर्थ स्थानों तथा देवी देवताश्रों 
की पूजा में कुछ ऐसी रूढ़ियाँ पाई जाती हैं जिनसे समाज का शोषण होता 
है | फिर भी हम उन्हें प्रश्न देते हैं। त्यौहार और संस्कारों की मर्यादा 
इन रूढ़ियों के कारण बहुत कुछ नष्ट हो गई है । इनमें जिन उच्च 
भावनाओं की कल्पना की गई थी, उनका हमें कोई ध्यान नहीं है। अपनी 
आदधिक स्थिति का ध्यान न रखते हुए भी भारतीय विवाह तथा म्त्यु 
संस्कारों में आवश्यकता से अधिक धन व्यय करते हैं। छूत अ्रछूत की 
भावना, जो भ्रब बहुत कुछ कम हो रही है, हमारे नागरिक जीवन में बहुत 
बड़ी बाधा है। पर्दे की प्रथा के कारण भारतीय महिलाओं का जीवन 
पिछड़ा हुआ है | ब्टिश शासन के अन्तगंत भारत को वे सुविधायें नहीं दी 
गई, जिनके द्वारा वह उत्पत्ति के आधुनिक साधनों की बृद्धि करता। 
आधुनिक वैज्ञानिक युग में उसे अपनी आवश्यकताश्रों के लिये विदेशों 
पर निर्भर करना पड़ता है | इसी से देश में उद्योग-घन्धों का अ्रभाव है | 
जीविका के लिये लोग एक दूसरे का मुह ताकते हैं। स्वावलम्बन का उनमें 
अ्रभाव है। इसी से वे आत्म-सम्मान की रक्षा करने में भी श्रसमथ हैं । 
थोड़े पैसे के लिये कितने ही ग्रामवासी अपने कुल परिवार को छोड़कर 
नगरों की गन्दी गलियों में तथा कल-कारखानों में जीवन निर्वाह करते हैं। 

प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना भी निराश एवं दुखी है, अपने जीवन 
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को उन्नत बना सकता है। भारतीय नागरिकों में जो 
नागरिकता त्ुटियाँ दिखाई पड़ती हैं वे क्रमशः दूर की जा रही हैं । 
निमोण . राष्ट्रीय सरकार महात्मा गाँधी की प्रेरणा से यह अनुभव 
कर रही है कि जब तक ग्रामीण जीवन में उन्नति न 
होगी तत्र तक भारत की समस्या हल नहीं हो सकती | थोड़े से नगरों में 
बिजली, सड़कें, स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा कुछ अ्रन्य संस्थाश्रों से 
देश को लाभ नहीं हो सकता। बृटिश सरकार की उन्नति की यह मनोब्ृत्ति 
बहुत ही संकुचित थी। एक ओर नगरों में सीमेन्ट की चौड़ी सड़कें हैं, 
परन्तु दूसरी ओर गाँवों में साधारण पैदल चलने के रास्ते भी नहीं 
मिलते | शासन में भेद-भाव का यह दृष्टिकोण अब लुप्त हो गया है। 
गाँवों की उन्नति के लिये पंचायतों के अतिरिक्त और भी कितनी ही 
योजनाये' बनाई गई हैं। कृषि, व्यवसाय तथा रहन-सहन की उन्नति के 
लिए तरह-तरह के प्रयत्न किये जा रहे हैं। ग्रामीण नागरिकों में स्वतन्त्रता 
और स्वावलम्बन की शक्ति पैदा की जा रही है। उनके जीवन को सुखमय 
बनाने के लिये कितनी ही प्राचीन संस्थायें वैधानिक रीति से तोड़ी जा रही 
हैं और नई संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। जब्न देश के दो तिहाई 
ग्रामीण नागरिकों में उत्ताह और नया जीवन दिखाई देगा तभी नागरिकता 
निर्माण की कोई ठोस योजना चलाई जा सकती है | वर्तमान स्थिति में 
गाँवों का जीवन शुष्क और निराशापूर्ण है ) किसी सीमा तक उनकी दशा में 
सुधार करने के पश्चात्‌ ही हम उनके सामने राष्ट्रनिर्माण की बड़ी बातें 
रख सकते हैं । 
बृटिश शासन में भारतवासियों में अनुकरण की बुरी भावना का प्रचार 
हुआ था | प्रत्येक शिक्षित भारतवासी यह अनुभव करने लगा था कि जब 
तक उसकी रहन-सहन में अंग्रेजीपन का भाव नहीं है तब तक उसे कोई ऊँचा 
स्थान प्राप्त नहीं हो सकता | बृटिश शासकों की नीति भी यही थी। इसका 
सत्रते बुरा परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों ने अपनी श्रच्छी बातों को 
भी भुला दिया । विदेशी अनुकरण से उनका जीवन कृत्रिम दिखाई पड़ने 
लगा । उनकी दशा यह हुई कि “धघोबी का कुत्ता न घर का न घाट का ।” न 
वे विदेशी बन सके न भारतीय रद्द गये | स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यह भाव 
जाण्त हो रहा है कि किसी देश का अ्नुकरण वहीं तक करना चाहिये जहाँ 
तक उसकी आवश्यकता हो | योरप तथा अमेरिका विज्ञान में कितने ही 
उन्नत्तिशील क्‍यों न हों, भारतीय वातावरण में उनका स्वंथा श्रनुकरण नहीं 
किया जा सकता । विदेशों से ज्ञान-विज्ञान की सामग्री लेकर हम उसे भारतीय 
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वातावरण में रख सकते हैं | हम यह श्रनुमव करने लगे हैं कि नागरिकता की 
जो कल्पना भारतीय ऋषि-महर्षियों ने की है उसका लेशमात्र भी श्रंश विदेशी 
नागरिकों में नहीं मिलता | भारतीय नागरिकों में यह भावना फैल रही है 
कि वे अपनी उन्नति का निर्माण अपने वातावरण में श्रपनी स्थिति के 
अनुसार करें | इसी से ठोस नागरिकता का निर्माण होगा। भारत की 
भौगोलिक स्थिति अन्य देशों से मिन्न है | इसकी परम्परायें, इसका दर्शन 
इसकी स सकृति तथा इसकी ध्थिति अपनी एक विशेषता रखती है। इसलिये 
यह स्वाभाविक है कि इसकी नागरिकता का निर्माण अन्य देशों से भिन्न 
होगा। कोरे अनुकरण से हमारी विशेषतायें नष्ट हो जायेगी । 

ठोस नागरिकता के निर्माण के लिये आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सफाई तथा वतंमान उन्नति की जानकारी के अतिरिक्त कुछ और बातों की 
भी आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कार्य केवल स्वार्थ की दृष्टि 
से नहीं करना चाहिये | प्रत्येक काय में अपने हित के साथ समाज का भी 
हित देखना चाहिये। लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जो कार्य किया 
जाता है उसका मूल्य अधिक है। निर्धन तथा अशिक्षित होने के कारण 
हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति आज दुखी हैं । यदि प्रत्येक भारतवासी समाज 
हित को सामने रखते हुये काय सम्पादन करेगा तो इसका बहुत बड़ा 
कल्याण होगा । प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव करने की आवश्यकता है कि 
जब तक सभी व्यक्तियों की उन्नति नहीं होगी तब तक हमारा राष्ट्र सुखी और 
सम्पन्न नहीं होगा | स्वाथे और सकुचित भावना से प्रेरित होकर थोड़े से 
व्यक्तियों की उन्नति से देश को कोई विशेष लाभ नहीं है, प्रत्युत इससे हानि 
द्ोने की सम्भावना दे। वर्तमान युग में विचारों के प्रगतिशील होने की 
आवश्यकता है | छुआछूत तथा जाति भेद के कारण हम समाज में 
विषमताश्रों को स्थान न दें । महात्मा गाँधी ने हरिजन-सेवा, ग्रामोद्धार तथा 
लोक-सेवा-स घ की स्थापना इसी ध्येय से किया था जिससे भारत के सभी 
नागरिक एक ऊँचे स्तर पर आ जायें और सब में सेवा की भावना हो | 
लाला दरदयाल का भी यही विचार था कि नागरिकों में सेवा की गहरी लगन 
होनी चाहिए ।१८ 
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जिस देश,का इतिहास सेवा, त्याग और कष्ट सहन से भरा हुआ है 
वहाँ के नागरिक आदर्श बन सकते हैं | उनके अनुभव से अन्य देशवासियों 
को भी लाभ हो सकता है। भारतीय नागरिकता के निर्माण में केवल पथ- 
प्रदर्शन की आवश्यकता हे। अब जब सुधारकों ने श्रागे कदम बढ़ाया, 
तब तब जनता उनके पीछे चल पड़ी | महात्मा गाँधी यदि जीवित होते तो 
देश के लाखों नवयुवक आज सेवा के ज्षेत्र में लगे हुये दिखाई पड़ते । 
राष्ट्रीय निर्माण का घेय नागरिकों को और भी उत्साहित करता। परन्तु 
यह नेतृत्व आदर्श व्यक्ति ही कर सकता है | 
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१५० वर्षो के बटिश शासन का परिणाम भारतीयों के लिये क्‍या है 
इससे प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति परिचित है | यद्यपि 
बृटिश शासन का इटिश शासन से हमें बहुत सी शिक्षायें मिली हैं, फिर 
परिणाम भी इमें उनका मूल्य बहुत अधिक चुकाना पढ़ा है । 
भारत ने अपनी सदियों की अच्छी परम्पराओं को गयोँ 
दिया । गाँवों की स्वतन्त्रता और आर्थिक संस्थायें नष्ट भ्रष्ट हो गई'। देश में 
एक ऐसे शासन का चलन हुआ जिसमें सभी शक्ति बड़े-बड़े विदेशी 
अधिकारियों के ह्वाथ में दे दी गईं। इससे साधारण जनता कूप मण्डक 
हो गई । विदेशी भाषा में शिक्षा का प्रचार होने से £० प्रतिशत जनता 
अशिक्षित रह गई। जिन थोड़े से लोगों को पढ़ने का अवसर मिला उन्हें 
केवल नौकरी करने का व्यसन पैदा हुआ । सरकारी कमंचारी अपने आपको 
जनता से भिन्न समकने लगे। देश की आय का अधिकांश सेना, अस्त्र- 
शस्त्र तथा सरकारी कर्मचारियों के लम्बे-लम्बे वेतन पर व्यय किया जाने 
लगा । हिन्दू और मुसलमानों में एक ऐसा साम्प्रदायिक बीज बोया गया 
जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सम्प्रदाय के लोग आपस में लड़ने लगे । 
इसी के फलस्वरूप देश का दो हिस्सों में बटवारा किया गया। शासन की 
सारी शक्तियाँ विदेशी अधिकारियों के ह्वाथ में केन्द्रित कर दी गईं। भारतीयों 
पर इस बात का प्रभाव डाला गया कि भारत की सभी पद्धतियाँ दोष-पूर्ण 
हैं और भारतीयों को सब कुछ विदेशियों से सीखने की आवश्यकता हे । 
इससे भारतीयों में छोटेपन का भाव पैदा हुआ, जिससे उनकी सांस्कृतिक 
उन्नति में बाधा पड़ी | 
आशिक क्षेत्र में ब्रटिश शासन ने भारत को खोखला कर दिया। देश 
के उद्योग-धन्धे नष्ट कर दिये गये और विदेशी माल के लिये बाजार तैयार 
किया गया | सरकार ने शासन की नीति को इस प्रकार से कार्यान्क्ति किया 
कि इसी देश का बना हुआ माल विदेशी माल की ठुलना में कहीं महँगा 
पड़ने लमा । जो देश पहले अपने यहाँ का बना छुआ माल ४०० प्रतिशत लाम 
० भ्रों० शा०-- ४७ 
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पर विदेशों में बेचता था वह्दी विदेशी वस्तुश्रों का प्रयोग करने लगा। 
फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने लिखा हैः--“ भारत एक अथाह गडदा है 
जहाँ संसार के सभी देशों से सोना और चाँदी आ-शआरा कर इकट्ठा होता है 
ओर जहाँ से उसे निकलने का एक भी रास्ता नहीं है।” मुसलमानी जमाने 
में हमारी आथिक स्थिति का यह एक नमूना है। जब हम इसकी तुलना 
बृटिश राज्य से करते हैं तो हमारे आश्चय का कोई ठिकाना नहीं रहता। 
किसी विद्वान का कह्दना है कि -“बृटिश भारत में लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो 
जन्म से मृत्यु तक एक समय भी भरपेट भोजन नहीं पाते ।” बृटिश शासन 
ने भारतवासियों को निरुद्ममी और असहाय बना दिया। यहाँ के प्रयोग 
की सभी वस्तुएँ ब्रिटेन, श्रमेरिका, जम॑ंनी, जापान आदि देशों से आने लगीं । 
भारतवासियों की गाढ़ी कमाई किसी न किसी रास्ते से होकर विदेशों को 
जाने लगी। इसी का परिणाम है कि करोड़ों किसान एवं मजदूर कठिन 
परिश्रम करने पर भी साधारण भोजन और वस्त्र के लिये तरसते हैं। 
दरिद्रता के कारण भारतीयों ने अपना स्वास्थ्य और संगठन दोनों खो 
दिया | जिन गाँवों में लोग पहले मिल-जुल कर रहते थे और उनकी सभी 
आवश्यकतायें संगठित रूप में पूरी होती थीं, वहीं आज संघर्ष और फूट 
का साम्राज्य है । 
बृटिश शासन की न्याय-व्यवस्था ने देश में फूट और दरिद्रता दोनों 
का संचार किया है । न्यायालयों में ६० प्रतिशत मुकदमें गाँवों से आते हैं 
आर वे प्रायः सभी भूमि सम्बन्धी होते हैं। भूमि सम्बन्धी कानून को 
बृटिश सरकार ने इस प्रकार उलभा दिया था जिससे गाँवों के किसान 
आपस में ही लड़कर तबाह हो गये | पटवारी के कागजों में वह शक्ति दे 
दी गई जिससे संघर्ष और भी बढ़ता गया | जिन किसानों को भरपेट श्रत्न॒ भी 
नहीं मिलता वे दूसरों से ऋण लेकर मुकदमें लड़ने लगे। गाँवों की 
पंचायत-व्यवस्था टूट जाने से छोटे-छोटे मामले मी जिले की कचहरियों में 
आने लगे। एक-एक मुकदमों के लिये बीतों तारीखें पड़ने लगीं। वकील- 
मुख्तार, जो देश के शिक्षित व्यक्ति हैं और जिनसे देश की उन्नति की श्राशा 
की जाती दे, इन मुकदमों को और भी जटिल बनाने लगे। कानूनों में 
ऐसा दोष था जिनके दोहरे अर्थ लगाये जाते थे और जिनका चलन आज 
भी बन्द नहीं हे। बृटिश शासन में कई मार्गो' से देश वासियों का शोषण 
हुआ है। कर, विदेशी वस्तुश्नों का प्रयोग, कचहरियों की व्यवस्था तथा इन 
सबसे बढ़कर उद्योग-धन्धों का विनाश इसमें सहायक सिद्ध हुआ । इसीलिये 
महात्मा गाँधी का कहना था कि यदि भारत को आर्थिक स्वराज्य प्रास हो 
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जाय तो वह राजनीतिक स्वराज्य शीतघ्र ही प्राप्त कर लेगा। यही सोचकर 
उन्होंने ग्रामोद्योग और चर्खा-संघ की स्थापना की थी । वे स्पष्ट कहते थे *के 
चर्खे से ही स्वराज्य मिलेगा । उन्होंने यह अनुभव किया कि जिस दिन 
भारतवासी अ्रपने घरेलू उद्योग-धन्धों को चालू कर लेंगे उस समय इस देश 
से विदेशी बाजार उठ जायगा | जब बृटेन निवासियों को आर्थिक लाभ की 
आशा जाती रहेगी तो वे राजनीतिक भार को अपने आप छोड़ देंगे। आज 
भारत को जो स्वराज्य प्राप्त हुआ है वह बहुत कुछ महात्मा गाँधी की 
इसी नीति का परिणाम है | खेद हे कि वरतंमान राजनीतिज्ञ महात्मा जी की 
इस योजना को उस लगन और श्रद्धा से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं जैसा 
महात्मा जी चाहते थे। ७ 
महात्मा गाँधी ने दरिद्रनारायण की पूजा का व्रत लिया था। उनका 
कहना था कि जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्या्त हैं उसी 
दरिद्र जनता प्रकार दरिद्रता भारत के कोने-कोने में घर कर यई 
है| सुख और विलासिता की बस्तुएँ इने-गिने भारतीयों 
को प्रात होती हैं | प्रायः ६० प्रतिशत जनता बहुत ही दुःखी जीवन व्यतीत 
करती हे । लाखों व्यक्ति बेघरबार के कड़ाके की सर्दी और भयंकर गर्मी में 
जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि फूस की झोपड़ी 
तक बनवा सके । लाखों स्त्रियां भूखे रहकर अपने नन्हें बच्चों को आधे 
पेट रूखा-सूखा भोजन भी नहीं दे पातीं। जब कभी कोई दया करके उन्हें 
फरठे-पुराने कपड़े दे देता है तो वे अपना शरीर ढक लेती हैं । कड़ी 
सर्दी में उनके बच्चे आग और धूप का सहारा लेकर दिन व्यतीत करते हैं । 
किसानों के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वे श्रच्छे बैल मोल ले सकें। 
खेती के लिये कुएँ खुदवाना, अच्छी खाद और बीज का प्रबन्ध करना उनकी 
शक्ति से बाहर है। खेतों की कमी के कारण उनके पास इतना अन्न 
नहीं होता कि वे एक समय भी अच्छी तरह भोजन कर सके । अच्छा और 
कीमती अनाज तथा गुड़, घी आदि वे दूसरों के हाथ बेच देते हैं जिससे भूमि 
का लगान और ऋण का सूद चुकाये | अपने लिये वे किसी तरह रूखे-सूखे 
भोजन पर दिन काठते हैं। उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से जीविका का 
सारा भार खेती पर पड़ा हे। पहले गाँवों में किसान खेती करता था और 
नाई, धोबी, ग्वाला, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मोची आदि अपना-अपना 
पेशा करते थे | सत्चको इनकी सेवाश्रों के बदले किसान से अन्न मिलता था। 
बृटिश शासन में गाँवों का संगठन द्वट जाने से सभी लोग खेती करने 
लगे । खेत इतने छोटे-छोटे ढकड़ों में बट गये कि उनमें खेती करना भी 
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कठिन हो गया। आज लाखों किसान ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ भी 
भृमि खेती के लिये नहीं है | 
शिक्षित समुदाय नौकरी की ओर आकर्षित हुआ | बृटिश सरकार के 
सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता थी | 
यह सम्भव नहीं था कि ४० या ४० रुपये माहवार पर अंग्रेज विलायत से 
श्राकर कार्य करते | अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग जन्च तक इन स्थानों की पूर्ति 
करते रहे तब तक अंग्रेजी शिक्षा आकर्षक और लाभदायक बनी रही । जब 
इनकी पूर्ति हो गई तो शिक्षित समुदाय में बेकारी फैली। उन्हें ऐसी शिक्षा 
नहीं दी गई थी जिससे वे कोई स्वतन्त्र उद्योग करने को बात सोचते । 
उभकी शिक्षा केवल किताबी थी और उनकी बड़ी-बढ़ी दातों की जानकारी 
केवल मानतिक आनन्द की साधन थी। बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पास करने 
के बाद भी जब्न वे साधारण जीविका के प्रश्न को भी इल न कर सके तो 
उन्हें अंग्रे जी शिक्षा का मूल्य मालूम हुआ | इस शिक्षा ने लाखों नवयुवकों 
के निरुयमी और निरुदे श्य बना दिया । नवयुवकों के हाथ में देश की 
उन्नति की बागडोर होती है । बृटिश शासन म॑ भारत के नवयुवक बेकारी 
आर निराशा की नदी में बहने लगे। देश की दरिद्रता की वृद्धि में यह 
अंग्रेजी शिक्षा भी बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुईं। एक ओर इस शिक्षा ने 
पढे-लिखे नवयुवकों की रहन-सहन के खर्चीला बनाया है और दूसरी 
ओर इन्हें बेकार और निष्क्रिय किया है। भारतीयों की दरिद्रता इस 
धीमा तक पहुँच गई कि लाखों व्यक्ति थोड़ी द्वी आयु में मृत्यु के ग्रास होने 
लगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मृत्यु-संख्या में भारत का दर्जा सबसे 
अआागे हैं। कई लाख बच्चे एक माह की आयु भी पूरी नहीं कर पाते। 
दरिद्रता के कारण देशवासियों का इतना श्रधःपतन हुआ है कि उनके जीवन 
से सभी प्रकार की श्राशायें नष्ट हो गई और उनके मन में किसी प्रकार का 
उत्साह शेष नहीं हे । 
भारत का प्रधान व्यवसाय खेती है | इसी पर इस देश के ७३ प्रति- 
शत निवासी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जीविका 
खेती की का इससे सुलम और व्यापक साधन भारतीयों के 
समस्या लिये कोई दूसरा नहीं हे । सरकार के इस उद्योग की 
ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 
बृटिश शासन में किसानों से लगान लेने के अतिरिक्त सरकार ने कोई और 
सम्बन्ध नहीं रखा था। यदि गाँवों के कुओं का इतिहास मालूम किया 
जाय तो पता चलेगा कि जो थोड़े-बहुत अ्रच्छे कुएँ पाये जाते हैं वे सके 
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बूटिश शासन के पहले के हैं। खेती में सबसे बड़ी आवश्यकता उपजाऊ 
भूमि और इल-बैल की है। इसके साथ ही खेतों की सिंचाई की भी 
व्यवस्था होनी चाहिये | भारतीय खेती इन सबसे वंचित है। यहाँ की खेती 
का टंग बहुत ही प्राचीन है । खेतों की उपज शक्ति क्रमशः कम होती 
जाती है और किसान स्वयं यह अनुभव करता हैं कि उसकी पेदावार कम 
हो गई हे | परन्तु उसकी शिक्षा-दीक्षा ऐसी नहीं है जिससे वह खेतों की 
उपज शक्ति में वृद्धि करे। उसे खाद का एक ही ढंग मालूम है कि पशुओं 
के गोबर को खेतों में डाल दे | कुछ किसान तो यह भी नहीं करते और 
वे गोबर के उपले बनाकर आग में जला डालते हैं। अ्रच्छे बीजों का चलन 
कम होता गया है। कारण यह है कि यह कार्य देश की सरकार ही 
कर सकती थी। जब तक उन्नतिशील सरकारी फार्मा में अच्छे प्रकार 
के बीज न तैयार किये जाय तनत्र तक वे किसानों को उपलब्ध नहीं हो 
सकते | । 

खेती की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है |या तो देश में नहरों का 
जाल हो अथवा तालाब-पोखरों की उचित व्यवस्था हो। वतेमान वैज्ञानिक 
युग में त्रिजली के कुश्रों का भी चलन बढ़ रहा है। यदि सरकार कर सकती 
है तो इन्हें भी बढ़ाना चाहिये। किसानों का अनुमान हे कि सिंचाई की 
उचित व्यवस्था हो जाने पर खेतों की उपज दूनी बढ़ सकती है। पानी की 
कमी के कारण किसान कितने ही प्रकार की खेती से वंचित रह जाता है। 
सम्पूर्ण खेती प्रकृति पर ही छोड़ दी गईं है। जितनी लगन के साथ 
भारत में रेल का चलन बढ़ाया गया है यदि उतनी लगन नहरों के लिये 
की गई होती तो आज यह देश भाजन की समस्या का शिकार न हुआ 
होता । जिस देश में किसान पशुश्रों तथा पक्षियों तक को अन्न खिलाते थे 
वहीं आज मनुष्य दाने-दाने को तरस रहे हैं। इसका कारण खेती की 
अवनति है। किसानों को हल-त्रेल के लिये उचित व्यवस्था हो जाय तो 
वह बिना किसी श्रान्दोलन के अधिक अन्न उत्पन्न कर सकता है । बड़े दुःख 
के साथ कहना पड़ता है कि “अधिक अन्न उपजाओ”? आन्दोलन को 
आगे बढ़ाने के लिये अखबारों की सहायता ली जाती है। यदि यह सहायता 
सीधे किसानों से ली जाय तो वे इतना अन्न पैदा कर सकते हैं कि विदेशों से 
अज्न मंगाने की कोई आवश्यकता न द्ोोगी । सरकार का कृषि-विभाग किसानों 
में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं करता जिससे वे अपनी परिस्थिति के 
अनुसार खेती की उन्नति करें । 

कुछ विद्वानों का कहना है कि जब तक खेती में वैज्ञानिक साधनों का 


३७४ झाधुनिक भारतीय शासन 


प्रयोग न किया जायगा तत्र तक इसकी समस्या हल नहीं हो सकती। केः 
योरप तथा अ्रमेरिका आदि देशों से कृषि के ऑकड़े उपस्थित करते हैं और 
उसका कारण वैज्ञानिक खेती बतलाते हैं। उनकी राय में खेतों की चकबन्दी 
होनी चाहिये और मशीन के इल द्वारा उनकी जोताई होनी चाहिये। वे 
सहकारी खेती पर भी बल देने लगे हैं। खाद के लिये वैज्ञानिक साधनों का 
आश्रय लेना चाहिये। खेती के और कामों में श्रधिक से अधिक मशीनों 
का आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि इससे काये में सुविधा होगी और श्रम की 
भी बचत होगी । इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी-बड़ी मशीनें 
भारत के लिये उपयुक्त नहीं हैं। इनका प्रयोग इने-गिने सरकारी फार्मों में 
भले ही किया जाय परन्तु साधारण किसानों को इससे कोई लाभ नहीं होगा । 
किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए! खेती की यह नई योजना सफल 
नहीं हो सकती | किसान श्रम करने से नहीं घबड़ाता | इसलिये उसके श्रम 
को बचाने के लिये मशीनों की बात सोचना बुद्धिमत्ता नहीं हे। बिजली के 
कुओं की आवश्यकता को वह उतना अनुभव नहीं करता जितना पोखरे, 
तालाब अ्रथवा साधारण कुओं की | वह जानता है कि ये योजनाये' उसकी 
दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। जिस प्रकार के इल-बैल रँहट तथा 
गाँवों के बने हुए श्रन्य साधारण औजारों से किखान अपनी खेती करता 
है उसी को अच्छी मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने 
भी यह कहा दे कि यद्यपि भारतीय किसान शिक्षित नहीं हैं फिर भी उसकी 
खेती की पद्धति वेशानिक है | 

शिक्षा की इद्धि के लिये जितनी भी योजनाये कार्यान्वित की जा रही हैं 
उनसे खेती में कोई लाभ नहीं हे । भारत ऐसे कृषि प्रधान देश में खेती 
एक अनिवाय विषय होना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शिक्षा-काल 
में ऐसी ट्रेनिज्ञ मिलनी चाहिए जिससे वह खेती की साधारण बातों से मली- 
भाँति परिचित हो जाय | साथ ही यह शिक्षा ऐसी आकर्षक होनी चाहिए 
जिससे विद्यार्थियों का भी ध्यान खेती की ओर बढ़े। शिक्षित व्यक्तियों 
को खेती में लगाने के लिये सरकार को विशेष सुविधाये देनी चाहिए। 
इससे शिकद्धित समुदाय गाँवों में निवास करेगा | आज देश के सामने यह भी 
एक समस्या है कि पढ़े-लिखे लोग गाँवों को छोड़ कर शहरों में चले आते 
हैं। इससे शहरों में घरचार, सफाई तथा शासन की समस्या उत्पन्न होती है 
और गाँवों की खेती, अ्रन्य उद्योग-धन्धे तथा नागरिक जीवन को हानि 
पहुँचती है। जिस दिन भारत में खेती की समस्या हल हो जायगी उस दिन 
यहाँ की बहुत सी सामाजिक समस्‍यायें अ्रपने-श्राप दूर हो जायँेंगी। खेती 
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की पढ़ाई के लिये ग्राज कल के विश्व-विद्यालयों की तरह ऊँची शिक्धा की. 
आवश्यकता नहीं है | इस देश में ऐसे व्याह्ारिक ज्ञान की श्रावश्यकता है 
जिसके लाभ को विद्यार्थी स्वयं अनुभव करें। खेती की समस्या के साथ 
गाँवों के अन्य उद्योग-घन्धों की भी समस्या मिली हुई है | जब तक भारतीय 
किसान अपने भोजन के लिये अन्न, अपने पहनने के कपड़ों के लिये कपास 
ओर अपने घरबार के लिये लकड़ी आदि उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक 
वह पूरा किसान नहीं है | खेती के साथ-साथ प्रत्येक किसान के घर में और 
भी उद्योग चलने चाहिये | तभी उसके आ्रथिक जीवन में सुधार होगा | 


भारत अश्रपने घरेलू उद्योग-धन्धों के लिये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है । 
यहाँ के अमूल्य वस्त्र तथा पच्चीकारी के सामान विदेशों 
घरेलू में अच्छे मूल्य पर बिकते रहे हैं। बृटिश शासन में उन 
उद्योग-धन्चे. उद्योग-धन्धों को सर्वथा नष्ट कर दिया गया, फिर भी 
इनके अवशेष जगह-जगह पाये जाते हैं। इन उद्योग- 
धन्धों को कैसे नष्ट किया गया यह एक बहुत द्दी लम्बी और द्वृदय-विदारक 
कहानी है। कहा जाता है कि अंग्रेज मंड के मंड गाँवों में जाते थे और 
वहाँ के उद्योग-घन्धों का पता लगाते थे। कारीगरों का नाम रजिस्टरों में 
लिख लिया जाता था और उन्हें बुलाकर कुछ रुपया अनिवाय रूप से 
अग्रिम दिया जाता था। उन्हें यह आशा दी जाती थी कि या तो अ्रपना 
उद्योग बन्द कर दें अथवा बना हुआ सब्र माल अंग्रेजी गोदामों में दे दें। जब 
वे माल तैयार करके गोदामों में लाते थे तो उन्हें लागत का भी पैसा नहीं दिया 
जाता था। इससे वे अपना उद्योग बन्द कर देने के लिये बाध्य कर दिये 
जाते थे | धीरे-धीरे सभी उद्योग बन्द कर दिये गये और सब्च लोग खेती पर 
ही निर्भर रहने लगे। 


यद्यपि घरेलू उद्योग धन्घे नष्ट हो गये, फिर भी हम उनका पता लगा 
सकते हैं | यह प्रायः देखा जाता है कि गड़रिये भेड़-बकरी पालते हैं। भेड़ों 
से ऊन उतार कर कम्बल बुनते हैं। यह उद्योग आज भी नष्ट नहीं हुआ 
है और इसे बढ़ाया जा सकता है। खेती के श्रतिरिक्त किसान यह नहीं 
जानता कि फल और तरकारियों से उसे श्रधिक लाभ हो सकता है। पानी 
तथा बीज की सुविधा दे दी जाय और फल तरकारियों को शहरों में लाने 
का उचित प्रबन्ध हो तो किसान इस व्यवसाय से भी पैसा कमा सकता है। 
जिन देशों में बाग-बगीचों का चलन है वहां मधु-मक्खियाँ भी सुविधा के 
साथ पाली जाती हैं। पहाड़ी देशों में आज भी यह उद्योग किया जाता है। 
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इसे सभी गाँवों में फैलाया जा सकता है। कपास किसानों का कल्पवृक्ष कहा 
गया है। इसकी रुई से कपड़े बनते हैं, बिनौला गाय और भेंस को खिलाया 
जाता है, बाल और टइहनियाँ जलाने के काम में आती हैं। रुई के काम 
में गाँव का सारा परिवार भ्रपपगी जीविका कमा सकता है । कताई, घुनाई, 
बुनाई, सिलाई, रंगाई, छपाई श्रादि व्यवसाय में कितने ही आदमी खप 
सकते हैं | कपड़े के व्यवसाय के साथ गाँवों में घान की कुठाई, मूंगफली 
की छिलाई, दालों की दलाई और तेलों को पेराई हर किसान घर बैठे 
कर सकता है। पहले गाँव में नमक बनाने का उद्योग प्रचलित था। यह 
नमक किसान अपने घरों में प्रयोग करता था और अपने पशुश्रों को भी 
खिलाता था। इससे वे हृष्ट-पुष्ट रहते थे। यह उद्योग भी चालू किया जा 
सकता।है | तेली, कुम्हार, चमार, कोरी, जुलाहे, लोहार, बढ़ई, कसेरा, 
बंसफोर, सोनार और दूसरे कारीगर भी गाँवों में पाये जाते हैं। प्रायः सभी 
गाँवों में इन कारीगरों के अतिरिक्त पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, शिक्षक, 
पहरेदार, बर्ञ्रा, ग्वाला, धोबी, दर्जी, नाई, कहार आदि भी पाये जाते 
हैं | यद्यपि इन सत्रका खेती से सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी गाँव 
के जीवन में इन सब की आवश्यकता पड़ती है । 

जब योरप के देश बड़े पेमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने लगे तो 
उन्हें घरेलू उद्योग-धन्धों की कोई चिन्ता नहीं रही | परिणाम यह हुआ कि 
बृटिश शासन के अन्दर भारत के सभी घरेलू उद्योग-धन्चे नष्ट हो गये। 
वस्त्र से लेकर उपयोग की छोटी से छोटी सामग्री मशीनों द्वारा तैयार की जाने 
लगी। पहले ये सामग्रियाँ बृटेन, अमेरिका, जमंनी, जापान आदि देशों से 
आती थीं, परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ इनके कारखाने भारत में भी स्थापित 
किये गये । मशीनों के सामने हाथ की बनी हुई चीजे' महँगी मालूम पड़ने 
लगीं और लोगों की रुचि भी उनमें कम होने लगी। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि वैज्ञानिक साधनों की सहायता से मशीनों ने उत्पत्ति की मात्रा इतनी 
अधिक बढ़ायी कि बानारों में नाना प्रकार की वस्तुये' दिखाई पड़ने लगीं। 
इनके मूल्य में भी कमी होती गई, जिससे इनका आकर्षण और भी बढ़ता 
गया । जिन वस्तुश्रों के उत्पादन में लाखों आदमी खपते थे और जिनसे 
उन सबकी जीविका चलती थी उन्हीं का उत्पादन थोड़े से लोगों द्वारा 
मशीनों की सहायता से किया जाने लगा। इससे देश में बेकारी की 
समस्या है और लोगों को जीविका का कोई साधन दिखाई नहीं देता। 
यह समस्या किसी न कि6ी रूप में आज भी हमारे देश के सामने उपस्थित 
है। महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ इस समस्या को भी 
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जोड़ दिया था। उनका कहना था कि जब् तक देश के लोग रचनात्मक 
कार्यो में नहीं लगेंगे तब तक स्वतन्त्रता का कोई मूल्य न होगा। शिक्षित 
व्यक्तियों को वे यही सलाह देते थे कि वे किसी न किसी उद्योग में लगें 
जिससे उनकी भलाई के साथ सैकड़ों श्रादमी की जीविका चले । 
इस समय देश में दो प्रकार की विचार धाराये काम कर रही हैं। कुछ 
लोग मशीनों के विरुद्ध हैं। वे नहीं चाइते कि बड़े-बड़े कल-कारखानों की 
जृद्धि की जाय | उनका कद्दना है कि इससे मशीनों के मूल्य के रूप में करोड़ों 
रुपया देश से बाहर चला जाता हे और नगरों में मजदूरों की समस्या उत्पन्न 
होती है | इसीसे पूजीवाद की भी वृद्धि होती है और दीन-दुखियों का शोषण 
होता है | गाँवों से किसान और मजदूर जोविका की खोज में नगरों में जाते 
हैं जिससे खेती में मजदूरों का श्रभाव होता है | इनकी सलाद है कि राष्ट्रीय 
सरकार को छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को चालू करने में अ्रपनी पूरी शक्ति 
लगानी चाहिये। इससे अपने परिवार में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोटी 
की समस्या हल कर लेगा । उसे कहीं आने-जाने की आवश्यकता न होगी । 
दूसरी विचार धारा इसके स्वथा प्रतिकूल है । इसके समर्थक घरेलू उद्योग- 
धनन्‍्धों को कोई महत्व नहीं देते । उनका कहना है कि वतंमान वैज्ञानिक युग में 
बड़े पैमाने पर ही वस्तुओं का उत्पादन सुलभ है | जो देश विज्ञान का उपयोग 
नहीं करेगा वह पीछे पड़ जायगा और संसार उसे पिछुड़ा हुआ सममेगा | 
देश की जनसंख्या तीत्र गति से बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताये भी 
पहले से अधिक हो रही हैं | इनकी पूर्ति छोटे पैमाने के उत्पादन से नहीं 
की जा सकती । यदि मशीनों से उत्पादन में वृद्धि होती हे तो उनका 
उपयोग अवश्य करना चाहिए | इससे जो समस्याये उत्पन्न होती हैं उनके 
निवारण के लिये कितने ही उपाय किए. जा सकते हैं। इन दोनों ब्रिचार 
धाराओं को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि पाश्चात्य सभ्यता समस्याओं 
को उत्पन्न करती है ओर फ़िर उन्हें सुलभ्काने का प्रयत्न करती है। भारतीय 
सभ्यता इसके विरुद्ध है । इसका प्रयास यही रहता है कि समस्याये उत्पन्न 
ही न हों। भारत का हिंत इसी में है कि वह घरेलू उद्योग-धन्धों को जीवित 
करे | यदि देंश के नेताओं ने इस दिशा में दिलाई की तो करोड़ों भारतवासी 
जीविका की समस्‍या के शिकार होंगे । 
जब तक भारतीय सम्यता का बोलबाला था तब तक दूसरों से सेवा 
कराना दोष माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति इस बात 
मजदूरों की का प्रयत्ञ करता था कि वह अपने कार्यो में दूसरों की 
समस्या सहायता न ले। अपना कार्य स्वयं कर लेना गौरब 
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की बात समझी जाती थी | संस्कृत के विद्वान अपने विद्यार्थोयों को इसी 
बात की शिक्षा देते थे कि वे दूसरों के हाथ से पानी तक ग्रहण न करें। 
प्रत्येक विद्यार्थी अपने हाथ से लकड़ी तोड़ता और अपना भोजन बनाता 
था। भारतीय समाज में श्रम करना गौरव की बात थी। विदेशी शिक्षा 
के प्रभाव ने श्रम की मर्यादा को भंग कर दिया | काम न करना ही सभ्यता 
का चिह्न ठहराया गया | जिसके पास जितने ही सेवक हों वह उतना ही 
प्रतिष्ठित समझा जाने लगा। धनीमानी तथा शिक्षित व्यक्ति काम से जी 
चुराने लगे | इससे श्रम का भार थोड़े से लोगों पर पड़ने लगा और 
अधिकांश मनुष्य उन्हीं पर निर्भर करने लगे। मजदूरों की समस्या का 
यही एक कारण हे। यदि सब लोगों में अपना काम अपने-आप कर लेने 
की प्रवृत्ति हो जाय तो मजदूरों की कोई समस्या नहीं है। परन्तु जब 
प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य दूसरों से कराना चाहता है तो यह स्वाभाविक 
है कि समाज में मजदूरों की कमी होगी। लोग प्रायः मजदूरों को छोटी 
दृष्टि से देखते हैं| मजदूर बनना समाज में तिरस्कृत होना है। इससे एक 
दूसरी समस्या उत्पन्न होती है । जब श्रम के बिना समाज का कार्य नहीं 
चल सकता तो श्रमिकों को तुच्छु समकना और भी भयंकर है । इसका 
निदान यही है कि लोगों में श्रम करने का भाव पैदा किया जाय । कवि, 
लेखक, वकील, डाक्टर, अध्यापक तथा अन्य पदाधिकारी मस्तिष्क का 
कार्य करते हुए भी शारीरिक परिश्रम में अपना समय दें। इसी से श्रम का 
गौरव बढ़ेगा और दूसरों से काम लेने की प्रवृत्ति कम होगी । 
जब से नगरों में कल-कारखाने खुलने लगे और गाँवों के घरेलू 
उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये तभी से मजदूरों की समस्या भयंकर रूप धारण 
करने लगी | गाँवों के मजदूर नगरों में जाने लगे। बड़ी-बड़ी मिलों में 
हजारों की संख्या में इन्हें काम दिया गया। मिल मालिकों ने इस बात 
का कोई ध्यान नहीं रखा कि ये मजदूर कहाँ रहते हैं, कैसे रोटी बनाते 
हैं और किस प्रकार अपने स्त्री-बच्चों की सहायता करते हैं। नगर की गन्दी 
से गन्दी जगहों में इन मजदूरों का निवास होता था और एक छोटी सी 
अंधेरी कोठरी में सैकड़ों मजदूर अपने स््री-बच्चों के साथ रहते थे। वर्षो 
इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण 
जब्र मजदूरों में थोड़ी जाणति उत्पन्न हुई है तो उन्होंने अपनी माँगें 
उपस्थित की हैं । प्रत्येक मिल में मजदूरों का एक संगठन बनाया गया 
है। यह संगठन अखिल भारतीय मजदूर संगठन के साथ जोड़ दिया गया 
है। मजदूरों का कहना है कि उन्हीं के परिश्रम से मिल मालिकों को 
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करोड़ों रुपये का लाभ होता है | इसलिये उनका वेतन बढ़ना चाहिये, 
उनके रहने के लिये साफ-सुथरे खुले हुए मकान बनेने चाहिये तथा 
उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अथवा मनोरंजन के लिये संस्थाये' स्थापित 
होनी चाहिये | वे यह भी चाहते हैं कि उनके साथ मनुष्यता का व्यवद्यार 
होना चाहिये। उनके अवकाश, उनकी चिकित्सा तथा उनकी वृद्धावस्था' 
के लिये उचित प्रबन्ध होने चाहिये। राष्ट्रीय सरकार उनकी इन माँगों 
पर काफी ध्यान देने लगी है। मजदूरों की अनिवाये बीमा योजन काम 
में लाई जा रही है। उनके रहने के लिये निवास स्थान भी बनाये जा 
रहे हैं | काम के घन्टे निश्चित कर दिये गये हैं तथा उनकी मजदूरी 
की न्यूनतम दर निर्धारित कर दी गई है। मालिकों की ओर से थोड़ा 
भी दुव्यंवह्ार होने पर मजदूर हड़ताल करते हैं और अपनी संगठन शक्ति 
का उपयोग करते हैं | इस समस्या को पूरी तरह हल करने का यही साधन 
हैकिया तो उद्योग-धन्धों का विकेन्द्रीकरण किया जाय अथवा मजदूरों 
की सभी माँगे पूरी की जाय | 
सहकारिता आन्दोलन को देखकर कुछ लोग यह अनुमान करते हैं कि 
भारत में सहयोग की भावना कम है। सहकारिता 
सहयोग की आन्दोलन का वर्तमान स्वरूप विदेशी है | इसीलिये 
भावना उनका अनुमान बहुत कुछ ठीक जान पड़ता है। 
जिस प्रकार भारतीय उन्नति की सभी भावनायें गांवों में 
पाई जाती हैं उसी प्रकार सहयोग की भावना भी वहीं दिखाई पड़ती है। 
उसे समभने के पश्चात्‌ वतंमान सहकारिता आन्दोलन कोई महत्व नहीं 
रखता । गाँवों में आज भी सभी कार्य एक दूसरे के सहयोग से किये जाते 
हैं। इसके लिये किसी प्रकार के प्रचार और उपनियम बनाने की आवश्यकता 
नहीं हे । सम्मव है इसीलिये हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति इनके महत्व को 
कम समभते हैं | नाई गाँव के लोगों का बाल बनाता है और साल के 
श्रन्त में सब से थोड़ा-थोड़ा अ्रन्न पाता है। धोबी सब के कपड़े धोता है 
आर उसे भी अन्न दिया जाता है| खेती में लगे हुए मजदूर किसानों से 
अ्रज्न और खेत पाते हैं। मोची गाँव भर का जूता बनाता है। मृत्यु, उत्सव, 
खेलकूद, मनोरंजन तथा विवाहादि अवसरों पर सब्र लोग सम्मिलित दोते 
हैं | जब्र गाँवों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन सारे गाँव का 
भोजन बन्द हो जाता है। जन्न गाँव में कोई कुआँ बनता है तो सब लोग 
अपना काम बन्द करके उसमें हाथ बटाते हैं । किसी पर जब कोई दैवी 
विपत्ति आती है तो सच लोग उसकी सहायता करते हैं। गाँवों में जो 
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बस्तुयें उत्पन्न होती हैं उन्हीं के आदान-प्रदान से सब का काम चलता है। 
पैसे का चलन गाँव में कम है। इतने श्रच्छे सहयोग के रहते हुए भी 
हम विदेशों से सहयोग का आन्दोलन सीखें--यह उल्टी सी बात है । 
जिस प्रकार विदेशी शासन में हमारे उद्योग-पन्धे नष्ट हो गये हैं उसी 
तरह हमारी सहयोग की भावना भी मन्द पड़ गई है । हमें उसी को 
जाग्त करने की आवश्यकता है। नगरों के रहने वाले ग्रामवासियों से 
इस दिशा में बहुत कुछ सीख सकते हैं | 
ऊपर कहा गया है कि शिक्षित व्यक्ति हाथ से कार्य करना अपमान 
समभता है। वह केवल लिखने-पढ़ने का काम करना 
शिक्षा और चाहता है | जब समाज की आवश्यकताओं को देखा 
बेकारी जाता है तो उसमें जीविका का प्रश्न सब्च से प्रथम 
स्थान रखता है। मनुष्य शिक्षित हो अथवा अशिक्षित 
'परन्तु उसे मोजन और वस्त्र अवश्य मिलना चाहिये। शिक्षा के बिना समाज 
का कार्य चल सकता है, परन्तु भोजन और वस्त्र के बिना वह एक दिन भी 
नहीं टिक सकता । किसी देश में शिक्षा की कमी के कारण कोई क्रान्ति नहीं 
हुई है। भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है | यहाँ की ६० प्रतिशत जनता 
अशिक्षित रही है, परन्तु उसने इसके लिये कोई गम्मीर रूप धारण नहीं 
किया | भोजन-वसत्र के लिये संसार में कितनी ही क्रान्तियाँ हुई हैं और 
भविष्य में भी इनके होने की सम्भावना रहती है। शिक्षा का महत्व भोजन 
ओर वस््र के पश्चात्‌ दिखाई पड़ता है। किसी भूखे मनुष्य से यह पूछा 
जाय कि उसे रोटी चाहिये या ईश्वर तो वह रोटी के सामने ईश्वर को ठुकरा 
देगा । इसीलिये जिस शिक्षा में परिश्रम का भाव नहीं है और जो रोटी 
की समस्या इल नहीं करती वह समाज के लिये घातक है । अंग्रेजी शिक्ता 
भारतवासियों के लिये इसी प्रकार की एक समस्या है। 
वर्तमान युग में शिक्षित व्यक्ति समाज पर बहुत बड़ा भार है। शिक्षा 
से उसकी रहन-सहन का दर्जा बढ़ जाता है। उसकी आवश्यकताये पहले 
से अधिक हो जाती हैं । वस्तुओं के उपयोग की उसकी जानकारी भी बढ़ 
जाती है | उसके व्यय के लिये एक लम्बी राशि की आवश्यकता पड़ती 
है। शिक्षा काल में छात्रावास के श्रन्दर उल्ले एक ऐसे जीवन का अ्रभ्यास 
होता है जिसमें पानी तक के लिये सेवकों की आवश्यकता पड़ती है| इस 
विलासी जीवन में वह पैसे के मूल्य को नहीं समझता | शिक्षा सम्राप्त होने 
के पश्चात्‌ जन्र वह जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो उसे चारों ओर 
अँपेरा दिखाई पड़ता है। नौकरी के श्रतिरिक्त उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं 
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पड़ता । नौकरी में भी वह उन्हीं की खोज करता है जिनमें कम से कम 
परिश्रम हो और अधिक से अधिक पैसे मिलें | वह ऐसी नौकरियों 
को और भी लगन से खोजता है जिनमें अ्रनुचित रीति से धन कमाने 
का अवसर मिले | तात्पयं यह है कि उसकी शिक्षा उसके मानसिक. 
पतन का कारण बन जाती हे। परिश्रम को छोड़कर वह अपना स्वास्थ्य. 
नष्ट करता है और नौकरियों में श्रनुचित लाभ को ग्रहण कर वहे अपना 
लौकिक जीवन भी खो बैठता है | जिस शिक्षा का उद्दे श्य इतनी निम्न श्रेणी 
का हे उससे समाज का क्या कल्याण हो सकता है १ शिक्षित व्यक्ति विलासी 
जीवन को अधिक पसन्द करता है। वह दूसरों से कार्य लेना अपना 
गौरव समझता है | उसकी इच्छा होती है कि किसी भी रीति से टसे अधिक 
से अधिक पैसे मिलें जिससे वह भोग की सामग्री एकत्र करे। यही कारण 
है कि केवल १२ या १४ प्रतिशत व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार होने पर 
बेकारी की एक गम्मीर समस्या समाज के सामने उपस्थित है। यदि यही. 
शिक्षा समस्त भारतीयों को दे दी जाय तो इसके भयंकर परिणाम का हम 
अनुमान कर सकते हैं । 

बृटिश शासन में शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य नौकरी रहा है। पढ़े- 
लिखे लोग सरकारी कार्यालयों में नौकरी करना अपना गौरव समभते थे। 
शिक्षा में किसी प्रकार के उद्योग-पन्घे को स्थान नहीं दिया गया था । 
इसीलिये लोगों में स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न नहीं होती थी । शिक्षा का 
विदेशी स्वरूप आज भी बना हुआ है । राष्ट्रीय सरकार ने पाख्य ग्रन्थों तथा 
शिक्षा संस्थाओं के संगठन में कितने ही परिवतन किये हैं, परन्तु इससे शिक्षा 
की समस्या हल नहीं हुई है। जब तक शिक्षा के उद्दे श्य में और इसकी संस्थाओं 
में आमूल परिवतन नहीं किया जाता तत्र तक शिक्षा के सभी प्रयत्न निष्फल 
सिद्ध होंगे। कालेज तथा विश्वविद्यालयों की वृद्धि से शिक्षा की समस्या 
हल नहीं होगी । जब तक शिक्षित व्यक्तियों में शारीरिक परिश्रम का भाव पैदा 
नद्ठीं होगा तब तक उनकी नौकरी की मृगतृष्णा बनी रहेगी। किसी वैज्ञानिक 
ले इस बात की खोज की हे कि कोई भी देश अधिक से अधिक ३६ प्रतिशत 
व्यक्तियों को नौकरी में लगा सकता है। शेष व्यक्तियों को किसी स्वतन्त्र 
व्यवसाय में लगना होगा | वतंमान शिक्षा नौकरी पाने का एक साधन है। 
राष्ट्रीय सरकार को इस कड़ी को तोड़ देना चाहिये। ऊँची शिक्षा के सम्बन्ध 
में केन्द्रीय सरकार को जो रिपोर्ट उपस्थित की गई है उसमें यह सुकाव 
दिया गया है कि किसी भी सरकारी नौकरी में परीक्षा के प्रमाण-पत्र का 
प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिये | इसी से योग्य व्यक्तियों को, बिना प्रमाण-पत्र 
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के भी, कार्य करने का श्रवसर मिलेगा | जब शिक्षा से बुद्धि का विकास 
होता है तो उस विकसित बुद्धि का पूरा उपयोग करना चाहिये। शिक्षा में 
बेकारी को हल करने के लिये महात्मा गाँवी ने बुनियादी शिक्षा की योजना 
तैयार की थी | जिस रूप में यह योजना आज कार्यान्वित की जा रद्दी है वह 
मूल योजना का विक्रत रूप है। शिक्षा आरम्म से ही स्वावलम्बी द्वोनी 
चाहिये त॑मी उसमें बेकारी की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती । 


भारत के आर्थिक जीवन के ह्ास को देखते हुए. लोगों की दृष्टि इनके 
कारणों की ओर गई है | कुछ कारणों का वर्णन ऊपर 
आर्थिक जीवन किया गया है। इनके अ्रतिरिक्त कुछ श्रान्तरिक कारण 
आर भी बतलाए गये हैं | लोगों का कहना है कि भारतीय 
सामाजिक समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो इसके आ्रथिक 
रीतियाँ जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। वर्ण व्यवस्था का 
बन्धन अन्न बहुत कुछ दीला हो गया है । ऊँचे वर्णो 
के लोग कितने ही उद्योग-घपन्धों को त्याज्य समभतेै हैं। यह कार्य उनके 
लिये ध+-विरुद्ध है। गरीत्री की दशा में भी वे आर्थिक उन्नति के लिए 
कितने ही कार्या को नहीं कर सकते। छूत-अ्रछूत का भाव, जो काफी 
अंश में दूर हो गया हे, आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। 
कितने ही व्यक्ति इसी मय से देश-देशान्तरों में जाकर काये करने से 
हिचकते हैं | पारिवारिक मोह भी भारतवासियों के लिये एक बहुत बड़ा 
बंधन है। इस देश में सम्मिलित परिवार की प्रथा होने से कितने ही 
भाणी थोड़े से व्यक्तियों की आय पर जीवन निर्वाह करते हैं। सत्र के 
मन में जीविकोपाजन का माव उत्पन्न नहीं होता। यदि कुटम्त्र में एक 
भी व्यक्ति किसी बड़े पद को प्राप्त कर लेता है तो सम्पूर्ण परिवार उसकी 
आय में भागी होता है। इससे परिवार का व्यय बढ़ जाता है परन्तु उसकी 
आय में बृद्धि नहीं होती । 


धार्मिक प्रतिबन्ध के कारण भारतीय समाज में कुछ ऐसी रीतियाँ प्रचलित 
हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य होकर समय-समय पर अधिक धन व्यय 
करना पड़ता है । यदि वह गरीब है तो दुसरों से ऋण लेकर अ्रपने सम्मान 
की रक्षा करता है | इन रीतियों को न मानना अपमानसूचक समझा जाता 
है। विवाह के समय आवश्यकता से अ्रधिक धन व्यय किया जाता है | 
लड़कियों के विवाह में दहेज की कुप्रथा से कितने ही माता पिता जीवन 
पर्यन्त के लिए दरिद्र और ऋणी हो जाते हैं। लढ़कां के विवाह में 
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आभूषण, नाच, बाजा, आदि के लिए जितना घन व्यय किया जाता है 
वह लोगों की शक्ति से बाहर होता है। मृत्यु संस्कार तक में प्रचलित 
रीतियों को पूरा करने के लिए. एक लम्बी राशि लगानी पड़ती है। 
समाज में अपने सम्मान की रक्षा के लिये लोगों !को बाध्य होकर इन्हें 
करना पड़ता है। इतना व्यय करने पर भी प्रत्येक भारतवासी भाग्यवादी 
है| वह इस बात में विश्वास करता है कि अमीरी-गरीबी सब ईश्वर की 
देन है | उसके दशनशास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं । तुलसीदास ने 
लिखा है :-- 


हो इहें सोइ जो राम रचि राखा। को करि तक बढ़ावे शाखा | 
सुनहु भरत भावी प्रबल , विलखि कद्देड मुनि नाथ । 
हानि लाभ जीवन मरण , यश अपयश विधि हाथ ॥ 


यदि भारतीय जनता सम्पन्न दह्ोती तो उसके लिये इन रीतियों का कुछ 
मूल्य हो सकता था | उस दशा में वह जितना भी दान-पुण्य करती, सच 
ठीक था। ये रीतियाँ उसी समय की हैं जब्र भारत की आर्थिक स्थिति बहुत 
ही अच्छी थो। लोग पूजा, हवन, यज्ञ आदि अवसरों पर अन्न, घी, गुड़ 
आदि अ्रम्मि में जलाते थे। दूध से मूर्तियों को स्नान कराया नाता था | 
वर्तमान स्थिति में इन बातों की शोभा नहीं रही । आज देश इतना गरीब है 
कि लोगों को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में इन रीतियों 
का चलन बहुत कुछ बन्द होना चाहिये। जहाँ तक धामिंक महत्व का प्रश्न 
है, लोग इनमें अवश्य विश्वास रखें, परन्तु इनके कारण आशिक अपव्यय 
नहीं होना चाहिये। आज सभी लोग यह अनुभव करते हैं कि इन रीतियों 
को निबाइने में उन्हें कठिनाइयाँ हो रही हैं और इससे उनकी आर्थिक 
स्थिति और भी बिगड़ती हे । तीथ॑स्थानों तथा देवी-देवताश्रों की मूर्तियों 
'पर जो दान दिया जाता है उसका भी वर्तमान समय में कोई विशेष उपयोग 
नहीं है | यदि उनसे समाज की उन्नति के लिये कोई कार्य किया जाता तो 
उनका उपयोग हो सकता था। आज यह दान एक गहस्थ के घर से निकल 
कर दूसरे के घर चला जाता है। एक की श्रद्धा और धामिक विश्वासों से 
लाभ उठाकर दूसरा धनवान और विलासी बन जाता है। यदि इस दान से 
अनाथालय, गोशाला, पाठशाला आदि चलाई जायें तो इसका बहुत बड़ा 
महत्व है । 
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जिस प्रकार व्यवसाय में हमारा देश कृषि प्रधान है उसी प्रकार विचारों 
में यह धर्म प्रधान हे | हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, पारसी 
धर्म की आदि मुख्य धार्मिक सम्प्रदाय हैं। इन सबमें धॉरमिक 
प्रधानता भावना श्रधिक पायी जाती है। इनके धार्मिक सिद्धान्तों 
का वर्शन पृथक-पृथक्‌ करने से इसकी जानकारी 
अच्छी तरह हो सकती है। जहाँ तक इन विभिन्‍न सम्प्रदायों में धार्मिक 
एवं सामाजिक सुधारों का प्रश्न हे, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया 
गया है । प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी क्रियाओ्रों में धर्म को प्रमुख श्थान देता हे । 
हिन्दू धर्म इस देश का सब से प्राचीन धर्म हे। इसे सनातन धर्म भी कहते 
हैं | इस धर्म की दो प्रधान शाखायें हैं। एक को बैष्णव सम्प्रदाय और 
दूसरे को शैव सम्प्रदाय कहते हैं| इनमें प्रत्येक में कितने ही उपसम्प्रदाय 
पाये जाते हैं। यद्यपि इस देश में शिक्षा का अभाव है, परन्तु उसके 
कारण धर्म की मर्यादा कम नहीं है ।जो जितना ही अशिक्षित हे वह 
धर्म का उतना द्वी बड़ा उपासक हे | शिक्षित समाज में धर्म के प्रति 
उदासीनता पाई जाती है। विज्ञान की उन्नति से श्रद्धा और विश्वास 
की भावना कस हो रही हे । सभी बातें तक॑ के आधार पर परखी जाती 
हैं। धर्म में तक से बढ़ कर विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक 
सिद्धान्त इतने गम्भीर हैं कि उनकी व्याख्या सब्र के लिये सुलम॑ नहीं 
हैं । इसीलिये उनकी मान्यता के लिये विश्वास की आवश्यकता होती है । 
नवीन विचारों का प्रचार कम होने से भारतीयों में बिश्वास की भावना 
अश्विक पायी जाती है | इसीलियें सम्पूर्ण समाज धम से ओत-प्रोत है । 
जीवन के गूढ़ रहस्यों पर जितना विचार हिन्दू धम में. किया गया हे 
उतना किसी और धरम में नहीं किया गया है। जीवन-मरण की समस्याओं 
पर भारत के प्राचीन ऋषि-महृषियों ने बहुत ही गूढ़ विवेचन किया हे |, 
भारतीय दशन की सभी शाखायें इनकी विवेचना करती हैं। वेद और 
उपनिषद्‌ इन्हीं विचारों से सम्बन्धित हैं। सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य धार्मिक: 
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विचारों से भरा हुआ है। राजनीति और इतिहास की भी चर्चा धर्म के 
ही प्रसंग में की गई है। धर्म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि भारतीय सम्पता, 
कला, विज्ञान सभी इसके अंग माने गये हैं। धर्म से रहित मनष्य का जीवन 
पशुवत माना गया है । मनुष्य तथा अन्य जीवों में सेद का कारण धर्म 
ही है। मनष्य के जीवन का उद्दे श्य धर्म से ही जाना जा सकता दै। सभी 
धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिये मन ही मुख्य है। इसीलिये 
हिन्दू धर्म मन की शुद्धि पर सब से अधिक बल देता है। धार्मिक ग्रन्थों में 
मन की विभिन्न गतियों पर विचार किया गया है और उसे राग, देष तथा 
मोह से बचाने का प्रयक्ष किया गया है। आत्मसंयम हिन्दू धर्म की कसौटी 
है | हमारे ऋषि-मुनि यह जानते थे क्रि सूखे ज्ञान मात्र से सन्‍्तोष नहीं होता | 
जब तक क्रोध, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि प्रवृत्तियों को नहीं दबाया 
जाता तत्र तक हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकंते । प्रत्येक धार्मिक महापुरुष 
का जीवन आत्मसंयम का प्रतीक है। ब्रह्मचये, गणइस्थ, वाणप्रस्थ तथा 
संन्यूस संयम की ही विभिन्न श्रेणियाँ हैं| हिन्दू धर्म का प्रधान अंग या 
लक्षण सयम. हे । मूर्तियों, चित्रों, मन्दिरों तथा मठों में आआत्म-संयम की 
स्पष्ट लक है | यह सभी मानते हैं कि यूनान की मूर्तिकला में शारीरिक 
सौंदर्य हे, परन्तु भारतौय मूर्ति कला में नैतिक सौंदर्य हैं । 
ऊपर कहा गया है कि हिन्दू धर्मको सनातन धर्म भी कहते हैं। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती से इसे आय धर्म कह्दा है। 
हिन्दू धर्म. हिन्दू धर्म वैष्णब तथा शैब सम्प्रदायों में विभाजित 
है। वैष्णव सम्प्रदाय के लोग विष्शु की और शैव 
सम्प्रदाय के लोग शिव की उपासना करते हैं| वैष्णंव साधु श्रपमे मस्तक 
पर खड़ा तिलक लगाते हैं और शैव साधु पड़ा तिपुणड लगाते हैं। 
इनकी उपासना विधियों में भी अन्तर है। हिन्दू धर्मंघामिक समुदायों 
का समूह है। बौद्ध, जैन, कबीर पंथ, नानक पंथ, दादू पंथ, मुख्य 
सम्प्रदाय हैं | इस धर्म के अनुयायियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया 
गया है--आस्तिक और नास्तिक | जो ईश्वरवादी हैं वे आस्तिक कहलाते हैं 
आर शेंध नास्तिक हैं। बुद्ध धर्म नास्तिक कहा जाता है क्योंकि इसमें 
ईश्वर की उपासना नहीं की जाती हैं। यद्यपि बुद्ध ने ईश्वर का कहीं 
खण्डन नहीं किया है, परन्तु इसको कहीं स्थान भी नहीं दिया है।।प्रायः 
सभी सम्प्रदाय धर्म की दो परिष्टियाँ मानते हैं। साधु धर्म श्रौर गेहरथ 
घर्म | णहस्थ जीवन ब्यतीत्त करते हुए भी धार्मिक जीवन आवश्यक टठह्टराया 
गया है, परन्तु वह साधुओं के धार्मिक जीवन से भिन्न है। साधु-संन्‍्यास्यों 
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के लिये धार्मिक क्रियाओं का बन्धन अत्यन्त कठोर हैं। हिन्दू धर्म में दो 
जीवन की कल्पना की गई हे--लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन | 
लौकिक जीवन सांसारिक जीवन है जिसमें मनुष्य भोग का जीवन व्यतीत 
करता है। इसी जीवन में वह सेवा, त्याग और संयम आदि गुणों का अ्रभ्यास 
करता है। पारलौकिक जीवन आध्यात्मिक जीवन है। यह जीवन अत्यन्त 
संयमी है जो लौकिक जीवन से ऊँचा माना गया है । 


संसार की उत्पत्ति के प्रसंग में यह कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष 
से इसकी उत्पत्ति होती है। मनुष्य का जीवन मृत्यु के पश्चात्‌ ही समाप्त 
नहीं हो जाता | कर्म के अनुसार मनुष्य दूसरी योनियों में बार-बार जन्म 
लेता हे । वह जीवन-मरण के इस जाल से तब्न तक नहीं निकलता जब तक 
उसे मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, जो हिन्दू धर्मं के अनुसार 
मनुष्य का अन्तिम ध्येय है । इसी से वह आवागमन के बन्धन से मुक्त हो 
सकता है । अधिकांश हिन्दू सम्प्रदाय अवतारवाद में विश्वास करते हैं | राम 
आर कृष्ण के अतिरिक्त १२ अन्य अवतार भी माने गये हैं | इस धर्म के 
अनुसार जीव अ्रमर है| इसका कभी अन्त नहीं होता | परमात्मा, जीवात्मा 
और प्रकृति श्रनाद काल से हैं ओर सबंदा रहेंगे। ईश्वर इस विश्व का 
कर्ता है। वह सर्वव्यापक, स्वंक्ष और सवंशक्तिमान है। जड़ और चेतन 
पदार्थों से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई हे। मनुष्य अपने कम के अनुसार 
स्वग॑ और नरक की प्राप्ति करता है । 


हिन्दू धमम का प्रधान ग्रन्थ वेद है । इनकी संख्या ४ हे--ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अ्रथवंवेद । वेदों के अ्रतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थ और 
उपनिषद्‌ हैं | वेदांगों में वेदों का अर्थ समकने की विधियाँ हैं । शिक्षा, 
छुन्द, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त--इन्‍्हें वेदांग कहते हैं । 
आयुर्वेद, गंधवंवेद, धनुवेद तथा अर्थशास्त्र--ये ४ उपवेद हैं| न्याय, 
वेदान्त, मीमांसा, योग, सांख्य और वैशेषिक--ग्रे ६ दशशन हैं | इन 
श्रुति' कहते हैं । इनके अ्रतिरिक्त १८ स्मृतियाँ हैं। १८ पुराण, महाभारत, 
ओऔमद्भधागवत गीता भी हिन्दू धर्म की व्याख्या करते हैं। इन्हीं धर्म ग्रन्थों 
के अनुसार हिन्दू घर्म अत्यन्त प्राचीन माना गया है। इसका इतिहास 
ग्रन्थकाल, ब्राह्मण काल, उपनिषद्‌ काल, स्मृति काल, भक्ति मार्ग काल 
तथा पौराणिक काल में विमान्नित किय७गया दहै। हिन्दू धर्म में यश, जप, 
दान और तप पर अधिक बल दिया गया है। जीवन की शुद्धता धम के 
लिये झ्ावश्यक मानी गई है । 
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जैन, बौद्ध तथा सिक्‍्ख धर्म हिन्दू धर्म से पुथक्‌ होते हुए भी इसके अंग 
माने जाते हैं। जैनधर्म इन सब में प्राचीन माना गया हे । इसकी स्थापना 
ईसा से पहले छुठी शताब्दी में महावीर स्वामी ने की थी। परन्तु जैनियों का 
विश्वास है कि महावीर स्वामी से पहले कितने ही और तीथंकर हो चुके हैं। 
जैनियों के धमं गुरु धोर्थकर कहलाते हैं | जैनी वेदों को प्रामाणिकता नहीं 
मानते । श्रद्धा, शान और सदाचार इस धर्म के त्रिरत्न माने गये हैं । मनुष्य में 
श्रद्धा होनी चाहिये; सत्यों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिये तथा उसे सन्मार्ग पर 
चलना चाहिये | जेनी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और न 
किसी देवी-देवता को मानते हैं | कर्म से ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँच 
सकता है | अहिंसा में इनका पूर्ण विश्वास है| इनका धर्म ग्रन्थ आगम!' 
कहलाता है । जैनी दो सम्प्रदायों में बँटे हुये हैं-श्वेताम्बर और दिगम्बर । 
इनकी सख्या १४ लाख के लगभग है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से बहुत कुछ 
मिलता-जुलता है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं | बौद्धों के धर्म ग्रन्थ 
“त्रिपिटक' कहलाते हैं | त्रिपिटक में सुत्त पियक, विनय पिटक और अभिधम्म 
पिटक हैं। बौद्ध जातक भी इसके धर्म ग्रन्थों में ही सम्मिलित किए गए 
हैं। यह धर्म तिब्बत, चीन, जापान ब्रह्मा तथा लंका आदि देशों में प्रचलित 
हे। भारत में इसके अनुयायी बहुत कम हैं| यह धर्मं भी अहिंसा पर सब 
से अधिक बल देता है । आशा और तृष्णा दुख का कारण मानी गई हैं । 
इनसे छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। 
सह्िश्वास, सदिच्छा, सद्भाषण, सत्कायं, सत्‌जीवन, सदुद्योग, सद्विचार और 
सदएकाग्रता इस धर्म के ८ माग हैं | ईश्वर और आत्मा में बौद्ध विश्वास 
नहीं करते | महायान और हीनयान इसके दो सम्प्रदाय हैं । 

सिक्‍्ख धर्म का उद्गम स्थान पंजाब है। गुरु नानक ने पन्द्रहवीं शताब्दी 
के अन्त में इसकी स्थापना की थी | यह धर्म ईश्वर में विश्वास करता है। 
इसकी ईश्वर की कल्पना वैसी ही है जैसी वैदिक धर्म की। बौद्ध तथा जैन 
धर्म के समान यह धम भी जाति-पाँति तथा ऊँच-नीच में विश्वास नहीं 
करता । ईश्वर भक्ति मुक्ति का साधन है | इस धरम में गुरु को सम से अधिक 
प्रधानता दी गई है | उसी की कृपा से ज्ञान का माग ग्रहण किया जा सकता 
है | जीवन की शुद्धता पर अधिक बल दिया गया है। इनका धर्म ग्रन्थ 
ग्रन्थ साहब कहलाता है, जिसमें ३०००० के लगभग पद्म हैं। इसमें कुल 
९० गुरु हुए हैं |अंतिम गुरु गुरु गोविन्दर्सिह ने गुरू परम्परा को बंद कर 
दिया था | सिकक्‍खों के संगठन को 'खालसा-संगत' कहते हैं। इसमें भी दो 
सम्प्रदाय हैं---नानक एन्‍थी और खालसा पन्थी | सिक्‍ख पंच ककार में 
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घिश्वास करते हैं--कंघी, कच्छ, केश, कृपाण और कड़ा । इनका संगठन 
सैनिक संगठन के समान है | 
इस्लाम के प्रवर्तंक मुहम्मद साहब माने जाते हैं। इनका जन्म ४७० 
ई० में मका के एक पुजारी वंश में, जिसे कुरैश कहते 
इस्लाम हैं, हुआ था | मुसलमान इन्हें पैगम्बर अथवा अ्रवतार 
मानते हैं। कुरान इनका धर्म ग्रन्थ है। इनका धार्मिक 
सिद्धान्त बहुत सरल और संक्षिप्त है | इसके अनुसार ईश्वर एक है और 
घह साकार है। उसका निवास स्थान इस संसार से दूर सातवें आसमान पर 
है। मनुष्य संसार में केवल एक बार जन्म लेता है। वह जैसा पुण्य अथवा 
पाप कर्म करता है उसी के अनुसार स्वर्ग औरं नरक में जाता है। प्रत्येक 
मुसलमान के लिये नमाज, रोजा, दान और हज मुख्य ठहराये गये हैं। 
देवताओं अथवा उनकी मूर्तियों का पूजन करना, शराब पीना तथा सुअर 
का मांस खाना हराम है। मुहम्मद साइब की मृत्यु के पश्चात्‌ (६२२ ई० ) 
इस्लाम धर्म कई सम्प्रदायों में विभाजित हो गया । पहिला सम्प्रदाय 
इब्नसबा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद शिया तथा अन्य सम्प्रदाय 
उत्पन्न हुए । मुसलमानों के दो सम्प्रदाय शिया और सुन्नी विशेष प्रसिद्ध हैं । 
शिया लोग ताजिया रखते हैं और मुहर॑ंम मनाते हैं | ये बहुत ही उदार 
होते हैं | ये खुन्नत में विश्वास नहीं करते । सुन्नी लोग कट्टर पंथी मुसलमान 
माने जाते हैं | इनकी संख्या शिया लोगों से अधिक हे । 


मुसलमानों में सूफी सम्प्रदाय बहुत ह्वी प्रसिद्ध हे । 'सूफी शब्द यूनानी 
भाषा का है | मुसलमान लेखकों ने सूफ़ी शब्द को निम्नलिखित अ्रर्थों में 
प्रयोग किया हैः... » 

१---सूफी वे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर ईश्वर को अपनाया है। 

२--जिनका जीवन-मरण केवल ईश्वर पर है। 

३--जो सम्पूर्ण शुभाचरणों से पूर्ण तथा सम्पूर्ण दुराचरणों से मुक्त हैं । 

४--जिस व्यक्ति को कोई दूसरा पसन्द न करे और वह किसी को 
पसन्द करे । 

५---जो अपने श्रापको बिल्कुल ईश्वर को सौंप दे । 

६---जहाँ पबित्र जीवन, त्याग और शुभ गुण एकत्र हों | 

सूफी शब्द की व्याख्या करते हुए एक विद्वान ने लिखा हे कि सूफी 
पंथ शान और श्राचरण के मिश्रण का नाम है| इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त 
बेदांतियों के सिद्धान्त से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं | सूफी दशन में जींक 
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ब्रह्म का ही अंश है और जीव का ब्रह्म में लीन होना उसका सर्वेच्च ध्येय 
है। जीव के साथ जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है | जीव को ब्रह्म से मिलने 
का एक ही रास्ता हे, वह है प्रेम | सूफी योग की बहुत सी सोढ़ियोँ हैं जो 
हिन्दुओं के योग सिद्धान्त से बहुत-कुछ मिलती-जुलती हैं | इष्ट-मित्र, कुठ्ठम्ब 
तथा घन-दौलत से अलग होना योग को पहली सीढ़ी है । एकानत चिन्तन 
दूसरी सीढ़ी हे । ध्यान करते समय जीभ से अल्लाह-अल्लाह इस प्रकार 
जपना कि जीभ न डुले, प्रध्यज्ष योग की अन्तिम सीढ़ी है। इस्लाम धर्म 
अपनी सरलता के लिये प्रसिद्ध है। इसीलिये प्रत्येक मुसलमान शअ्रपने धर्म 
में प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है। पहले वह अपने धर्म का अनुयायी है, इसके 
पश्चात्‌ किसी राष्ट्र का नागरिक है। मुसलमानों में धार्मिक कट्टरता हिन्दुओं 
से अधिक है । इसी धार्मिक भावना ने पाकिस्तान राज्य की स्थापना की है । 


मुसलमान धर्म की तरह ईसाई धर्म भी भारतीय नहीं है | इसकी जन्म 
भूमि येख्सलेम (एशिया) में हे, जहाँ ईसा मसीह का 
इंसाइे घम॑ जन्म हुआ था । यही इस धरम के प्रवरतंक माने गये हैं। 
भारत में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या एक 
करोड़ के लगभग है । एशिया से यह धर्म योरप में फैला और फिर वहाँ 
से यह सारे संसार में फैल गया । भारत में यह धर्म ईसाई मिशनरियों 
द्वारा फैलाया गया | ब्रिटिश शासन में ईसाई मिशनरियों को भारत में अनेक 
सुविधायें दी गई थीं, जिनके कारण शिक्षा और सेवा को साधन बनाकर 
इस धर्म का अधिक प्रचार किया गया | अस्पताल, स्कूल, कालेज तथा 
कुछ और संस्थाओं की स्थापना कर ईसाई मिशनरी आज भी अपने धर्म 
का प्रचार करते हैं | आथिक कठिनाइयों के कारण कुछ निर्धन आदिम 
जातियों ने ईसाई धर्म को अपनाया है | फिर भी जिस लगन से ईसाई 
मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार किया है उसे देखते हुए उन्हें अधिक 
सफलता नहीं मिली है। स्वतन्त्र भारत में, जब्च राष्ट्रीय भावना तीत्र गति 
से फैल रही है, ईसाई धरम के लिये कोई स्थान नहीं है । 


ईसाई धर्म ईश्वर प्रधान धर्म हे। ईश्वर सबन्न प्राणियों का पिता है। 
भविष्य में किसी समय इस पृथ्वी पर उसी का राज्य होगा। अ्रपने कम के 
अनुसार मनुष्य स्वर्ग और नरक में जाता है | बाइबिल ईसाइयों का धर्म 
अन्थ है। इसमें ईसामसीह के उपदेश हैं। दया, प्रेम और दान को 
इस धरम में महत्व दिया जाता है। मूर्ति पूजा तथा आवागमन में इनका 
विश्वास नहीं हे | ईसामसीह की शिक्षायें, बहुत ही ऊँची और बव्यावद्ारिक 
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हैं। उनका कहना है कि किसी प्रकार की मूर्ति मत बनाओ्रो; किसी की दासता 
स्वीकार न करो; अहिंसा का पालन करो; चोरी-व्यभिचार मत करो; 
माता-पिता का आदर करो, सुखी वही हैं जो दयावान हैं; शुद्ध हृदय 
वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति होगी; सत्य से ही स्व की ग्राप्ति होगी, 
बुराई का विरोध मत करो श्रर्थात्‌ बदले की भावना न रखो; अपने शत्रु 
से प्रेम करो; तुम्हें जो श्राप दे उसे तुम आशीर्वाद दो और जो तुम से घृणा 
करे उससे प्रेम करो; तुम्हारे पास दो कोट हैं तो एक किसी और को दे 
दो; तुम्हारे एक गाल पर कोई चाटा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल 
भी कर दो । केथलिक और प्रोटेस्टेन्ट इस धर्म के दो सम्प्रदाय हैं | 

प्राचीन फारस देश में कुछु लोग जोरोस्ट्रियन धर्म को मानते थे। 

जब अरबों ने फारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त की 
पारसी धर्म तो इस धर्म के मानने वाले भारत के पश्चिमी प्रान्तों 
में आकर बस गये और पारसी कहलाने लगे। आज 

भी बम्षबई नगर पारसी सम्प्रदाय का केन्द्र है। इनके धर्म गुरु जोरोस्टर 
का जन्म ईसा से ६६० वर्ष पूर्व माना जाता है।जिस समय भारत में 
बुद्ध और महावीर, स्वामी अपने-अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उसी 
समय जोरोस्टर ने पारसी धर्म का प्रचार किया | इनका धर्म ग्रन्थ “अरवेस्ता' 
कहलाता दे | इनके धर्म की ३ प्रधान बातें निम्नलिखित हैं :-- 

१--आहुमंजदा ( ईश्वर ) सर्वव्यापी है । 

२--श्रात्मा अमर है। जीवन का अन्त इसी संसार में नहीं हो जाता | 

३- मनुष्य अपने विचारों, शब्दों तथा कर्मो के लिये उत्तरदायी है। 

प्रत्येक मनुष्य के ३ कतंव्य हैं | ईश्वर के प्रति कतंव्य, अपने पड़ोसी 
के प्रति कतंव्य तथा अपने प्रति कतंव्य | इन्हें पारसी हुम्ता, हुढता और 
हवरश्ता कद्दते हें | निज के अतिरिक्त मनुष्य का कोई दूसरा रक्षक नहीं 
है। अपने कर्मो से ही सद्गति होती हे | पारसी लोग जीवन की शुद्धता 
में अधिक विश्वास करते हैं| दान देने में उनका सम्प्रदाय भारत में बहुत 
प्रसिद्ध हे। कोई पारसी भिक्षुक नहीं मिलेगा। दान की राशि से ये 
अपने सम्प्रदाय की नाना प्रकार से सहायता करते हैं| हिन्दुओं की तरह 
प्रत्येक सुख-दुःख में पारसी लोग दान करते हैं | इनके सम्प्रदाय में ३ 
कर्म उत्तम माने गये .हैं :--- 

१--दीन-दु खियों की सहायता करना । 

२--शिक्षा का प्रचार करना । 

३--विवाह में सहायता देना। 
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पारसी लोगों में शिक्षा का प्रचार अधिक है। कहा जाता है कि 
बम्बई नगर में भ्रमण करने पर प्रति ४ घंटे के पश्चात्‌ एक शिक्षित 
पारसी अवश्य मिलेगा | ये लोग बहुत ही ऊँचे दर्ज के व्यापारी होते हैं । 
ये प्रायः नम्न स्वभाव के होते हैं| व्यापारी होने के कारण इनका सम्प्रदाय 
बहुत ही धनाव्य है। इनके ब्यावह्रिक धर्म में लौकिक बातों की प्रधानता 
है | इनका उद्देश्य सांसारिक जीवन का अ्रच्छी तरह उपभोग करना है। 
मन्दिर और प्रार्थना में इनका विश्वास है। मन्दिरों में महीनों तक अ्रम्ि 
जलाना बहुत ही पवित्र माना गया है| उसकी भस्म ये अपने मस्तक पर 
लगाते हैं | इससे उनका तात्पय यह है कि यह शरीर भी इसी भस्म को 
तरह राख हो जायगा । अपने सम्प्रदाय में ये दूसरे सम्प्रदाय वालों को 
प्रवेश नहीं करने देते | इनके मन्दिरों में पारसियों के श्रतिरिक्त कोई 
आर प्रवेश नहीं कर सकता। यह सम्प्रदाय पाश्वात्य सभ्यता से इतना 
अधिक प्रभावित है कि प्रत्येक पारसी आधा अंग्रेज और आधा पारसी है । 
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भविष्य में जब स्वतन्त्र देशों का इतिहास लिखा जायगा तो प्रायः 
सभी विद्वानों को यह आश्चर्य होगा कि ५ करोड़ 
स्वतन्त्रता का बृटेन निवासियों ने ४० करोड़ भारतवासियों पर 
प्रथम युद्ध. १७४० वर्षो' तक कैसे शासन किया । यह घटना अभी 
हमारे सामने से व्यतीत हुई है, इसलिये हमें इस 
प्रश्न का महत्व अधिक नहीं जान पड़ता | १८५७ ई० में कुछ तो बृटिश 
सरकार की नीति के कारण और कुछ अपने आत्म सम्मान की रक्षा के 
कारण भारतवासियों में स्वतन्त्रता की एक अपूर्व जाणति उत्पन्न हुईं । 
अंग्रेजी राज्य को बढ़ते हुए. देखकर उन्हें यह सहन न हुआ कि एक 
विदेशी सत्ता उन्हें दास बनाकर शासन करे। स्वतन्त्रता की यह ज्वाला 
इतनी तीज गति से फैली कि संपूर्ण देश एक वर्ष के अन्दर युद्ध के लिये 
संगठित कर लिया गया । रोटी और कमत्र का फूल, जो स्वतन्त्रता के 
प्रतीक माने गये थे, भारत के सभी गाँवों में घुमा दिये गये थे और लोग 
निश्चित तिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे | हिन्दू और मुसलमान दोनों ने साधु 
ओर फकीरों का भेष बनाकर इस काये को पूरा किया था । भारतीयों के 
पास जो भी अ्रस्न-शस्त्र मौजूद थे उन्हें लेकर वे अंग्रेजी सत्ता को समाप्त 
करने के लिये तैयार हो गये। कुछ भारतीय विद्वानों का कहना हे कि 
यह स्वतन्त्रता का युद्ध असावधानी के कारण निश्चित तिथि से ३ दिन 
पहले आरम्म कर दिया गया। काँसी की रानी, ताँतिया टोपी, कुँवरसिंह 
आदि नेताश्रों ने इस बात का पूरा प्रयतज्ञ किया कि तिथि बदल जाने 
की सूचना पुनः लोगों को पहुँचा दी जाय, परन्तु वे इसमें सफल न दो 
सके | परिणाम यह हुआ कि देश की शक्ति संगठित रूप से स्वतन्त्रता के इस 
प्रथम युद्ध में न लग सकी और अंग्रेजी सत्ता ज्यों की त्यों बनी रही । 


ययपि भारतवासी इस युद्ध में सफल नहीं हुए, परन्तु ब्ृटिश सरकार 
को इस बात का आभास हो गया कि भारत में उनका साम्राज्य ऐसी कमजोर 


हमारा राजनीतिक जीवन ३े६ रे 


घुरी पर टिका हुआ हे जो किसी भी समय ट्वट सकती है । इसीलिये 
शासन को नीति में अधिकारों को संगठित करने की उनकी भावना बढ़ने 
लगी और जनता के विकास को हर प्रकार से रोकने का प्रयज्ञ किया गया। 
भारतवासियों में निराशा का बादल छा गया और उन्हें श्रपना भविष्य 
अन्धकारमय प्रतीत होने लगा । युद्ध में परास्त हो जाने से उनके मन में 
बहुत बड़ी आत्म-ग्लानि हुईं। बूटिश सरकार के उत्साहित करने के कारण 
हिन्दू मुसलमानों को और मुसलमान हिन्दुश्रों को दोषी ठहराने लगे। 
साम्प्रदायिकता की इस भावना को बृटिश सरकार ने इतना बढ़ाया कि 
दोनों एक दूसरे के शत्रु समझने लगे । जीवन-मरण के इस संग्राम में 
भारतवासियों की इस पराजय ने ब्ृटिश सरकार के शोषण का मार्ग और 
भी चौड़ा कर दिया | जनता की स्थिति नाविंक के बिना नाव सी दिखाई 
पड़ने लगा । 
जनता की निराश भावना का देखकर कुछ थोड़े से भारतीय नेता 
सुधार का कार्य-क्रम लेकर पुनः जगह-जगह दिखाई 
सामाजिक पड़ने लगे। इन सुधारों का कुछ विस्तृत वर्णन अ्रगले 
सुधार अध्याय में किया गया है। यहाँ पर इसके प्रसंग से 
इतना ही आशय है कि इन्हीं सामाजिक सुधारों के 
कारण जनता को थोड़ी सानत्वना मिली। उन्हें यह विश्वास हुआ कि अब 
भी उनके नेता उनका मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं | सब से प्रथम सुधारक 
राजा राममोइन राय थे, जिन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की । इसी 
तरह के कुछु और भी सुधारक देश के विभिन्न भागों में कार्य करने लगे । 
इन सुधारों में पाश्चात्य विचारों का प्रभाव अधिक था। यद्यपि इनका 
उद्दे श्य हिन्दू समाज की कुछ आन्तरिक दुर्बलताओं को दूर करना था, 
परन्तु इनका यह भी ध्येय था कि भारतवासियों को योरप निवासियों से 
बहुत सी बातें ग्रहण करनी चाहिये | स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध में अंप्रज 
और भारतीयों में जो खाई पड़ गई थी उसे ये पाटठना चाहते थे । किसी 
स्रीमा तक इन्हें सफलता भी मिली। कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी 
रहन-सहन तथा अंग्रेजी विचारों को अपनाने लगे। उनकी नीति पूर्वी 
और पश्चिमी पमभ्यतां को मिलाने की थी | यह स्वाभाविक है कि पराजित 
झौर निराश जनता आत्म-विश्वास को खो बैठती है । भारतवासियों को 
यही दिखाई देने लगा कि उन्हें दर प्रकार से अंग्रेजों की ही नकल करनी 
होगी। देश में अंग्रेजीपन तीव्र-गति से फैलने लगा। जो लोग इसके 
समथंक थे उन्हें राज्य की श्रोर से बड़ी-बड़ी उपाधियाँ दी जाती थीं। 
आर ० भा० श[ू०--भ० 
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उन्हीं की सरकारी विभागों में अच्छे पद भी दिये जाते थे। भारतीय 
जनता अपनी रहन-सहन को भूलने लगी। उसे श्रपना इतिहास, अपनी 
संस्कृति, अपना धर्म तथा अपनी रहन-सहन सब काल्पनिक दिखाई पड़ने 
लगी । 


जिस समय देशवासियों में पाश्चात्य संस्कृति के अ्नुकरण की भावना 
बढ़ रही थी उसी समय स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आय समाज की 
स्थापना की । स्वामी रामकृष्णु परमहंस ने वेदान्त धर्म का उपदेश आरम्म 
किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू जाति के वैदिक धर्म का सन्देश 
सुनाया । उन्होंने सभी धर्मों की कड़ी आलोचना की और हिन्दू जनता में 
यह आ्ात्म-विश्वास पैदा किया कि वैदिक धर्म बहुत द्दी ऊँचा धर्म है । वैदिक 
संस्कृति की तुलना में पाश्चात्य संस्कृति निम्न श्रेणी की है। भारतवासियों के 
किसी के अनुकरण की आवश्यकता नहीं हैे। उनके पास ज्ञान की अथाह 
सम्पत्ति मौजूद है । संस्कृत साहित्य के पठन-पाठन, संध्या, गायत्री, 
स्वाध्याय, अध्ययन तथा सामूहिक प्रार्थना और प्रवचन आदि पर उन्होंने 
बल दिया | परिणाम यह हुआ किजो जनता पश्चिमी सम्यता की ओर 
बह रह्दी थी और जो अपनी संस्कृति के भूल रही थी वह पुनः सचेत 
दिखाई पड़ने लगी | लोगों में संगठन और सहयेग का भाव फिर बढ़ने 
लगा । स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से लोगों में ऊँचेपन का भाव 
पैदा हुआ । उन्हें यह विश्वास हुआ कि अन्तःकरण की शुद्धि तथा वैदिक 
धर्म के अध्ययन से वे संसार के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। इसी तरह 
का विचार मुसलमानों में भी फैलने लगा। वे मी अरबी-फारसी के अध्ययन 
तथा अपने धार्मिक जीवन के महत्व को समभने लगे। 


सामाजिक सुधारों से लोगों में राष्ट्रीय चेतता बढ़ने लगी। कुछ लोग 
राजनीतिक संगठन की भी बात सोचने लगे। जिन लोगों 

कांग्रेत का ने आरम्म में ऐसे संगठन की कल्पना की उनका ध्येय 
जन्म जनता और ब्रिटिश सरकार में सहयोग उत्पन्न करना 

था। श््८४ ई० में श्री हम के मस्तिष्क में यह विंचार 

खाया कि यदि भारत के प्रधान राजनीतिश पुरुष वर्ष में एक बार एकत्र 
होकर सामाजिक विषय पर चर्चा कर लिया करें और एक दूसरे से मित्रता 
का सम्बन्ध स्थापित कर लें तो इससे बड़ा लाभ होगा। इन विचारों 
के लेकर वे १८८४ ई० में लार्ड डफरिन से शिमला में मिले। श्ए८+ ई० 
में बड़े दिनों की छुट्टियों में पूना में कांग्रेस का पहला अधिवेशन करने का 
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निश्चय किया गया | पूना में हेजा आ जाने के कारण यह अधिवेशन 
बम्बई सें किया गया । गोकलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के छात्रावास में 
यह अधिवेशन र८ दिसम्बर को किया गया था। श्री उमेश बनर्जी इस 
अधिवेशन के सभापित थे | इस प्रथम अधिवेशन में ६ प्रस्ताव पास हुए । 
इसमें कितने ही सरकारी पदाधिकारियों ने भाग लिया था। जिस प्रकार एक 
बड़ी नदी पतली घार से आरम्म होती है उसी प्रकार कांग्रेस का आरम्भ 
सामाजिक सुधारों को चर्चा से हुआ । जैसे-जैसे भारतीय नेताओं के विचार 
इसमें सम्मिलित होते गये उसी गति से इसका विस्तार बड़ा होने लगा। 
श्व८६ ई० में श्री गोपाल कृष्ण गोखले लोकमान्य तिलक के साथ कांग्रेस 
में आए । उन्होंने सरकार की नमक कर की नीति का खण्डन किया और 
यह सिद्ध किया कि किस प्रकार एक पैसे की नमक की टोकरी का मूल्य ५ 
आ्राना हो जाता है। श्री गोखले में यह गुण था कि वे कड़ी से कड़ी ब्ात 
को बहुत मधुर भाषा में कहते थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि भारतीय 
उनकी नरमी की निनन्‍दा करते थे और सरकार उनकी उग्रता के बुरा बताती 
थी | इसका मुख्य कारण यह था कि वे दोनों में मध्यस्थ बनकर रहते थे । 
वे जनता की इच्छाओं के वाइसराय तक और सरकार की कठिनाइयों केा 
कांग्रेस तक पहुँचाते थे | इस प्रकार देश की सेवा करते हुए; १६ फरवरी 
१६१४ ई० का वे इस लोक से बिंदा हो गये | महात्मा गाँधी इन्हें अपना 
राजनीतिक गुरु मानते थे । 


कांग्रेस में कुछ उग्र. विचार के नेताओं के आ जाने के कारण यह 
संस्था त्रेिटिश सरकार की खुले शब्दों में आलोचना करने लगी । तभी 
से सरकार इसे शंका की दृष्टि से देखने लगी ।- १८६६ ई० से ही लोक- 
मान्य तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह अधिक हदृढ़ता के साथ 
अपने ध्येय को स्पष्ट करे | १६०७ दई० में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 
दो दलों में विभाजित हो गई | नरम दल के लोग सरकार के साथ सहयोग 
में विश्वास करते थे, परन्तु लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से गरम दल 
के लोग ऐसा नहीं चाहते थे | तिलक नी राष्ट्र धर्म के पक्के उपासक थे ॥ 
तिलक ने हवी यह कहा था कि, 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है! | 
उनके शब्दों ने जनता में स्फूर्त पैदा की । ३१ जुलाई १६२० ई० के तिलक 
जी का देहान्त हो जाने के पश्चात्‌ कांग्रेस के संचालन का सम्पूर्ण भार 
मद्दात्मा गाँधी पर पड़ा । 


महात्मा गाँधी के पहले कांग्रेस की नीति स्पष्ट होते हुए भी उस पर 
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पूरा नियन्त्रण और अनुशासन न था । कुछ गुप्त 
महात्मा गाँधी संगठनों द्वारा क्रान्तिकारी भी देश की स्वतन्त्रता का 
ओर राग अलापते थे । महात्मा गांधी ने अपने अफ्रीका 
' काँग्रेस के अनुभव के भारत में भी प्रयोग किया | उनका यह 
विश्वास था कि गुप्त एवं हिंसात्मक का्यवाहियों से 
'स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी । उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे ढंग से किया 
जिससे वह क्रमशः शक्तिशाली होतो गई और उसमें मानसिक तथा 
आध्यात्मिक बल दिखाई देने लगा। उनका कहना था कि श्रनुशासन से दी 
संगठन में शक्ति श्राती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिये उन्होंने कुछ ऐसे 
कड़े नियम बनाए कि उनका पालन करना गौरव की बात समभ्री जाने लगी । 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में व्यापार के बल 
पर टिकी हुई है । यदि भारतवासी विदेशी वस्तुओ्नों का परित्याग कर उन 
वस्तुओं की उत्पत्ति करें तो स्वराज्य उन्हें स्वयं प्राप्त हा जायगा | कांग्रेस 
कार्यकर्ताओं के। सच्चा सेवक बनने की ट्रेनिंग दी जाने लगी | इसीलिये 
महात्मा गाँधी ने साबरमती आश्रम की स्थापनद्क की थी जिसमें लोगों को 
कठिन परिश्रम तथा सरल जीवन का अभ्यास कराया जाता था। सामूहिक 
आशना द्वारा उनके चरित्र के ऊँचा किया जाता था। महात्मा गाँषी के 
व्यक्तित्व के कारण कांग्रेस में आध्यात्मिक शक्ति दिखाई पड़ने लगी | रचना- 
त्मक कार्यो की वृद्धि से कांग्रेस का विस्तार इतना फैलने लगा कि गाँव के 
किसान और मजदूर भी इससे परिचित हो गये | खादी प्रचार, ग्रामोद्योग 
की उन्नति, हरिजन सेवा, शिक्षा प्रचार श्रादि कार्यो से कांग्रेस की नीव और 
भी दृढ़ हो गई । 
महात्मा गाँधी के सन्देश ने देशवासियों को इतना निर्भय बना दिया 
कि वे ब्रियिश सरकार से टक्कर लेने लगे | जेल तथा सरकार की अन्य 
यातनाएँ उन्हें अपने मार्ग से विचलित न कर सकीं | महात्मा गाँधी की यह 
श्राशा थी कि सभी दशाओं में सत्याग्रही के नियमों का पालन करना चाहिये। 
उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करना चाहिये । ब्रिटिश 
सरकार कांग्रेस आन्दोलन के जितना ही अधिक दबाना चाहती थी उसकी 
शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती थी । इसका श्रेय महात्मा गाँची के विचारों तथा 
उनकी संचालन की नीति को है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सैनिक शक्ति 
तथा शस्त्रबल को निरर्थक कर दिया | उनके चरित्रबल का प्रभाव देशवासियों 
पर इतना अधिक पड़ा कि वे उनकी आज्ञाओं पर मर मिटने को तैयार हो 
गये । जहाँ कहीं वे जाते जनता की अपार भीड़ उनके दशंन के लिये उमड़ 
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पड़ती थीं। यद्यपि सरकार ने कितनी ह्वी बार कांग्रेस आन्दोलन को कुचलनेः 
का प्रयत्न किया, परन्तु महात्मा गाँधी के नेतृत्व ने उसे ऐसा न करने: 
दिया । जब से महात्मा गाँधी कांग्रेस आन्दोलन का संचालन करने लगे 
तब से लेकर उनके जीवन के अन्त समय तक उनके व्यक्तित्व का कांग्रेस 
से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी उन्हीं के आदर्शो' 
पर देशवासियों के चलाने का प्रयज्ञ किया जा रहा है । राष्ट्रीय सरकार भी 
उन्हीं की नीति का अनसरण कर रही है । 
आरम्भ में कांग्रेस की नीति ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने की थी। 
श्र| गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव से बह सहयोग की 
कांग्रेस की नीति अधिक दिनों तक बनी रही। लोकमान्य तिलक 
नीति के प्रवेश करने पर कांग्रेस की नीति में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हुआ। तिलक की नीति शिवाजी की तरह 
अत्यन्त उग्र थी। उन्हें यह विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार अनुनय-विनय 
से भारतवासियों को स्वाराज्य नहीं देगी। उसे किसी न किसी अवसर पर 
संग्राम करना होगा। अपने कार्यकाल में तिलक नी ने जनता में अच्छी 
उत्ते जना पैदा की | इसके फल स्वरूप सरकार कांग्रेस के एक क्रान्तिकारी 
संस्था मानने लगी और उसके कार्यकर्ता सन्देह की दृष्टि से देखे जाने लगे। 
एक भारतीय विद्वान का कहना है कि १६१४ ई० में जब्न महात्मा गांधी ने 
दक्षिण अ्रफ्रीका से प्रस्थान किया तो उनके जीवन की रामायण समाप्त हो 
गई। १६१५ ई० के आरम्म में जब्न उन्होंने भारत में प्रवेश किया तब उनके 
जीवन का महाभारत आरम्म हुआ | तात्पय॑ यह है कि महात्मा गाँधी के 
प्रवेश से कांग्रेस की नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार से 
असहयोग करते हुए भी उनकी नीति में अहिंसा, संयम और अनुशासन की 
भावना श्रधिक थी। महात्मा गाँधी ने पहले असहयोग की नीति का 
अनुसरण किया | १६२० ई० में असहयोग आन्दोलन आरभ्म किया गया । 
१६१६ ई० में ६ अप्रेल से १३ अप्रैल तक जो घटनायें भारत में घिशेष 
रूप से घटित हुई और जिनका अन्त जलियानवाल बाग के हत्याकांड के 
रूप में हुआ उसी के उपलक्ष्य में १६२० ई० में राष्ट्रीय सप्ताइ मनाया 
गया, जो आज तक बराबर मनाया जाता है। एक अगस्त १६२१ ई० 
के कांग्रेस महासमिति ने यह निश्चय किया कि सभी कांग्रेसी विदेशी 
कपड़ों का उपयोग छोड़ दें। व्यापारियों से प्रार्थना की गई कि वे नशीलीः 
चीजों का व्यापार न करें | सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार मी किया 
जाने लगा। 


शेध्द श्राधुनिक भारतीय शासन 


१६२६ ई० में कांग्रेस का एक दल कॉसिल . प्रवेश के पक्ष में था, 
'परन्तु उसे अपने कार्यो' में विशेष सफलता नहीं मिली। असहयोग के 
'पश्चात्‌ महात्मा गाँधी नें सत्याग्रह की नं,ति का अनुसरण किया पूर्ण 
स्व॒राज्य कांग्रेस का उद्देश्य ठहराया गया। कांग्रेस में अनशासन और 
अहिंसा की भावना श्रधिक दृढ़ की गई | कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि 
जब तक देशवासी ब्रिटिश सरकार से बराबरी का मोर्चा नहीं लेंगे तब्न तक 
स्वाराज्य की प्राप्ति नहीं हेगी। परन्तु महात्मा गाँधी इस मोच में अस्त्र- 
शस्त्र तथा सैनिक शक्ति का उपयाश नहीं करना चाहते थे। उनकी नीति 
में सत्य और अहिंसा के प्रधानता दी गई थी। उनका कह्दना था कि 
सत्याग्रही के सेवा, प्रेम तथा त्याग से अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी 
चाहिये | आरम्म में लोग कांग्रेस की इस नीति में विश्वास नहीं करते थे, 
परन्तु महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें इसका मूल्य 
(दिखाई पड़ने लगा | ब्रिटिश सरकार के सभी प्रकार के दमन इसके सामने 
असफल सिद्ध हुए | काग्रेस की इस नीति से कायंकर्ताश्रों में सेवा और 
लगन के भाव अधिक दिखाई पड़ने लगे | उनके सरल एवं शुद्ध जीवन 
से जनता में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ने लगी। रचनात्मक कार्यो द्वारा 
महात्मा गाँधी ने कांग्रेस की नींव को और भी दृढ़ बनाया। उनका कहना 
था कि केवल 'स्वराज्य' कांग्रेस का अन्तिम ध्येय नहीं हे, इसका उद्देश्य 
“रामराज्य' की स्थापना करना है। इससे रचनात्मक कार्यो का महत्व 
आर भी बढ़ने लगा । कांग्रेस के अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त हुई हे 
उसका श्रेय उसकी अ्रहिंसा की नीति को हे, जिसके जन्मदाता राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी हैं । 

कांग्रेस के श्रतिरिक्त भारत के लिये कुछ अन्य पक्ष भी बनाये गये जो 

आज भी अपनी नीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। 

कांग्रेस तथा इन पच्षों में लिबरल दल, हिन्दू महासभा, साम्यवादी 
अन्‍य पच्चल दल, समाजवादी दल तथा मुस्लिम लीग प्रधान हैं । 
लिबरल दल ब्रिटिश सरकार से सहयोग की नीति 

का पक्तषुपाती था। उसकी नीति सरकार से सहयोग करते हुए. भारतीय 
समाज का उत्थान करना था। यह दल आज भी अपनी इसी नीति से सेवा 
कार्यों में लगा हुआ है। भारत सेवक मडल इस दल की प्रधान संस्था 
है, जिसके जन्मदाता श्री गोपाल कृष्ण गोखले हैं। हिन्दू महासभा एक 
साम्प्रदायिक सस्था है, जो हिन्दुश्रों के उत्थान के लिये कार्य करती है | 
इसका विचार है कि भारत हिन्दुश्रों कौ भूमि हे, जब तक हिन्दू जाति का 
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संगठन न होगा तब तक इसकी सभ्यता और संस्कृति का उत्थान नहीं हो 
सकता । यह पक्ष यद्यपि राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता है, परन्तु 
इसका दृष्टिकोश साम्प्रदायिक है। इस पक्ष ने अभी तक जनता के उत्थान के 
लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया | इसीलिये यह जनता में अ्रधिक व्यापक 
आर लोकप्रिय नहीं है । 
साम्यवादी दल कांग्रेस पक्त से कहीं प्राचीन है। तोड़-फोड़ तथा हिंसा 
द्वारा यह अपनी प्रभुता स्थापित करना चाइता है। महात्मा गाँधी के 
अभाव से यह पक्ष बहुत कुछ लुसप्राय हो चुका था, परन्तु उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ इसको शक्ति पुनः बढ़ने लगी है | राष्ट्रीय सरकार के सामने यह 
दल अनेक विकट समस्‍यायें उपस्थित कर रहा है। इनकी कारवाइयों से 
जनता को कष्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । समाजवादी दल कांग्रेस 
का ही एक अंग है। इसीलिये उसे कांग्रेस समाजवादी, दल भी कहते हैं। 
यह दल कांग्रेस की नीति से पूर्ण सहमत है और प्रत्येक कार्य में उसी 
का अनुसरण करता है | काग्रेस से इसका मतभेद केवल आर्थिक संगठन में 
है। यह दल आर्थिक क्षेत्र में समान सम्पत्ति का पक्तपाती है। महात्मा गाँधी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ काँग्रेस से इसका मतभेद बढ़ने लगा है । यह पक्ष भी 
जनता में कांग्रेस के समान ही लोकप्रिय है | मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, 
की तरह एक साम्प्रदायिक संस्था है | यह एक मात्र मुसलमानों का संगठन 
है। आरम्म से ही इसका यह उहं श्य रहा है कि मुसलमानों के अ्रधिकार 
और उनकी भलाई की रक्षा होनी चाहिये | कुछ समय पश्चात्‌ इसने 
अपना ध्येय पाकिस्तान की स्थापना करना बना लिया | इसी के फलस्वरूप 
देश का बँंटवारा किया गया, जिसके साथ हो इस पक्षु का भारत में अन्त 
भी हो गया । यह पक्ष पाकिस्तान में अपना कार्य कर रहा है । कांग्रेस का 
उद्दे श्य किसी सम्प्रदाय विशेष के पक्ष में कभी नहीं रहा है | वह एक विशुद्ध 
राजनीतिक संस्था है और सम्पूर्ण भारत के उत्थान के लिये प्रयक्ञष करती 
है | जाति, धर्म तथा रंग का भेदभाव वह नहीं करती | 
हमारे राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी द्ृदय-विदारक घटनायें हुई हैं 
जिन्हें भारतवासी कभी नहीं भूल सकते । राष्ट्रीय 
कुछ हृदय-घिदारक आन्दोलन के इतिहात के देखते हुए यह स्पष्ट है कि 
घटनायें हमारा राजनीतिक जीवन किसी कंटक-मार्ग से कम 
नहीं रहा है | इमारा राजनीतिक इतिहास सेवा और 
त्याग की घटनाश्रों से परिपूर्ण है। राजनीतिक सम्माम में कार्यकर्ताओं का 
ज्ञीयन स्तर इतना ऊँचा रहा हे कि सभी लोग इसके गौरव की प्रशंसा करते 
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हैं। इतने पर भी ब्रिटिश सरकार की कठोर नीति के कारण कुछ ऐसी 
घटनायें घटित हुईं जो भारतीय इतिहास में अपर . रहेंगी. । राजनीतिक 
कायकर्ताओं के कितनी ही कर जेलों में अमानुषिक दंड दिये गये; कितनों 
की सम्पत्ति छीन ली गई झर कितनों के देश मिकाला तक दियां गया। 
फांसी तथा कालेपानी तक का दंड लोगों के भोगना पड़ा | कितने ही कार्यकर्ता 
गोली के शिकार हुए। कद्दा जाता है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत 
राय की मृत्यु एक अंग्रेज सैनिक के डंडे की चोट से हुई थी। यद्यपि 
लाला जी का देहान्त चोट के काफी समय बाद हुआ, परन्तु उसका प्रमाव 
बना रहा | 

सबसे .बड़ी .छ्ृदय-विदारक घटना जलियानवाला बाग की हत्या है | 
१३ अप्रेल १६१६ ई० को, जो हिन्दुओं का नया वर्ष-दिन था, यह घटना 
उपस्थित हुई । कांग्रेस की श्रोर से श्रम्नतसर में एक सार्घजमिक सभा करने 
की घोषणा की गई आर जैलियानवाला बाग में वह सभा हुई । यह बाग 
शहर के मध्य में है । इसका दरकाजा बहुत ही सेकरा है । उसमें से होकर 
एक गाड़ी निकल सकती है | बाग में जब २०००० आदमी इकट्ठे हो गये, 
जिनमें पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया | 
उसके पीछे १०० हथियारबन्द सिपाही और ५४० गोरे सैनिक थे। जिस 
सप्रय ये लोग घुसे उस समय हंसराज नाम का एक व्यक्ति व्याख्यान दे रहा 
था। जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया | गोली तब 
तक चलती रही जब तक सारे कारतूस समाप्त नहीं हो गये | कुल १६०० 
फैर किये गये | सरकार के स्वयं अपने बयान के अनुसार ४०० आदमी मारे 
गये और २००० के लगभग घायल हुए । सबसे बड़ी दुखद बात यह थो 
कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो सख्त घायल हो गये थे 
उन्हें सारी रात वहीं फ्ड़ा रहने दिया गया। अमृतसर में नलों में पानी बन्द 
कर दिया गया था और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था । सबके 
सामने बेंत लगाना आमतौर पर चालू था, लेकिन 'पेट के बल रेंगने' के 
हुक्म ने इन सबके मात कर दिया था । 

रेलवे स्टेशनों पर तीसरे दज॑ का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई 
थी। सब की साइकिलें छीन ली गई थीं। किले के नीचे नंगा करके सबके 
सामने बेंत लगवाने के लिये एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर के 
अनेक भागों में बंत लगवाने के लिये टिकटिकियाँ लगवा दी गई थों। एक. 
विशेष अदालत मुकदमों का निर्णय करने के लिये बनाई गई थी। इसमें 
अपराधी की कोई बात नहीं सुनी जाती थी।५१ आदमियों को फांसी का 
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दंड, ४६ के आजन्म कालापानी, २ को दस दख बंध का दड, ७६ केा सात 
सात वर्ष का दंड, १० को पाँच पाँच बर्ष का दंड, १३ को तीन तीन वर्ष 
का दंड और ११ को कुछु कम दंड दिया गया । कालेज के विद्यार्थियों के 
लिये यह आशा थी कि बे दिन में ४ बार सेनिक अधिकारियों के सामने 
विभिन्न स्थानों पर ह्ाजिरी दिया करें | जहाँ हाजिरी ली जासी थी उनमें 
एक हाजिरी का स्थान कालेज से ४ मील की दूरी पर था। पंजाब में अ्रप्र ल 
का महीना कड़ी धूप के लिये प्रसिद्ध हे | १०८ डिग्री की ऊपर की गर्मा 
में विद्यार्थियों के द्ाजिरी देने के लिये १६ मील प्रतिदिन पैदल चलना 
पढ़ता था। इनमें से कुछ सस्ते में बेशोश होकर गिर भी जाते थे। १९४२ 
ई० के गरष्ट्रीय आन्दोलन को दकआने के ज्िये ब्रिटिश सरकार ने बववंरता 
का नम्म चित्र उपस्थित कर दिया था। कितने. ही गाँव ज़लाये गए और लोगों 
से जुर्माना वसूल किया गया | निःशस्त्र लोगों फेर गोलियाँ भी चलाई गई। 
इन घटनाओं से यह सिद्ध हे कि हमारी स्वतन्त्रता एक कढिन तपस्या का 
ही परिणाम है | 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में भारतीय समाज में अनेक प्रकार के सुधार 
आन्दोलन आरम्भ किये गये । इन सुधारों में समाज, 
सुधार आन्दोलन धर्म और राजनीति सभी विषयों पर बल दिया गया । 
इनके मूल्य को समझने के लिये यह आवश्यक हे कि 
उस समय की भारतीय स्थिति की थोड़ी जानकारी की जाय | ब्रिटिश शासन 
भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। श्८श्८ण ई० के स्वतन्त्रता 
संग्राम में पराजित होने के कारण भारतवासियों में निराशा की भावना फैल 
गई थी | योरपनिवासी अपनी संस्कृति के प्रचार के लिये ईसाई मिशनरियों 
को प्रोत्साहित कर रहे थे | ये मिशनरी भारत में जगह-जगह ल्कूल, कालेज, 
अस्पताल आदि खोलकर इस आशा से सेवा-कार्य में लगे हुए थे कि लोगों 
में ईसाई धर्म का प्रचार होगा। पूर्वी और उश्चिमी सभ्यता के मिलन से 
देशवासियों में नये जीवन का संचार हो रहा था । अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा 
पश्चिमी विज्ञान, साहित्य तथा इतिहास का अध्ययन भी बढ़ रहा था । 
पाठकों की बुद्धि का विकास पश्चिमी सभ्यता को ओर अधिक होने लगा 
था । आवागमन के नये साधनों से लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ रहे 
थे। वारेन हेस्टिंग्स पर श्रमियोग की पुष्टि करते हुए बर्क ने कहां था कि 
“बड़ा साम्राज्य छोटी बुद्धि से नहीं चलाया जा सकता । उप्तका आशय यह 
था कि ब्रिटिश श्रधिकारियों की भारतीय परम्परा तथा संस्कृति का ध्यान 
रखते हुए, अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये । 


हिन्दू , मुसलमान, पारती तथा सिक्‍्ख सम्प्रदायों में आरम्म में यह भावना 
जाणत हुई कि उन्हें अपनी उन्नति के लिये पाश्चात्य देशों का अनुकरण 
करना चाहिये । जो बाते योरोपीय समाज में मान्य ठहराई गई थीं उनका 
महत्व भारतीय समाज में बढ़ने लगा। ईताई धर्म के अनुक- ण॒ से धर्म में 
सामूहिक प्रार्थना कौ पद्धति चलाई गई। रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान, 
पठन-पाठन तथा आचार-विचार में बूटिश शासक भारतीयों को अ्रपने दी 
अनुकरण के लिये उत्साहित करने लगे । इधर पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार 
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से भारतवासियों की क्रियात्मक शक्ति कुठित हो गई थी और वे हर प्रकार 
से पाश्चात्य विचारों की प्रशंसा करने लगे। आरम्म में कुछ भारतीय 
सुधारकों ने यह अनुभव किया कि जच्च तक भारतीय समाज में पाश्चात्य 
विचारों का वाहुल्य न होगा तन्न तक ब्रिटेन और भारत में सद्भाव उत्पन्न 
नहीं हो सकता | इसी उद्देश्य से वे भारतीय समाज में नाना प्रकार के 
सुधारों पर बल देने लगे | इसके फलस्वरूप शिक्षित समाज पाश्चात्य रहन- 
सहन पर लट्टू होता गया और अपने समाज की सभी बातें उसे दोषपूर्ण 
दिखाई देने लगीं | इन सुधारों की प्रतिक्रिया में ऐसे आन्दोलन चलाये गये 
जिनमें पाश्चात्य रहन-सहन का खडन किया गया और भारतवासियों को 
अपनी प्राचीन संस्कृति के महत्व को समभने की श्रावश्यक्ता बतलाई गई । 
लोगों को सचेत किया गया कि पाश्चात्य रहन-पहन के अनुकरण से उनकी 
उन्नति कदापि नहीं हो सकती | कला और विज्ञान किसो देश-विशेष की सम्पत्ति 
नहीं है | अन्य देशों से उनकी शिक्षा लेते हुए भी इन्हें अपने ही वातावरण 
में प्रसारित करना चाहिये | धर्म और समाज सुधारों से मिश्रित ये आन्दोलन 
एक दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते । 


ब्रह्म समाज की स्थापना १८२८ ई० में राजा राममोहन राय ने की थी । 
इनका जन्म १७७२ ई० में बंगाल के बदवान जिले में 
ब्रद्म समाज राधानगर नामक गाँव में हुआ था । इनके पिता 
रामकान्त राय एक साधारण जमींदार और अत्यन्त 
धार्मिक पुरुष थे । गाँव के स्कूल में इन्होंने बंगला और फारसी भाषा 
की शिक्षा ली । १६ वर्ष की आयु में मूर्तिपूजा के विरुद्ध एक पुस्तिका 
प्रकाशित की | २१ वर्ष की आयु में अंग्रेजी पढ़ना आरम्म किया । ४१ 
व की आयु तक लैटिन, संस्कृति, यूनानी तथा हित्र भाषा का भी 
शान प्रात कर लिया। श्द१० ई० में ईसामसीह की प्रशंसा में एक 
पुस्तक प्रकाशित की | बंगाल के ईताई मिशनरियों से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। इनके धार्मिक विचारों से अप्रसन्न होकर इनके पिता ने इन्हें १६ वर्ष 
की आयु में घर से बाइर निकाल दिया और वे ४ वर्ष तक इधर उधर भ्रमण 
करते रहे | कद्दा जाता है कि इसी समय उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और 
वहां बुद्ध धर्म का अध्ययन किया । इनका कुछ समय काशी में भी व्यतीत 
हुआ । ईस्ट इन्डिया कम्पनो के अन्तगंत इन्होंने कुछु समय नौकरी भी की 
थी। १८०६ ई० में रंगपुर जिले में कलेक्टर के दीवान नियुक्त किये गये । 
१८१४ ६० में ये कलकत्ता चले गये और बह्ों स्थायी रूप से रहने लगे । 
१८१६ ई० तक वेदान्त के ऊपर कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। १८११ 
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ईं० में उनके बड़े भाई की स्त्री अपने पति के वियोग में जलकर सती हो 
गई | इस घटना का प्रभाव उनके ऊपर गहरा पड़ा और वे सती-प्रथा को 
बन्द करने पर कटिब्रद्ध हो गये | वे जहाँ कहीं सती होने की घटना सुनते 
वहाँ जाकर उसे रोकने का प्रयत्ञ करते थे | उन्हीं के प्रयन्ष से १८२६ ई० 
में ला विलियम बैटिंग ने खती-प्रथा को बन्द कर दिया | ईसाई मिशनरियों 
से वे हिन्दू धर्म पर बाद-विवाद भी करते थे । उन्हीं के प्रभाव से उन्हें 
अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की प्रेरणा मिली । १८१७ ई० में कलकत्त में 
हिन्दू कालेज की स्थापना की। १८३० ई० में ब्रह्म समाज के भवन को 
स्काटलेंड के मिशनरियों को अंग्रेजी स्कूल खोलने के लिये दे दिया। 
बाइबिल के अ्रध्ययन पर भी वे बल देने लगे | बंगला, फारसी तथा अंग्रेजी 
में कुछ पतन्निकार्य भी निकालीं | वे चाहते थे कि हिन्दू समाज पौराणिक 
बन्धन से मुक्त हो जाय | श्री द्वारिकानाथ टेगोर की सहायता से २० अ्रगस्त 
श्८२८् ई० को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की | इसमें साप्ताहिक बैठक 
का प्रबन्ध किया गया था, जिसमें बंगला में वेदान्त की व्याख्या की जाती 
थी | १८३० ई० में समाज का अपना भवन भी बना लिया गया | इसी वर्ष 
उन्होंने इंगलेंड की यात्रा की । वे दिल्‍ली के कथित सम्रट की क॒छ 
कठिनाइयों को सम्राट के सामने उपस्थित करने के लिये भेजे गये थे । 
इसी अवसर पर उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। श्८३२ ई> में 
वे इंगलेंड से फ्रांस चले गये ओर पुनः १८३३ ई० में इंगलेंड लौट गये । 
२७ सितम्बर १८३३ ई० को वहों उनका देहान्त हो गया । मरते समय 
उन्होंने ऊँ शब्द का उच्चारण किया था । उनकी मूर्ति ब्रिस्टल के 
अजायब्रघर में श्रमी तक रखी हुई है । 

. राजा राममोहन राय की इस संक्षिप्त जीवनी से यह स्पष्ट हे कि वे एक 
प्रतिभावान व्यक्ति थे और भारतीय समाज में अनेक सुधार करना चाहते 
थे | कुछ विषयों में वे वेदिक संस्कृति से प्रभावित थे और क॒छु में ईसाई 
मिशनरियों से | ब्रह्म समाज से उनका तात्पर्य शुद्ध हिन्दू धर्म की स्थापना 
करना था| इसके निम्नलिखित सिद्धान्तों से पता चलता है कि इसमें 
सामाजिक सुधार की भी भावना थी:--- 

» १--यह किसी धर्म ग्रन्थ की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता | 

२---यह अवतारवाद में विश्वास नहीं करता । 

३--मूर्ति श्रथवा देवी देवताओ्रों की पूजा को यह पाप समभता है। 
४--जाति प्रथा का यह बहिष्कार करता है । 

४ - कमंवाद और पुनर्जन्म का न यह खंडन करता है और न मंडन । 


सामाजिक तथा धार्मिक शआ्रान्दोलन इं० भू 


धार्मिक विचारों में ब्रह्म समाज हिन्दू धर्म से प्रभावित होते हुए भी 
ईसाई धर्म से कम प्रभावित न था | यही कारण है कि आर्य समाज की 
तरह यह देश में व्यापक रूप न धारण कर सका | इसका च्षेत्र बंगाल, बम्पई, 
पंजाब तथा मद्रास तक ही सीमित था | ईसाई धर्म से समाज इतना अधिक 
प्रमावित था कि इसकी एक सदस्या श्रीमती रमाबाई सरस्वती ने, जिन्होंने 
ब्रह्म समाज के अन्तर्गत श्यू८यरई० में आय महिला समाज की स्थापना 
की थी, अपनी लड़की को संस्कृत पढ़ने से रोक दिया। यद्यपि वे संस्कृत 
का अच्छा ज्ञान रखती थीं, परन्तु अंग्रे जी शिक्षा में उनका अधिक विश्वास 
था | १८४२ ई०» में महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर ने ब्रह्म समाज में प्रवेश 
किया। उनके धार्मिक जीवन का प्रमाव समाज पर इतना अधिक पड़ा 
कि उसमें एक नई शक्ति दिखाई पड़ने लगी। समाज की सबसे अधिक 
उन्नति उन्हीं के समय में हुई। १८६२ ई० में श्री केशवचन्द्र सेन के 
समाज में प्रवेश करने पर इसकी पद्धति में अन्तर दिखाई देने लगा। 
अंग्रेजी में इंडियन मिरर नाम की एक पत्निका प्रकाशित की, जिसके 
द्वारा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की चर्चा होने लगी। आरम्म 
से हीअंग्रेजी के अध्ययन से उन्हें संस्वृःत का बत्रिल्कुल ज्ञान न था। 
ईसाई धर्म से वे राजा राममोहन राय से भी अधिक प्रभावित थे । 

महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को हिन्दू संस्कृति से प्रभावित 
करना चाहते ये। श्री केशवचन्द्र सेन इसे ईसाई धर्म के मार्ग पर ले 
चलना चाहते थे । इस मतभेद के कारण श्री वेशवचन्द्र सेन ब्रह्म समाज 
से पृुथक्‌ हो गये और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की । महर्षि 
देवेन्द्रनाथ टेगोर ने प्रारम्मिक ब्रह्म समाज का नाम “आदि ब्रह्म समाज' 
रख लिया ! श्री केशवचन्द्र सेन के प्रमाव से श्यट६७ ई० में बम्पई में 
प्रार्थना समाज की स्थापना हुई | १८४६ ई० से जो परमहंस सभा बम्बई 
में काय कर रही थी उसी का नाम आगे चलकर प्रार्थना समाज पड़ा । 
यह समाज भीजाति प्रथा का बहिष्कार करता था, विधवा विवाइ तथा 
स्री-शिक्षा का समर्थक था और बाल-विवाह का बहिष्कार करता था। 
१८-७१ ई० में श्री नवीनचन्द्र राय ने पंजाब ब्रह्म समाज की स्थापना की । 
श्ट७८ ई० में जब श्री केशवचन्द्र सेन ने समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
अपनी एक छोटी लड़की का विवाह कूचबिहार के राजकुमार से कर दिया 
तो इनके शिष्यों ने भारतीय ब्रह्म समाज से पृथक्‌ होकर साधारण ब्रह्म समाज 
की स्थापना की । इससे केशवचन्द्र सेन ने एक पृथक्‌ नवविधान 
समाज की स्थापना किया | १८८४ ई० में इनकी मृत्यु हो गई । 


४०६ ग्राधुनिक भारतीय शासन 


धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म समाज का कोई महत्व नहीं है, परन्तु सुधारों की 
दृष्टि से इसका एक विशेष स्थान है | इसी की प्रेरणा से अनेक प्रकार के 
सुधार आन्दोलन चलाये गये | इसने इजारों भारतीय नवयुवकों को ईसाई 
होने से बचाया है | कुछ लोगों का कहना है कि ईसामसीह को छोड़कर 
ब्रम्म समाज ईसाई धमकी ही प्रतिमूर्ति है | ब्रम्म समाज ने स्त्री-शिक्षा के 
प्रचार, विधवा-विवाह के समर्थन, बाल-विवाह के निषेध तथा जातिपांति 
के बहिष्कार से भारतीय समाज का विशेष कल्याण किया है। इसने 
अगले सुधार आन्दोलनों का मार्ग स्पष्ट कर दिया था। भारतीय नागरिकों 
में कुछ महान व्यक्तियों का जन्मदाता यही समाज है। श्री रवीन्द्रनाथ 
टैगोर, सर जगदीश बोस तथा ला सिनहा इसी की देन हैं | इस आन्दोलन 
के अ्रधिक प्रचलित न होने का विशेष कारण ईसाई धर्म की ओर इसका 
भुकाव था | ब्रह्म समाजियों की वर्तमान संख्या ८००० के लगभग हे, 
जो बंगाल में ही सीमित है । 

आय समाज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ७ अप्रैल श्टजप 


्् 


ईं० को की थी। आरम्म में इनका विचार ब्रह्म 
आये समाज समाज में प्रवेश करने का था। श्८७२ ई० में जन् 
ये कलकत्ते गये थे तो इस सम्बन्ध में महर्षि देवेन्द्र 
नाथ टैगोर और केशवचन्द्र सेन से उनकी बातें हुई थीं; परन्तु उनके विचारों 
से इनका मतभेद था | १८७७ ई० में लार्ड लिगन ने जब्न दिल्ली में दरबार 
किया था तो उस अवत्तर पर स्व्रामी दयानन्द सरस्वती, सर सैयद अद्दमद 
खां तथा श्री केशवचन्द्र सेन--तीनों उपस्थित थे। तीनों देश की उन्नति 
के लिये सम्मिलित रूप से कोई कार्य क्रम बनाना चाहते थे, परन्तु इनके 
विचारों में इतना मतभेद था कि कोई परिणाम न निकला | ब्रह्म समाज 
उस समय इसाई धर्म का हीं परिष्कृत रूप समझा जाता था। स्वामी 
दयानन्द शुद्ध वैदिक धर्म के अन॒यायी थे । वे संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान 
और ऊँचे दर्ज के सन्‍यासी थे। वेद को वे अपौरुषेय मानते थे। कर्म 
पुनर्जन्म, ब्रह्मचयं, सन्‍्यास, हवन, उपनयन आदि वैदिक संस्कारों के 
पक्तपाती थे | इस्लाम और ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी ये | धर्मं के अतिरिक्त 
समाज-सुधार तथा राष्ट्रीयता की ओर भी उनका ध्यान था। ऐसे महान 
व्यक्ति के लिये यह श्रावश्यक था कि किसी नये संगठन का जन्म दे । 
स्वामी दयानन्द का जन्म श्ए२४ ई० में काठियावाड़ के मोरबवी रियासत 
में हुआ था । इनका प्रारम्भिक नाम मूलशंकर था | इनके पिता अम्बा- 
शंकर कट्टर शैव ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि १४ वर्ष की आयु में 
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शिवरात्रि के दिन इन्हें ज्ञान प्रात्त हुआ | एक चूहे को शिव की मूर्ति पर 
देखकर इन्हें ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान हुआ । उसी समय वे मूर्ति 
पूजा के विरोधी दो गये। आर्य समाजी आज भी शिवरात्रि का उत्सव 
स्वामी जी को स्मृति में मनाते हैं। १४ वर्ष की आयु में इन्होंने सम्पूर्ण 
यजुर्वेंद कशए्ठ कर लिया। ज्ञान की ओर इनके इस भुकाव को देखकर 
इनके पिता ने इनके विवाह की तिथि निश्चित कर दी | मूलशंकर तिथि 
से पहले ही घर बार छोड़कर सनन्‍्यासी हो गये और अपना नाम स्वामी 
दयानन्द रख लिया । १५ वें तक वे देश के विभिन्न भागों में सन्दासी 
रूप में भ्रमण करते रहे। इसी बीच अनेक तीथे स्थानों की यात्रा की 
ओर साधु-सन्यासियों से सम्पक किया | उन्हीं के सहयोग से योग और 
वेदान्त दशन का अध्ययन किया | जब उन्हें कुछ शान्ति नहीं मिली तो 
किसी गुरु की खोज करने लगे | योग और वेदान्त से इनकी श्रद्धा ज्ञाती 
रही । साधु-सन्यासियों का भी जीवन इन्हें अरुचिकर प्रतीत हुश्रा | १८६० 
ई० में जन्न वे मथुरा पहुँचे तो वहाँ सस्कृत के प्रगाढ़ पं> स्वामी विरजानन्द 
सरस्वती से उन्हें सस्कृत व्याकरण पढ़ने का अवसर मिला। स्वामी 
विरजानन्द जो दोनों आँख के अन्बे तथा अत्यन्त क्रोधी थे। इसीलिये 
कोई विद्यार्थी उनके पास टिकता न था । स्वामी दयानन्द ने दाई वर्ष 
तक उनसे ससस्‍्कृत का अध्ययन किया। अपना शिष्य बनाने के पहले 
स्वामी विरजानन्द ने उन्हें आजा दी कि वे अपनी सब्न पुस्तकें यमुना नदी 
में फेंक दे | स्वामी दयानन्द ने ऐसा ही किया और अपने गुरु से वेदों के 
प्रचार का आशीर्वाद लेकर १८५३ ई० में मथुरा से चल पड़े। 

१२ व तक वे विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे | स्वामी शंकराचार्य 
की तरह वे देश के सभी भागों सें प्रवेश किये। १८६८ ई० में बनारस 
पहुँच कर पशिडतों से शास्त्राथे किया | जन्र वे दर्शन और पुराणों का खण्डन 
करने लगे कोर मूर्ति-पूजा को अ्रवैदिक सिद्ध किया तो पण्डितों को बड़ी ही 
व्याकुलता हुई | १८७२ ई० में कलकत्ते में जन्र केशवचन्द्र सेन से उनकी 
भेंट हुईं तत्र उन्होंने स्वामी जी को यह सलाह दिया कि वे अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार संस्कृत में न कर हिन्दी में करें। तब्न से स्वामी जी ने हिन्दी 
में ही भाषण देना आरम्भ किया। १८७४ ई० में वे बम्ब्ई गये और वहीं 
१८७४ ई० में १० अप्रेल को आर्य समाज की स्थापना की। इसके पश्चात्‌ 
जीवन पर्थन्त वे आय समाज्ञ के संगठन का कार्य करते रहे । इसी बीच उन्होंने 
करवेद भाष्य भूमिका की रचना की । सत्याथे प्रकाश की रचना वे १८-७४ 
में ही कर चुके थे । १८७७ ई० में वे लाहौर पहुँचे । लाहौर में १८३३ ६० 
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में ब्रक्ष समाज की स्थापना हो गई थी | स्वामी दयानन्द उसे आय समाज 
के रूप में बदलना चाहते थे, परन्तु उन्हें सफलता न मिली । यद्यपि उन्हें 
लाहौर में सबसे अधिक सफलता मिली और वही झ्राय समाज का प्रधान 
केन्द्र बनाया गया, परन्तु श्री सत्यानन्द अग्निद्योत्री ने श्द्य७ ई० में आय 
समाज के रहते हुए भी देवसमाज की स्थापना की | इसका भी उद्देश्य 
सामाजिक सुधार था, जिसके अनुयायी १६२१ ई० की मनुष्य गणना के 
अनुसार पंजाब में ३५६७ थे । 

थियासाफिकल सोसाइटी के संचालकों ने अपने को श्रायः समाज के 
साथ मिलकर काय करने का स्वामी जी से परामशं किया, परन्तु इसमें 
सफलता नहीं हुई | स्वामी दयानन्द का व्यक्तित्व इतना महान था कि कोई 
भी इनकी ओर श्राकर्पित हो सकता था। धार्मिक और सामाजिक सुधारों के 
लिये एक लगन से काय करते हुए आय समाज के संगठन को भारत के 
कोने-कोने में फैला दिया | ३० अक्टूबर श१्८्प३ ई० को ५६ वर्ष की आयु 
में अजमेर में इनका देहान्त हुआ | कहा जाता है कि एक वेश्या ने, जिसे 
स्वामी जी पवित्र जीवन का उपदेश देना चाहते थ, इन्हें विष दे दिया था | 
इनकी मुत्यु के पश्चात्‌ भी आय समाज समाज-सुधार के कार्यो में लगा 
रहा, परन्तु इसका धार्मिक स्वरूप जाता रहा | इसमें कोई सन्देह नहों हे 
कि इस सगठन के द्वारा शिक्षा-प्रचार, समाज-सुधार तथा राजनीतिक प्रगति 
में काफी सहायता मिली है | स्वामी दयानन्द बहुत ही निर्भीक सुधारक थे | 
उनकी मावना इतनी प्रगतिशील थी कि उससे हिन्दू समाज में एक नवीन 
जोवन का संचार हुआ । लोगों में आत्म सम्मान और आत्म-गौरब का भाव 
बढ़ने लगा | स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से उन्हें यह विश्वास हुआ कि 
भारतीय समाज वैदिक संस्कृत को अपनाकर अधिक उन्नति कर सकता है । 
उसे पाश्चात्य देशों के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है | ईसाई मिशनरियों 
को आय समाज की बृद्धि से अपने उद्दे श्य में निराश द्वोना पड़ा। सत्णर्थ 
प्रकाश में स्वामी दयानन्द ने इस्लाम, ईसाई, सिक्‍्ख तथा रूढ़िवादी हिन्दुओं 
की कश्ी आलोचना की है | 

१८७४ ई० में बम्नई में जब स्वामी दयानन्द ने आय समाज की 
स्थापना की थी तो इसके २८ नियम निर्धारित किये गये थे | श्८७७ ई० 
में लाहौर में इसमें परिवर्तन किया गया और निम्नलिखित १० नियम 
निर्धारित किये गये :--- 

१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब 

का आदि मूल परमेश्वर हे । 
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२--ईश्वर सच्िदानन्दस्वरूप, निराकार , सर्वशक्तिमान्‌ , भ्यायकारी, 
दयालु, श्रजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, श्रजर, अ्रमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृश्कर्ता है । 
उसी की उपासना करना योग्य है । | 

३--वेद सत्यविद्याओं की पुस्तक है; वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब्र आर्यो का परमधममं है। 

४--सत्य अहणण करने और असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत 
रहना चाहिये। 

४५--सब्च काम धर्माचुसार अर्थात्‌ सत्य और अख्त्य को विचार 
करके करना चाहिये | 

६--संसार का उपकार करना इस सम्ताज का मुख्य उद्देश्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी चाहिये | 

७--सब से प्रीति-पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये। 

८--अश्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये | | 

६-:प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु 
सब्र की उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये। 

१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वाहितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें | 

आये समाज ने सामाजिक सुधार के लिये अनेक उपयोगी काय॑े 
किया है | विधवा विवाह का प्रचार , बाल-विवाह का बहिष्कार, 
वेश्याओ्ों के नृत्य का विरोध तथा इसी प्रकार के कुछ और कार्य भी 
उसने किये हैं | जाति-पाँति तोड़क मण्डल द्वारा उसने छुश्रा-छूत के 
बन्धन को तोड़ा हे। 'दलितोद्धार मणडल' द्वारा इरिजनों के उत्थान के 
लिये कार्य किया हे । शिक्षा के ज्षेत्र में आर्य समाज का कार्य बहुत ही 
व्यापक रहा है । स्वामी दयानन्द की स्मृति में लाला इंसराज ने लाहौर 
में डी० ए० बी० कालेज की स्थापना की | स्वामी दयानन्द राष्ट्रीय 
शिक्षा के पक्षपाती थे और उसमें संस्कृत को प्रधानता देना चाहते थे | 
श्यू६३ ई० में आय समाज दो दलों में विभाजित हो गया। एक का 
नाम कालेज दल और दुसरे का नाम गुरुकुल दल पड़ा। कालेज दल का 
भुकाव अंग्रेजी शिक्षा की ओर अधिक था श्रौर उसी की प्रेरणा से आज 
प्राय: सभी बड़े नगरों सें डी० ए[० वी० स्कूल अथवा डी० ए० बी० 
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कालेज की स्थापना हुई हे । गुरुकुल दल शिक्षा की इस पद्धति मेँ 
विश्वास नहीं करता था। इसीलिये महात्मा मुशीराम ने, जो स्वामी 
श्रद्धानन्द के नाम से विख्यात हैं, १६०२ ई० में हरद्वार में गुरुकुल 
कांगड़ी की स्थापना की | यह गुरुकुल ६०० एकड़ के घेरे में एक वन भूमि 
में गंगा के तट पर स्थापित किया गया है ।७ वर्ष की आरायु में विद्यार्थी 
इसमें प्रविष्ठ किये जाते हैं ओर १६ वष की आयु तक उन्हें शिक्षा दी 
जाती है | इस बीच में उनके आचार विचार, जीवन की शुद्धता तथा 
आशा पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्कृत माध्यम से उन्हें 
शिक्षा दी जाती है और श्रधिकांश अध्यापक सनन्‍्यासी हैं। ऊँची कक्षाश्रों 
में अंग्रेजी का भी ज्ञान कराया जाता है | स्त्री-शिक्षा के लिये लाला देवराज 
ने जालन्धर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की | इसके श्रतिरिक्त और 
भी कन्या पाठशालायें स्थापित की गई । 

स्वामी दयानन्द राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे | इसीलिये आर्य 
समाज राजनीति केक्षेत्र में भी कार्य करता रहा है। मातृ-भूमि के प्रेम तथा 
आत्म-त्याग की भावना से देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ है । 
इसी से उनमें स्वाधीनता की भावना भी उत्पन्न हुई है। स्वामी दयानन्द 
पहले भारतीय सुधारक हैं जिन्होंने स्वदेशी की भावना के जाण्त किया और 
लोगों के सचेत किया कि वे पाश्चात्य विचारों के ग्रहण करने में श्रन्ध- 
विश्वासी न बनें । १६२१ ई० में जन्न महात्मा गाँधी ने सत्याअ्रह आन्दोलन 
आरम्भ किया तो आये समाजियों ने उन्हें १०००० कार्यकर्ता और ५०००० 
रुपये की सहायता देने का वचन दिया था | किन्तु लाला लाजपति राय के 
विरोध के कारण यद्ट सहायता नहीं दी गई | १६०७ ई० में लाला मंशीराम 
ने यह कहा था कि, “आर्य समाज सामूहिक रूप में सनन्‍्यासों है श्रतएव 
राजनीति से इसका कोई सम्धन्ध नहीं है।” परन्तु इसी मंशीराम ने स्वामी 
श्रद्धानन्द के रूप में १६९२० के सत्याग्रह आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। 
लाला लाजपति राय अन्त समय तक कांग्रेस का कार्य करते रहे । १६३६ 
ईं० सें हेदराब्राद में जो सत्याग्रह आन्दोलन आरम्म किया गया था 
उसमें लगभग १२००० आये समाजो जेल गये थे, जिसमें र८ आर्य 
समाजी जेल में द्वी मर गये थे । अन्त में उन्हीं की विजय हुई । 

आये समाज ने शुद्धि कार्य का भी आन्दोलन चलाया था। १६२३ ई० 
में २०००० से अधिक मलकाना राजपूतों के, जो मुसलमानी राज्य में 
इस्लाम धम स्वीकार कर लिये थे, हिन्दू बनाया गया | शुद्धि आन्दोलन के 
बढ़ाने का श्रेय स्वामी श्रद्धानन्द के हे, जिनकी १६१६ ई० में हत्या कर दी 
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गई थी | हिन्दी के प्रचार से श्राय॑ समाज ने राष्ट्र भाषा का मार्ग प्रदर्शित 
किया । तात्पय यह है कि समाज के उत्थान के लिये प्रायः सभी क्षेत्रों में 
आय समाज ने कार्य किया है। यह आज भी अखिल भारतीय रूप में 
अपना काय॑ कर रहा है, परन्तु किसी प्रतिमाशाली नेता के अभाव के कारण 
इसकी प्रगति मन्द दिखाई पड़ती है। प्रायः सभी छोटे बड़े नगरों में 
आये समाज मन्दिर स्थापित किये गये हैं, जिनकी संख्या २००० से 
ऊपर है। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सबसे श्रधिक है। 
इसकी शाखाये बर्मा, अफ्रीका, दक्षिण अ्रमरीका, बगदाद, फीजी आदि 
देशों में भी स्थापित की गई हैं। इस मत के मानने वालों की कुल संख्या 
अआ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के अनुसार १६४१ ई० में ४० लाख से कुछ 
ऊपर थी। 
ब्रह्म समाज तथा आय समाज ने हिन्दू धर्म के उत्थान के लिये जो कुछ 
किया था उससे हिन्दू धर्म का पूर्ण आभास नहीं 
रामकृष्ण हुआ था | भक्ति और वेदान्त पर इनमें कुछ भी बल 
मिशन नहीं दिया गया था | यह पूर्ति स्वामी रामकृष्ण परम- 
हंस ने की। इनका जन्म श्८३६ ई० में बंगाल के 
हुगली जिले में कामरूपपुर नामक गाँव में हुआ था | इनके पिता का नाम 
खुदीराम चटर्जी था, जो एक निर्धन ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि बाल्य 
काल में ही श्री रामकृष्ण को प्रवृत्ति धर्म की ओर अधिक थी। कभी कभी 
ये अनायास ही रो पड़ते थे | इनकी शिक्षा नाम मात्र के थी। ब्रह्म समाज 
के नेताओं की ये प्रशंसा करते थे, परन्तु उनके समाज की त्रुटियों का व्यक्त 
करने में सकोच्र नहों करते थे । इनका ध्येय वेदान्त का प्रचार करना और 
इसी के द्वारा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना था। उनका यह भी कहना था 
कि ईश्वर की प्राप्ति दीन दुखियों की सेवा से भी हो सकती है, क्योंकि 
उनमें भी वह व्याप्त है। इनके आचार विचार तथा आध्यात्मिक विकास 
से अनेक शिक्षित व्यक्ति बहुत ही प्रभावित थे। अपने जीवन काल में 
इन्होंने किसी संगठन या समुदाय को स्थापना नहीं की। श्य८६ ई० में 
इनका देहान्त हो गया । 
जिस प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वामी विरजानन्द के आशीर्वाद 
से वेदों का प्रचार किया और अनेक सामाजिक सुधारों की नींव डाली, उसी 
प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आ्राशीर्वाद से 
वेदान्त धर्म का प्रचार किया। स्वामी विवेकानन्द १८८० ई० में १७ वर्ष 
की आयु में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सम्पर्क में आये | गुरु के जीवन 
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तथा उपदेश का प्रभाव इन पर इतना श्रधिक पड़ा कि वे जीवन पर्यन्त 
सन्‍्यासी रह कर देश विदेशों में वेदान्त धर्म का प्रचार करते रहे । स्वामी 
रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के ११ वर्ष पश्चात्‌ उन्होंने रामकृष्ण मिशन 
की स्थापना की | श्८६६ ई० में कलकत्त के पास बेलूर मठ का निर्माण 
किया गया, जे मिशन का प्रधान केन्द्र है। श्८६३ ई० में स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द ने अमेरिका में धर्म ससद्‌ में जो भाषण दिया उससे प्रायः सभी 
धर्मावलम्त्री प्रभावित हुये थे | हिन्दू धर्म की गम्मीरता सब पर विदित हो 
गई। ईसाई मिशनरियों के यह भलीमभाँति ध्यष्द हो गया कि ऐसे धर्म 
के मानने वालों पर किसी दूसरे धर्म का प्रभाव नहीं पड़ सकता। भारत- 
वासियों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ने लगी और पाश्चात्य बातों 
के अनुकरण की गति मन्द हो गई । 
रामकृष्ण मिशन ने केवल व्याख्यान श्रथवा साहित्यिक चर्चा तक ही 
अ्रपने को सीमित नहीं रखा। मिशन की ओर से कितने ही ओऔषधालय, 
अनाथालय तथा स्कूल स्थापित किये गये जे आज भी कण'ये कर रहे हैं । 
मिशन में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति सन्‍्यासी होते हैं। धार्मिक जीवन 
व्यतीत करने के अतिरिक्त ये सेवा कार्यो' में भी लगे रहते हैं। मद्रास, 
बंगलोर तथा बम्बई में मिशन की शाखाये कार्य कर रही हैं। अमेरिका 
तथा इंगलैंड में भी वेदान्त केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
ब्रह्मा, लंका तथा मलाया में भी इसकी शाखाये स्थापित की गई हैं। प्रायः 
सभी शाखाओ्रों पर दीन दुखियों की सेवा के लिये कुछ न कुछ कार्य किये जाते 
हैं। अकाल, मद्दामारी तथा अन्य विपत्तियों में मिशन काफी सहायता करता 
है | अपने वेदान्त धर्म के प्रचार के लिये मिशन अंग्रेजी में 'प्रबुद्ध मारत' 
नाम की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। इन सेवाओं से इसका 
तात्पय' यह है कि निष्काम कर्म मुक्ति का मार्ग है। इस निष्काम कर्म की 
गूढ़ व्याख्या वेदान्त धर्म का प्रधान विषय है । इसी वेदान्त धर्म का प्रचार 
पंजाब के एक सन्यासी स्वामी रामतीर्थ परमहत ने भी किया है | वे गणित 
के बहुत बड़े विद्वान थे और विदेशों की भी यात्रा की थी ! रामतीर्थ प्रकाशन 
लीग, जे लखनऊ में स्थापित की गई है, आज भी श्रपना काय कर रही 
है | इसका प्रचार भारत के अतिरिक्त अमेरिका में भी हे । 
राधास्वामी सत्संग कोई स्वतन्त्र धर्म नहीं है और न हिन्दू धर्म, इस्लाम 
तथा ईसाई धर्म से इसका विरोध है। यह एक ऐसा 
राधास्वामी सम्प्रदाय है जिसमें सभी धर्मो' के लोग सम्मिलित हो 
सत्संग सकते हैं | इसका उद्देश्य समाज में प्रेम और भ्रातृ- 
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भाव की वृद्धि करना है। इस सम्प्रदाय में सभी धर्मा के लोग सम्मिलित 
किये जाते हैं | वे अपने अपने धर्मों के मानते हुए भी इस सम्प्रदाय के 
सदस्य हो सकते हैं । वास्तव में यह हिन्दू धर्म का ही एक अंग है, जिमें 
भक्ति मार्ग, तथा योग मार्ग का मिश्रण किया गया है| सम्प्रदाय में साप्ताहिक 
प्रार्थना का नियम है, जिसमें सभी सत्संगी एकत्र होकर कबीर, दादू, नानक 
तथा अन्य सन्‍तों की वाणियों का गुणगान करते हैं। स्‍त्री और पुरुष, 
धनी निर्धन तथा सभी जातियों के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं । 
सत्संग में गुरु की भक्ति प्रधान मानी गई है | इस सम्प्रदाय का 
विश्वास है कि राधास्वामी, जिसे यह ईश्वर मानता है, मनुष्य के रूप 
में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और अपना नाम “सन्त सद्गुर कहा था। 
इसीलिये राधास्वामी सत्सग के गुरु ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। उनको 
भस्म केा सत्सगी पानी में मिलाकर पीते हैं। सत्संग का दाशंनिक सिद्धांत 
हिन्दू धर्म पर ही आधारित है| यह ईश्वर, संसार और जीवात्मा के सत्य 
मानता है | पुनर्जन्म में भी यह विश्वास करता है। सूरत, शब्द और 
योग--इनन्‍्हीं तीन शब्दों में सत्संग का सारा सिद्धान्त निहित है। इसके 
दाशंनिक तत्वों पर विस्तृत व्याख्या इसलिये नहों की जा संकती है कि गुरु 
उन्हें गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवाकर लोगों को दीक्षा देते हैं । 

राधास्वामी सत्संग की स्थापना श्८६१ ई० में आगरे में हुई थी। 
इसके संस्थापक शिवदयाल जी माने जाते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार में इसका प्रचार है । आगरा, काशी तथा प्रयाग इसके प्रधान केन्द्र 
हैं | धामिक उन्नति के साथ सम्प्रदाय औ्रौद्योगिक उन्नति पर भी बल देता 
है। सत्संगी बनने के लिये घर बार छोड़कर सनन्‍्यास श्रहण करने की 
आवश्यकता नहीं है | णहस्थी रहते हुए मी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी 
कोई भी राधास्वामी मत का उपासक बन सकता है | सत्संग के गुरु भी 
गहस्थ ही होते हैं ऑर कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिये सत्सग 
के साथ जीविकोपाज॑न के लिये उद्योग-धन्धों पर भी बल दिया जाता 
है। आगरा के पास दयालबाग नामक उपनिवेश सत्सगियों की एक बस्ती 
है । ५०० एकड़ भूमि में यह फेली हुई है, जिसमें कई हजार सत्सगी स्थायी 
रूप से निवास करते हैं | वहाँ वे एक कालेज, एक औद्योगिक स्कूल तथा 
दुग्धशाला भी चलाते हैं | सत्संग में जाति-पाँत का कोई भेद नहों किया 
जाता | यह सभी धर्मा के सत्य मानता है। आवागमन के बन्धन से मुक्त 
होना इसका अन्तिम ध्येय है । 

उपयुक्त सुधार आन्दोलनों के अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे और भी 
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सुधार के आन्दोलन चलाये गये, जिनसे भारतीय 
अन्य सुधार समाज को कितनो ही बुराइयाँ दूर की गई | थियोसाफि- 
आन्दोलन कल सोसाइटी इनमें सबसे प्रधान है। इसकी स्थापना 
न्यूयाक ( अमेरिका ) में १८६७५ ई० में एक रूसी 
महिला श्रोमती व्लेमेडस्की तथा एक अमेरिकन हेनरी स्टील अल्काट ने की 
थी । हिन्दू धर्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्८६४६ ई० में अदैयर 
( मद्रास ) में इसका प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया। श्८८६ ई० में 
श्रीमती एनीवेसेन्ट इसकी सदस्या हुईं | धार्मिक सहिष्णुता पर इसमें अ्रधिक 
बल दिया जाता है। इसमें जाति पाँति, घमं तथा सम्प्रदाय का कोई भेदभाव 
नहीं माना जाता | इसका क्रुकाव बौद्ध-चर्म की ओर अ्रधिक है। इस समाज 
का घिश्वास है कि ससार के कष्ट के दूर करने के लिये ईसामसीह किसी 
दिन प्रकट होंगे वेदों तथा उपनिषदों में यह विश्वास करता है। काशी में 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना एनीबेसेन्ट ने ही किया था | इस समाज 
ने हिन्दुओं के धार्मिक विचारों को पाश्चात्य सम्यता से बहुत ही ऊपर माना 
हैं। सस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों के प्रकाशन सोसाइटी समाज ने हिन्दू धर्म की 
बहुत बड़ी सेवा की है। मुप्तलमानों में सर सैयद अहमद खाँ ने सुधार 
का काय आरम्भ किया | अ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना से 
उन्होंने मुस्लिम समाज में पाश्चात्य विचारों के प्रविष्ट किया। इसी 
तरह पारसी समाज में मी सुधार आन्दोलन चलाये गये | दस पर पाश्चात्य 
विचारों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। 
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हमारा अन्तरोष्टीय जीवन 


कुछ विद्वानों की धारणा है कि हम भारतवासी सभी विषयों को पाश्चात्य 
दृष्टिकोण से देखते हैं। १५० वर्षा के बृटिश शासन 
अन्तर्राष्ट्रीय. में हमारे जीवन पर पाश्चात्य रहन-सहन तथा विचारों 
टृश्िकोण. का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि हमारी भारतीय 
प्रवृत्ति क्षीण हो गई है। रहन-सहन में हम पाश्चात्य 
जीवन का श्रनुकरण करते हैं; विद्वत्ता में हम पाश्चात्य विद्वानों को अ्रधिकारी 
मानते हैं और उन्हीं का उद्धरण देते हैं; उद्योग-घन्धों में हम उन्हीं की 
पद्धति का आश्रय लेते हैं; सविघान के निर्माण में हमारी दृष्टि बहुत कुछ 
उन्हीं की ओर रही है; कला, विशान, समाज-निर्माण तथा राजनीति में हम 
उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं | इस अनुकरण से इमारा दृष्टिकोण सकुचित 
हो जाता है और कोई ब्वात स्वतन्त्र रूप से सोचने में हम असमर्थ हो जाते 
हैं| हमारा अन्तर्राप््रीय जीवन इस विदेशोपन से कम प्रभावित नहीं हैं | 
स्टैलिन, ट्र,मैन, चचिल तथा कुछ श्रन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की विश्व- 
योजना पर ही हमारी बुद्धि सीमित है। हमें यह साहस नहीं द्ोता कि 
ससार के सामने भारतीय दृष्टिकोण से कोई ऐसी योजना रक्‍्खें जो विश्व- 
कल्याण में सहायक हो। महात्मा गाँधी के सम्पूर्ण विचार मानव जाति 
का अधिक कल्याण कर सकते हैं। उनकी धारणा संसार को सुख और 
शांति देने की थी। हमें उनके इस विचार को वैज्ञानिक रूप देकर उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कार्यान्िवित करना चाहिये | यही हमारे लिए तथा संसार 
के लिए गौरव की बात होगी। जिस महापुरुष की शांति योजना से 
प्रभावित होकर ४० करोड़ भारतवासियों ने सत्य और अहिंसा द्वारा अपनी 
स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, उसका संदेश ससार को शांति के मार्ग पर 
चला सकता है । 
गत दो मह्दायुद्धों ने योरप निवात्तियों की सचेत कर दिया है कि वे 
अपनी राष्ट्रीय नीति में परिवतंन करें। अन्तर्राष्ट्रीय 
संयुक्त राष्ट्र श्रशान्ति का कारण राष्ट्रीय भूले हैं, जिनका प्रभाव 
संघ अन्य राष्ट्रों पर पड़ता हे। शक्तिशाली राष्ट्र इन भूलों 
को सहन नहीं करते और अपनी प्रतिष्ठा एवं स्थिति 
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को सुदृढ़ बनाने के लिए युद्ध की तैयारी करते हैं | अमेरिका तथा योरप के 
कितने ही राष्ट्र एक ओर शान्ति का राग अलापते हैं और दूसरी ओर 
अस्त्र-शस्त्र से अपने को सुसज्जित करते हैं। इतना ही नहीं, अन्य राष्ट्रों में 
भी अपने अस्त्र-शस्त्रो का व्यापार करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शान्ति 
योजना कहाँ तक सर्फल होगी--बह भविष्य का विषय है। प्रथम मद्दयायुद्ध 
के पश्चात्‌ शान्ति की स्थापना के लिये लीग आफ नेशन' की स्थापना 
की गई थी, जो असफल सिद्ध हुई | द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ संयुक्त 
राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य युद्ध का अन्त कर राष्ट्रों 
में सहयोग और सद्भाव उत्पन्न करना है। इस राष्ट्र संघ की योजना में 
त्र्टियों की कमी नहीं है। चार या पॉच शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभाव, 
जिनमें भारत का कोई स्थान नहीं है, राष्ट्र संघ पर सब से अधिक है । 
यदि इनमें आपस में कोई मदभेद हो तो युद्ध अवश्यम्भावी होगा और 
संयुक्त राष्ट्र सघ छिन्न-भिन्न हो जायगा। संयुक्त राष्ट्र सघ तभी सफल 
होगा जब इसकी शक्ति बड़े से बड़े राष्ट्र को दबाने में समर्थ होगी | 

संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्दे श्य व्यापक है। यद्द ससार के स्वतन्त्र राष्ट्रों 
का एक संगठन है जो आशिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक योजनाश्रों द्वारा 
संसार में शान्ति की स्थापना, बिना किसी जाति, धर्म एवं भाषा के भेद 
भाव को करना चाहता है ।१ इस संघ की स्थापना २४ अक्टूबर १६४५४ ई० 
को २६ राष्ट्रों के हस्ताक्षर से सान फ्रांसिस्को में की गई थी। संघ के सदस्यों 
की वर्तमान सख्या ५८ है | इसके निम्नलिखित ६ प्रधान अंग हैं, जिनके 
द्वारा इसका काय संचालित होता हे । 


१--महासभा (७2९०४) 2.88९॥70!५) 

२--सुरक्षा परिषद (8९९परापाए 0०पराणं)) 

३--आपिक परिषद्‌ ( [0070णां० घाते 5025 00एलों ) 
४--संरक्षण परिषद्‌ ([7प४0९९४))७ 00पएश८०॑)) 
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४ --अन्‍्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ([7॥श'07%8) (00प्रा६ ० 7प्र४॥/0९७) 

६-- सचिवालय (56०८४थ7५9/०) 

मह्य सभा में प्रत्येक राष्ट्र के अधिक से अधिक ४ प्रतिनिधी होते हैं। 
प्रत्येक राष्ट्र केबल एक मत देने का अधिकारी है । राष्ट्र हौ संगठन की 
इकाई माने जाते हैं। प्रतिवर्ष इसकी एक बैठक होती है, जो प्रायः २ सितम्बर 
के बादवाले मंगलवार को होती है । राष्ट्र के बहुमत से यह किसी भी समय 
१५ दिन की सूचना से संघ के मुख्य मन्त्री द्वारा बुलाई जा सकती हे । 
इसका काय नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा विभिन्न राष्ट्रों में आर्थिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के ज्षेत्र में सहयोग स्थापित 
करना है | रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिये भी यहद्द प्रयत्न करती 
है। अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के संकलन की व्यवस्था करती है। सुरक्षा परिषद 
में ६ अस्थाई सदस्यों को यथा आथिक और सामाजिक परिषद में १८ 
सदस्यों को भेजने का इसे अधिकार है | संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य मन्त्री इसी 
की स्वीकृति से नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद एक शक्तिशाली अंग 
है। इसमें कुल ११ सदस्य दह्वोते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, बृटेन तथा स युक्त 
राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। शेष ६ अस्थायी सदस्य महासभा 
द्वारा दो वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं | यह परिषद्‌ स्थायी रूप से 
काय करती है | इसका मुख्य काये अन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों को निपयाना तथा 
शान्ति की स्थापना करना है | किसी आक्रमणकारी राष्ट्र को दबाने के लिये 
यह सैनिक-शक्ति का भी उद्योग कर सकती है। यह सैनिक-शक्ति उसे संयुक्त 
राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से मिल सकती है । सैनिक कार्थो' में उसकी 
सहायता के लिये एक सैनिक कर्मचारी समिति ( ैंछएए ह४र्थी 
(07777666 ) बनाई गई है। इस समिति में शक्तिशाली राष्ट्र श्रपने 
सैनिक पदाधिकारियों को भेजते हैं | सुरक्षा परिषद्‌ की ही सिपारिश से राष्ट्र 
संघ में कोई नया राष्ट्र सम्मिलित किया जाता है अथवा कोई सदस्य राष्ट्र 
इससे पृथक किया जाता है | 

आशथिक और सामाजिक परिषद में कुल १८ सदस्य होते हैं जो महासभा 
द्वारा ६ वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं | प्रत्येक ३ वर्ष के बाद एक 
तिहाई सदस्य निन्वत्त हो जाते हैं। इसका प्रधान कार्य जीवन-सख्तर को ऊँचा 
करना, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, .सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याश्रों 
को हल करना तथा धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि का मेदमाब न करते 
हुये मानव अधिकारों की रक्षा करना है। इसकी बैठक वर्ष में ३ बार होती 
है| अध्ययन की व्यवस्था द्वारा यह अन्तर्रास्ट्रीय संस्कृति को जायत करने 
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का प्रयज्ञ करती है। विभिन्न आयोगों द्वारा यह इस कार्य को सम्पन्न करती 
है | संरक्षण परिषद का निर्माण उन राज्यों की सुरक्षा और उन्नति के लिये 
किया गया है जो भ्रन्य राष्ट्रों के अधिकार में हैं । इस स्वतन्त्रता के युग 
में मी १ करोड़ ३० लाख वर्ग मील भूमि तथा २७ करोड़ व्यक्तियों पर 
विदेशी राज्यों का शासन है। ब्ृटेन, फ्रांस, हालेंड, वेलजियम तथा कुछ 
अन्य देश इन पर शासन करते हैं। परिषद इन शासित प्रदेशों की आथिक 
तथा सांस्कृतिक उन्नति की व्यवस्था करती है | इनमें शासन की नीति को 
नागरिकों के अनुकूल रखने का प्रयल्न करती है । इस प्रकार के शासित 
प्रदेशों को संरक्षण परिषद अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था कर सकती 
है| इसके अधिकार बहुत ही सीमित हैं । परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
निश्चित न. है| इसके सदस्य स्थायी तथा अस्थायी समूहों में विभाजित 
हैं | अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा ३ वष के लिये निर्वाचित किये जाते 
हैं । जो शासक प्रदेश हैं वे तथा इतने ही और सदस्य इस परिषद में 
लिये जाते हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल १५ न्यायाधीश होते हैं। एक राष्ट्र से 
एक ही न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है | अपने राष्ट्र में जो उच्चतम 
न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है' वही इसमें न्यायाधीश 
रह सकता है । महासभा तथा सुरक्षा परिषद पुथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र रूप से 
इन न्यायाधीशों का निर्वाचन करती हैं | न्यायाधीश € वर्ष के लिये निर्वाचित 
किये जाते हैं और इन्हें पुनर्निर्वाचन का भी अधिकार है । सभी न्यायाधीश 
साथ ही निवृत्त न हो जायें और बिलकुल नये न्यायाधीश उनका स्थान न 
ग्रहण कर लें--इसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि प्रथम महासभा द्वारा 
निर्वाचित ५ न्यायाधीशों का काय काल केवल ३ वर्ष होगा और अन्य ५ 
न्यायाधीशों का कार्यकाल ६ वष होगा | यह न्यायालय स्वतन्त्र रक्खा गया 
है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं । 
न्यायाधीश अपने कार्यकाल में कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकते । 
किसी न्यायाधीश को पृथक्‌ करने का अधिकार केवल न्यायालय को प्राप्त है । 
न्यायालय के सभापति तथा उपसभापति ३ वष के लिये नियुक्त किये जाते 
हैं। ये दूसरी बार भी नियुक्त किये जा सकते हैं | इनका वार्षिक वेतन ५२५४० 
पौंड निर्धारित किया गया है। सभापति को अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता 
है। यह न्यायालय हेग में स्थापित किया गया है' | न्यायालय के साधारण 
अवकाश को छोड़कर यह बराबर कार्य करता है। न्यायाधीशों की न्यूनतम 
पूरक संख्या ६ रक्खी गई हे। यह न्यायालय राष्ट्रों के मतभेदों सम्बन्धी 
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मुकदरमों का निर्णय करता है। व्यक्तियों तथा संस्थाओं का मुकदमा इसमें 
निरंय नहीं किया जाता । अन्‍्तर्शष्टीय नियमों तथा प्रथाओं की सहायता से 
निर्णय होता है | 
संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक सचिवालय है, जिसमें सैकड़ों कर्म- 
चारी कार्य करते हैं | चू कि संयुक्त राज्य अमेरिका का धन इसमें सन्रसे 
अधिक लगा है, इसलिये अधिकांश कर्मचारी अ्रमेरिकन हैं। संघ के 
विभिन्न अगों के लिये कार्यक्रम इसी में तैयार किये जाते हैं। सचिवालय 
का प्रधान एक मुख्य मन्त्री ( 7४७ 8०००८४४७०"ए (०७८०४) ) होता है, 
जो महासभा द्वारा ५ वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है | उसे कर से 
मुक्त ५००० पौंड वार्षिक वेतन दिया जाता है । यह दूसरी बार भी 
नियुक्त किया जा सकता है | इसके रहने के लिये एक सरकारी भवन भी 
दिया जाता है। निवृत्त होने के तुरन्त बाद ही कोई राष्ट्र इसे कोई पद 
नहीं दे सकता | इसका कार्य सचिवालय का प्रबन्ध, कर्मचारियों की देख 
रेख तथा विभिन्न परिषदों और समितियों का कार्यक्रम तैयार करना है। 
इसे कितने ही कमंचारियों को नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया 
है | सचिवालय ८ विमागों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक विभाग 
का प्रधान सहायक मुख्य मन्त्री' होता है। यह विभाजन काया की सुविधा 
के लिये किया गया है। सहायक मुख्य मनन्‍्त्री कों ३३७४ पॉंड वार्षिक 
वेतन दिया जाता है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का वेतन आयकर 
से मुक्त है । कमंचारियों की संखया १४५०० के लगभग है। 
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है | इसने इस अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन का उपयोग अधिक किया है और आज भी 
भारत और कर रहा है । भारतीय संस्कृति सदैव से शान्ति के 
संयुक्त राष्ट्र पक्ष में रही हे | अशोक ने बौद्ध धर्म के द्वारा इस 
संघ शान्ति का सन्देश चीन, जापान, लंका आदि दैशों 
तक पहुँचाया था। विभाजन के पश्चात्‌ भारत और 
पाकिस्तान में जो सदृभावना आज बनी हुईं है और लिवाकत-नेहरू 
समभौता जिसे और भी दृढ़ करना चाहता है, मारत की शान्ति- 
नीति का ही परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कभी कोई विषय किसी 
देश के सम्बन्ध में उपस्थित किया गया तो भारत ने, किसी दलबन्दी में 
न पड़कर , न्याय का ही समर्थन किया । काश्मीर का प्रश्न १ जनवरी 
१६४८ ई० को सुरक्षा परिषद्‌ में उपस्थित किया गया था, परन्तु अभी तक 
इसका अन्तिम निर्यय न हो सका। हेदराबाद के प्रश्न को भी सुरक्षा 
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परिषद हल करना चाइती थी, परन्तु भारत ने स्वयं उसे हल कर लिया | 
दक्षिण अश्रफ्रीका के भारतवासियों का प्रश्न महासभा के सामने श्रभी तक 
विचाराधीन है। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भारत सब से अधिक 
करता है। अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की तरह वह किसी स्वार्थ को लेकर 
संघ में प्रविष्ट नहीं हुआ है| कहा जाता है कि दक्षिण अ्रमेरिका के २० 
सदस्य राष्ट्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका अपने पक्ष में रखता है। फ्रांस 
ओर मिश्र चीन में साम्यवादी सरकार की मान्यता के सम्बन्ध में अमेरिका 
का समर्थन इसीलिये करते हैं कि कहीं वह इनसे रुष्ट न हो जाय। भारत 
इस प्रकार की स्थित को बुरा समझता है। यत्रपि इसकी स्वतन्त्रता नवीन 
है परन्तु इसका अन्तर्राष्रीय गौरव किसी भी देश से कम नहीं है। 
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नोट---भारतीय संविधान के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रश्न खोज निकाले 
गये हैं जो श्रत्यन्त आवश्यक हैं । इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकते हैं 
जो संविधान को अच्छी तरह समभते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि जिन विद्यार्थियों में इन प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता है 
उन्होंने संविधान का भली भाँति अध्ययन और अनुशीलन किया है। इन्हीं 
प्रश्नों के अन्तगंत संविधान की सभी बातें ला दी गई हैं। यदि विद्यार्थियों 
को इन प्रश्नों के समझने में कठिनाई होती है तो बे संविधान का पुनः 
प्रध्ययन करें। कहां गया है कि बिना ग़ुरु के ज्ञान नहीं होता । जब 
अध्यापक संविधान ऐसे गूढ़ विषय को विद्यार्थियों को भली माँत्ति हृदयंगम 
करायेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कुछ सरल हो जायगा | 


१--क्रिप्स मिशन खे २६ जनवरी १६५४० दई० तक भारतीय स विधात्न 
की ऐतिद्ासिक प्रगति का वर्णन कीजिये ! 

२--भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषतायें हैं ! 

२३--स्वतन्त्र भारत में किस प्रकार की शासन की इकाइयों से राष्ट्र 
का निर्माण किया गया है | इनकी वैधानिक स्थिति में क्या भेद 
है और उसका क्‍या कारण हे ? 

४--भारतीय नागरिकता केसे प्रदान की गई है १ इसके लिये किस 
प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ! 

५--नागरिंकों के मौलिक अधिकार क्‍या हैं और उनका वर्गीकरण 
कैसे किया गया है ! 

६--समता अधिकार का क्‍या तास्पय॑ है। विधियों से समान सरक्षण 
की क्‍या व्यबस्था की गई है !? 

७--स विधान में नागरिकों के धन जन की सुरक्षा की क्‍या व्यवस्था 
की गई है ! 

८--सरकारी नौकरियों में नागरिकों के समान अधिकार कैसे प्रदान 
किया गया है ! 
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६---धमं निरपेक्ष राज्य से क्या आशय है?! भारत को धर्म-निरपेत्ष राज्य 
क्यों कद्दा जाता है ? संविधान में नागरिकों को थार्मिक स्वतन्त्रता 
कैसे प्रदान की गई है ! 

१०--नागरिंकों को ७ प्रकार के कौन कौन. से स्वातन्त्य श्रधिकार 
प्रदान किये गये हैं और इनके उपयोग की क्‍या सीमा निर्धारित 
की गई है ? 

११--भारतीय संविधान में व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा का क्‍या 
आश्वासन दिया गया है !? 

१२--मभारतीय संविधान में 'राज्य के निदेशक तत्व का वैधानिक 
महत्व क्या है ! इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

१३--ाज्य के निदेशक तत्व क्या हैं १! .. 

१४--संघ तथा राज्यों के प्रशासन के लिये जिस शासन यन्त्र की 
व्यवस्था की गई है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

१४--राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये किस प्रकार का विधान बनाया' 
गया है ! 

१६--राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, यदि उसे अपने पद से पृथद 
करना हो तो ऐसे समय में कार्यवाही की क्‍या व्यवस्था की गई है ! 

१७--भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके कार्यकाल तथा उसके 
कार्यो' की व्याख्या कीजिये । 

श१८---राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कीजिये । 

१६---राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं ! 

२०---भारतीय स विधान में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों 
का वर्णन कीजिये | 

२१--राष्ट्रपति की आयात शक्तियों ( रा४"९९०४०८ए 70९8 ) का 

वर्णन कीजिये । 

२२--राष्ट्रति को सहायता और मंत्रणा देने के लिये जिस मंत्रि- 
परिषद्‌ की व्यवस्था की गई है उसका वर्णन कीजिये। राष्ट्रपति 
मंत्रियों की मंत्रणा से कहाँ तक बाध्य होगा, इसका भी वर्णन 
कीजिये | | 

२३--संछू तथा राज्यों में उत्तरदायी शासन कैसे स्थापित किया गया है 
ओर मंत्रि-परिषद्‌ का इसमें क्‍या उत्तरदायित्व है ! 

२४---लोक-सभा का निर्माण कैसे किया गया है ! 

२५--राज्य-परिषद्‌ का निर्माण कैसे किया गया है !. 
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२६---संसद्‌ के कार्यकाल, उसके आवाहन, सत्रावलान तथा बिघटन 
के उपबन्धों का वर्शंन कीजिये । 

२७--संसद्‌ की सदस्यता के लिये कौन कोन ड्री श्रहंतायें तथा अनहंतायें 
निर्धारित की गई हैं ? 

रृ८--खंसद्‌ के किसी सदस्य को किन किन दशाओं में संसद्‌ सदस्यता 
का परित्याग करना होगा ! 

२६---सघ अथवा राज्यों के विधान-मंडल के दोनों सदनों में यदि किसी 
विषय पर मतभेद हो जाय तो उसे सुलभ्ााने की क्‍या व्यवस्था 
की गई है ! 

२३०--संसद्‌ के अधिकार और कतंव्यों का बर्ण॑न कीजिये | 

३१--वित्त-विधेयक क्या भर वित्तीय विषयों में प्रक्रिया का क्या उपलब्ध 
किया गया हे ! 

३२--खंधद्‌ में वित्तीय प्रक्रिया का क्‍या उपबन्ध किया गया है ! भारत 
की सच्चित निधि पर भारित कौन कोन से व्यय हैं ! 

३३--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके कार्ये- 
काल का वर्णन कीजिये | 

३४--उच्चतम न्यायालय के न्याबाधीशों को स्वतन्त्र रूप से काय करने 
के लिये स विधान में क्या उपबन्ध बनाया गया हे ? इन उपबन्धों 
की तुलना सयुक्तराज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्याया- 
धीशों सम्बन्धी उपबन्धों से कीजिये | 

३५४--उच्चतम न्यायालय के कार्य-न्षेत्र तथा उसके कतव्यों का वर्णन 
कीजिये। 

२३६--उच्चतम न्यायालय को संघ न्यायालय के रूप में कार्य करने 
कै लिये क्या उपबन्ध बनाये गये हैं ! 

३७--राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसके कार्यकाल की व्याख्या कीजिये । 

३८:--राज्यपाल की शक्तियों का सक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

३६---राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या शक्ति प्रदान 
की गई है ? 

४०---राज्य के विधान को रद्द करने को राज्यपाल को क्या शक्ति प्रदान 
की गई है ! 

४१--राज्यपाल अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा से कहाँ तक बाध्य 
होगा ? किन किन परिस्थितियों में उसे स्वविवेक से कार्य 
करने का अधिकार दिया गया है ! 
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४२---राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का निर्माण कैसे किया 
गया है ! 

४३--राज्य के विधान-मृंडल में दूसरे सदन का क्या स्थान है ! 

४४--राज्य के विधान-मंडल के दूसरे सदन के समर्थन तथा विरोध 
में क्‍या क्‍या बातें कही गई हैं ! किसी राज्य में दूसरे सदन की 
स्थापना तथा किसी राज्य के दूसरे सदन के उत्पादन के लिये 
सविधान में क्‍या व्यवस्था की गई है ? 

४४--स घ॒ तथा राज्य के विधान-मंडल में श्रध्यक्ष का क्‍या स्थान 
आओर कतंव्य है ! 

४६--उच्च न्यायालय के संगठन तथा इसके जेत्राधिकार का वर्णन 
कीजिये । 

४७--उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके कार्यकाल 
का वर्णन कीजिये | 

४प्ए--भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को तुलना कनाडा, आस्ट्रेलिया 
तथा स युक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कीजिये । 

४६---नवीन संविधान में संघ तथा राज्यों की विधायिनी शक्तियाँ किस 
प्रकार पृथक की गई हैं ! 

५०--सघ की विधायिनी शक्तियों का विभिन्न परिस्थितियों में वर्णन 
कीजिये । 

४१---नवीन संविधान में संघ तथा राज्यों की व्यवस्था में वित्तीय 


विभाजन कैसे किया गया हे !? 

५२---राज्य पर अथवा राज्य द्वारा किसी और पर दोषारोपण करने के 
लिये स विधान में क्‍या उपबन्ध बनाये गये हैं ! 

५३--सघ तथा राज्यों में लोक-सेवा आयोगों के निर्माण, उनके 
कर्तव्य तथा उनके सदस्यों के पथकरण का वर्णन कीजिये । 

५४--नवीन स विधान में सरकारी श्रधिकारियों के कार्यकाल तथा उन्हें 
पदच्युत करने की क्‍या व्यवस्था की गई है ? 

५५--स घ तथा राज्यों की राजभाषा पर स क्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 

५६---स'घ की आपात शक्तियों का वर्णन कीजिये । 

४७---शासन यन्त्र के विफल हो जाने पर भारतीय प्रशासन के लिये 
नवीन स विधान में क्या व्यवस्था की गई है ! 

५८--भारतीय संविधान में सशोथन की क्या व्यवस्था की गई हे १ 





